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 3]  पीठासोन

 लोक-सभा  बजे  म०  पू०  पर  स्मबेत

 महोदय  पीठासोन

 निधन  सम्बस्धी  उत्लेश

 अध्यक्ष  महोदव  :  माननीय  में  सदन  को  अत्यंत  तु:क्ष  के  साथ  भक्‍ते  दोਂ  १२मे  शाबजियों

 श्री  वितय  कृष्ण  दासचोधरी  और  aro  पी०  श्रीतिबासम  के  शिक्षन  को  शूचता  देता

 शी  कृण्य  दास  कौजरी  1957-77  के  दौरात  क्रौयी  और  पांचवीं  लोक  सभा  के  सदस्य
 रहे  |  वे  पश्चिम  बंगाल  के  कूज  विहार  निवचिन  क्षेत्र  का  प्रति  निषित्य  करते  ये  ।

 श्री  दासचौंधशी  परेशे-से  एक  अगनेल  थे  मोर  सा्नपित-छा्राजिक  करनक्रर्त के  4  मे  कामप्रणिक  एवं
 धामिक  कार्यों  में  सक्रिय  कप  से  भाग  लेते  थे  ।  उस्होंने  द्ेश्व-विद्रेश  को  अमेझ  यात्रायं  को  श्री  दास
 चोधरी  राष्ट्रमंडल  संसदीय  संख्या  की  भारतीय  शास््रा  के आजोवन  सदस्प  रहे  और  1970  में  आस्ट्रेलिया
 में  केनबरा  में  हुए  राष्ट्रमंडल  संसदीय  सम्मेसन  में  उन्होंने  भारत  के  प्रतिक्तियि  के  रूप में  घाधर्कलया  ।

 एक  योग्य  संसदविद्‌  श्री  दास  चौधरी  समा  की  फार्यकाहियोंਂ  में  यहरी  फिलणस्पों  केशे  थे  ओर
 उसमें  उन्होंने  बहुमूल्य  योगदान  दिया  वर्ष  1974-70  में  कह  सरकारी  जाएकसनों
 के  सभापति  रहे  ।

 श्री  विनय  कइष्ण  दास  चौघरी  का  निधन  59  बर्ष  की  आयु  में  25  1989  को  कलकत्ता
 में  हुआ  ।

 डा०  पी०  श्रीनियासन  1962-57  के  दौरान  तीसरी  शोक  श्व्रा  के  सास्य  रहे  ।  शह  शहश्स-उतठर
 निर्वाचत  कष  इ  से  चुमतकर  आये  थे  ।

 व्ययशाय  से  8०  जौगिवासन  एक  प्रसिद्ध  साकर्तजक  कार्य करार  वेऔर  १६  अनेकों
 संस्थाओं  से  संबद्ध  रहे  ।  वे  अमाथ  बच्कों  क्षी  सुरक्षा और  कल्याण  के  कार्यों  भे ंबहरी  विशश्रतपी  मेते वे

 4 डा० अपतियासन में अखिल भारतीय भायुविज्ञन संस्थाम के सकसयः रहे । डा० भीमनिवासन का निधन वर्ष की भायु में को बहास हैं हुआ +
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 हम  अपने  इन  मित्रों  क ेनिधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  ओर  मुझे  विश्वास  है  कि
 संतप्त  परिवारों  के  प्रति  संवेदना  प्रकट  करने  में  सभा  मेरे  साथ  है  ।

 अब  समा  दिवंगत  व्यक्तियों  के  प्रति  सम्मोर्न  प्रकट  करने  के  लिए  कुछ  समय  के  लिए  मोन  घारण

 सवस्यंगण  थोड़ी  इर  मोन  श्ड़

 ु  प्रहनों  क ेमोखिक  उत्तर

 खनिज  तथा  धात  भ्यापार  निगम  हारा  अलोह  धातुओं  का  आयात

 +  431.  श्वीमतो  बसवराजेहबरी  :  कया  बालिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  चालू  बित्त  वर्ष  के  दौरान  अलौह  धातुओं  का
 और  अधिक  आयात  करने  का  विचार

 <  यदि  तो  क्या  सरकार  का  हस  सम्यर्ध  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  अतिरिक्त
 जजराशि  आवंटित  करने  का  विचार  है  ;-

 यदि  तो  तत्समभ्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  किन-किन  देशों  से  अलोह  घ  तुओं  का  आयात  करने
 का  विचार  और

 (8)  खमिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  हससे  कितना  विशीय  लाभ  होगा  ?

 बाणिश्य  सरत्रालय  में  राज्य  मरंत्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  नहीं  ।

 (er)  थे  (5)  अदन  नहीं  उठते  ।

 श्रीमतो  बलबराजइबरी  :  में  मानमीय  अन्‍्त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हू  ।  बहरहाल
 में  अपना  जनुपूरक  प्रइनः  पूछना  चाहती  हूं  ।  में  जानना  चाहती  हु  कि  वर्ष  1988-89  के  दोरान  क्षनिज
 तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  तांबे  तथा  जस्ते  के  आयात  के  लिए  कितनो  विदेशी  मुद्रा  की  स्वीकृति  दी
 गई.प्री  |  में  यह  भी  जानना  चाहती  कि  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  इंडियन  इंजीनिर्यारिंग  दि
 कानफेडरेशन  आफ  इंजीनियरिंग  इंडस्ट्री  तथा  इंडियन  इलक्ट्रिकल  एंड  हलेक्ट्रोनिक्स  मेन्यफेक्चरस
 एसोसिएशन  ने  सरकार  से  विदेशी  मुद्रा  कः  आवंटन  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  खनिज  तथा  धात्‌
 त्यांपोरनिंगेम  सांग  के  अनुसार  आवंटन  करे  |

 5

 भरी  प्रिय  रंजनदास  सु  झ्ी  :  मुगतास  की  स्थिति  असंतोषजनक  होने  के  कारण  अलौह  धातुओं  के
 आयत्ति

 के लिए  अनुमत  लक्ष्य  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का
 आवंटन  नहीं  किया  जा  सका  था  ।

 इसलिए  हमें  अपयात  में  कमी  करनी  पड़ी  ।  आधारभूत  व्यवस्था  के  श्वावजद  खतिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम
 विदेशी  मुद्रा  आवंटन  कार्यत्रमके  अभाव  में  क्षायात्‌  नहीं  कर  सका  ।  हमें  उद्योग  से  इस  सम्बन्ध  में
 अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  कितु  तथ्य  यहु  है  कि  इस  वर्ष  मुगतान  की  स्थिति  के  कारण  हम  ऐसा  नहीं  कर ।
 सके  ।  कितु  साथे  ही  इससे  निर्यात  पर  प्रतिकले  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।

 *
 2



 0  1911  उत्तर
 गा

 श्रीमती  बसवबराजइवरी  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  विभिन्‍न  निर्माताओं  तथा  अन्य  व्यक्तियों  यह
 भावना  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  घातुएं  पहुंचने  में  अत्पधिक  बविल्लम्व  हो  रहा  है  ?  क्या  यह  भी

 सही  है  कि  कुछ  कम्पनियों  एवं  एसोसिएशनें  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  तांबे  का  आयात  कर  रही  हैं
 और  उसे  भारत  में  पहुंचने  के  बाद  छड़ों  तथा  पुजों  के  रूप  में  बेचा  जाता  है  ?  यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों
 के  विरुद्व  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 थी  प्रिय  रंजन  दास  मुश्यी  :  तांबे  का ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगेत  आयातਂ  करने  की  अंनुमतति
 नहीं  तांबे  का  आयात  खनिज  एवं  धातु  ब्यापार  मिगम  के  माध्यम  से  किया  जाता  कितु  के
 स्क्रेय  का  ओ०  जी०  एल०  के  अम्तगंत  भायात  करने  की  अनुमति  यदि  हमें  कोई  विशिक््ट  शिकाक्त
 प्राप्त  होगी  तो  निश्चित  रूप  से  हम  दोबारा  जांच  करेंगे  ।

 श्ोमती  बसबराजेश्वरी  :  उन  शिकायतों  कि  पत्तनों  पर  प्रातु  सही  समय  पर नहीं  पहुंच  रही
 क्या  होगा  ?

 भरी  प्रिय  रंजनदास  सुस्क्षी  :  यदि  हमें  किसो  विशिष्ट  मामले  के  बारे  में  शिकायत  प्राप्त  होगी  दो

 हम  निष्चित  रूप  से  उसकी  जांच

 मम  दा  परियोजना  a

 tN  ह।क्‍  न्क न
 $432  श्री  घध्ंपाल  सिह  सलिक  :

 भरी  प्रकाश  अस्त  :  कया  लल  संसाथन  मम्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नमंदा  सागर  परियोजना  का  निर्माण  काय  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  बयां  है

 उस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ओर  .

 इस  परियोजना  का  गिर्माण  काय॑  शीघ्र  पूरा  करने  क ेलिए  क्या  कदम  उछाए  रहे  हैं  ४

 जल-संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  पा  योजना  पर
 कार्य  1987  से  शुरू  कर  दिया  गया  है  तथा  1988  तक  लगभंग  74  करोड़  रुपये  व्यय
 हआ  इस  परियोजना  को  समय  पर  क़्ियान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  नमंदा

 घाटी विकास  प्राधिकरण  का  गठन  किया  गया  है  ।

 ]  ।

 भी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  मेरे  प्रदत  के  भाग  और  का  सही  ढंग  से  उंशेर  नहीं  दिया
 गया  इसके  अतिरिक्त  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यहू  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  परियोज॑ना
 पर  कार्य  भूल  समय  सारणी  के  अनुसार  हो  रहा  यदि  तो  प्रारंभिक  वजट  अंनमान

 ie
 कार्यास्वयन  में  विलस्ब  के  कारण  इसमें  कितनी  बद्धि  हुई  है  और  इस  समय  निर्माण  कार्य की
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 लौगतीਂ  कुष्णा  साहो  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कई  प्रदन  एक  साथ  किये
 इग्होंने

 कहां  हैं  कि  प्रइन  संक्या  बीं०  और  सी ०  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  बी०  के  उत्तर  में  मैंने  कहा  है  कि

 दिसम्य  1988  तक  लंगमग  74  करोड़  रुपये  व्यय  हुए  इसके  साथ  इभ्होंने  यह  मी  पूछा  है  कि  इस

 परियोजना  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  इसके  उक्तर  में  मैंसे

 कहा  है  कि  मर्भध्क  काटी  पीकाश  प्र/भक रण  का  गठन  किया  गक्ा  इस-सम्बन्ध  में  मानशोय  सदस्य

 पह  काफ्ना  भ्ाहती  हूं  कि  अभी  इशफा  फ्रिलिपिनरो  कर  क्र  हुआ  प्रोकस्ट्रक्सलन  वर्क

 हरी  शक  भाफिसः  एश्रोक्  रोष  थोर  रेलवे  साइडिय  यह  सब  प्रगति  पर

 प्रीपेरेटरी  बक  जो  एक्सवेदान  का  है  अर्थात  जो  मेन  ढेम  का  वह  भी  अभी  फ्रयति  पर  इसके

 अलावा  इम्होंने  यह  भी  जानना  चाहा  है  कि  वह  कब  पूरा  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उन्हें  यह  बताना

 कि  पूरी  योजना  2005  से  2007  के  बोध  में  पूरी  होने  को  संभावना  इसमें  सै  अगर  कोई

 शोर  प्रदन  छूट  गया  तो  मैं  उसका  जवाब  देने  के  लिए  तंयार  हूं  ।

 ली  जलेपाल  सिह  मजिक  :  मैंने  अपने  पहले  अनुपूरक  प्रहन  में  यह  जानना  चाहा  था  कि

 इस  थांघ  के  निर्माण  के  लिए  प्रारंभिक  बजट  अनुभात  कया  था  ।  प्रएन  के  इस  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया

 तया  है  ।

 लौनती  रूष्णा  साही  :  अध्यक्ष  इसकी  एप्रोंक्सोमेटली  2000  करोड़  रुपये  को  अनुमानित
 शागंत  है  ।

 जध्यक्ष  नहोदय  :  तोसरा  सवाल  ओर  करेंगे  ?

 थी  धम  पाल  सिह  मलिक  :  बेश्ञानिक  तथा  विशेषज्ञों  द्वारा  नमंदा  घाटी  परियोजना

 का  काफी  विरीण-किया  जा  रह  है  और  यह  समाचार  मिला  हैंकि  नमंदा  घाटी  में  कुछ  परिवर्शन  हो  रहे
 हैं  जो  कुछ  काल  के  उपरास्त  पूरी  परियोजना  पर  क्ुप्रभाव  डाल  सकते  यह  अनुमान  लगाभाभष्मा है
 कि  यदि  एक  बार  बांध  बना  दिया  जाता  है  तो  काफी  मात्रा  में  पानी  जमा  होने  से  नदी  के  मुहाने  पर

 सूबर्भाय  ढांच्रा  औौर  कमजोर  हो  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  भाहता  हूं  किस्या

 महत्याकाक्षापूर्ण  तमें  दा  घाटी  विकास  परियोजना  से  प्रभावित  समूचे  क्षेत्र  का  अध्ययन  करने  के  लिए  दूर
 शंबेदन  उपग्रह  का  प्रयोंग  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 घोमही  क्या  ख़द्दी  :  अध्यक्ष  आज  के  समाक्ार  में  कुछ  समाक्ार  भ्राथ्रा  उसके
 भाश्वार  पर  माननीय  सदस्य  सम्भवतया  यह  जानना  चाहते  हैं-लेकिन  मैं  इन्हें  बताना  चाहती  हूं  कि

 पुनवायर  अस्टल  सेपगार्डस  के  शिए  नप्नंदा  कष्ट्रोल  एथॉरिठी  ने  दो  सब-कमेटियां  बनाई  उसमें  से  एक
 सत्र-कर्रेटी  एनजप्रर  सैष्ठश  सेप्रगाडेस  लिए  ही  इसके  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एक कम्प्शंंटरी
 एफोरेस्टेशन  का  प्लात  किया  हसमें  आकरलोजिकल  सर्व  आफ  इण्डिया  भी  अपता  सके  का  कर

 तह  ८
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 रहा  है  ओर  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  बाम्ब  नेचरल  हिस्ट्री  सोसायटी  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  कर  उच्च
 एरिया  में  जो  फ्लोरा  है  उसके  लिए  भी  उन्होंने  कार्यवाही  शुरू  को  ज्योलोजिकल  सर्वे आफ  दृण्डिया
 ने  फीसिल्स के  बारे  में  अध्ययत  करना  दाह  कर  दिया  है  ।

 इस  तरह  से  सभी  कुध्टिकोणों  से  एमवायरमेंट  की  सुरक्षय  की  व्यधस्था  हू  है  और  संसाधनों
 की  स्थिति  पर  नजर  रखने  के  लिए  दूर-सवेदन  तकनीक  का  अधिकाधिक  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  तथा
 जल  संसाधन  मंत्रालय  हरा  भी  इस  तकनीक  को  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  जल  गोति  की  समीक्षा

 न
 #435.  और  एस०  धो ०  चगा  शोखर  मति  :

 थो  बो०  भीभिवास  प्रसाद  :  क्या  जल  संसाधत  मंत्री  यह  कक्‍ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1987  में  आयोजित  राष्ट्रीय  जल  संसाघन  परिषद्‌  की  बंठक  में  कर्नाटक
 सरजक्रਂ  ने  राष्ट्रीथा  जलਂ  भीर्ततਂ  के  सम्बन्ध  में  कई  सुझाव  दिए:बे;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्या  और

 (१)  इस  सम्बश्य  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?  |

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्ज  संत्री  कुष्णा  :  से  (1)  कर्ताटक  के  भृतधूव॑
 मंश्य  मेंत्री  सहित  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  अनेक  सुझावों  पर  राष्ट्रीय  जल  संताधन  परिषद  की  में

 विचार-विमर्श  किया  गया  था|  तथा  सवंप्तम्मति  से  राष्ट्रीय  जल  नीति  को  अपनाया  गया

 थ्ो  एम०  बो०  चयाशेलर  मूर्ति  :  अध्यक्ष  हमें  अत्यंत  प्रसम्नता  है  कि  राष्ट्रीय  जलनीति

 सर्यंसम्मति  से  स्वीकृत  को  गई  थो  ।  मैं  मंत्री  महोदप  से  विशेष  रूप  से  महू  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने
 75  प्रतिशत  निर्भरता  की  अवेक्षा  50  प्रतिशत  लिर्भ  रता  पर  तिचाई  सुविधायं  उपलब्ध  कराने  के  संबंध
 में  क्या  निर्णप  लिया  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  सभी  क्षेत्र  निरंतर  सूखा  प्रस्त  हो  रहे  यह  अत्यंत

 महत्वपूर्ण  दूसरे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  के  बीब  आ्थिक  एवं  क्षेत्रीय  असम्मतताओं
 को  दूर  करने  कें  लक्ष्य  से  एक  अंतरज्यीय  नदी  के  समान  जल  विभाजम  के  लिए  किस  दिशाभिदक्षों  का
 पांलभ  किया  जाता  है  ?

 झोमती  कष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रदन  किया  मैं  उनको

 चाहती  हूं  कि  उन  सारे  बिन्दुओं  का  जल  नीति  के  तहृत  प्रावधान  कर  दिया  गया  है  ।
 50  अतिशत  डि्रडेबिलिंहो  प्लानिंग  को  जो  बात  कही  उसके  बारे  में  मुझे  यह  कहता  हे  कि  राष्ट्री
 पालिश्ली  के  में  इसका  जबाब  दिया  जा  चका  है|  यदि  इसको  मैं  पढ़ने  लग ूगी  तो  सदन  का  काफ़ी

 माननीय  सदस्य  अपहेँगे  तो  मैं  उनको  यह  दे  सकती  हूं  ।  उनके  दूसरे  प्रइन  का  जवाब  प॑

 ्ष
 (+  में  विद्य  है  ।  तीसरे  प्रश्न  का  जनाब  में  दिया  हुआ  यदि  मानतीस  सदस्य

 । तो  यह  पुस्तक  मैं  उनको  दे  सकती  हूं  ।  |
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 भी  एम०  वी०  चमाशेखर  मरति  :  अध्यक्ष  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  विशिष्ट

 कारी  मांगी  थी  ।  उन्होंने  मेरे  दोनों  प्रइनों  का  उत्तर  नहीं  दिया  मैंने  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 हेतु  दिशा  निर्देश  निर्धारित  करने  तथा  50  प्रतिशत  निर्भरता  के  बारे  में  पूछा

 विधि  और  ग्याय  भरत्रो  तथा  जन  संसाधन  मंत्री  भ्री  बो०  शंकरानंद  :  जब  राष्ट्रीय  जल

 नीति  पर  चर्चा  की  जा  रही  थी  ठो  परिषद  के  कुछ  सदस्यों  द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  कर्नाटक

 के  मुख्य  मग्त्री  ने  50  प्रतिष्वत  निर्मरता  के  बारे  में  बात  उठाई  थी  ।  कितु  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मस्त्री  इस
 पर  सहमत  नहीं  थे  ।  न्‍्पायाधिकरण  के  निर्णय  के  अनुसार  कृष्णा  जल  घाटी  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  निर्णय

 देते  समय  उन्होंने  75  प्रतिशत  निर्म  एता  मानी  तत्पदचात्‌  स्यायाधिकरण  ने  भी  अपना  अतिम

 वेदन  देते  हुए  भी  कहा  था  कि  2000  ईस्वी  तक  समीक्षा  के  पदचात्‌  50  प्रतिशत  निर्मरता  के  आधार  पर

 जल  दिया  जा  है  |  मुझे  याद  है  कि  परिषद  के  सदस्यों  द्वारा  जो  कि  मुदय  मंत्री  इस  प्रएन  पर

 जिस्तुत  रूप  से  विचार  किया  गया  इस  पर  व्यापक  विज्ञार  किया  गया  था  और  अंत  में

 नीति  पर  सर्वंसम्मति  से  निर्णय  लिया  गया  था  तथा  50  प्रतिदात  निर्मम  रता  स्वीकार  की  गई

 शी  एम०  बो०  चमा  शेखर  भूति  :  आर्थिक  एवं  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  दूर  करने  के

 लिए  जल  के  समान  वितरण के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 क्षो  जी०  धंफरानंद  :  जल  विभाजन  अनेक  कारकों  के  आधार  पर  छिया  जाता  है  अंसे  कि  लेती
 योग्य  सतही  जल  का  उपयोग  तथा  जनसंब्षया  |  कर्नाटक  के  मु्य  मंत्री  द्वारा  ये  बातें
 उठाई  गई  जब  भी  राज्यों  में  जल  विभाजन  के  सम्बन्ध  में  विवाद  उठा  व्यायाधिकरणों  द्वारा  इन
 मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  है  और  उनके  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  निणेय  लिया  गया  है  और  जल  विभाजन
 के  सम्बन्ध  में  सभी  भ्यायाधिकरणों  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 ली  एम०  बो०  चशाशलर  जंसा  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  सही  ही  कहा  गया  है
 कि  सरकार  ने  अंतर्राज्यीय  जल-विवाद  के  निपटाम  हेतु  अनेक  अवसरों  पर  अनेक  नन्‍्यायाथिकरण  गठित
 किए  हैं  |  उदाहरण  के  आंध्र-प्रदेश  तथा  महूराष्ट्र  के  बोच  कृष्णा  नदी  के  जल  के
 के  बारे  में  बछावत  स्याय।धिकरण  गठित  किया  गया  था  तथा  इस  न्यायाधिकरण  ने  काफी  पहले
 निर्णय  दे  दिया  कितु  इसे  क्रि्यान्वित  नहीं  किया  मया  ।  इस  बात  को  ध्यान  पें  रखते  मैं  माननीय
 मन्त्र  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बछावत  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में
 सरकार  का  कया  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 झोमती  कष्णा  साही  ।  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रदन  किया  वह  इस  प्रइन  से
 सम्बन्धित  नहीं  लेकिन  इस  प्रएन  से  सम्बन्धित  जो  क॒छ  मुह  कर्नाटक  चीफ  मिनिस्टर  ने  उठाए
 उन  पर  नेशनल  वाटर  रिसोर्सेज  काउस्सिल  में  विचार  हुआ  है  और  उसका  उत्तर  दे  दिया  गया  एक
 मत  से  पारित  राष्ट्रीय  जल  संस्थान  परिषद  में  इन  मुद्दों  पर  विचार  हुआ  एक  मत  से  इसे  मान  सिया
 गया  जो  बिन्दु  उसमें  उठाये  अभी  जो  माननीय  सदस्य  ने  प्रइन  पूछा  वह  इस  प्रएन  से  संबंधित
 नहीं  है  ।

 6
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 क्री  थो०  शोभनाड्रीफ्यर  राब  :  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  संसद  में  राभ्ट्रीय  जल

 नीति  को  दो  वष॑ं  पूर्व  पेश  किये  जाने  के  बावजूद  बहुत  लोग  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  इस  परियोजना
 के  प्रस्तावों  पर  स्वीकृति  प्रदान  करने  की  गति  बहुत  धीमी  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  सरकार  विचाराधोन  सिंचाई  योजनाओं  में  एक  दृवेत  पत्र  जारी  ताकि  सरकार  द्वारा
 हन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  को  तुरन्त  बाद  राज्य  या  केरद्र  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित
 किये  जाने  से  इनका  लाभ  लोगों  को  प्राप्त  हो  सके  ।

 दूसरी  बात  यह  कि  जंसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  चन्द्रदालर  मूति  ने  कहा  है  कि  जल  को  एक  मुहाने
 से  दूसरे  मुहाने  में  ले जाने  स ेकूछ  हृद  तक  एक  समान  न्याय  की  व्यवस्था  होगी  ओर  इस  सम्बर्ध  में
 स्वर्गीय  डा०  के०  एल०  राव  ने  गंगा  और  कावेरी  को  जोड़ने  का  सुकाव  दिया  तकनीकी  वृष्टि  से
 भी  यह  व्यावहारिक  पाया  गया  था  ।  मैं  आपसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इस  परियोजना  को
 भविष्य  में  क्रियान्वित  करने  का  विभार  रखती

 झ्ीमतो  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  दूसरः  जो  इनका  प्रश्न  वह  आज  के  प्रधन  से  बिल्कल
 सम्बन्धित  नहीं  है  ।  पहले  जो  इन्होंने  कहा  कि  जो  योजनाएं  राज्य  सरकार  से  आती  तो  उनकी  भा  रत
 सरकार  से  कब  स्वीकृति  मिलती  है  ।  इसका  भी  इसप्ते  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  माननीय
 सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगी  कि  जब  राज्य  सरकार  द्वारा  भारत  सरकार  से  तकनीकी  सलाह  मांगी  जाती

 तो  उन्हें  फिर  कुछ  आवजरवेशन  के  साथ  वापिस  किया  जाता  है  तो  यह  इस  पर  निर्भर  करता  है  कि
 राज्य  सरकार  कितनी  तत्परता  दिखाती  है  उत्तर  में  ।  फिर  उसके  अनुसार  भारत  सरकार  कायंवाही
 करती

 डा०  प्रभात  कुमार  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  हम  लोग  बल्ड  बंक  से  लोन  लेकर  बड़ी-बढ़ी
 योजनाएं  बनाते  हैं  और  स्टेट  गवर्नमेंट्स  का  उसमें  शेयर  रहता  है  लेकिन  होता  यह  है  कि  करोड़ों  रुपये
 खच  करके  तिचाई  योजनाओं  के  लिए  हम  कोलोनीज  बना  देते  है  जोर  भाफिसेज  खोल  देते  बह  पैसा
 अनप्रोडक्टिव  वहां  पर  कई  सालों  तक  पड़ा  रहता  है  और  उन  योजनाओं  पर  कायंवाही  नहीं  होती
 हमारे  यहां  मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर  जिले  में  अरपा  में  योजना  है  और  बहुत  सी  दूसरी  योजनाएं
 जिन  पर  करोड़ों  रुपये  खरे  हो  गये  हैं  ओर  आज  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  ।  इसके  लिए  केर्द्रीय
 सरकार  से  क्‍या  राज्य  सरकारों  को  कोई  निर्देश  दिये  जाते  हैं  कि  आगे  कार्यवाही  की
 करोड़ों  रुपये  परिणाम-विहीन  कार्यों  पर  खतं  हो  जाते  इसके  लिए  क्‍या  कोई  कार्यबाही  की  जाती

 भ्रीमतो  कृष्णा  साही  :  मैं  थोड़ा-ला  निवेठन  करना  चाहती  हैं  कि  इस  प्रदन  से  इसका  कोई
 सम्बन्ध  नहीं  *'  जो  माननीय  सदस्य  का  प्रदन  उसको  पढ़ा  वे  कहते  है  कि
 मुश्य  मनन्‍्त्री  जो  कर्नाटक  के  उन्होंने  सेबरल  सजेद्चन्स  मंजी  थी  नेशनल  वाटर  पालिसी  के  वस
 इतना  ही  मुख्य  मुद्दा  है  प्रघन  का  ।  ये  जो  पूछना  चाहते  हैं  कि  गाइडलाइन्स  भेजी  जाती  हैं  या  तो
 गाइडलान्स  तो  देते  ही  गाइडल।ाइस्स  के  बिना  हमारे  कार्यक्रम  कंसे  चलेंगे  ।  सिचाई  राज्य  सरकारों
 का  विषय  है  लेकिन  भारत  सरकार  हमेशा  गाइडलाइन्स  भेजती
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 436;  डा०  बता  सासंत  :

 थी  विजय  कुम्तर  कया  किश्त  मस्ती  प्रह  धतामे  की  कृपा  करंगे  कि  :

 बग्बई  में  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  की  सेवड़ी  फेक्टरी  में  सम्बे  समय  से  चल  रही
 बंद्री  के  कारण  सरकार  को  कूल  कितते  उत्फाद्र-दइल्क  की  झनि  हुई

 कया  सरकार  ने  हस  अहुराष्ट्रीय  कम्पनी  को  अस्य  कम्पनियों  से  ठेके  पर  उल्‍्वाद  तैमार
 कराने.की  अनुभति  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उत्पाद-शुल्क  की  कितनी  धनराक्षि  वसूल  की  है  ?

 वित्त  मस्जालय  में  स्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  बो०  के०  :  चालू  वित्त  वर्ष  के
 दौरान  लगभग  40  करोड़  रुपये  ।

 केन्द्रीस़  उत्पादन  शुल्क  कानन  के  अन्तमंत  ऐसी  अनुमति  प्राप्त  करना  अपेक्षित  तहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 डा०  दसा  सामंत  :  यह  ठोस  ८  दाहूरण  है  कि  कसे  बहुराष्ट्रीय  कस्पतियां  इस  देश  में
 कार्य  करती  हैं  और  सरकार  उनके  इद्ारे  पर  बिना  किसी  जांच-पड़ताल  के  काम  करती  है  ।

 मुह  पर  आते  बम्बई  में  हिन्दुस्तान  लीवर  की  फंक्टरी  में  थाज  से
 तालाबंदी  है  और  इससे  सरकार  को  प्रतिदिन  15  लाख  रुपये  के  उत्पाद  धुल्क  का  नुकसान  उठाना  पड़
 रहा  उस  समय  लोवर  फैक्टरी  की  कुल  बिक्री  बढ़कर  88  करोड़  रक्‍्ये  हो  गई  अर्थात
 1987  से  1988  तक  934  करोड़  रुपये  से  कड़कर  1022  करोड़  रुपये  हो  गईं  थी  ।  लाभ  की  राधि  बढ़
 कर  94  करोड़  रुपये  शक  हो  गई  थी  ।

 यूनी  लीवर  फंक्टरी  जो  कि  मांग  28  लाख  को  लायत  से  20  ग्रष॑  पूर्व  धुरू  को

 आज  इसकी  परिसम्पत्तियां  334  करोड़  दपये  की  जिसमें  से  58  करोड़  रुपये  की  शाहि  रायक्षटी  के
 रुप  में

 ब्रिटन

 ग्रे  स्थानांतरित  की  गई  सेवरी  फंबटरी  में  तैयार  किए  गमे  लाइफ़बोंध्  दी  लक्गत

 3  रुपया  प्रतिडटिकिया  है  जबकि  मजदूरी  3.08  पंसा  है  ओर  रेक्सोना  पर  मजदूरी  बिश्र  3.09  कसा

 महोदय  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  यह  मजदूरी  कितनी  कम  इन  मज  रों  को  5  प्रतिदात  मजदूरी
 भी  नहीं  मित्रती  है  जबकि  मजदूरी  बिल  6.4  प्रतिशत  है  औौर  लाभ  32  प्रतिशत  ।  इस  «योरे
 के  मैं  यह  श्लानसा  हूं  कि  मादनतोय  मस्त्री  कका  कहमे  जा  रहे  मैं  उस  शुह  पर  आ  रहा

 क्ष्पक्ष  महोदय  :  वह  सब  कछ  जानते

 डा०  बज्चा  सासंत्र  :  सबसे  महत्वपूर्ण  अत  अह  है  कि  **

 अध्यक्ष  महोदय  ;  मैंने  माननीय  भन्भी  आस्वस्त  कर  दिया  है  कि  अ।प  सब  कुछ  जानते
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 डा०  बता  साभंत  :  महोद 7,  यह  बहु-राष्ट्रौय  कंम्पनियां  कहती  हैं  4000  कामभारोंका  नेता

 हैं  कि  सरकार  की  किसी  पहल  के  पहले  एंक  सममोते  रा  समग्र  महगा।ई  भत्ता  मकान

 किराया  को  उत्पादकता  के  साथ  जोड़ना  घाहता  हूं  ।”  श्रम  आयोग  के  अनुसार  बह  पुक्तिसंमत  नहीं
 और  वे  इसे  कार्यान्वित  नहीं  करना  चाहते  हैं।वे  यौक्तिकोकरण  और  नई  मक्षीनों  के  करण  को
 प्रबंधकों  की  इृश्छानुसार  मजदूरों  को  नियोजित  करना  घाहते  मजदूरों  ओर  मथाई  मंडल  को  लिखित
 में  सरकार  को  सूचित  करना  चाहिए  कि  वे  प्रबंधकों  के  अनुसार  काम  करेंगे  इसोलिएं  यह  तालाबंदी  की
 गई  है  ।  उन्होंने  9  शर्ते  रखीं  सरकार  50  करोड़  रुपये  वा  नुकसान  उठा  रही  है  ।  क्‍या  आप
 हिम्दुस्तान  लीवर  को  यह  सलाह  देंगे  कि  वे  ठोक  ढंग  से  कार्य  करें  ओर  इस  प्रकार  क्ोो  ब्रात्ों  की
 वक्ति  न  होने  दे  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वी  :  हमें  मजदूरों  के  साथ  पूरी  सहानुमूति  है  और  हम  यह  नहीं  चाहते  कि
 वहां  तालाबंदी  अगर  प्रवस्थंकों  और  मजदूरों  के  बीच  लौहाईपूर्ण  सम्बत्ध  हो  शो्एक  इफ्युक्त  स्थिति

 होगी  ।  तालाबंदी  को  हटाना  राज्य  सरकार  के  काम्रक्षेत्र  के  अस्तगत  जाता  मैंने  राज्य  सुरकार  के

 श्रम  मस्णी  को  सूचित  किया  है  और  वह  अमेक़  कर  हे  हैं  पर  प्रद/्परुओर  प्रजदूर  छिसी  नतीडे
 पर  नहीं  पहुंच  सक  हैं  ।

 डा०  दसा  सामंत  :  प्रबन्धकों  ने  मजदूरों  से  वार्ता  के  मजदूरी  को
 उत्पादन  के  साथ  जोड़ने

 पुनः  नियोजन  आदि  की  शर्ते  रखी  हैं  जिसका  जिम्मा  सरकारे  को  लेना

 मी  बी०  फे०  कहढुचो  :  सैंदस  बात  से  अनमिज्न  हूँ  किये  शर्ते  क्या  तेकिण  मैं  यह  :  कहना

 बाहूंगा  कि  हम  लोग  भी  इस  तालायंदी  से  खुश  नहीं  हैं  क्योंकि  इससे  सजक्ण  का  नुर्साभ  हो  रहा
 मैं  आपसे  चाहूँएा  कि  भाप  उस  बूनियक  .  के  होने  के  लाते  आक्वहार्िक  देष्टिकोण

 अपनायें  ।
 ty  पक

 शा०  वसा  सामंत  :  वे  मजदूरों  को  उत्पादन  से  कोड़ना  चाहते  हैं  भोरुूमभद्गरिककिल  के  रुप  में
 3  पेस्ते  देना  बाहते  ये  उल्ुक्की  नीति  है  ।  भाप  उस  नीति  को  मपना  झूकृढ़े  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।  उन्होंने  व्राव्नब्ीत  ,  पहले  9  रखी  हैं  अम्ग्रधा-वे  ब्रातचीग  करेंगे  ।

 ओऔ  वौ०  के  ०  गढ़चौ  :  पैं  मह  नहीं  जानता  कि  वे  कथा  शर्तें  लेकिन  मैं  अंपतेਂ  भेज॑दूरी  के
 ज्यादा  लाभ  के  लिये  आग्रह  जिसके  लिये  हम  हमारा  नैतिक  समथैम  शाप  हैगें

 ठेकेदारों  द्वारा  विनिर्माण  के  लिये  लाइसेंस  लेने  को  आवश्यकढ़ा  ह  +  काकुरपपही  है  ।
 आप  कृपया  यह  सुनिद्चित  करें  कि  रुख  तालाबंदी  समाप्त  हो  ।  आप  इसके  लिए  ज्यादा  कड़ा  रख
 न  अपनाएं  ।

 डा०  वत्ता  सामंत  :  मैं  इस  उतर  से  संतुष्ट  नहीं  हूँ  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  बहु-राष्ट्रीय
 कम्पनियों  के  कानून  कंसे  मैं  दूसरे  प्रश्न  पर  आता  केन्द्रीय  उत्पाद  कानूनों  के  अनुसार  ऐसी  किसी

 अनुमति  क्रो  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  रेक्‍्सोना  कस्पत्री  किवेज्षों  से  उप-ठेके  प्राप्त  कटू  रही  इृठ्ी  प्रकार

 दूस  ते  कब्पनियां  हैं  अल्ट्रा  मेरिन  पिममेंद्रस  ओर  प्रोडक्ट्स  म्रद्मस  क्येर  क्रेरश  र्णय
 डिटरजेंट  श्रोर  केम्रिकल  कट्टीयु  प्रोकेज  इंडस्ट्री  विम्प्ण  क्लिखिटे  ढंगरऋोर
 कोर  कस्बई  फ़ोप  रेक्‍्सोना  ।  ऐसी-ख्माठ  कम्प्नियां  हैं  मेषा  कहना  यह  है  कि  वे  उसो  प्रक:र'कर  स्राल  विदेशों
 से  ठेड़े पर  फ्षप्त  कर  यहां  पर  फ्रनः  यह  उठता  है  कि  इसके  श्री  उसको  खिक्ो  दढ़कर
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 88 करोड़  दपये  हो  गई  है  ।  इस  फंक्टरी  में  तालाबंदी  के  कारण  उत्पाद  झुहक  का  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 इसकी  बिक्री  में  20  करोड़  रुपये  तक  की  कमी  हुई  है  ।  ये  प्रवर्धक  या  सह-प्रबन्धक  जहां  से  ये  माल

 मंगाते  वहां  वे  उप-संविदा  के  द्वारा  ज्यादा  उत्पादन  कर  रहे  यह  अनेक  कम्पनियों  को  सूची  है  ।

 ये  प्रबन्धन  अपनी  बस्लुओं  का  उत्पादन  उप-संविदा  द्वारा  करवाते  हैं  ओर  उत्पाद  शुल्क  का  मुगतान  नहीं
 करते  क्या  सरकार  को  इन  बातों  की  जानकारी  है  ?  क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कर

 रही  है  भौर  अगर  वे  ऐसा  कर  रहे  हैंतो  आप  उन  पर  मुकहमा  क्यों  नहीं  चलाते  ओर  विस्तृत  रूप  से

 जांच  क्‍यों  नहीं  करवाते  ?

 शी  थी०  को  ०  गढ़ची  :  हमारी  सूचना  के  अगर  वे  कोई  वस्तु  का  उत्पादन  किसी  ठंकेदार

 हारा  या  किसी  दूसरी  इकाइयों  के  द्वारा  करवाते  हैं  तो  भी  उत्पाद  शुल्क  जहां  देय  वहां  यह  दिया  जा

 रहा

 शा०  बसा  साभ्ृंत  :  एम०  आर०  टी०  पी०  के  बारे  में  क्या  विभार  है  !

 भी  बो०  के ०  गढ़बी  :  किसी  भी  तरह  हम  यह  नहीं  चाहेंगे  कि  कोई  व्यक्ति  उत्पाद

 शुल्क  का  अपवंचन  करे  और  यह  सुफाव  को  ध्यान  में  रखकर  हमें  कड़ी  जांच  करनी

 भी  बिलास  मुत्तेमबार  :  अध्यक्ष  मम्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सेवड़ी  को  फेक्ट्री  बंद

 होने  से  40  करोड़  रुपए  का  मुकसान  हुआ  जिसके  बारे  में  दत्ता  सामंत  जो  ने  भो  अपनी  दलील  पेश
 की  यह  40  करोड़  रुपए  का  ओ  नुकसान  हुआ  इसमें  10  करोड़  का  नुकसान  महाराष्ट्र  सरकार
 का  हुआ  है  भौर  30  करोड़  का  देश  का  नुकसान  हुआ  है  ।  इसमें  न  तो  दत्ता  सामंत  जी  का  नुकसान  हुआ

 न  ही  हिन्दुस्तान  लोवर  का  नुकसान  हुआ  सुकसान  हो  रहा  है  मजदूरों  जो  दस  महीने  से  हड़ताल
 चल  रही  है  ।

 थी  इसाजीत  पृथ्त  :  हड़ताल  नहीं  लाक-अउट

 थी  चिलास  भलेभवार  :  हां  लाक-आउट  हिन्दुस्तान  लोवर  कक्‍्लेम  करता  है  कि  हम  सबसे
 ज्यादा  तग्कवाह  देते  जिससे  बस्दई  के  दूसरे  यूनिट्स  में  असंतोष  बढ़  रहा  मैं  दसा  सामंत  जी  से
 रिक्येस्ट  कहूंगा  कि  दे  तेपार  हों  और  वित्त  मम्भालय  के  साथ  बेठकर  बात  करें  ताकि  जल्दी  लाक-आउट

 मजदूरों  का  भला  हो  ओर  इमको  यूनियन  भी  चलती  रहे  ।

 रूध्यक्ष  भहोद्यय  :  भाज  जवाव  देंगे  क्‍या  ?

 )

 भी  थी०  के०  मढ़थो  :  इसका  जबाव  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 ]

 थी  कमलताथ  :  दूसरी  इकाई  में  कया  भिन्न  प्रणाली  अपनाई  जा  रही  इसके  बारे
 में  मैं  नहीं  जानता  |  हो  सकता  है  वहां  कुछ  भिन्न  प्रणासी  हो  ओर  हि्दुस्तान  लीवर  इस  भिम्त  प्रणाली
 हारा  अपने  वस्तुओं  का  विभिर्माण  करवा  रहा  हो  |  हो  सकता  है  वहां  उत्पाद  शुल्क  का  अपवंचन  किया

 जाता हो  ।  मुझे  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  लेकिन  एक  चीज  जरूर  हो  रहो  है  जिसके  लिये  मैं  डा  ०
 दत्ता  साभस्त  का  आभारी  हूं  ।  इस  फेक्टरी  में  तालाबस्दो  के  कारण  वे  अपने  उत्पादन  का  कुछ  भाग  मेरे
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 जिले  में  करवा  रहे  मैं  प्राननीय  मस्त्री  से  एक  सवाल  करमा  चाहता  हूं  ।  अपने  बुद्धि
 कौशल  ओर  निपुणता  के  कारण  के  कामगारों  का  वेतन  बढ़ाने  में  सक्षम  रहे  यह  एक  अच्छी  बात  है
 और  मैं  अपने  जिले  के  लिए  भी  इसकी  मांग  करता  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  मेरा  सबाल
 उत्पादन  की  भिन्‍न  प्रणाली  के  कारण  उठता  उत्पादन  का  विपथन  बम्बई  को  फेक्टरी  में  तालावन्दी  के
 कारण  किया  गया  हो  मैं  यह  जामना  घाहूंगा  कि  इस  उत्पादन  से  छिम्दवाड़ा  जिसे  के  राजस्व  में  कितनी

 वद्धि  हुई  |  क्या  मन्‍्त्री  मेरे  प्रहन  का  उत्तर  दंगे  ।

 करो  थी  के०  गढुबी  :  मैं  हस  प्रएन  का  उत्तर  अभी  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  मरे  पास  अभी  तथ्य
 नहीं  हैं  ।

 [  हिन्दो  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दोनों  का  फेसला  तो  मैं  करवा  सकता  आप  अपने  यहां  भारो  रखें

 और  यहां  का  लाक-आउट  भी  हटा

 भो  कपल  नाथ  :  हमारे  यहां  फैक्टरी  नहीं  वहां  पर  बना  दी

 क्रो  बिलास  मुसतसबार  :  जो  40  करोड़  रुपए  का  नुकसान  हुआ  इसके  लिए  दत्ता  सामंत
 जी  को  कहा  यह  सब  उनकी  बजह  से  हो  रहा

 बिल्ली  में  निचलो  अदालतों  में  जिचा  राधोतन  भामसे

 ी--न्‍ढन्‍धभ॒:ग&भधभाभाायंफ.__._........तन-3लम-ममगागग वीक  बा  का  न  न  नकन॥  कभक  कक  -ीणणागीएणयिगनियियननिननीनननिनाननायख।भ:६एजनए।ख।ई-।:

 ]

 437.  डा०  चरा  शंखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  विधि  ओर  स्थाय  मन्त्री  यह  कशाने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 दिल्ली  में  निबली  अदालतों  में  आज  तक  तलाक  के  तथा  तलाक  के  मामलों  में  पत्नी  तथा
 बच्चों  को  भरण-पोषण  भत्ता  देने  के  कितने  मामले  विचाराधीन

 (@)  वर्ष  1987  तथा  1988  के  दोरान  ऐसे  मामलों  का  वर्ष  वार  क्‍या

 इतके  लम्बित  पड़  रहने  के  क्या  कारण

 (8)  इन  विद्वाराधीन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  का  कया  कक्षम  उठाते  का  विधा र
 और

 ($)  सबसे  पुराना  मामला  किस  ब्ष  से  लम्बित  पड़ा  है  ?

 विधि  ओर  स्याय  मन्‍्त्री  तथा  जल  संसायम  भग्ती  बी०  :  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा

 विवरण

 ओर  तारोख  1-3-1989  को  विवाह-विज्छेद  सम्बर्धी  2596  गम्रामने  लंबित
 जिनमें से  494  मामले  वर्ष  |987  से  और  1269  मामले  वर्ष  1988  से  संबंधित  है  ।

 दिल्‍ली के  निचले  न्यायालयों  में  वियाह  विच्छेद  के  मामलों  में  पति/पत्नी  और  बच्ष्चों  को  निर्वाह
 भत्त  देने  से  सम्बन्धित  मामलों  को  संझ्रा  से  सम्बन्धित  जानकारी  एकनित  को  जा  रही  है  और  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 रस  अ  अअ  उऊ  न  के  तय  आशा

 मात्रलषेभम्बित  रहने  के  कई  जटिल  कारण  जंसे  कि  बढ  प्रति  वर्ष  संस्थित  किए  जाने

 वीले  शमलों  में  शृद्धि

 स्पाधिक  अधिकारियों  को  संझया  में  वृद्धि  करने  के  वर्ष  1985  में  भामीर्जित

 मुहैय॑  सपौयमृतियों  मुझेंय  मंत्रियों  और  र|ज्यों  के  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  पारित  सिफारिश  तथा  विधि
 आयोग  की  77  वों  रिपोर्ट  में  इस  संबस्ध  में  की  गई  सिफारिशें  कार्पान्वंपन  के  लिए  दिल्ली  उच्च

 न्यायालय  और  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भेजा  दी  गंईਂ  हैं  कुटुम्ब  स्थाधालय  1984  के  अधीन
 दिल्ली  संब  साज्यक्षेत्र  क ेलिए  वस  कुट्ध्य  न्पावालयों  के  लिए  भी  स्वीकृति  दी  गई

 (=)  वर्ष  1980  से  ।

 डा०  चनाशेखर  त्रिपाठी  :  मन्त्री  जी  द्वारा  रखे  गये  विवरण  में  प्रदन  का  मूल  पहल  उक्तर  में

 महीं  इसका  कारण  वह  भली  प्रकार  नानवे  उन्होंने  है  कि  जाबकारी  एकत्र  की  ज।री

 है  ओर  इसे  सदन  के  सभा  पटल  पर  रश्ष  दिया  जःयेगा  ।  इसलिए  प्रएन  रखमे  का  उदंएय  ही  समाप्त
 हो  जाता  तथ  पि  पं  मन्त्री  जी  से  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  विवाह  विच्छेद  के  मामलों  को  संख्या

 के  बारे  में  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  उन्होंने  बताया  है  कि  हमारे  देह  में  ऐंसे  सभश्री  मार्मलों  में  काफी  वृद्धि
 हो  रही  है  लेकित  यह  हमारें  रीति  संस्कृति  परम्पराओं  के  लिए  अरण्छे  लक्षण  नहीं
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  मैंहमारे  देश  में  विचाह  विष्छेद  के  मामलों  में  बद्धि  के  लिए
 जिम्मेदार  मुर्य  रणों  ओर  हथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  स्ंबेक्षण  किया  है  और  यदि  हां  तो
 ध्यौरा  कया  है  ?

 थी  बी०  शंक्रानंद  :  हमने  विद्नह-विज्छेद  के  मामलों  में  वृद्धि  ओर  स्पायालय  में
 पोषण  के  विचाराधीन  मामलों  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।  लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  भारतीय  संस्कृति
 पर  पश्चिमी  प्रभाव  से  शिक्षा  और  दाहुरीकरण  संबंधित  विकासात्मक  गतिविधियों  के  साथ  रहने  के  ढग
 में  भी  परिवर्तन  हो  रहा  ये  कारणं  है  जिससे  लोगों  के  जीवन-स्तर  जीवन-चर्या  ओर  जीवन

 व्यवहार  में  परिबंतेन  हुआ  है  ।

 डा०  चयाशलख्तर  त्रिपाठो  :  ऐसे  कई  मामलों  में  जिनमें  भरण  व  पोषण  नहीं  दिया  गया  है  अथवा
 अस्यधिकओे री  बठे  त्रई  उपक्ष  पहलू  को  शासिल  बह़ीं  किया  गया  फिर  प्रइन  के  दूसरे  हिस्से
 मनन्‍्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  1985  में  मुरूप  मन्त्रियों  मुख्य  न्यायाधीशों  विधि  मन्त्रिपों  से  परामर्श  लेकर
 की  गई  कतिपय  सिफारिश  और  विधि  भायोग  की  सिफारिश्ञं  भी  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  भौर  दिल्ली
 प्रशासन  के  पास  इस  पर  शीघ्र  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  मेज  दी  गईं  हैं  जिससे  कि  बहुत  से
 वि5हद  बलों  मरंणं  वीष भ  के  मार्कशों को  प्शीझ  ता  से  निफ्ठ/या  ज्ञः  क्य।7?मैं  जान
 सकता  हूं  कि  वे  सिफारिशें  थीं  और  कया  वास्तव  में  उन्हें  लागू  किया  गया  है  या  नहीं  ?  उन
 रिशों  का  प्रभाव  पड़ा  है  उन  सिफारिक्षों  के  क्रियान्यन  के  बाद  वास्तव  में  मामलों  में  कपी  हुई  है

 नहीं  ।

 बो०  शंक्तरए्नंद  :  म[फ्ुलों  को  क्रम  करने  की  सिफारिश  विभिस्त  तथ्यों  पर  निर्मर  करती  है  यह
 मामलों  कीप्रवत्ति  मुबक्किल  वकोल  और  उनको  न्यायालय  में  मामला  पेश  करने  के  ढंग  आदि  पर

 हू

 करता  है  मामलों  में  कमी  करने  के  लिए  विमिन्न  सुक्ताव  दिये  गये  हमने'सभी  उच्च  भ्य।यालयों
 रेशों  को  लागू  करने  और  उनको  अनुसरणर्ण  करने  के  लिये  लिखा  अमी  तक  इंम  मामलों  में

 कोई  विचारणीय कमी
 नहीं

 हुई  है  ।
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 भरी  भद्देशबर  तांती  :  मरत्री  जी  सहमत  हैं  कि  हमारे  देश  में  विदेशी  संस्कृति  का  प्रभाव  पड़ा  है

 जिससे  विवाह-विश्छेद  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई  है और  न्यायालय  इन  मामलों  से  भर  गये  हैं  और  इन

 मामलों  को  लगभग  न  के  बराबर  निपटाया  जाता  है  सरकार  बार-बार  सदन  में  ओर  सदन
 से  बाहर

 विश्वास  दिला  रही  है  कि  इस  विषय  पर  किया  कानूनों  में  भी  तेजी  से  परिबतंन  हुए  लेकिन

 कार्यान्वयन  न  के  बराबर  है|  क्‍य  मैं  मंत्री  जी  स ेजान  सकता  हूं,क्ष्योंकि  वे  भी  विदेशी  संस्कृति  से

 प्रभावित  हुए  है  जहां  तक  इन  सब  बातों  का  संबध  है  न्‍्म।य।लयों  में  इन  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  वे

 क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 ह  a  5

 भी  बी०  शंकरानसद  :  महोदय  जहां  तक  मुख्य  प्रइन  का  संबंध  है  यह  भरण-पोषण  के  मामलों  के

 बारे  में  है  अन्य  सब  मामलों  के  बारे  में  नहीं  है  जो  न्यायालयों  के  विध्ाराधीन  है  उसके  लिए  मुझे
 चाहिए  कि  भरण-पीषण  मामलों  के  लिये  कानूनों  में  संशोधन  किया  है  जिससे  कि  मामलों  को  दिन

 तिदिन  के  आधार  पर  सुनवाई  की  जाये  और  स्थगन  अधिक  न  हो  १यॉकि  इससे  मुबक्किलों  को  हानि
 होती  है  उस  उहं श्य  के  लिए  विशेष  विव  ह  अधिनियम  1954  में  संशीधत  किया  गया  है  ओर  हिन्दू

 विवाह  अधिनियम  में  भी  संशोधन  किया  गया  है  और  यह  सुझाब  दिया  गय्मा  है  कि  मामल्ो  को  सुनवाई
 हो  सके  और  महीनों  के  भीतर  निर्णय  लिया  जाये  और  यदि  कोई  अपील  होती  है  तो  उम्र  पर  तीन

 महीने  के  अन्दर  निर्णय  हो  जाना

 श्री  इं०  अय्यपू्‌  रेडडो  :  विवाह  विच्छेद  के  मामलों  में  वित्राह  विश्छेद  के  मामलों  का  निर्णय

 भिचली  भदालतों  भौर  जिला  स्य/यालयीं  के  क्ष त्र'घिंकार  में  आता  विवाह  विण्छेद  के  मामले  जिला

 गंसिफ  के  लत  त्राधिकार  में  महीं  आते  यह  भी  एक  कारण  जिससे  विवाह  विच्छेद  के  मामले  लम्ने

 समय  तक  शम्पबित  रहँते  आध्र  प्रदेश  की  सरकार  का  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव
 था  जिससे  जिला  मु  सिफ  को  विवाह  विच्छेद  के  मामलों  पर  भी  निर्णय  लेने  का  क्षेत्र  विक।र  हो  क्योंकि
 जो  ग्राम  निवासी  तलांक  लेना  चाहते  हैं  बे  निम्म  वर्ग  के  हैं  और  ये  आस।नी  से  मु  सिफ  न्यायालयों  में  जा
 सकते  है  !  वह  सुझाव  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  बहुत  पहले  किया  गया  क्या  सरकार  अधिनियम
 में  संशोधन  करने  पर  विचार  करेगी  जिससे  कि  मु  सेफ  स्यायाधीक्षों  को  विवाह  तिच्छद  मामलों  पर
 निर्णय  लेने  का  अधिकार  दिया  जा  सके  ?

 भी  थी०  संकरानम्द  :  निस्संदेदह  फह  सुझाव  किय  न्वयन  के  लिए  किया  भया  लेकिन  इसके
 अतिरिक्‍त  मैं  सदन  को  ब्रूचित  करना  चाहता  हू  कि  प्रदन  मु्यत  दिल्ली  म्य।यालयों  से  सम्बन्ध  रखता

 क्या  में  सदन  को  सूचित  कर  सकता  हू  केवल  संबंधित  परिवारों  के  मामले  को  मंत्रोपूर्ण  ढंग  से
 निपटाने  के  लिए  परिवार  न्यायालय  अधिनियम  को  अधिनिय  मित  गया  है  और  यह  राष्यों  के
 लिए  बाध्य  है  कि  जहां  दस  मिलियन  जनसंलरुया  हो  वहां  परिवार  न्यायालय  स्थापित  करने  चाहिये  ।  में
 केवल  यह  सुकाब॑  दे  संकता  हूं  कि  अध्र  प्रदेश  सरकार  परिवार  न्यायालय  अधिसियम  का  इस्तेमाल
 कर  खंकती  है  जो  लोग  न्याय  में  मुकद्म  लड़  रहे  है  उनकी  सहायता  कर  सकती  है  ।

 क
 ..

 हाव  बोरेगड  दिल्ली  में  विवाह  विच्छेद  मामलों  का  क्षेत्राधिकार  उच्च  स्यायालय  के
 अन्तर्गत  भाता  ,,

 श्री  दो०  शंकराव्वन्द  :  विल्‍्शी,में  दस  परिवार  न्याय।लंधों  को  मंज्री  दी  गई  है  और  दिल्‍ली
 प्रश्चासन उत्त  पर  कार्य  कर  रहा  vet  (५५  +!
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 ज़िटेन  के  प्रतितिषश्चिमंडल  की  भारत  यात्रा

 441.  श्री  क्षांति  लाल

 को  एस०  बो०  क्‍या  वालिक्ष्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  ब्रिटेन  के  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  1989  में  भारत  आए

 क्‍या  ब्रिटेन  का  एक  व्यापारिक  प्रतिनिधि  मंडल  भी  संयुक्त  स  हयोग की  संभावनाओं  का

 पता  लगाने  हैतु  भारत  के  दोरे  पर  आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरः  क्या  है  और  उसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 दोनों  देशों  के बीच  यदि  कोई  समझौता  हुआ  तो  उसका  ब्योरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  लागू  किए  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्रालय  में  राश्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  से  एक

 पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  ब्रिटेन  के  व्यापार  तथा  उद्योग  राज्य  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  वहां  के  एक  प्रतिनिधि

 मंडल  जिसमें  वहां  के  कुछ  व्यापार  संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल  भारत-ब्रिटिश  आर्थिक  समिति
 की  बैठक  में  भाग  लेने  के  उद्देश्य  से  1989  में  भारत  का  दोरा  किया  ।  उस  बेठक  के  समापन
 पर  सम्मत  कारयंत्रुत्त  पर  हस्ताक्षर  किए  गये  ।  अन्य  बातों  के  व्यापार  तथा  व्यापार
 संवर्धन  के  क्षेत्र  में  बहुतक्षीप  मुह  तथा  ओद्योगिक  सहयोग  की  मर्दे  शामिल  थीं  ।  संयुक्त
 समिति  की  बेठक  में  हुए  विचार-विमश्च॑ं  दोनों  सरकारों  में  पराम्ां  के  रूप  में  थे  और  इन
 विचार  विमशं  के  क्रियान्वयन  हेतु  कोई  समय-स्ती  मा  नहीं  है  ।

 ]

 हो  शाम्ति  लाल  पढेल  :  अध्यक्ष  मैं  अ।पके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानता  चाहता  हूं  कि

 ब्रिटेश  का  जो  प्रतितिदिन  मंडल  यहां  पर  अए  उन्होंने  किस  मुह  पर  हमारे  साथ  चर्था  की  ओर  हमारा

 मुद्दा  क्या  था  ?  क्या  इन  दोनों  मुद्दों  में  कित्ती  पर  समझयोता  हुआ  है  या  कोई  कार्यवाही  बल  रही

 ]

 झो  प्रिय  रंजन  दास  म्‌  शी  :  हमने  पहले  द्वी  विवरण  में  बताया  है  कि  ब्विटेन  के  व्यापार  ओर
 उद्योग  सबिव  के  नेतृत्व  में  वहां  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  जिसमें  बहां  के  कुछ  व्यापार  संगठनों  के
 मिधि  शामिल  थे  भारत  बिद्रविश  आर्थिक  समिति  की  आवधिक  रूप  से  होने  वाली  बेठकों  में  भाग  लेने  के

 उहं ष्य  से  फरवरी  1989  में  भारत  के  दोरे  पर  आया  था  ।  उस  बंठक  में  हमने  व्यापार  से  संबंधित  कुछ
 बुनियादी  बातों  पर  विच्चार  किया  था  ज॑से  कि  हम  इस  व्यापार  घाटे  को  कंसे  कम  कर  सकते  ऐसे

 से  क्षेत्र  ह ैजिनमें  कोटा  आइटमों  के  अलावा  हम  बाजार  मे  प्रवेश  कर  सकते  हैं  उन्हें  विश्वास
 दिलाया  ताकि  वे  ई०ई०सी ०  देक्षों  में  हमारे  कोट  में  वृदि  के  लिए  हमारे  मामले  को  आगे  बढ़ा  संयुक्त
 सहयोग  निष्पादन  समीक्षा  व्यापार  संवधंत  कार्यक्रमों  पर  चर्चा  की  गई  जो  1983  में  भारत  और  ब्रिटन
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 लात  चना

 के  बीच  शुरू  किये  गये  थे  प्रथम  व्यापार  संवर्धन  कार्यक्रम  1983-1986  के  बीच  समाप्त  हुए  थे  और

 दूसरा  टी०  पी०  पी०  हाल  ही  में  शुरू  हुमा  हमने  इन  सब  बातों  पर  आपस  में  चर्चा  की

 तौर पर  हमने  भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच  व्यापार  में  आने  वाले  सभी  क्षंत्रों  पर  चर्चा  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  442  श्री  जाज  जोसफ  मु  डाकल  अनुपस्थित  है  ।

 प्रो०  पी०  जे  ०  क्रियन  :  मेरा  एक  निवेदन  है  ।  प्रइन  442  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रदन  है
 क्योंकि  इस  प्रएइन  का  संबंध  लाखों  किसानों  से  अतः  कया  आप  मन्त्री  जी  से  हरा  प्रएन  का  उत्त र  देने
 के  लिए  कहेंगे  ?  यह्‌  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रइन  है  ओर  आप  भी  इसमें  रुचि  रखते  हो  ।

 भी  स्रेश  क्रूप  :  ऐस(,पहले  भी  हो  चुका  है|

 अध्यक्ष  भहोदय  :  भाप  दूसरा  प्रधन  पूछिये  |  मैं  इसकी  अनुमति  दे  दूगा  ।  प्रश्न  443

 सब्ास  में  क्षिपग  क्लियरिंग  एलेंहों  का  तस्करी  गतिथिथियों  ओर

 उत्पाद  शश्क  अपवबंचन  में  हाथ  होता

 *443.  श्री  एन०  डेलिस  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  मव्ास  में  क्षिपिंग  क्लियरिंग  एजेन्टों  की  तस्करी  की  गतिविधियों  और  उत्पाद  शुल्क
 के  अपवंचन  में  सांठ-गांठ

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  जांच  की  गई  और

 क्लियरिंग  एजेस्टों  की  इस  तरह  से  तस्करी  की  गतिविधियों  और  उत्पाद  शुहक  के  अपवबं चत
 में  सांठ-गांठ  रोकने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मग्भालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  थी०  के०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  विया  गया  है  ।

 विवरण

 हाल  ही  में  केवल  दो  ऐसे  मामले  जानकारी  में  आये  हैं  जिनमें  मद्रास  सीमाशुल्क  गृह  के
 एक  सीमाछुल्क  गह  एजेन्ट/शिपिंग  एजेम्ट  अथवा  उसके  कमंचारी  को  सीमाशुल्क  की  चोरी  ओर  तस्करी
 की  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाया  गया

 और  दोनों  मामलों  की  जांच-पड़ताल  की  गई  )986  में  दर्ज  किये
 गये  एक  मामले  विभागीय  न्यायनिर्णयन  में  सीमाशुल्क  गृह  एजेन्ट  पर  5,000/-  रुपये  का  अ्थं-दण्ड
 लगाया  गया  उबत  एजेम्ट  ने  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  स्वर्ण  नियंत्रण  अपीलीय
 अधिक  रण  के  समक्ष  एक  अपील  दायर  की  है  |  यह  अपील  निर्णयाधीन  पड़ी  है  ।  सीमाशुल्क  गह  एजेस्ट
 का  लाइसेंस  भी  निलम्बित  कर  दिया  गया  मदास  के  माननीय  उच्च  स्यायालय  ने  इस
 निलम्बन  आदेश  को  लागू  करने  के  सिलसिले  में  स्थगनादेदा  दिये

 एक  अन्य  मामले  में  जो  1986  में  दर्ज  किया  गया  था  ओर  जिसमें  लगभग  1.96  करोड़
 रुपये  सृल्य  के  750  स्वर्ण  बिस्कूटों  का  अभिग्रहण  कोयम्बटूर  में  एक  कार  से  किया  गया  था  उसमें  एक
 शिपिंग  एजेन्ट  के  प्रवन्ध  निदेशक  के  ग्रस्त  होने  का  पता  चला  इस  ब्यक्तित  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण
 ओर  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबंधों  के  तहत  गिरफ्तार  और  नजरबन्द  भी  किया  गया
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 है  ।  स्यायालय  में  अभियोजन  की  भी  शुरू  की  गई  हैं  ओर  विभादीय  स्यावनिर्णयन

 धुरुक  मद्रास  के  समक्ष  विचार।धोन  है  ।

 सीमाशल्क  1962  और  सीमःशुल्क  गृह  अंभिकर्ता  लाइसेंतिंग  1984
 के  तहत  उस  सी  पाशुल्क  गह  एजेन्ट  और  उनके  कर्मचारियों  के  जिरुद्ध  कारंवाई  को  जाती  है  जो  तस्करी
 की  गतिविधिय्रों  ओर  सीमाशुल्क  की  चोरी  में  ग्रस्त  पाये  जाते  इस  कारंबाई  में  विभागद्गीय

 बाहियों  के  अन्तगंत  अथे-दण्ड  उपयुक्त  मामलों  में  गिरफ्तारियां  करना  और  अभियोज़न  चलाना
 ओर  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबवंधों  के  बरदि
 आवदश्यक  समझा  जाये  नजरबन्द  करना  भी  शामिल  है  ।

 क्री  एन०  डेनिस  ;  विवरण  मद्रास  में  पव॑चन  के  केवल  दो  मामले  ध्यान  मैं  लाये  गये
 लेकिन  कर  अपवंचन  और  तस्करी  के  बहुत  से  मामले  धयान  में  नहीं  ले  ये  गये  इन  मामलों  की

 हमें  समाचार  पत्रों  तथा  अभ्य  माध्यमों  से जानकारी  मिली  है  फेत  अधिकारी  भफल  का  संरक्षण  करते

 हैं  और  शिपिंग  एजेन्ट  पोत  अधिकारियों  के  सौधे  नियंत्रण  में  होते  हैं  ।  वे  कस्टम  अधिक।रियों  के  सीधे
 नियंत्रण  में  नहीं  होते  ।  यदि  वे  एक  दूसरे  के  साथ  सांठ-गांठ  करें  तो  कर-अप॒वं चून  ओर  तस्करी  का  क्षेत्र

 विस्तुत  हो  जाता  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  परिस्थितियों  में  कर-अप्रवंचन  और  तस्करी  को
 रोकने  के  लिए  राजस्व  अधिकारियों  ने  कोन  से  कारगर  कदम  उठाये  हैं  ?

 क्री  बो०  के०  गढ़बी  :  मैंने  उतर  दिया  था  कि  दो  मामले  हसारे  एयान  आये  थे  और  उस  पर
 हमने  कारंवाई  को  जंसा  कि  सदस्य  कहते  हैं  ऐसे  कई  मामले  है  जो  नोटिस  में  नहीं  लाये  गये
 लेकिन  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  जो  हमारे  ध्यान  में  न  लाया  गया  हो  ।

 लेकिन  जहां  तक  शिपिंग  एजेन्ट  का  सम्बन्ध  यदि  वे  किसी  तस्करी  के  कार्य  में  शामिल  होते
 हैं  या  वे  किसी  प्रकार  के  कर  को  बचाना  चाहते  है  या  वे  कस्टम  के  दृष्टिकोण  से  कोई  गैर-कानूनी  कार्य
 करते  हैं  तो  निदथय  ही  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  करना  हमारा  अधिकार  ह॒

 माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  एक  मामले  में  हमने  लाइसेंस  रह  कर  दिया  था
 जिसके  खिलाफ  उन्होंने  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेछ  प्राप्त  कर  लिया  है  हमने  5,000  रुपये  का

 जुर्माना  लगाया  था  अन्य  मामले  में  एक  व्यक्तित  सोने  की  तस्करी  में  पकड़ा  गया  उसे  के  अन्तर्गत
 गिरफ्तार  किया  गया  उसके  खिलाफ  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  सभी  प्रकार  कारंवाई  की  गई  ।

 भरी  एन०  डेलिस  :  शिपिंग  एजेन्ट  बर्मीकरण  ओर  श्रेणीकरण  को  गलत  दर्शा  कर  गड़बड़ी  करते
 कर-योग्य  मदों  को  ग॑  र-क  र-योग्य  मदों  में  बर्यीकृत  किया  जाता  है  तथा  गलत  विवरण  दिया  जाता  है

 क्या  मैं  मंत्री  जी  स ेजान  सकता  कि  सरकार  ने  उनके  गलत  श्रेणीकरण  ओर  वर्गीकरण  के  खिलाफ
 क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 भरी  बो०  के०  गढ़वो  :  अगर  मूठ  दस्तावेज  भरे  जाते  हैं  अथवा  गलत  विवरण  दिया  जाता  है  तो
 उनके  खिलाफ  कारंवाई  की  जाती  पहले  मामले  में  मठ  दस्तावेजों  के अधार  पर  बिल  आफ  एन्टरी
 तैषार की  गई  थो  इसलिए  काय्यंव।ई  की  गई  ।  हम  उसकी  समोक्षा  करते  हैं  कि  क्या  मलल  विवरण  दिया
 गया  है  या  सही  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  य  न
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 ]
 यावि  हमें  पता  कलता  है  कि  सद्धी  दस्तावेज  नहीं  भरे  मये  हे  तो  निश्चित  रूप  से  उस  पर

 वाही  की  जा  सकती  है  ।

 भी  गिरधारो  लाल  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  जिस  व्यकिन  ने  टक्स  इवेजन  में  सहायता
 की  राँग  डाक्यूमेंट्स  पेदा  किये  इतने  बड़े  अपराध  के  लिये  आपने  जो  सजा  दी  उसका  लाइसेस

 कंसल  किया  है  और  5  हजार  रुपये  जुर्माना  किया  मैं  समझता  हूं  कि  यहू  सजा  कुछ  भी  नहीं  जो

 उयक्ति  करोड़ों  में  कर  चोरी  स्मयरलिंग  में  सहायक  उसे  तो  सख्त  से  सख्त  सजा  मिलनी

 आपने  जो  थोड़ी  सी  सजा  दी  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  आप  ऐसे  लोगों  को  और  ज्यादा  प्रोत्साहित  कर

 रहे  आपके  छोटी-मोटी  सजा  देने  से  लोगों  को  ऐसे  काम  आगे  भी  करते  रहने  की  हिम्मत

 ऐसे  काम  बराबर  होते  रहेंगे  ।  हमारे  देश  में  रोग  प्रेडेशन  या  क्लासिफिकेशन  का  मामला  बड़े  पेमाने

 पर  हो  रहा  माननीय  मंत्री  जी  इसे  देखने  को  आवंध्यकता  है  ।  यें  लीग  मिलकर  सरकार  का  अरबों

 शपया  हड़प  कर  रहे  हैं  ।  गृह  शिपिग  एजेन्ट्स  ओर  दूसरे  लोगों  के  रोंग  ग्रे  डेशन  से  राजस्व  को
 भारी  लॉस  हो  रहा  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  रोंग  डिक्लेयरेहक  करने  नाले  सोकों  के  खिलमफ  सख्त

 कायंवाही  करने  पर  विचार  करेंगे  ताकि  सरकारी  राजस्व  को  होने  वाली  हानि  को  बचाया  जा  सके  ।

 ]
 झो  बो०  के०  गढ़बो  :  मैं  अपने  विद्वान  सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  पूरक  प्रहनों  की  बहुत  सराहना

 कश्ता  हूँ  ।  मैं  उनको  चिन्ता  को  सराहना  करता  हूं  ।  इस  मामले  में  कर  अपवंधन  2.20  लाख  रुपये  मूल्य
 का  था  ।  प्रथम  दृष्टया  मामले  में  हमने  पाया  कि  कुछ  जाली  दस्तावेज  बिल  की  प्रवष्टि  के  साथ  पेश
 किये  बग्मे  मैं  महू  भी  महखूस  करता  हूं  कि  5000  रुपये  का  जुर्बाना  आरंे्याप्त  अतः  भाजं  सुबह  ही
 मैंने  विमामम  से  यह  पता  करने  के  लिए  कहा  है  कि  क्या  मुकदमा  चलाका  जा  सकता  है  भर  यदि  मह
 चलाया  जा  सकता  है  तो  फिर  वे  मुकदमा  चलायेंगे  ।

 सरकारो  विभागों  में  व्यव

 *446,  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलस  :  क्या  धिश  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेगे  किं  :

 क्‍या  सरकारी  विभागों  में  वित्तीय  वर्ष  कें  अन्तिम  तीन  महीरतों  में  बहुत  अधिक  व्यय  किया
 जाता

 क्‍या  सरकार  फो  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  इस  गलत  तरीके  के  कारण  अनावदयक
 छरीद  को  जाती  घटिया  वस्तुओं  की  सप्लाई  की  जाती  है  और  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिलता
 और

 क्‍या  सरकार  का  इस  व्यवस्था  को  सुचारू  बनाने  का  विभार  है  ताकि  सम्पूर्ण  वित्तीय  वर्ष
 के  दोरान  संतुलित  व्यय  व्यवस्था  बनी

 रहे ? वित्त सभ्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य सन्‍्त्रो थी० के० : से एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।
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 ie नमन  नमन  न+  का  ननननननननननन

 विवरण

 से  सरकार  ने  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  वित्तीय  वर्ष  के"अम्तिम  तीन

 महीने  के  दोरान  अत्यधिक  व्यय  न  किया  इस  उ्ं  श्य  के  लिए  वित्तीय  सलाहका रो  को  कहा,गया

 है  कि  वे  महीना-दर-महीना  के  आधार  पर  व्यय  की  पुनरीक्षा  करें  ताकि  व्यय  व्यवस्था  वर्ष  भर  सही

 तुलनात्मक  दृष्टि  से  व्यय  की  गति  वर्ष  के  उत्तराद्ध  में  अधिक  तेज  इस  बजहु  से  हो  जाती

 है  क्‍योंकि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  अपने  आंतरिक  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  बाद  सरकारी
 निशियों  का  भाहरण  करते  हें  और  राज्य  सरकारों  तथा  स्वायत्त  निकायों  को  सहायता  की  अन्तिम  किश्त
 का  दिया  जाना  अनिवायें  रूप  से  उनके  द्वारा  व्यय-विवरण  प्रस्तुत  किये  जाने  पर  आधारित  होता

 री  पो०  भ्रार०  कुमारमंगलम  :  अध्यक्ष  प्रघन  के  न  तो  भाग  नहीं  भाग  का
 उत्तर  दिया  गया  है  ।  बस्तुतः  भाग  का  आम  तरीके  से  उत्तर  दिया  गया  माननीय  मंत्री  ने  प्रश्न
 को  टाला  है  ।  क्या  मैं  भापका  संरक्षण  प्राप्त  कर  सकता  हूं  और  उनसे  पहले  प्रएन  का  उत्तर  देने  के लिए
 कह  सकता  हूं  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  संरक्षण  मैं  न  केवल  अनु रोष  कर  सकता  हूं  बल्कि  उम्हें  ऐसा  करने  के
 लिए  आदेश  भी  दे  सकता  हूं  ।

 रो  पी०  आर०  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  स ेभाग  ओर  का  उत्तर  देने
 का  अनुरोध  करता  हूं  और  फिर  मैं  अपने  पूरक  प्रश्न  पूछुंगा  ।

 भरी  बो०  के०  गढ़वी  :  हमने  कहा  है  :  ओर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 जाता

 प्रो०  मधु  इंडबले  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  एक  विशेष  विनिर्ण  य  दिया  था  कि  जहां  तक
 संभव  हो  सके  तो  मंत्रियों  को भाग  (१),  (@),  आदि  के  अलग-अलग  उत्तर  देने  चाहिएं  यदि
 माननीय  सदस्य  हस  प्रकार  प्रषन  पूछते

 अध्यक्ष  महों दय  :  ओर  हम  उस  पर  कायम  हैं  ।

 प्रौ०  मधु  दंडबते  :  इस  तरह  का  एक  बिनिर्णय  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इसका  ध्यान  रख  गा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  मंत्री  महोदय  को  इसका  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  मैं  इसको  ठीक  करने  की  कोशिएा  करूंगा  ।

 भी  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  विनिर्णयों  को  कोई  उपयोगिता  नहीं  यदि  प्रइनों  का  कोई
 उत्तर  नहीं  दिया  जाना  है  तो  किसी  भी  बात  का  कोई  महत्व  नहीं  फिर  प्रश्न  क्यों  किया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चिन्ता  न  प्रएन  का  उत्तर  दिया  इसे  कोई  भी  टाल  नहीं
 सकता  इसका  उत्तर  दिया

 आ  .  दि
 पृ

 ५
 थ्रीपी०

 कप  हें  कुमारमंगलम
 :  इस  प्रएन  में  सबसे

 महत्व  णबात  य  हृ्है  कि  वर्ष  के  अम्त  में
 व्यय  को  जल्दी  रहती  है  और  कदाचार  होते  यह  सबंधिदित  बात  है  कि  किसी  तरह  बजट  में  नि्बित
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 —  जयाजपिनणयययया

 किये  गये  घन  को  खतम  कर  दिया  जाता  है  भर  लोग  इस  घन  को  निकाल  लेते  यह  अनिर्धारित
 क्ञाय  को  सीधे  या  छिपके  कमाने  का  बहुत  लाभकारी  तरीका  हम  इसे  वर्गोकृत  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
 हस  सरकार  का  दुष्टिकोण  कया  विद्याष  रूप  से  इस  कदाचार  के  हो  सकता  है  कि  जो
 व्यवस्था  उन्होंने  की  है  वही  गलत  हो  ।  उन्हें  इसकी  प्रत्येक  महीने  समीक्षा  करनी  परन्तु  दूसरी
 तरफ  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  यह  सुनिदिचत  फरने  के  लिए  कि  इस  व्यवस्णा  का  पूरी  तरह
 से  लाभ  हो  इसमें  सहयोग  करती  लगती  मुझे  आदइचयं  है  कि  मंत्री  महोदय  का  क्या  रुख  है  विशेष
 रूप  से  कदाचार  के  प्रति  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  कि
 अन्तिम  तीन  महीनों  के  दोरान  पहले  नो  महीनों  की  तुलना  में  किये  गये  व्यय  का  प्रतिक्षत  क्या  आज
 वित्त  वर्ष  का  अन्तिम  दिन  है--ओऔर  क्या  उन्होंने  इस  बात  की  भी  जांच  की  है  कि  क्या  खरीदारी  की

 गई  है  और  क्‍या  इसमें  कोई  कदाबार  पता  चले  हैं  या  उन्हें  यूਂ  ही  छोड़  दिया  गया

 क्री  बो०  के०  गढ़बी  :  व्यय  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  किया  जाता  है  और  इसका  निर्णय  वे  ही
 करते  हैं  कि  दिये  गये  घत  का  उपयोग  कित  प्रकार  किया  जाये  ।  परन्तु  समय-समय  पर  हम  अपने  वित्त

 सलाहकारों  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  डालते  हैं  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  सके  वर्ष  के  अन्तिम  समय  में
 अधिक  व्यय  से  बचा  जाये  ओर  इस  तरह  अनावद्पक  व्यय  से  बचना  जहां  तक  कदाचारों  की
 बात  है  यदि  कोई  व्यक्ति  इसमें  लिप्त  है और  यदि  यह  बात  हमारे  धयान  में  लाई  जाती  है  तो  सम्बन्धित
 मंत्रालय  कार्यवाही  करेगा  ।  परन्तु  यहू  कहना  कि  अन्तिम  तीन  महीनों  सें  किये  गये  ब्यय  की

 वजह  से  कदाचार  बढ़ते  हैं  तो  यह  ठीक  बात  नहीं  है  परन्तु  साथ  ही  जंसे  कि  मैंने  पहले  हो  कहा  है  हम
 समय-समय  पर  इस  तरह  के  अधिक  व्यय  को  रोकने  के  लिए  निर्देश  जारी  करते  माननीय  सदस्य
 ने  प्रतिशत  पूछी  मैं  तो  कहूंगा  कि  1985-86  में  बर्ष  के  अन्तिम  तीन  महीनों  में  यह  41.26  प्रतिशत

 1986-87  में  यह  45.21  प्रतिशत  थी  और  1987-88  में  यह  45.86  प्रतिशत  मैं  उन्हें  राशि
 भी  बता  सकता  हूं  लेकिन  मैं  नहीं  बताऊ गा  क्‍योंकि  उन्होंने  केवल  व्यय  का  प्रतिशत  पूछा

 कुमारी  ममता  बनलों  :  इस  पर  हमें  भाधा  घंटे  की  चर्चा  की  जरूरत  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  है  ।

 भरी  थी०  के०  गढबो  :  परन्तु  मैं  इस  बात  से  सहमत  हू  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  प्रमुख  और
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  यह  सुनिष्िचत  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  वर्ष  के  अन्तिम  तीन  महीनों
 में  अधिक  व्यय  न  हो  क्योंकि  ऐसी  कई  बातें  होंगी  जिन  पर  सरसरी  तोर  पर  गौर  हो  पायेगा
 बयोंकि  हो  सकता  है  कि  उसकी  ठोक  प्रकार  से  जांच  न  हो  सके  ।

 को  पो०  आर०  कमारमंगलस  :  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  हम  घिसी  पिटी  बातों  से  संतुष्ट  हो  जते
 यह  प्रदन  पूछने  का  यह  अथं  ही  नहीं  है  ।

 प्रो०  भरधु  दंडबते  :  क्योंकि  वह  उन्हें  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ।

 ही  पी०  आर०  कुमारमंगलस  :  काफी  हृद  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जो  प्रश्न  मैंने  पूछा  था
 उससे  पता  चलता  है  कि  उनके  कहने  के  मुताबिक  4]  से  45  प्रतिशत  ठयय  अन्तिम  तीन  महीनों  में  होने

 से  दुर्पयोग  और  कदाचार  होने  की  पूरी  सम्भावना  क्या  मंत्री  महोदय  इस  व्यय  की  जांच  करवायेगे
 ओर  यह  सुनिदिचत  करेंगे  कि  व्यय  उचित्त  ढंग  से  किया  जाये  ?  आखिर  व्यय  मंत्रालय  को  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहिए  कि  व्यय  उचित  प्रकार  से  किया  आपको  यह  नहीं  कहना  चाहिए कि  यह  आपका
 काम  नहीं  है  भोर  यह  संबंधित  मंत्रालयों  का  कायं  मैं  हूं  कि  व्यय  मंत्रालय  की

 19
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 क्ाषए्यकता  ही  नहीं  होगी  ।  मेरा  कहना  है  कि  इसकी  जांच  अवदय  होनी  जाहिए  मैं  जानना  बाहता  हूं

 कि  कया  मंत्री  इसे  करने  को  हुुछक  क्या  वह  पुनः  केवल  सलाह  देने  की  तकमीक  को  ही  कपताधा

 चाहता  है  !

 श्री  बो०  के०  गढ़बो  :  मेरा  कहना  है  कि  सभी  मंत्रालय  सक्षम  वे  अपने  वित्तीय  मामलों  के

 संबंध  में  सतक॑  और  समय-समय  पर  हम  उन्हें  सलाह  भी  देते  मै  सभी  मंत्रालयों  को  जांच  नहीं
 करवा  सकता  हूं  ।  यह  मेरी  सामथ्यं  के  अन्दर  भी  नहीं  है  ।

 भरो  पी०  भ्रार०  कमारमंगलस  :  क्‍या  मैं  आधे  घंटे  ही  बर्चषा  के  लिए  कह  शकता  ह  हुं  ?

 यह  एक  गम्भीर  मामला  है  क्प्रोंकि  आबंटित  राशि  के  चालीस  प्रतिक्षत्र  का  उपयोग  अ्रन्तिम  ब्ीब  मड्डीनों
 में  किया  जाताहै  ।

 कमारों  ममता  बज  :  हपया  आधथ  घंट  की  चर्चा  की  अनुमति  दीजिए  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  जंसे  कि  माननीय  सदस्य  श्री  कुमा  रमंगलम  ने  उल्लेख  किया  है  अस्तिम  तीन

 महीनों  में  काफी  बेतुका  व्यय  किया  जाता  अधिक  व्यय  किया  जाता  है  और  इसके  परिणामस्वरूप
 घाट  को  अथंव्यवस्था  बढ़ती  व्यर्थ  के  व्यय  को  कम  करने  ओर  घाटे  की  अथंव्यवस्था  को  नीचे  लाने
 की  बजाय  क्‍या  यह  सच्च  नहीं  है  कि  आप  एक  ऐसी  नई  प्ररम्परा  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  जहां  सार्वजनिक
 निम्रियों  जैसे  अखिल  म्रमन्‍्दय  सम्नमितियों  की  निधियों  को  घाटे  की  अथंव्यस्था  को  कम  करने  के  लिए
 राजस्व  भेखे  में  डाल  दिया  जाता  है  ?  अतः  जंसे  कि  कल  अध्यक्ष  महोदय  ने  श्रापको  कहा  था  आप  इस
 परम्परा  को  छोड़  देंगे  ओर  श्री  कुमारमंगलस  के  व्यय  की  नियरानी  करते  के  छुकाव  रा  पालन  करेंगे
 ताकि  आप  अपने  लेखों  पर  अच्छी  तरह  से  नियंत्रण  रख  याये  ?

 भो  दो०  के०  भड़धी  :  मैं  इस  प्रधन  पर  असंम्त  प्रइनों  पूछते  के  इस  उत्तम  वरीके  को  सराहना
 करता  हूं  ।  यह  निसम्दे  ह  उनका  चातुयं  परन्तु  अल्तिम  तीन  महीनों  में  या  पूरे  वर्ष  भर  व्यय  के
 अधिक  होने  से  घाटे  की  अथंव्यवस्था  को  कुछ  लेना  देना  नहीं  धाटे  की  अथंव्यवस्था  तो  कुल  मिला
 कर  एक  भिन्‍न  बात  है  ।  पूरे  ब्ष  के  लिए  एक  कुल  राशि  आबंटिन  की  जाती  यदि  यह  प्रांच-छह
 महीनों  यें  खन्च  नहीं  की  जाती  है  भोर  अन्तिम  बहीवों  में  शत  को  जाडी  है  तो  इसे  क़ोई  घाटा  नहीं
 आता  कुछ  मामलों  में  यह  भी  होता  है  कि  खरीददारिया  पहले  की  ग्रई  लेकिन  सुगतान  वर्ष  के
 अन्तिम  प्रहीनों  में  किया  ऐसा  भी  हो  जाता  लेकिन  यह  कहना  कि  अन्तिम  महीतों  ये  किये
 व्यय  के  पीछे  कोई  उदृंश्य  है  सही  नहीं  होगा  ।

 प्रौ०  सच  द  डबते  :  मेरे  प्रदन  के  मुद्य  हिस्से  का  क्या  हुआ  ?  आप  अश्यक्ष  महोदय  के  परसों
 दिये  निदेशों  का  पालन  करेंगे  ?

 कुमारी  भमता  बना  :  कतिपय  सरकारी  अधिकाटी  भोर  मंत्री  हमेशा  अपनी  ह्थ/श्ष॑  सिद्धि  के
 लिए  सश्कारी  धन  का  दुरुपयोग  करते  क्या  यैं  यह  जान  सकती  हूं  कि  क्या  वह  केम्ह  और
 राज्य  स्ररका र  के  मंत्रियों  को  स्रावंजतिक  घन  का  आपने  स्वार्थ  के  लिए  वुरुपयोग  न  करने  के  संदंध  में
 निर्देश  ज्यरो  करेंगे  ।

 थी  थोी०  के०  शहयो  :  मैं  हस  बात  का  खण्ड  करता  हूं  कि  केस्द्र  सरकार  के  अंभी  श्रन  का
 दुरुपयोद  करते  गहां  तक  राज्य  सरकारों  का  संबंध  है  मुझे  इस  बात  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि
 मंत्री थम  कन  दुरुफ्योग  करते  हैं  ।



 ६0  1911  लिखित  एसर

 कु्ा री सचता  बक्जों  :  मैं  आपको  क्रई  विशेष  उदाहरण  दे  सकती  हूं  ।

 प्रौ०  नारायण  चन्द  पराक्षर  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  अम्य  प्रमुख  मंत्रालय  के  संकंध  में
 उनकी  एक  सलाहकार  की  मूमिका  परन्तु  मरी  शिकायत  है  कि  यह  मूमिका  बजाय  इसके  रुकाबट
 पैदा  करने  वाली  है  और  यह  अन्य  मंत्रात्रत्रों  को  छचित्ष  इंग  से  कार्य  करने  तथा  निर्धारित  अवधि  में

 अपना  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  करने  देती  जहां  तक  डाक  और  तार  विभाग  की  बात  भले  ही  श्र/ज
 मार्च  है  लेकिन  उन्होंने  3000  डाकघर  खोलने  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  नहीं  दी  यह  उनका  कार्य

 निष्पादन  है  ।

 भरी  थी०  के०  गढ़बी  :  यह  विभेद  करना  तो  बहुत  कठिन  सलाहकार  वाली  भूमिका  और
 प्रद्धिबन्धास्मक  मूमिका  फे  धीच  बहुत  थोड़ा  फ़राससत  है  ।  जब  कभी  घित्त  मंत्रालब  के  पाप्त  कोई  प्रस्ताव

 पढ़ा  है  तो  इसको  निडिचत  कप  से  प्रश्अहिस  सभी  पक्षों  श्रे  जंबा  परद्धा  खाता  है  थोर  जब  कमी

 यह  सम्भव  होता  है  तो  इसे  मंजूरी  दे  दी  जाती

 प्रभनों  के  लिखित  उत्तर

 घटिवा  हीव  को  प्लेटों  का  आवश्त

 ]

 +433.  भ्री  बाई0०  एस०  महाजन  :  क्‍या  बाणिश्ष्य  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सामान्य  खुले  लाइसेंस  जनरल
 के  अन्तर्गत  धटिया  टीन  की  प्लेटों  और  कतरनों  का  भारी  मात्रा  में  आयात  किया  गया

 गढि  तो  सत्सम्सनदी  ब्योरा  कसा  है  ओर  इसकी  आररी  अ्रक्ता  के  शटिया  टीन  को  फ्रेटों
 और  कतरनों  के  आयात  का  अच्छे  किस्म  के  माल  के  उत्पादन  पर  अस्त  प्र  मक््य  पड़े

 कया  खुले  सामाभ्य  बाइसेंश्व  के  अन्कर्यत  घटिया  क्ीस़  छो  फोटो  श्लौर  कतरनों  का  आयात

 किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  ऐसे  आयात  के  क्या  कारण  हैं  और  ऐसा  आयात  रोकने  हेतु  क्या  उठाए
 गये  हैं  या  उठाने  का  विभार  है  ?

 बाजिश्य  मरत्रो  दिनेश  :  से  दोयम  दर्ज  की  थ्लेटों  का  जाथात  केवल

 आ्रायात  लाइसेंस  के  अम्तगेत  किया  जा  सकता  जब  कि  टिन  प्लेट  कत्तरन  जओो०  णी०  एश०  के  अम्तगंत
 आयात  की  जा  सकती  वर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरात  टिन  लेट  का  आवात

 निम्नलिश्ित  रहा  :

 1986-67  काका  श्री ०  हनन  1987988

 47,500  60,  800

 जहां  तक  दोयम  दर्जे  की  टिन  प्लेटों  क ेआयात  का  सवाल  ऐसे  आायातों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े
 कलग्र  से  संकलित  अरींगकिए  जा  रहे  हैं  क्मोकि  यह  शरण  इस्पात  के  क्षरुणव  शाल  की  कयाफक  श्रेणी  में
 आता



 लिखित  उत्तर  31  1989

 दोयम  दर्ज को  टिन  प्लेटों तथा  टिन  प्लेटों  की  कतरनों के  आयात  के  फलस्वरूप  क्वालिटी  की

 वस्तुओं  के  उत्पादन  पर  किसी  प्रकार  का  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  बात  सरकार के  ध्यान में  नहीं  भाई |

 विदेशी  स॒द्रा  का  धंधा

 +434.  श्री  सदन  पांडे  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विदेशी  मुद्रा  का  अवेध  धंधा  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  इस  धंधे  में  शामिल  व्यक्तित  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  गिरफ्तार  किए  गए

 यदि  तो  गिरफ्तार  व्यक्षितयों  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  पकड़ी  गई  है  और  उसका  विदेध्यी

 मुद्रावार  ब्योरा  क्या  भौर

 इस  मामले  में  क्‍या  भग्रेतर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 विस  सन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मरजो  एड्आर्डो  :

 नहीं  ।  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  के  विभिस्न  भागों  में  बिदेशी  मुद्रा  के  अवध  धंधे
 में  बुद्धि  होने  के  कोई  संकेत  नहीं  हैं  ।

 वर्ष  1989  (15  मात  के  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों
 का  उल्लंघन  करने  के  सम्बन्ध  में  10  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 वर्ष  1989  (15  मार्च  के  दोरान  दिल्ली  में  कुल  1.33  लाख  रुपए  मूल्य  की  विदेशी
 मुद्रा  जब्त  को  गई  जब्त  को  गई  विदेशी  मुद्रा  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  हांगकांग
 सिंगापुर  कनाडो  थाई  पाउ ड  कबंती  सऊदी
 स्विडिश  क्रोन  तथा  डेनिए  क्रोनो  सम्मिलित

 कानून  के  भन्तगंत  यथापेक्षित  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  कर्मचारियों  के  बिदद्ध  मामले

 ]

 438.  भरी  पोी०  एम०  सईद  :  क्‍या  बिश  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  कमंचारियों  द्वारा  उद्योग
 पत्तियों  तथा  विमान  यात्रियों  से  डरा-धघमकाकर  घन  ऐंठने  के  कितने  मामलों  का  पता  चला

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  1989  के  पहले  सप्ताह  में  तीन  उत्पाद  शुल्क निरीक्षकों  को  अनधिक्ृत  प्रवेश  तथा  इस  प्रकार  डराने-घमकाने  के  कारण  गिरफ्तार  किया  गया  था ;
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्योरा  क्या  है  ओर  विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कायंबाही
 की  गई  है  ?
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 विस  मश्तालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  ए०  के०  :  दिल्ली  में  पिछले

 महीनों  के  दोरान  उत्पाद-शुल्क  विभाग  के  कमंचारियों  द्वारा  उद्योगपतियों  अथवा  विमान  यात्रियों  को

 जरा-धमकाकर  घन  ऐंटठने  सम्बन्धी  कोई  मामला  जानकारो  में  नहीं  आया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  केन्द्रोय  उत्पादन  शुल्क  दिल्ली  के  तीन  निरीक्षकों  26
 1989  फो  मेससं  अजय  आटो  इन्डस्ट्रीज  डाबरी  की  फैक्टरी  के  किए  गए  उनके  दौरे  के  सम्बन्ध  में  6
 1989  को  पूछताछ  के  लिए  पुलिस  डाबरी  में  रिपोर्ट  करने  के  लिए  कहा  गया  पुलिस  स्टेशन

 पहुंचने  पर  उक्त  अधिकारियों  को  आपराधिक  अभिन्रास  ओर  अनधिकार  प्रवेश  के  कथित  आरापों  के
 लिए  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  तथा  बाद  में  इन्हें  उसी  दिन  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  यया

 पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  अभी  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 बाराजसी  दिहलो  रेलगाड़ो  को  फंज।आाद  से  चलने  के  समय  में  परिथतंग

 ]
 *339.  श्री  मिल  खज्जी  :  कया  रेल  मस्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मन्त्रालय  को  एक  ऐसा  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  कि  949  अप-वा  राणसी-दिल्‍ली  रेलगाड़ी
 का  फंजाबाद  से  चलते  का  समय  जनहित  में  रात्रि  11  बजे  के  स्थान  पर  रात्रि  9  बजे  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निणेय  किया  गया  है  ?

 रेल  लम्धालव  में  उप  भग्त्रो  महावीर  :  (6)

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 रबजड़  बागानों  के लिए  थोमा  योजना

 *440.  थकरो  अक्‍्कम  पुरुवोल मत  :  क्‍या  थालिक्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  रबड़  बागानों  का  बीमा  करने  के  लिए  एक  बीमा  योजना  छुरू  की  गई

 यदि  तो  इस  योजना  को  मुख्य  बातों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  कितने  हैक्टेयर  रबड़  बागानों  का  बीमा  किया  गया

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मसत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  जी  इस
 समय  तीन  योजनाएं  चलाई  छा  रही  हैं--एक  म ं०  नेशनल  हस्यरेंदा  कं०  लि०  दूसरी  मं०  यूनाइटेड
 इण्डिया  इन्यूरेंश  कम्पनी  लि०  द्वारा  तीसरी  मे०  केरल  स्टेट  इन्स्य्रंश  डिपार्टमेंट  द्वारा  ।  ये  योजनाएं  आग

 बाढ़  भ्ादि  खतरों  का  बीमा  करती  हैं  ।  लेकिन  हनमें  सूखे  का  शामिल  नहीं  इन  तीनों
 बीमा  योजनाओं  के  अम्तगंत  अब  तक  लगमग  5564  हेक्टेयर  क्षेत्र  के  लिए  बीमा  सुरक्षा  प्रदान  की  जा

 चुकी
 रजड़  का  जायात  मत्य

 *442.  थी  जाजं  श्रोसफ  भ्‌  डाकल  :  क्‍या  वाणिज्य  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे कि  :
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 डॉ  अजब  ५7: नस

 सरकार  द्वारा  श्मड़  का  अत  किस  मुल्य  पर  किया  जारक  है  ओर  देख  में  उसका

 क्तसील  क्क्रिय  मूहंय  किलमा

 रबड़  पर  कितना  आयात  शुल्क  लगाया  जाता

 क्या  देश  में  रबड़  का  मूल्य  वर्ष  1982  और  1989  के  बीच  स्थिर  रहा

 (7)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 छोटे  किसानों  के  हितों  की  सक्षा  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  २हे  ओर

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  कों  जानकारी  है  कि  2000  ई०  मेंਂ  स्व  कौ  भारी  कमी  होने
 की  लाशका  हैं  और  यदि  ती  इस  संम्वस्ध  में  किने  उपायों  पर  क्थिार  किया  जा  रहा

 बालिए्य  मस्जालय  में  राज्य  मग्त्री  प्रिय  रंजन  बाल  :  और  आयात्तित
 रबड़  की  प्रति  मी  टन  लागत  1988  ऑर०  एस०  एस  ०-3  और  एस«  शम०
 प्रेडों  के  1108  सं०  रा०  अमरीकी  डालर  और  1030  प्रति  मो०  टन  सी०  ऐंड  एफ०  पम्प
 व्यापार  निगम  ने  दिनाक  1-1-1988  भर  दिनांक  25-11-1988  के  दीच  ब्रिनिर्मात्ाओं  को  र०  17,00
 से  लेकर  र०  20,000  प्रति  मी०  टन  तक  गोदाम  की  दरों  पर  रबड़  रिलीज  किया  है  ।

 इस  रबंड  पर  आयांत॑  हलक  25%  की  दर  से

 और  प्राकृतिक  रबड़  को  कीमत  केवल  रबड़  के  कुछ  मांग  और  सप्लाई
 स्थिति  पर  ही  नहीं  निर्मर  करती  हैं  बल्कि  कुछ  अभ्य  बातों  पर  भी  तिमेर  करती  निश्चित
 अवधियों  में  स्वदेशी  रबड़  की  कुल  उपलब्धता  अर्थाक्त  और  उसको  तुलता  में  इस  अकि  के  थोशान  उद्योग
 द्वारा  मांग  ।  बषं  1982-83  से  ब्ष  1988-89  1989  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़

 एम०  की  कीमतें  5०  1440  से  र०  1813  प्रति  क्विटल  के  बोच  रहों  ।

 सरकार  का  प्रयास  रहता  है  कि  रबड़  की  केवल  उतनी  ही  मात्रा  का  आयात  किया
 जितनी  मांग  ओर  सप्लाई  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  हो  ।  इसके  साथ  ही  सरकोर  हारा

 1986  से  कलाई  भा  रहो  कर  स्टाक  रखने  की  योजना  से  जो  छोठे  उपजकर्तालओं  के  छ्वितोें  की  पूरी
 तरह  रक्षा  हो  रही  है  ।

 (§)  प्राकृतिक  रबड़  को  कृषि/उत्पादन/उत्पादकता  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  रबड़  बोर्ड
 द्वारा  कार्यास्वित॑  उपायों  में  निम्नलिखित  पहुंले  ही  से  शामिल  हैं  :

 (1)  रबड़  बागान  विकास

 (2)  बेर-परम्पसगत  क्षेत्रों  मे ंविकास  को  मति  देने  के  लिए

 (3)  पौष-शालाओं  की  स्वापना  और  रोपणे-सामग्री  का  विशरण ;

 (4)  छीटे  बागानों  के  स्वामियों  को  अर्थ-सहायता  प्राप्त  दरों  पर  एस्टेट  निविष्टियाँ  की

 (5)  सलाह  ओर  प्रशिक्षण

 (6)  रबड़-बागानों  में  सिंचाई  बढ़ाने  की  और

 (7)  स्मुबापिक  माक  ठिग  औरर  संस्पतन  ।
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 देकों  में  में  पदोन्नति ।  0  की  |  00०  ag  |

 भी  बनवारी  लाल  बेरबा  :  बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 बया  सरकार  ने  सभी  राष्ट्रीयकृत  बंकों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  बेंकों  में  शेषी-न  काडर  में

 पदोन्नति  के  लिए  चयन  के  आधार  पर  पदोन्नति  की  नीति  ही

 यदि  तो  क्या  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  ने  अपनी  पदोन्नति  नीतियां  तदनुसार  तेयार  कर

 ली

 क्‍या  उपरोक्त  पदोस्नति  प्रणाली  के  अन्तगंत  बैंकों  में  मनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जातियों  क ेलिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  ओर

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कित्त  सम्भालथ  सें  आर्थिक  कप्यं  विभाम  में  राज्य  सन्‍्तरो  एडआर्डो  :  से

 अधिवा री  सेवा  बिनियमों  के  अ्रम्तगंत  सरकार  द्वारा  जारी  मार्गनिर्देशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह
 प्राषभान  है  कि  एक  वेतनमान  अथवा  प्रड  से  दूसरे  बेतनमान  अथवा  ग्रेड  में  पदोस्नतिबा  योग्यता  के
 आधार  पर  की  जाएंयोी  ओर  सम्बन्धित  बक  के  निवेशक  मण्डल  द्वारा  समय-समय  पर
 ब्वावसाधिक  क्षहुंताओं  भादि  के  लिए  निर्धारित  यदि  कोई  दिया  बोग्पता  के  आधार
 पर  पद्दोस्‍्नति  करते  समय  अधिकांक्ष  बेंकों  मे  प्रणाली  अपनाई  अनुसचित  जातियों  और

 अमुस्‌ित  जनजातियों  के  लिए  सेवाओं  में  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  सामास्य  निर्देशों  अनुसार
 यब्रि  ददोल्तियां  चयन  प्रणाली  से  को  जाती  तो  उनमें  भारक्षण  का  प्रावधान  नहीं  किया  जाता

 एक्सप्ं सਂ  सम्‌ह  के  भवनों  पर  छापे

 *445,  श्री  एच०  एम०  भाणे  गौडा  :

 क्री  बनवारो  लाल  प्रोहित  :  कया  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आमकर  बविमाग  अधिकारियों  ढारा  1989  के  दौरान  एक्सप्रेसਂ
 समह  के  भवनों  पर  देशव्यापी  छापे  प्रारे

 यदि  तो  छापों  के  दोरान  पकड़े  गए  अपराध  सिद्ध  करणे  वाले  दस्तावेजों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 सरकार  का  एक्सप्रेसਂ  समूह  के  विदद्ध  आगे  क्या  कदम  झठाने  का  विचार  है  ?

 राजस्थ  विभाग  में  वित्त  मध्तरालय  में  राज्य  बन्‍्त्री  ए०  के०  :  1989
 के  वोरान  आयकर  विभाग  ने  इंडिवत  एक्सप्रेस  समूह  की  बम्बई  में  स्थित  दो  कम्पनियों  के
 कार्यालय-परिसरों  को  तलाशी  ली  इसके  साथ  ही  दिल्‍ली  तथा  कलकत्ता  में  कतिपय  ऐसे
 व्यक्तियों

 के  परिसरों  की  भी  तलाही  ली  गई  जितके  बारे  में  यह  बताया  गया  है  कि  उनके  इंडियन
 एक्सप्रेस  समृह  के  साथ  का  रोबारी  सम्बन्ध  हैं  ।

 तलाक्षियों  के  दोराम  अभिषहीत  अपराध-अआरोपणीय  दस्तावेजों  से  प्रथम  दृष्टया  पर्याप्त
 मात्रा  में  कर  की  चोरी  किए  जाने  के  संकेत  मिलते  थ  कि  जांच-पड़ताल  अभी  चल  रह  इसलिए
 इन  दस्तावेजों  के  ब्यौरों  को  बताना  जांच-पड़ताल  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 ऐसे  मामलों  प्रत्यक्ष
 कर  अधितियों  के  अष्प्रधोव  ग्रथापेश्षिक्  कायंदशही  की  जाती

 25



 लिखित  उत्तर

 किक्षित  बेरोजगारों  को  पू्ंकालिक  बोमा  एजेंटों  के  रूप  में  मियुक्त  करना

 ]
 ॒ਂ  पं  ज्शे  हु *447.  झो  कमला  प्रसाद  राबत  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  शिक्षित  बेरोजगारों  को  पूर्णकालिक  बीमा  एजेंटों  के  रूप  में  नियुक्त  करने  पर

 विचार  कर  रहो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 बिल  सन्त्रा लय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मसत्रो  ओर
 यद्यपि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराषीन  नहीं  है  तथापि  भारतीय  जीवन  बीमा  निग्रम  के

 पास  एजेंटों  की  भर्ती  के  जो  बीमा  को  अपना  पेशा  बनाना  चाहते  एजेंट  योजनाਂ  नामक

 एक  योजना  जीवन  बीमा  निगम  के  लिए  जीवन  बीमा  कारोवार  प्राप्त  करने  के  प्रयोजनाथं
 उस  व्यक्ति  को  एजेंसी  देता  है  जिसने  एक  वर्ष  की  भायु  पूरी  कर  ली  हो  ओर  किसी  नगर  अथवा  शहर  में

 नियुक्ति  के  जिसकी  जनप्ंढया  एक  लाख  अथवा  अधिक  मंट्रिक  परीक्षा  अथवा  उसके  समकक्ष
 परीक्षा  उत्तीर्ण  हो  अथवा  किसी  अम्य  स्थान  पर  नियुक्ति  के  मामले  में  कम  से  कम  आठवीं  श्रेणी  पास
 कर  लो  हो  ।  वृत्तक  एजेंटों  को  एक  परीक्षा  पास  करनी  होती  है  भोर  साक्षात्कार  के  पदचात  उनका  चयन
 विशेष  प्रद्षिक्षण  के  लिए  किया  जाता  है  ।  वृत्तक  एजेंट  योजना  के  अन्तगंत  एजेंटों  को  मासिक  वृत्ति  दी
 जाती  है  ताकि  शुरू  में  उन्हें  कुछ  सहायता  मिल  सके  ।  वृत्तिका  की  भवधि  पूरी  हो  जाने  के  पश्चात  बत्तक
 एजेंटों  अन्य  एजेंटों  को  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  जोवन  बोमा  कारोबार  के  सम्बन्ध  में
 केवल  कमीशन  हो  दिया  जात  है  ।

 रूगण  एककों  को  ओर  बेक  ऋण  की  बकाया  राधि

 ]

 *448.  क्री  एच०  प्‌ृ०  डोशा  :  कया  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूग्ण  एककों  की  ओर  बकाया  बेंक  ऋण  राशि  में  वद्धि  के  कया  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 वित्त  मस्त्रालय  में  श्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सग्ञी  एड्प्लार्डो  :  और
 भारतीय  रिजयं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  रुग्ण  एककों  के  नाम  बेंकों  की  बकाया  रकमों  में  वद्धि

 का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  पुनकृद्वार  कार्यक्रम  तंयार  किये  जाने  तक  परिचालनों  को  जारी  रखने  के  लि  ए्‌
 सहायता  जारी  रखती  जाती  इसके  पुनरूद्धार  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  भी  बेकों  से  अधिरिक्त
 कार्यश्षील  पू  जी  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  श्पेक्षा  की  जाती  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बैंकों  को  आदेश  दिए  हैं  कि  वे समयबद्ध  तरीके  से  लघु  रूग्ण  औद्योगिक
 एककों  के  वास्ते  अर्थ  क्षमता  अष्ययन/पोषण  कायंक्रम  आरम्भ  करें  ।  रू्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 के  अधीन  गठित  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोड्ड  भी  गेर-लघ

 उद्योग एककों के सम्बन्ध में उपयुक्त कारंवाई कर रहा है । 5 ब्रिटेन को निर्यात +4५9. भीमतो जयस्तो पटनायक : क्या बालिस्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे 26
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 ब्रिटेन  को  इस  समय  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  द्वारा  ब्रिटेन  को  उन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  बुद्धि  करने  हेतु  कदम  उठाए  जा

 रहे

 क्‍या  इस  मामले  पर  भारत  ओर  ब्रिटेन  की  आर्थिक  मामलों  सम्बन्धी  समिति को  पिछली
 बेठक  में  विचार  किया  गया  और

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  ब्रिटेन  को  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बाजिए्य  मंत्रो  दिनेश  :  और  भारत  से  ब्रिटेन  को  निर्यात  की  जा  रही

 प्रमुख  भर्दों  में  शामिल  हैं  :  पटसन  चमड़ा  उत्पाद  तथा

 परिष्कृत  इंजीनियरी  स्वर्ण  समुद्री  आदि  ।

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  का  क्रेता-बिक्रेता  व्यापार

 मेलों  में  प्रचार  आदि  व्यापार  संवर्धन  उपायों  द्वारा  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे

 ओर  1989  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  भारत-ब्रिटिश  आथिक  समिति  की
 बेठक  में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  को  बढ़ाने  ओर  उसके  विविधीकरण  की  संभावनाओं  पर
 विमर्श  किया  गया  ।  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  दोनों  पक्ष  ध्यापार-स्तर  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  करेंगे
 ताकि  द्विपक्षीय  व्यापार  का  संतुलन  ठीक  किया  जा  सके  ।

 बेकरों  और  लघु  उद्योग  एककों  को  बंठक

 #450.  श्रीमतो  गीता  सुख्जञों  :

 हरी  मारायण  चोबे  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करं गे  कि  ;

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेके  ने  रुग्णता  के  कारणों  तथा  उसके  विस्तार  का  पता  खगाने  तथा
 इसके  उपचारात्मक  उपाय  ढू  ढने  को  दृष्टि  से  बेंकरों  तथा  लघु  उद्योग  एकट़ों  की  एक  बंठक  आयोजित
 करने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  दिछा  में  क्या  का्यंवाही  की  गई  है  ?

 बित्त  सगज्ालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्ती  एड्भाडो  :  भोर

 (q)  भारतोय  रिजवथ॑  बेक  ने  रुणण  एककों  सहित  लघु  उद्योग  एककों  को  ऋणों  आवषद्यकताओं  से  संबंधित
 समस्याओं  के  बारे  में  र-विमशं  करने  के  लिए  दिनांक  28  1989  को  बम्बई  में  एक  बंठक
 की  थी  ।  ऐसे  विच[र-विमर्श  तथा  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  अन्य  जानकारी  के  आघार  बेकों  को
 समय-समय  पर  उपयुक्त  मार्गनिदंश  जारी  किए  जाते

 यूरोपीय  पू्‌  जो  नियदा  बेक

 4149,  क्री  पो०  पेंचालेयथा  :  कया  विश  मन्‍्त्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  विकास

 परियोजनाओं  को  अधिक  सहायता  देने  वाले  यूरोपीय  पू  जीनिवेश  बेंक  की  सामान्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 बिस  मस्जथालप  में  स्ाविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्भाड़ों  :  यूरोपीय  निवेश

 बेक  की  स्थापना  रोम  सम्धि  के  अन्तगंत  य्रोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  गठन  के  समय  1958  में  की  गई

 इसकी  स्थापना  विभिन्न  सदस्य  देशों  या  सम्पूर्ण  य्रोपीय  आथिक  समुदाय  सांसे  हित  वाली
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 विकासशील  परियोजनाओं  के  लिए  सरकारी  प्राधिकरणों  और  वित्ती  व
 संस्थाओं  को  दीर्धावधिक

 ऋषण  मंजर  करने  ओर/या  गारंटी  देने  के  प्रयोजन  से  को  गई  थी  ।  गेर  सदस्य  देशों
 को  यू  रोपीय  निवेश

 बेंक  के  गवनंर  बोर्ड  की  विशेष  स्वीकृति  पर  कभी-कभी  इत  निधियों  से  ऋण  मंजूर  किये
 जाते

 कृतियों  का  निर्णय  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  लिए  खास  महत्व  रखने  वाली
 परियोजना

 ओं  के  संबंध  में

 अलग-अलग  मामलों  में  अलग-अलग  आधार  पर  किया  जाता  यूरोपीय  निवेश  बेंक  ने  भारत  में  अभी

 नक  किसी  भी  परियोजना  का  वित्त  पोषण  नहीं  किया

 जल-प्रबन्ध  पर  भारत-ने  पाल  बार्ता

 4150.  थी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  नेपाल  से  भारत  की  ओर  प्रवाहित  नदियों  के  जल  के  बेहतर  प्रयस्ध  के  लिए  नेपाल  के

 साथ  बातचीत  हुई  भोर

 यदि  तो  हास  ही  में  हुई  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रालय  में  राक्य  भगत्रो  क्ष्णा  :  और  अस्तिम  बार

 विचार-विमझशं  1988  में  किया  गया  जबकि  मेपाल  से  भारत  को  ओर  बहने  वाली  नदियों

 पर  बाढ़  पूर्वानुमान  स्थलों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  थी  ।

 तस्करी  के  कपड़ों  को  विक्रो  से आय

 4151.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  कया  बित्त  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  तस्करी  के  कपड़ों  की  बिक्री  स ेकितती  आय  हुई
 प्रति  वर्ष  कितने  प्रतिशत  तस्करी  का  कपड़ा  जब्त  किया  जाता

 तस्करी  के  कपड़े  ओर  स्थानीय  उत्प।दित  कपड़े  के  मूल्य  में  कितना  अन्तर

 कया  कपड़ा  तेयार  करने  में  प्रयुक्त  कच्ची  सामग्री  पर  लगाये  थाने  वाले  अत्यधिक  उत्पादन

 शुल्क के  कारण  देदा  में  निर्मित  कपड़े  मंहगे  होते  और

 (5)  कुल  200  रुपये  मूल्य  की  पोलिस्टर  साड़ी  पर  कितना  उत्पादन  शुल्क  लगा  हुआ  होता  है  ?

 वित्त  मग्जालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  ए०  क०  :  जब्तशुदा  उत
 वस्त्रों  का  मुल्य  नीचे  दिया  गया  है  जिनका  निपटान  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  किया  गया

 व  मरुय  तषयों

 1986  1536.33

 1987  1273.90

 1988  1718.56
 ह

 तस्करी  चोरी-छिपे  किए  जाने  वाला
 je

 एक  धंधा  यह  अनुमान  लगा  पाना
 संभव  नहीं  है  कि  तस्करी  द्वारा  कितनो  मात्रा  में  वस्त्र  देश  में  लाए  जा  रहे  हैं  ओर  इसलिए अह  अनुमान
 लगा  पाना  भी  संभव  नहीं  है  कि  तस्करी  द्वारा  लाए  गए  उन  वस्त्रों  का  प्रतिशत  अनुपात  है  जिस्हें
 प्रतिवर्ष  जब्त  किया  गया
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 से  (5)  :  यश्ञपि  भारत  में  निरमित  संदिलिष्ट  आयात  किए  बए  बस्णों  की

 तुलना  में  प्रिन्ट  और  तन्तु  विन्यास  में  उम्दा  होते  हैं  परम्तु  मस्य  भारतीय  उत्पाद  के  प्रतिकूल
 होते  हैं  ।  भारत  में  संदिलष्ट  वस्त्रों  के ऊचे  दाम  विभिन्न  कारणों  की  वजह  से  हैं  जंसे  बड़  प्रमाने  पर
 उत्पादन  से  लागत  में  जो  कमी  आती  उसके  अभाव  के  कारण  और  ऊर्जा  की  उच्चतर  लागत
 पालियस्टर  बस्त्रों  पर  गया  उत्पादन  शुह्क  बस्त्र  की  बस्तर  का  ख्रतिधगं  मीटर
 वस्त्र  का  प्रति  वर्ग  मीटर  वजन  तथा  वस्त्र  की  चोड़ाई  जंसे  विभिन्‍न  कारणों  पर  निर्भर  करता  अतः

 उपयु क्‍त  पेरा  मीटरों  के  बारे  में  सूचना  के  अभाव  यह  बात  पाना  संभव  नहीं  है  कि  200  रुपए  मुल्य
 की  पालियस्टर  साड़ी  के  सम्बन्ध  में  सही  उत्पादन  शुल्क  संघटक  कितना

 सरकार  ने  अव  नए  का  रखाने  लगाए  जाने  तथा  पालियस्टर  फाइबर  और  पालियस्टर  यान॑  के

 निर्माताओं  के  लिए  मौजूदा  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  है  ताकि  विनिर्माता  बड़े
 पैमाने  पर  उध्पादन  से  लागत  में  जो  कमी  भाती  उसे  प्राप्त  कर  सके  ।  इससे  स्वदेशी  संह्लिष्ट  वस्त्रों

 की  लागत  में  कमी  आएगी  और  इससे  इनकी  तस्करी  किए  जाने  के  प्रलोभत  में  कमी  होगी  ।

 सुआानगढ़  से  फ्लिनो  तक  रेल  लाइन

 4652.  भरी  बृद्धि  चमा  जग  :  बया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मन्त्रालय  में  सुजानगढ़  से  पिलानी  बरास्ता  मनडेया
 ओर  चोराला  के  लिए  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीभ

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विस्तुत  ब्यौरा  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  माधबराव  :  नहीं  ।

 प्रश्म  नहीं  उठता  ।

 ऐसी  कोई  विद्धिष्ट  परिवहन  की  मांग  नोटिस  में  नहीं  आयो  है  जिससे  सुझायी  गयी  रेलवे
 लाइन  की  व्यवस्था  करता  भरूरी  हो  ।

 उपभोक्ता  बस्तुओं  का  निर्यात  और  भायात

 4153,  क्री  परसराम  भारहाल  :

 क्री  ढाल  चर  लेन  :  कया  धाजिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  ओर  वर्ष  1987-88  के  दो  रात  विभिरन  देशों  को  निर्यात  की  गई  उपभोक्ता
 वस्तुओं  का  ब्यौरा  ओर  मूल्य  क्या  और

 इस  अवधि  के  बोरान  आयात  की  गई  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  थ्योरा  क्‍या  है  ?

 बाजिल्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  जिय  रंजनदरस  :  ओर  भारतीय
 व्यापार  वर्गीकरण  वस्तु  विवरण  तथा  कोरडिस  प्रणाली  पर  के  अस्तमंत  उपभोक्ता
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 वस्तुओं  की  श्रेणी  का  अलग  से  निद्चिचत  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  इस  वर्गीकरण  के  अस्तमंत
 व्यापार  के  सम्बन्ध  में  आंकड़  तंेयार  नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  क  उपकतों  पर  नियमित  कर

 4154.  श्री  मललापल्ली  रामचरमाम  :  कया  बित्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सरकारो  क्षत्र  के  उपक्रमों  पर  निगमित  कर  लगाने  के  लिए  कोई  आवेदन
 प्राप्त  हुए  े

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  आवेदनों  का  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 वित्त  मरजालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  क०  :  से

 कर  सावंजनिक  क्षेत्र  के  निगमों/कम्पनियों  पर  पहले  से  ही  आयद  किया  जा  रहा  निगम-कर  की  दर
 में  आप  तौर  पर  कमी  करने  के  सम्बन्ध  में  अनेकों  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  लेकिन  ये  अभ्यावेदन  विशिष्ट
 झूप  से  सावंजनिक  क्षंत्र  के  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  इस  सुझाव  को  जांच-पड़ताल  को  गई  थी
 तथा  इसे  स्वीकार  किए  जाने  योग्य  नहीं  पाया  गया  ।

 पेट्रोलियम  पदा्षों  को  हुलाई

 41  5.  श्रोमतों  पढेल  रमावेन  :

 रामलो  भाई  मावजि  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कांडला  से  दिल्ली  तथा  बड़ोदा  से  दिल्ली  को  रेलवे  द्वारा  डोजल  लाइट  डीजभ  तेल
 अद्योधित  तेल  तथा  मिट्टी  के  तेल  को  ओसतन  कितनी  मात्रा  की  प्रतिदिन  ढुलाई  की  जाती  और

 (1)  कांडला  से  (2)  बड़ोदा  से  (3)  दिल्ली  में  से  कांडला  और  (4)
 दिल्‍लो  से  अड़ोदा  मार्गों  पर  ढोये  गये  अन्य  ठोस  माल  की  ओसत  दंनिक  मात्रा  कितनी  रही  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  1988  से
 1989  तक  के  तीन  महीने  की  अवधि  में  रेल  द्वारा  ढोये  गये  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मात्रा  दर्शाने  वाले
 ओसत  देनिक  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 आंकड़े  टनों

 डीजल  तेल  हल्का  डो  जल  कच्चा  तेल
 मिट्टी  का  तेल

 कांडला  से  दिल्‍ली  495  70  कुछ  नह  155
 रु  न्थ्र  {

 बड़ोदरा  से  दिल्ली  78  18  कुछ  नहीं  160
 विभिस्त  बड़ी  लाइन  खण्डों  क ेचार  म  गो  पर  बल  ली  ठोस  सामास  ले  जाने  बालो

 माल  गाड़ियों  की  एक  महीने  को  देनिक  ओसत  संकया  नीचे  दो  गई  है  :
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 शार्ग  से  दिललो  तथा  बिल्‍लो  से  कांडला

 सप्ड  काँबला  से  विल्‍्सी  दिल्‍लो  से  कांडला

 कांडला-बो रम  गांव  2.3  1.2

 बोरम  गांव-अहमदाबाद  5.6  3.2

 अहमदा  बाद-गोथ  रा  5.5  4-0

 गोबरा-रतलाम  7.1  17.5

 रतलाम-कोटा
 8.6  7.3

 कोटा-गंगापुर  सिटी  9.0  71

 गंगापुर  सिटी
 7.8  7.0

 सार्ग  :--  बडोद रा  स ेदिहलो  और  दिलल्‍लो  से  बड़ौद रा

 सप्ड  शड़ीदरा  से  दिल्‍लो  डिल्‍लो  से  बड़ौदरा

 बड़ोदरा-गोधरा  2.5  3०7

 गोशरा-रतलाम  7.1  17.5

 रतलाम-कोटा  8.6  7.3

 कोटा-गंगापुर  सिटी  9.0  1.1

 गंगापुर  सिटी-सुगलकाबाद  7.8  7.0

 जम्म्‌  और  कहमोर  के  ऊथमपुर  और  डोरा  जिलों  में  बेंक  झालाएं  खोलना

 4156.  भ्रो  मोहम्मद  मयूब  सा  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  बेक  शाजाएं  खोलने  को  धोषणा  करने  तथा  यूनाइटेड  कम्दियल  बेक

 द्वारा  ऊषमपुर  जिले  के  इसाका  बामहाग  में  अपनी  एक  शाखा  खोलते  की  पेशकश  किये  जाने  के

 ऊघमपुर  जिले  के  300  वर्गमीस  क्षंत्र  में  फेले  पहाड़ी  क्षेत्र  जिसके  अम्तगंत  पटवार  हलमास

 से  रमुर्घुवन  तहसील  रियासी  लाली  लड्डा  तहसील  ऊधमपुर  और  घनोर  तहसील  गुल  गुलाब
 गढ़  आते  कोई  येक  शाला  नहीं

 क्‍या  जम्मू  ओर  कएमोर  के  ऊधमपुर  जिले  में  स्थित  आगदर  तहसील  रियासी  में

 तथा  डोडा  जिले  में  स्थित  चन्द्रकोट  तहसील  रम्बान  में  थेक  क्षाखाएं  खोलने  को  मांग  की  गई  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  हारा  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डों  :  भारतीय
 रिजये  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेसिंग  नीति  के  अस्तगंत  दालाएं
 खोलते  के  वास्ते  अग्रणी  बेंक  समूह/राज्य  सरकार  द्वारा  ऊघमपुर  जिले  में  हलगास

 क
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 सरसुन्दुआं  लाजी  लझ्डा  और  घनोर  केन्द्रों  का

 चगयत  तहीों  कछिय्रा  गया  |  खण्ड  गूल  जनसंरूया  के  मानदण्डों  के  आधार  पर  बे  किंग  सुविधाओं  के  मामले
 में  कम  बैंक  सुविधाओं  वाला  खण्ड  माना  जाता  जबकि  खण्ड  रियासी  अधिक  बंक  सुविधाओं  वाला
 खण्ड  माना  जाता  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  उसे  यूको  बैक  से  इनमें  से
 किसी  भी  केन्द्र  में  शाखा  लोलने  के  वास्ते  आवेदन  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  |

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जम्मू  ओर  कदमीर  में  डोडा  जिले  के  वास्ते
 अग्रणी  बक  समूह/राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  जो  सूथी  प्राप्त  हुई  है  उसमें  बागदर

 तहसील  रियासी  और  चन्द्रकोट  तहसील  रामबन  को  शामिल  नहीं  किब्रा  भारतीय
 रिजबं  बेक  को  भी  इन  केन्द्रों  में  बेंक  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  बेंकों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कम  बंक  सुविधाओं  वाले  खण्डों  में  बक  शाक्षाएं
 उपलब्ध  कराने  के  वास्ते  तथा  सेढ़ा  क्ष त्र योजना  को  कार्यान्वित्न  करने  के  लिए  उसने  अग्रणी  बेंकों
 से  अतिरिक्त  केन्द्रों  की  सम्मिलित  सूची  प्राप्त  करने  का  निर्णय  लिया

 एस०  डो०  आर०  के  संदर्भ  में  रपए  का  सूल्य

 4157.  थ्रो  सनत  कुमार  संडल  :

 भरी  भ्ोकास्त  इस  नरसहु  राज  वाडियर  :  कया  बित  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  एस०  डी०  आरण०  के  संदममं  में  वर्ष  1987-88  भोर  1988-89  में
 भारतीय  सुपब्े  के  मूल्य  में  कितना  हुस  हुआ  है  जोर  एस०  डी०  आर०  के  उम्रग्रघों  के  अंहरबेंत  रुपये  का

 मूल्य  बनाये  रखते  के  लिए  देश  को  कितना  घाटा  उठाना  और

 (@)  सरक्वार  का  इस  यूल्य्  छ्वास  को  किस  श्रकार  रोकते  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  क्रार्यं  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडमार्डो  और
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  कौ  करार  की  छर्तों  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  घारित  भारतीय
 डपग्रे  का  मूल्य  विशेष  आहरण  अधिकारों  डी०  के  अनुसार  दर  रखना  आवक्ष्यक  है  ओर
 कम्ये  के  मृल्य  को  30  अप्रैल  की  सपया--छएस०  डी०  आर०  समता  दर  के  आधार  पर  उस  तारीख  को  हर
 बर्च  मूल्यांकित  किया  जाता  इस  ब्रयोजत  के  लिए  भरतर्राष्ट्रीय  सुद्रा  कोष  को  अदा  किमरे  जाने
 काले  अपेज्लित  अतिरिक्त  रपये  भारतीय  रिजवं  बंक  के  पास  अपरक्राम्य  और  ब्याज  रहित  प्रतिभ्रतियों
 के  रूप  में  रखे  जाते  हैं  जिसमें  कोई  नकदी  को  निकासी  अन्तग्र सत  नहीं  होती  ।

 इस  मूल्य  को  क्षमाने  रखते  के  उद  एय  से  1987-88  और  1988-89  के  दोरात  भारतीय  रिजवे
 बेक  के  पास  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  खाते  में  शदा  की  गई  राशि  भीचे  दी  गई  है  :--

 —  थक  अनरनरगनगनगनरनननन री  ननननना-ऊ  3]  53  **्््््च्ो््िककफकलब्ब्ञ
 वर्ष

 |

 774.74
 दफ़्ये  को  विश्ियस  वर  विशेष  रूप  से  उन  देझ्षों  को  करेंसियों  को  ढाली  के  मूल्य  संदर्म  में
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 निर्धारित  की  जाती  थो  भारत  के  प्रधान  व्यापारिक  भागीदार  इस  करेंसिदों के  मूल्य  भें

 चढ़ाव  के  अधीन  रुपये  और  अम्य  करेंसियों  क ेबीच  विनिमय  दरें  घटती  अथबा  बढ़ती  रहती
 अलेनशील  विनिमय  दरों  के  इस  युग  विनिमय  मूल्यों  में  इस  प्रकार  को  लगातार  धट  बढ़  असामांब्य
 बात  नहीं

 तम्थाक्‌  का  निर्यात

 4158.  थी  अतोश  चना  क्या  थाणनित्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  अगले  वर्ष  के  लिए  देश  से  तम्बाक  के  निर्यात  की  अधिकतम  सीमा
 निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीम  वर्षों  क ेदौरान  भारत  से  किन-किन  देछों  ने  तम्भाक्‌  का  आयात  किया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  आय  हुई  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंभन  बास

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जिस  मुझ  देशों  को  भारतीय  तम्बाकू  निर्यात  किया  जाता  वे  सोवियत
 बमंनी  जनवादी  क्रंघीय  जमंन  यमन  जनवादी  लोकतुत्रीय

 पभण  सऊदी  अल्जी  लीबिया  तथा  सोमालिया  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अभि्मित  तम्बाक  के  निर्षात  का  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :

 ।  करोड़  स्यवों  में

 1985-16  139.98  है

 144.87

 1987-88  96.98

 आौषधियों  पर  विक्रो  कर

 4159.  भरी  सानबेसा  सिह  :  क्‍या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्य  राज्यों  में  निरभित  एवं  दमन  तथा  दीव  से  निर्यात  की  जाने  वाली  औषधियों  एवं
 दवाइयों  पर  कोई  केन्द्रीय  बिक्री  कर  नहीं  लगाया

 यदि  तो  इसके  कारण  केन्द्रीय  सरकार  को  कितनी  राजस्व  को  हानि  होती  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  क०  :  संविधान  के
 भारतीय  क्षत्रीय  सीमा  मैं  से  निर्यात  किए  जाने  अथवा  उसमें  आयात  किए  जाने के  दोरान  माल

 की  बिक्री  अथवा  खरीद  पर  कर  लगाने  के  लिए  कोई  राज्य  अथवा  संघ  राज्य  क्षंत्र  कानून  नहीं  बसा

 सकता  केकीय  बिक्री  कर  1956  की  धारा  5(।)  (|)  में  निर्यात  के  दौशम  विक्की  पर  कर
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 ने  लगाए  जाने  का  प्रावधान  और  अधिनियम  की  घारा  5(3)  के  अन्तर्गत  किसी  माल  के  मिर्यात  से

 बूथ  उसकी  बिक्री  अथवा  खरीद  के  संबंध  में
 कर  न  लगाए  जाने  को  व्यवस्था  है  बशते ंकि  अधिनियम

 की  धारा  5(3)  में  निर्धारित  ा्तों  का  पालन  किया  जाता  उपयुक्त  दोनों  व्यवस्थाओं  में  से  किसी
 के  भी  अम्तगंत  आने  वाले  सौदों  पर  केन्द्रीय  बिक्री  कर  लाग  नहीं  इसलिए  दमन  व  दीब  से  होने
 बाले  निर्यात  पर  केरद्रीय  बिक्री  कर  लाग्‌  नहीं

 ओर  उपयुक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रए्न  नहीं

 बेंकों  हारा  भले  गोद  जारी  करता

 4160.  भी  जगम्ताथ  पटनायक  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  अनेक  बंक  असावधान  जनता  को  क्षतिग्रस्त  और  कटे-फटे  करेंसी  नोट  जारी  करते

 शक

 क्‍या  अधिकांश  बैक  ऐसे  करंसी  नोटों  को  लेने  से  हन्कार  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  यह  सुनिदिचत  करने  का  शिचार  है  कि  मेले  तथा  कटे-फटे
 करेंसी  नोटों  को  से  निकाल  दिया  जाए  ?

 वित्त  लंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्प्रा्डो  :  भारतीय
 रिजर्य  बैंक  मे  सूचित  किया  है  कि  बेक  जनता  को  क्षतिग्रस्त  और  कटे-फटे  करेंसी  नोट  जारी  नहीं  करते

 वास्तव  भारतीय  रिजव॑  बेक  ने  बकों  को  पुनः  जारी  करने  योग्य  तथा  जारी  न  होने  योग्य  नोटों
 को  छांटने  तथा  अनता  को  केवल  पुनः  जारी  होने  योग्य  नोटों  को  ही  देने  के  अनुदेश  जारी  किये

 भारतीय  रिजव  बेक  ने  सरकारी  क्षत्र  के सभी  बकों  की  दाद्याओं  को  मेले  तथा  कम
 कटे  नोट  स्वीकार  करने  के  लिए  कहा  है  ।  इसके  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  की  सभी  करेंसी  चस्ट
 शाखाओं  को  भारतीय  रिजवं  बेंक  नियमों  के  अन्तगेत  सभी  प्रकार  के  कटे-फटे  नोटों  को
 बदलने  का  पूरा  अधिकार  जब  कभो  मेले/कटे-फटे  नोटों  को  नामन्जूर  किये  जाने  की  कोई  विशेष
 छिकायत  प्राप्त  होती  है  तो  भारतीय  रिजवं  बेंक  और  सरकार  द्वारा  संबंधित  बंक  से  उपचारी  कारंवाई
 करने  के  लिए  कहा  जाता

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  करेंसो  चेस्‍्टों  में  संचित  परिचालन  के  लिए  अनुपयुक्त
 मै  तथा  कटे-फट  नोटों  की  जांच  करने  के  लिए  भारतीय  रिजव  बंक  के  15  निगम  कार्यालयों  तथा

 ८  उप-कार्यालयों  में  आवधिक  रूप  से  लाया  जाता  नोटों  की  जांच  और  सत्यापन  के  पश्चात  जारी  न

 होने  योग्य  नोटों  को  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।

 भारत  में  बियेशों  कम्पनियों  के  सम्पक्क  कार्यालय

 4161.  श्री  संयद  शाहबुद्दीत  :  क्या  बित्त  मंत्री  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  शाखाएं
 खोलने  के  बारे  में  3  1989  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  1348  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 का  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  इस  समय  किल-किन  विदेक्षी  कम्पनियों  के  सम्पर्क  कार्यालय
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 वर्तमान  तथा  भविष्य  में  खोले  जाने  वाले  सम्पर्क  कार्यालयों  पर  होने  वाले  व्यय  के  लिए
 विदेशों  कम्पनियां  भारत  को  कितनी  घनराक्षि  का  मुगतान  करती  ओर

 अगर  उनके  करमंारियों  की  संख्या  ओर  राष्ट्रीयता  से  संबंधित  कोई  छर्तें  तोबे  क्‍या

 बिल  संत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  (%)
 31  1988  को  जिन  विदेशी  कम्पनियों  के  भारत  में  सम्पक्क/प्रतिनिधि/परियोजना  क।र्यालय
 उनके  नाम  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  :

 सम्पकं/प्रतिनिधि  कार्यालयों  को  भारत  में  अपना  समस्त  व्यय  अपने  प्रधान  कार्यालयों  से

 प्राप्त  होने  वाले  आंतरिक  प्रेषणों  में  से  पूरा  करना  पड़ता  है  ।  स्थापना  व्यय  कार्यालय  के  आकार  भर

 काय  की  मात्रा  पर  निभर  करता  इसलिए  भारत  में  ऐसे  कार्यालयों  की  विदेशी  मुद्दा  देयताओं  का

 सही  अनुमान  सहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  इन  कार्यालयों  में  कमंचारियों  को  संख्या  ओर  उनकी  राष्ट्रीयता
 के  संबंध  में  कोई  भी  शर्त  निर्धारित  नहीं  की  है  ।

 विवरण

 31  1988  विदेशी  कम्पनियों  के  सम्पर्क/प्रतिनिधि/
 परियोजना  कार्यालयों  के  ब्यौरे  बताने  वाला  विवरण  जिन्हें

 भारत  में  कार्य  करने  की  अनुमति  दी  गई

 कम्पनी  का  नाम  सम्पकं/प्रतितिधि/
 सं०  परियोजना

 कार्यालय

 3  3
 साਂ

 1...  एमोको  इंडिया  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  सम्पर्क  कार्यालय

 2.  अल-ताहिर  एंटरप्राइजेज  सुलतानेट  भाफ  --

 3.  एसोसियेटेड  मर्कहाइजिंग  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  .

 4.  आर्म  सर्विसेस  यूनाइटेड  किगडम  प्रतिमिधि  कार्यालय

 5.  अषछ्विनो  टेक्सटाइल  इंडस्ट्रीज  लि०  नाइजेरिया  --

 6...  एलफामकस्डाइजिंग  सबिसेस  संयुक्त  राज्य  सम्पर्क  कायलिग
 अमेरिका

 7...  दुबई  ए०  --

 36
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 8.  अमेरिकन  यू०  एस०  ए०  +-तदेव --

 9.  अखिल  माइम्स  पी०  लि०

 10.  लप्तेरिकत  प्रेजीडेंट  यू०  एस०  ए०

 है|  अरभ्दुल  गफूर  दुबई  प्रसिभिधि  कार्यालय

 12«  अनरित्स  इलेक्ट्रिक  कं०  जापान  सम्पक  कार्यातय

 13°  एबिट  एलिया  सिंगापुर  --
 आलनसारी  एंड  भप्तीन  ट्रेंडिंग  कुबंत  -.

 ह॒  15.  एरी  इलेक्ट्रानिक्स  इंटरनेशनल  यू०  ए०

 16.  ए०  लांग  बहुरीन  _...

 17.  एरेबियन  क्लीनिंग  एंटप्राइजेज  सऊदी  अरब  -...
 18.  फ्रांस

 19.  ए०  एम०  आई०  अस्पिटलस  यू०  के०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 20...  Go  टी०  पुण्ड  टी०  एण्ड  फिलिप्स  टेलीकम्यूनिकेशस्स  ट्रेडिंग  सम्पर्क  कार्यालय
 बी०  वी०  हालंण्ड

 21.  एयोरोन  यू०  एस०  ए०

 22«  ह्‌०  एण्ड  डी०  इन्टरनेदनल  यू०  एस०  ए०

 23.  ए०  पौ०  डेनमाक  प्रतिनिधि  कार्यालय

 24,  एग्रोमेन  १०  के  ०  सम्पर्क  कार्यालच

 25,  भायं  पश्चिषमी  जम॑नी  --

 26  ए०  पी०  वी०  जेकसश्स  यू०  के  ०  सम्पर्क  कार्यालय

 27.  एमस्टरडेमस  बेलास्ट  बागर  ई०  एन०  ग्रौष्ड  बी०  बी०  परियोजना  कार्यालय
 नीदरलेंडस

 28.  एक्टीसेल्सकावाट  ना  रडिस्का  काबलोग  ट्रेड  स्रम्पक  कार्यालय
 डेनमाके

 29.  एलाड  सिंगनल  इन्टर  यू०  एस०  ए०
 30.  ए०  बी०  बी०  ट्रं  क्शन  ए०  स्वीडन  परियोजना  कार्यालय

 ए०  टी०  एण्ड  टी०  इण्डिया  यू०  एस०  ए०  सम्पर्क  कार्यालय
 32...  एमोको  इण्डिया  पेट्रोलियम  यू०  एस०  ए०  परियोजना  कार्यालय
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 33.  आरगिल  डायमण्ड  सेल्स  भार्ट्र  लिया  प्रतिनिधि  कार्यालय

 34.  एथ्लाइट  पावर  एशिया  पी०  टी०  एस०  लिगापुर  सम्पक  कार्यालय

 35  अमीता  कलेक्शन  कं०  जापान  प्रतिनिधि  कार्यालय

 36.  बसी रश  इन्टरनेशनल  यू०  एस०  ए०  सम्पक  कार्यालय

 37...  बेक्टल  ओव  रसीज  का  यू०  एस ०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 38.  बेशियन  य०  एस०  ए०

 39.  बेलफूर  बीएटी  लि०  परियोजना  कार्यालय

 40.  भूटान  बोई  प्रोडक्टस  मूटान  सम्पर्क  कार्यालय

 41.  ब्रिटिश  इले  क्ट्रिसिटी  यू०  के  ०

 42  बी०  श्रौमेडिकल  एस०  एन०  थी०  एच०  डी०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 43.  बहरीन  सिनेमा  बहरीत

 44.  बत्रा  यू०  एस०  ए०  सम्प्क  कार्यालय

 45.  ब्तियार  इनवेस्टमेंट्स  यू०  ए०  ई०

 46  ब्रंसविक  जापान  प्रतिनिधि  कार्यालय

 47.  बारबरशिप  मंनेजमेंट  हांगकांग  सम्पर्क  कार्यालय

 48.  ब्र  मन  लेगरहोस  पद्म  जमंती  प्रतिनिधि  कार्यालय

 49.  भवानी  सिंगापुर  सम्पर्क  कार्यालय

 50.  बीबास  यू०  एस०  ए०  व  कार्यालय

 बी०  बी०  सी०  ब्राउन  बोव ेरी  एंड  कम्पनी  प्रतिनिधि  कार्यालय
 स्विटजरलेंड

 52.  ब्राउन  एंड  लूट  इस्टरनेशनल  सिंगापुर  सम्पर्क  कार्यालय

 53.  विश्वा  ओव  रसीज  कं०  यू०  एस ०  ए०  +-तदैव --

 54.  ब्रिटिश  स्टील  का  घू०  के  ०  +-तदेव --

 55.  ब्रिटिश  यू०  के  ०  +-तदे  कार्यालय

 56.  बनका  ओरिएट  कं०  जापान  प्रतिनिधि  कार्यालय

 57...  बी०  एम०  पी०  पेट्रोलियम  यू०  एस०  परियोजना  कार्यालय

 58...  सी०  ई०  इस्टरनेशनल  यू०  एस०  ए०  सम्पर्क  कार्यालय

 37
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 प््  59...  बलूएट  परीबोडी  एंड  कं०  यू०  एस०  ए०

 60.  कम्पेनाइन  फ्र फेस  डी०  फ्रांस

 61.  सी०  इच्च  एंड  कं०  जापान  दे

 62.  सेंटर  फ्रांस  श्म्पक  कार्यालय

 63.  चेसब्रो  पोंडस  यू०  एस०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 64...  कांटीनेटल  ओवरसोज  न्यूयाक  सम्पर्क  कार्यालय

 65.  क्राउन  एजेंटस  सर्विसेस  यू०  के  ०  +तदेव --
 66.  केबट  साउथ  एशिया  यू०  एस०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 67.  कोकोआ  मच्ेंटस  यू०  के  ०  +-तदे

 68.  कोटिया  इन्ट  रनेशनल  ब्रिटिश  पदिवयमी  इण्डिया  सम्पक्क  कार्यालय

 694  चेरको  यू०  एस०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 70.  सी०  एम०  आई०--कोचरिल  मेकेनिकल  सम्पकक  कार्यालय
 बेलजियम

 11.  कौण्टशिप  सऊदी  नेशनल  लाइन्स  गिबरालटर  प्रतिनिधि  क।र्यालय

 42:  चाचा  हम  यू०  के०  -...
 73...  कोल  डवलपमेंटर  स्विसस  पी०  आस्ट्रेलिया  सम्पक  कार्यालय

 14.  सी०  जी०  ई०  ई०  फ्रांस

 45.  कांट्रेड  लि०
 +-तदैव --

 6.  कम्पनी  मेरं।टहम  डी  फ्रांस  प्रतिनिधि  कार्यालय

 77.  कनाडियत  सम्पक  कार्यालय

 78.  कटनहू  य०  के०

 479.  कोअ।रेटिव  यूनियन  भाफ  कनाडा  सम्पक  कार्यालय
 80...  कारगिल  साउथ-ईस्ट  एशिया  सिंगापुर

 81...  करियर  इन्टरनेशनल  यू०  एस०  ए०  ---
 82«  चारबानेजिज  फ्रांस  प्रतिनिधि  कार्यालय

 83...  चेरी  लेन  प्रा०  आस्ट्रं  लिया  सम्पक  कार्यालय
 84...  कामनबेल्य  डबलपमेंट  यू०  के ०
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 85...  बियोडा  केमिकल  इंजीनियरिंग  एंड  कस्ट्रक्शम कं०
 जापान

 86.  कम्पेटिबल  टेक्‍्नालाजी  यू०  एस०  ए०

 87.  केमरान  आयरन  यू०  एस०  ए०  इंक

 88.  येबारन  इस्टरनेशनल  लाइबेरिया

 89.  कवलिंग  पी०  टी०  ई०  लाइबेरिया

 90.  कम्पनी  फ्रेंकेयर  दी  एटह्यूड्स  फ्रांस

 91.  कंस्ट्रटर्स  एंडड़ेंड  गुटीरेज

 92.  कूटीन्हो  कारो  एंड  पश्चिमी  अमंनी

 93.  हाओ  केमिकल्स  इस्टरनेशनल  पू०  एस०  ए०

 94.  ड्‌  पोंट  फार  ईस्ट  यू०  एस०  ए०

 95.  डांग-इन-स्टोन  इण्डस्ट्रियल  कम्पनी  कोरिया

 96.  डाएवं  कोरिया

 97.  वेस्ट  जमंनी

 98.  डेग-जमंन  कम्पनी  फार  इम्मेस्टमेंट  इन  डिवलपिंग
 बेस्ट  जमंनी

 99.  डेका  सर्वे  ओ/एस  बेहरीन

 100.  डेहात्शू  सिंगापुर

 101.  डस्टस्क  स्चथोच्टब  वेस्ट  जमंनी

 102.  डोनियर  वेस्ट  जमंनी

 103  डोग्रावा  एम०  बी०  क  ०

 104.  डिजिटल  इक्विपमेंट  यू०  एस०  ए०

 105.  डिक्सिलिन  फील्ड  ड्िलिंग  यू०  एस०  ए०

 106.  डेंट्सचा  टलीपोर्ट  वेस्ट  जमंनी

 107...  डेगरो  काले  ई०  प्रेस  के०  वैस्ट  जमेनी

 108.  डोसर  मिनरल्स  इम्टरनेशनल  यू०  एस०  ए०

 109...  डिजाइन  टेक्सटाइल्स  यू०  एस०  ए०

 लिखित  उत्तर
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 परियोजना  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 कार्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 +-तदेव --

 सम्पक  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 +-तद॑व  -

 प्रतिनिधि  कार्यानय

 सम्पक  कार्यालय

 --

 परियोजना  कार्यालय

 दे

 परियोजना  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 -.

 +-तदेव  -..-

 सम्पक  कार्यालय

 39
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 ड्र्य्‌  एम  रोल्ड  सिंगापुर कं०  तिमापुर

 हकलेव  मे  राइम  सविसेज  हांगकांग

 डासांल्ट  फ्रांस

 डुसर  य०  के०  यू०  कै०

 डेस्टाग  गरुड़ो  स्टेन  बंड

 डेवी  मिकी  यू०  के०

 शेल  नाट  टेक्‍नालाजी  एक्सपोर्ट  कं०  लि०

 डंडो  डिलिंग  सिस्टम  यू०  के०

 डोडवबल  इन्टरनेशहनल  बाहइंग  भआफिसेज  लि०

 डअल  ड्रिलिंग  ब०  एस०  ए०

 डचेस्का  बंकांक  ए०  जो०

 ऐक्सांन  आस्ट्ू  लिया

 इलेक्ट्रिकल  कंस्ट्रक्शन  लीबिया

 ईमानुल्ला  फंशन्स  इम्पो्ट  कनाडा

 ऐक्सान  केमिकल  ईस्टने  यू०  एस»  ए०

 इल्क-इलक्ट्रो  इटली

 एक्सपोर्ट  ट्रेड  हांगकांग

 इंजीनियरिंग  इन्ट  जापान

 एलश्डसं  इकसल  आस्ट्रेलिया

 ईस्टन  कनेक्शन  कनाड़ा

 ईब्वा  कारपो  जापान

 असंगेसेलस फ्ट  गे  वेस्ट  जमं॑नी

 ऐनीकंम  एस०  पी०  इटली

 ऐंटरपोज  इन्टरनेशमनल  काऊसलर  11],  फ्रांस

 ऐस्टेग्लिश्वमेंटर  ढेहर  ऐंट  शी  ०  अाई०  फ्रांस

 अल  एम०  टरौ  कम्पनीज  यू०  एस०  ए्‌०
 फाहव्ज  सेल  बाबकोंक  ट्रंवाक्स  फ्रांस

 फिजस्स  पी०  एल०  इंगलेंड

 31  1989
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 प्रतिनिधि  क।र्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 +तदेव  -...

 परियोजना  कार्यालय

 बतिनिधि  कार्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 प्रतिसिधि  कार्यालय

 सम्प्क  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय
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 138,  फ्रेंच  कनेक्शन  यू०  के०  --

 139.  फलायश्कोव  दिपिंग  बहरीन

 140.  फोर्टी  ए०  जी०  स्विटज  रलेंड  प्रतिनिधि  कार्यालय

 141.  फ्लोर  डी  फ्रांस

 142.  फैस्टो  बेस्ट  जमंनी

 143.  जापान  सम्पर्क  कार्यालय

 144,  फूजी  डीजल  जापात

 145,  फँैरोस्टाल  एच०  जी०  बेस्ट  अमंनी

 146.  फोर्टर  ब्हीलर  पावर  प्रोडक्‍्टस  लि०  के०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 147.  फा्मिटेलिया  कालों  इर्था  हांगफांग  सम्पक  कार्यालय

 148.  फ्रांस  परियोजना  कार्यालय

 149.  फिट  बेस्ट  जमंती  प्रतिनिधि  कार्यालय

 150.  फेंग  बेस्ट  जमंती

 151.  फ्रीमेन  शू  यू०  एस०  ए०  सम्पर्क  कार्यालय

 152.  फोरसाइट  यू०  के०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 153...  फ्लेट  एस०  पी०  इटलह  सम्पर्क  कार्यालय

 154.  गंसन  कमिकल  क ं०  प्राइवेट

 155.  जागिओ  इटली  प्रतिनिधि  कावालिय

 156.  गिआडा  बंगोटरी  डी  फ्लोरे  अस्तागरी  इटली  सम्पर्क  कार्यालय

 157  जनरल  ट्रेंडिंग  पी०  ओ०  बाक्स  84,  --
 भ्ोमान

 158.  गोल्डन  बेल  ट्रं डिग  कोरिया

 159.  गरुफ  कान्सोलियटेटेड  बहुरीन

 160.  गल्फ  हेलिकापटर  एंड  एअर  यू०
 के

 ०  --

 161...  गुलिक  इंडिया  यू०  के०  सम्पक  कार्यालय

 162,  जनरल  इल॑ क्टुक  टेक्निकल  सर्विसेज  $०  प्रतिनिनि  कार्यालय

 यू०  एस०  ए्‌०

 163,  जिलेट  इंडस्ट्रीज  मू०  के०  सम्पर्क  कार्यालय
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 स्टार  कं०  कोरिया  --

 165.  गुरु  इम्पो  ट॑  ऐरस्पोर्ट  बी०  वी०  नीदरलेंड्स

 166...  ग्लोब  केमिकल्स  बेस्ट  जमेनी  —ata—

 167.  हिटाचबी  जापान  दे

 169  हटारी  हम्पोर्ट्स  यू०  एस०  ए०

 170.  हस्वा  कं०  जापान

 171.  हैप्पी  बढ्डें  जापान  --

 हाहडोर  टोपोज  डेनमार्को

 175.  हिटाची  मंटला  जापान

 174.  हुस्डाई  का  रपोरेशन  कोरिया  सम्पर्क  कार्यालय
 175.  हम्वा  एंड  कं०  आस्ट्र  लिया  प्रतिनिधि  कार्यालय

 176,  हार्टमेन  एंड  ब्रान  ए०  जी०  पद्चिचमी  जमेनी  सम्पर्क  कार्यालय

 ह॒शा  परसेज  जी०  एम०  बी०  एच०  पदिचिम  जम॑नी  प्रतिनिधि
 178.  हिन्दुस्तान  इम्पोटस  यू०  एस०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 होजसन  कंमिकल्स  लि०  यू कोरिया  के०  सम्पक
 180,  हुस्डाई  हैवी  इंडस्ट्रीज  लि०  कोरिया  सम्पक  कार्यालय
 181.  होप  गिग  इन्टरनेशनल  हैल्थ  कं०  हांगकांम  प्रतिभिधि  कार्यालय
 182.  हालबस्टन  दृण्डिया  इंक  बहरिन  सम्पक  कार्यालय

 -  हुस्हाई  मीपो  डाकयार्ड  क॑ं०  लि०  कोरिया

 184.  हितेबी  कंस्ट्रक्शन  कं०  जापान  +-तदेव --

 हैम्सन  बी०  टी०  आर०  जी०  एम०  बी०  प्रतिनिधि  कार्यालय
 पदिचम  अमेनी

 हनीवं ल  हाईटेक  ट्रेडिंग  यू०  एस  ०  ए्‌०  सम्पक  कार्यालय

 हा  लेट्ट  पेका्ड  यू०  एस०  ए०  +
 188.  होलेन्श  एस्नोमिंग  नाताचंथ्पी  बी०  नीदरलेंढ  परियोजना  कार्यालय
 189.  हुस्डाई  इंजोनिर्यारिंग  एंड  कंट्रक्शन  कं०  कोरिया  सम्पक  कार्यालय
 190...  हा,ग्ज  सविसेज  प्रा०  सिंगापुर  परियोजना  कार्यालय

 हाई क्यू० शूज कारपोरेशन ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय
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 हतज  ए  जी  पद्दिचमी  जर्मती

 आई०  टी०  टी०  फार  ईस्ट  एण्ड  पेलिफिक

 प्‌०  एस०  ए०

 इम्पोर्ट्स  आफ  रोड  अआईलेंड  यू०  एस०  ए०

 इस्टरनेशंनल  फ्लेवर्स  एंड  फ्र  गेरेन्स  होलेंड

 इन्टरनेशनल  फंडरेशन  आफ  होलेंड

 इम्टरनेशनल  निकल  सर्विन्वचज  यू०  के०  लम्दन

 इटो मन  एण्ड  कं०  जापान

 हम्प्यूह्ज  मोल्टाना  टू  डिग  कं  ०  ,  हानाकाना

 इस्टरमेशनल  मार्किट  रिसचे  इंक

 आई०  टी०  सी०  इन्स्ट्रमेंट्स  यू०  के०

 इस्टर  सिटी  इस्वेस्टमेंट  भ्र,प  पी०  एल०  यू०  के०

 आई०  आर०  आई०  संन्टर  गवर्न॑मैंट  ईरान  तेहरान

 इसुज  मोटर्स  जापान

 इण्डियन  हैम्डलजिज  के  ०  पद्िचमी  णमंनी

 इन्गरसोल  हैम्ड  क०  इंगलेंड

 इम्टरनेशनल  टाइम  रिसच  इंस्टीब्यूट  फिलिपाइम्स

 इम्प्रेसिट  गिरोला  होडिगियन  इम्प्रेगिलो  एस०  पी०

 इटली

 आइकिया  ट्रेडिंग  हांगकांग  लि०

 इम्टल  एहिया  इलंक्ट्रोमिक्स  इंक  बू०  एस०  ए०

 इन्स्टौल्यूट  में रिएन्कस  फ्रांस

 इछिहारा  ट्र  डिंग  कं०  जापान

 इन्टरनेशनल  पंट्रोलियम  बरबूदा  लि०

 भआई०  एच०  सी०  होलेंड  एन  वी

 इम्पेक्स  आंकार  कारपोरेशन  पू०  एस०  ए०

 जे०  टी  भाग्राई  प्रा०  सिंगापुर

 जूगोलिनिजा  रिजीका  युगोस्लाबिया

 43
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 217.  7...  जेकब  (  मलेशिय  )  ए  स०  डो०  मलेक्षिया  सम्पर्क  कार्यालय

 218.  जापान  इण्डिया  ट्र  डिग  कू॑  ०,  जापान  *“तदेव --
 जौन  हयू रज  हस्कायर  मिट्रसू  थास्ट्र  लिया  प्रतिनिधि  कार्यालय

 220,  जोविटोन  यू०  के  ०

 221.  जौन  लिसाट  लि०

 22:  जे०  आई०  केस  ब्यूरोपेटिड  यू०  एस०  ए०

 223.  जापान  ड्िलिंग  जापान  परियोजना  कार्यालय

 224  जंसन्सनन्‍्स  ओरिएम्ट  कोपटंस  होल

 225.  जापान  रेडियो  कं०  जापान  सम्पक  कार्यालय

 226.  जंप्कपाल  फ्रांस  प्रतिनिधि  कार्यालय

 227.  कोनाट्स  गोशो  जापान  सम्पक  कार्यालय

 228*  कलेम्टि  हस्बोट  उदद्ा  ए  पश्चिमी  जम॑नी  +-तदेंव --

 229*  कोरिअन  एयर  कोरिया  प्रतिनिधि  कार्यालय

 230.  कंहित  धंली  भाअंस  यू०  एस०  ए०  सम्पक  कार्यालय

 231.  कोमात्स  जापान  प्रतिनिधि  कार्यालय

 232  के०  एच०  हम्बोट  बेडोग  ए०  जी०  जमंनी  सम्पक  कार्यालय

 233.  बर्मा  इटली

 234.  कोन्ह  एण्ड  इम्पोटंस  एक्सपोर्ट  प्रतिनिधि  कार्यालय

 235.  कलोकनट  एण्ड  Ho,  पष्चिचमी  जमंनी

 236.  कंशिके  कं०  लि०  19-3  जापाम  —ata—

 237  कविता  इम्पोर्टंस  का  स्यूयार्क  सम्पकक  कार्यालय

 238...  ॥स्पाटू  कंस्ट्रक्शन  इस्टरनेश्ननल  प्रतिनिधि  कार्यालय

 239  कुस्टोप्लास्ट  कमिक  पद्िच्मी  जम॑नो  सम्पर्क  कार्यातय

 240:  क्याक्षो  जापान

 241.  कनांगसिया  सिंगापुर

 242.  कोरिया  प्लास्टिक  इण्डस्ट्री  का  रपोरेदनन  कोरिया  -  तदेव --

 243...  कोरिया  हैवो  इंडस्ट्रीज  एण्ड  कस्ट्रक्सन  कोरिया

 244,  कम्साई  इंजीनियर  रिंग  --
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 245.  कीस्थेत  एस्टरनेशनल  इंक  टेकसाज

 246,  कोरिया  तरोमा  पेरीन  इंडस्ट्रीज  कोरिया

 247.  कोनिफा  का  जापान  --

 248.  कजीमा  का  जापान  -  तदेव --

 249.  कलोग  सम्पक  कार्यालय

 250,  कावासाको  हैवी  इण्ड०  जापान  परियोजना  कार्यालय

 251*  कृष्णा  सम्पर्क  कार्यालय

 252.  ला  प्रेसेट्स  ह  -..

 253  लाके  इम्टरनेशनल  हांगकांग

 254  प्रोडक्टर  स्वीडन  प्रतिनिधि  कार्यालय

 255.  लेबोरेटरीज  फ्रांस  सम्पर्क  अधि  कार्याक्षय

 256,  लकी  गोल्ड  स्टार  इम्ट  रनेशनल  कारपोरेशन  कोरिया

 257,  लिण्डे  ए०  जी०  --

 258.  लिप  हाउण्ड  इ

 259
 *

 लक्की  कोरिया  तदेव -

 260.  ला  टेलिकमकेनिक  इलेक्ट्रिक  फ्रांस  प्रतिनिधि  कार्यालय

 261.  लेरिटजन  आफशी  डेस्माक  परियोजना  कार्यालय

 262...  लेवलिन  इल्टरनेशनल  कताडा  सम्पर्क  अधि  कार्यालय

 263.  ऐरिक्सन  इल्टरनेशनल  वी

 264...  सेम्पोनेक्ीन  सम्पक  कार्यालय

 265.  महवेती  का  जापान  --.

 266.  कांटएडिसन  इटली

 267.  मालदीण्स  शिपिंग  मालवस  --

 268.  मित्सुई  एण्ड  कम्पनी  जापान  --

 269.  में०  डिपार्टमेंट  स्टोस  इस्टरनेशनल  --  तर

 270...  भिल्सुबिशि  जापान  --

 271...  एम०  फ़ेब्रिकेंट  एस्ड  स्यूया्  --

 4$
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 272.  मलिक  पार्टी  आस्ट्रेलिया  सम्पक  कार्यालय

 273.  मॉइट्रानिक  हस्ट  रनेशनल  -.

 274...  मेरिड्अन  ट्रेड  फारपोरेशन

 25.  मीना  आफ

 276.  मिकेल  एण्ड  सहमत  कम्पनी  हांगकांग  सम्पक  कार्यालय

 277.  मंनेस्टिक  कंट्रेक्ट्स  कनाड़ा  प्रतिनिधि  कार्यालय

 278.  मान  इंटरनेशनल  गेम्भ  बंस्ट  जमंनी  --

 279.  मान  डी०  एण्ड  डब्ल्यू०  डीअल  डेनमाक  सम्पर्क  कार्यालय

 250.  एम०  ई०  सी०  एस०  यू०  के  ०

 281.  भिडिल  ईस्ट  एजेण्ट्स  ग्रीक

 282.  मिल्सुई  ओ०  एस०  के०  लिरस  जापान  प्रतिनिधि

 283.  मन्‍नाई  होहाकाटर  सम्पकक  कार्यालय

 284.  मासा  ऐक्सपोटे  जमनी

 285.  मल्हार  यू८  एस०  ए०  सम्पर्क  कार्यालय

 286.  एम०  टी०  यू०  मोटोरन  एण्ड  टविनियन  एण्ड  यूनियन

 287.  फिडि  गे  वेस्ट  जमंनी

 288.  मोबाइल  पोलीम  इंटरनेशनल  लिमिटेड  -

 289.  मनहोग  मार्क  टिंग  हांगकांग

 290.  3  एम०  इंटरनेशनल  यू०  एस०  ए०  --

 291.  मिक्हिलपोर  पारसी  आस्ट्र  लिया  प्रतिनिधि
 292.  मर्चेट  एडवचस  आफ  नरभिया  लिमिटंड  सम्पर्क  कार्यालय

 293.  मित्सुई  इंजीनियरिंग  एण्ड  शिपविहिडिग  कम्पनी  परियोजना  कार्यालय
 294...  मोररोवा  सिंगापुर  प्राइवेट  स्िवापुर  सम्पकक  कार्यालय
 295«  मंसर  यू०  एस०  ए०  प्रतिमिधि  कार्यालय

 296.  मेनपोल  पा  के०  वेस्ट  जमंनो

 297...  मलित  फ्रांस  सम्पक  कार्यालय
 298...  मेन  बी०  एण्ड  डीजल  जमंनी  प्रतिनिधि  कार्यालय
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 टर  ड  एण्ड  टेक्मौकल  कमाड़ा

 मौटोरेन  मनालसेम  डब्ल्यू०

 नौमूरा  ट्रृं निग  जापान

 तागासे  एण्ड  कम्पनी  जापान

 लिकिमन  जापान

 निस्हो-ईवाई  कम्पनी  जापान

 नाकामोटों  शोजी  कंशा  जापान

 एन ०  ई०  सी०  जापान

 नाथंबेस्ट  ओरिएण्ट  हांगकांग

 नेपाल  ओसिएनिक  सविसिज  प्रा०  नेपाल

 स्यू  कमशियल  कम्पनी  लि०

 एन०  एस०  डब्ब्यू०  लेदर  कम्पनी  प्रा०  आस्ट्रेलिया

 किप्यन  सुसान  कंशा  जापान

 नौवो  डंनमाक

 निकोलेट  इंस्ट्मेण्ट  यू०  एस०  ए०

 निप्पन  स्टील  का  जापान

 नावेंटेंक  ए०  एस०  डेनमार्क

 नेशनल  पेट्रोलियम  कंस्ट्रक्शन  आवुधाती

 निप्पन  कोकाश  के०  जापात

 स्यृजधेव  हांगकांग

 नौरद्रांस  शिपिग  एण्ड  ट्रेंडिंग  फारकास्ट  प्रा०
 सिंगापुर

 निस्साह  सिंगापुर

 निक्‍सडाफं  कम्प्यूटर  ए०  जी०  अस्ट  जर्मनी

 नास्क  नावें

 ओमुरा  ट्रंडिग  कम्पनी  जापान

 ओसाका  गोड़ो  कम्पनी  जापान

 जपपयपयययप्+-ज्+  ८

 मितसुबिशी  हैवी  इण्डस्ट्री

 —agta—

 --  तदेव  -.

 “

 +-तदेव  --

 --

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 स्म्पक  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 +-तदेंव  --

 सम्पर्क  कार्यालय

 --

 +-तदेव  --
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 326.  ओरिएण्ट  सांग्यो  कंसा  जापान

 327.  ओरिएण्ट  बड़  प्रोडक्ट्स  कम्पनी  थाइलंण्ड

 328.  ओवरसीज  ज॑म्स  यू०  के०

 329.  ओमनि  यू०  एस०  ए०

 330.  ओरिएण्ट  आट  स  नन्‍्ययाक

 431.  ओरिएन  ग्मोक्स  हांगकांग

 332.  ओल्डोल्फट  हांगकांग

 333.  ओ०  एफ०  ई०  एम०  फ्रांस

 334  ओ०  पी०  डी०  हांगकांग

 35.  भ्रोवरसीज  कष्ट्रशां  य्‌ृ०  के०

 336.  ओमिक  य ू०  के०

 337.  श्रोय-डिस  आटो  फिनलंण्ड

 338.  ओवरसीज  प्रीसिजन  कास्टिप्स  इंक

 339.  ओकी  इलेक्ट्रिक  दृण्डस्ट्री  कम्पनी  टोक्यो

 340.  ओसिएन्सिरिंग  इंटरनेशनल  सविसिज

 341.  ओलया  वी०  वी०  नीदरलंण्श्स

 342.  पागोडे  ट्रेंडिग  यू०  एस०  ए०

 344,  पैजनी  एसिया  पैसिकि  फ्रांस

 344.  प्रांजंटी  इटली

 345.  पौहन  आयरन  एण्ड  स्टील  कौरिया

 346.  पी०  जी०  परिलसिंग  प्रा०  सिंगापुर
 347.  पिग्तोत  इंजीनियरिंग  यू०  के  ०  हु

 348.  पिंकी  ओरिजाल्स  यू०  एस०  ए०

 349,  पेन्गुइन  ओवरसीज  यू०  के०

 350.  फिलिपिस्स  एयर  फिलिपिन्स

 351.  प्राइमरी  इण्डस्ट्रीज  यू०  एस०  ए०
 352...  पिनलाड़  लि०  इंग्लेंड

 353...  पोलिद्ा  ओदियन  लाइन्स  पोलेंड

 3  1989
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 --

 सम्पक  कायलिय

 +-तदेव  --

 --

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 +-तदेब  --

 परियोजना  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 —atq—

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 -...

 सम्पकक  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय

 प्रतिनिध  कार्यालय

 सम्पक  कार्यालय
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 354.  _  बारत  डायमष्ड  यू  एस० Yo

 ्

 355.  पीपा  यू०  के०  -

 356.  पारेख  के  मिकलल्‍स  एस ०  स्विटज  रलेण्ड  सम्पक  कार्यालय

 357:  पारकर  डिलिंग  यू०  एस०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 358.  फार्मासिया  ए०  स्वीडन  सम्पर्क  कार्यालय

 359.  इंटरनेशनल  यृू०  एस०  ए०  देव  --

 360.  पायनियर  ओवरसीज  यू०  एस०  ए०  --

 361.  पकिन  एलमर  यू०  एस०  ए०  प्रतिनिधि  कार्यालय

 364.  प्लेसी  इंटरनेशनल  लि०  सम्पर्क  कार्यालय

 363.  पियाकों  फैशनस  कनाडा  --

 ह

 364  पी०  एण्ड  ओ०  कम्टेनस  यू०  के०  ...  प्रतिनिधि  कार्याल प

 365.  ओभो०  ई०  डी०  यू०  क े०  सम्पर्क  कार्यालय

 366.  रोहम  हास  एदिया  इंक

 967.  आर०  एच०  मेसी  एण्ड  कम्पनी  य०  एस०  ए०

 36९,  रेकच  यू०  एस०  ए०

 369.  रोह्स  रोयसे  इण्डिया  यू०  के  ०  ---

 370.  रूबी  कम  इंटरनेशनल  य०  go  प्रतिनिधि  कार्यालय

 371.  शहोना  पोलीन  लि०  सम्पर्क  कार्यालय

 372.  राबंट  ब्रीसे  एण्ड  कम्पनी  आस्ट्र  लिया  प्रतिनिधि  कार्यालय

 373  ऐरे  बरद्राण्ड  फ्रांस  सम्पर्क  कार्यालय

 374.  रिचड्धंस  हैग  इण्टरनेशनल  हांगकांग

 375.  आर०  एण्ड  डब्स्य  इ  न्यूय।क  --  तदेव  ---

 376.  रायल  इ  श्योरेन्स  का  मूटान  --  तदंव  --

 377...  रंक  जीरोक्‍्स  यू०  के०

 -- 378.  स्वीडिश  मंच  कं  ०,  स्वीडन

 379...  रीडिए  एण्ड  बेफेग  एक्सप्लोरेशन  यू०  एस०  To  परियोजना  कार्यालय

 380...  रायल  न्यडल्लोय  ग्रुप  एम०  नीदरलंण्ड  सम्पर्क  कार्यालय

 381.  श्राइश्टर  ड्िलिग  इम्ट०  पिड़ी०  भास्ट्रेलिया  परियोजना  कार्यालय

 49
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 382,  रोक्‍्सन  ओय  फिनलेंण्ड

 383.  रोल्य  वर्ग  ड्राइव  ए०  तायें  ---

 384.  रोटडे  एण्ड  शिवर्ज  गिम्बल  एण्ड  कं०  के०  जी०  बेस्ट  जमंती  --

 385.  रस्ट  इटल  एस०  आर०  इटली  खम्पक  कार्यालय

 386.  स्‍्वेटोनों  जापान  --  तब --

 487  स्‍्नेम  प्रीगही  एस०  पी०  इटली

 388...  रोमन्जर  एण्ड  कं»  वेस्ट  जमेनी  तंवर

 389.  शेल  कम्पनी  आफ  इण्डिया  यू०  के०  प्रतिभिधि  कार्यालय

 990,  स्टंप्डड  मेमोरीज  यू०  एस०  ए०  सम्पक  कार्यालय

 शान्ताक्रज  इम्पोर्ट्स  यू०  एस०  ए०  प्रतितिधि

 392  लेण्ड  सर्विस  यू०  एस०  ए्‌०  प्रतिभिधि  कार्यालय

 393.  साहुदन  कम्फर्ट  फेशस्स  कनाडा  सम्पक  का  र्याशय

 394.  एछाह  सफारी  यू०  एस०  ए०  -...

 295.  सेगयोग  का  रपो  कोरिया  प्रतिनिधि  कार्याश्य

 396.  सेंडी  बीयर  डिजाइन  यू०  एस०  ए०  कार्यालय

 397  सिटेक  यू०  के०  सम्पर्क  कार्यालय

 398,  एस०  एम०  एस०  स्क्‍लोकमैन  ए०  थी०  इच्ह्य ०

 जमंनी  हु  भ्रतिनिति  कार्याणय

 399.  सेममु  ग  कं०  कोरिया  सम्पर्क  कार्यालय

 400,  सिश्रोम  ६  टरनेशनल  कारपोरेशन  --

 402.  साऊथ  पब्लिकेशन्स  यू०  कै०  ब्रतिनिधि  कार्यालय

 402.  होट्टफ  ट्रेडिंग  दुबई

 403.  स्‍्टीन  इ  डस्ट्री  फ्रांस  क्षम्पक  कार्यातय

 404.  शुल्जर  ब्रादर्दां  स्विटजरसैच्ड  +-तदे

 405.  स्पीड  फोन  क॑०  लि०  जापान  परियोजना

 406...  सिंगर  यू०  एश०  ए०  परियोजना  कार्यात्षय

 407...  सिनाय  एस०  (०  फ्रांस  ख्रम्पर्क  कार्यालय

 408,  एश०  टी०  सी०  टेलीकोम  स्युमिकेकन्स  लब्दन

 -- 50
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 421.

 422.

 423.

 424.

 425.

 426.

 427.

 428.

 429.

 43  0  छ

 432.

 433.

 434«

 सोरितेजडिएंम

 स्टंप  इलेक्ट्रोिक्स  यू  ए

 शापं  जापान

 एकंपा  पोरिट

 आपात

 फ्रांस

 रोमफंग  इलेक्ट्रोनिक्स  कं०  कोरिया

 लिश्वको  फोरेक्स  इन्ट  डिलिंग  पनामा

 स्थिथ  इस्टरनेशनल  सिंगापुर
 जोनसन  एण्ड  सन॑

 सोसायटी  इम्प्रट्स  टर्मोक्‍्लेट्रिक  इ  डस्ट्रियेल
 इटली

 सोया  टेक्नोलोजी  सिस्टम्स  सिशापुर
 सिओनी  इम्पोर्ट  कारपोरेशन

 सुड़  अमरीग्यू  ट्रेंडिग  कारपोरेशन

 स्पाइ  फ्रांस

 घिगनौर  एस  .,  ना

 सीदी  स्थिटय  रलेण्ड
 स्मेंको  सिंगापुर

 स्करुम्थुगर  एशिया  साविसिज  हांगकांग
 सोसायटी  यूरोपियन  डी  प्रोपल्शन  ए«

 सियसे  बाइग  स्विसिज  सिंगापुर

 फ्रांस

 स्विस  इ  डियन  च्षम्थर  आफ  स्विट  अरसंण्ड

 लिगर  सिविंग  मशीन

 स्रोनट  आफझोर  बेचर



 सिडको  फोरेक्स  इट  डिलिंग  इस

 संक  यंग  साऊथ  कोरिया

 सेन  श्‌  ट्रेडिंग  कारपोरेशन

 थोमसन  माइक्रो  इलक्ट्रोनिक्स

 सिंगापुर

 स्कोडा  एक्सपोर्ट  ट्रेड  कारफोरेशन  चंकोसलवाकिया

 रेलवे  सिगनल

 हाल  इण्डिया  प्रौडफ्शन  डेवलपमेंट

 सारटोरियम  गिम्म

 स्पिनेडल  फंबरिक  सुसान  क्षर

 सेमसु  ग  इलेक्ट्रोन  डिवाईसिस  कोरिया

 साऊदी  केवल  कं०  साऊदोी  अरेबिया

 स्ट्राईकर  फार  ईस्ट  इंस

 टोयो  मेम्का  कंशा  जापान

 टोर  इस्टाग  स्टील  का  बेहिजवम

 ताशी  कमशियल  कारपो  भूटान

 ट्रेजस
 टेब्स

 वेननो  इलेक्ट्रिक  जापान

 टोयडा  डिक्यू  जापान

 टिल्शा  राइस

 तहाइयो  भूटान  जापान

 डेसमाक  दिगौन  जापास

 ट्रेबुसिस्टम

 ट्रेंड  सेम्टर  आफ  इस्लामिक  रिपड्लिक  आफ
 ईरान

 तोद्षिक  का  जापान

 तोमान  ट्रेडिंग  जापान

 31  1989

 सम्पक  कार्यालय

 परियोजना  कार्यालय

 प्रतिनिधि  कार्यालय

 सम्पर्क  कार्यालय

 -.
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 461.  ट्रंड  डेवलपमेंट  सिंगापुर

 462.  थोयो  इंजीनियरिंग  जापान  परियोजना  कार्यालय

 463«  टेक्‍्नो  एक्सपोर्ट

 464«  टेलर  डिवाइंग  सिंगापुर  --

 465.  टाटा  एलंक्सी  सिगापुर  सम्पर्क  कार्यालय

 466  टोक्यो  इलेक्ट्रिक  पावर  सविसिज  टोक्यो  परियोजना  कार्यालय

 467.  हेलीडिन  इंडस्ट्रीज  इ  सम्पर्क  कार्यालय

 468,  ट्र,डोस  दिरपिर्स  ग्रीस

 469.  टेम्पेला  फिनसंण्ड  प्रतिनिधि  कार्यालय

 470.  टोयटो  मोटर  का  जापान  सम्पक  कार्यालय

 471.  टेक्ट्रोनिया  इ  --

 472.  टुमारोज  एटीक्यू  ६  सम्पकक  कार्यालय

 473.  टेक्नोलोजी  फार  कम्युनिकेशन  इ  परियोजना  कार्यालय

 474.  तेई  सेल्स  एण्ड  इन्जीनियरिंग  का  रपो  जापान  सम्पक  कार्यालय

 475.  ट्रेट  लंबे  रेटरोज  क े.  प्रतिनिधि  कार्यालय

 476.  थोमसन  हाइबम्रिड्स  क्रांस

 477.  टेक्सास  इ  स्ट्ू  मेस्टस  एशिया  सम्पर्क  कार्यालय

 478.  यूनिवेन  शिपमंनेजमेंट  हांगकांग  -._

 479  .  अपजोन  इ  टरनेशनल  --

 480.  यूनिवर्सल  पेपर  एक्सपोर्ट  1198  कनाडा  -..

 ब्हीट  -.

 482.  यूगाइडेड  स्टेट्स

 433.  एक्षिया  ए«

 484.  वोइस्ट

 485.  बेरिटिस्टो  आस्ट्र  लिया  प्रतिनिधि  कार्यालय

 486.  बैरियन  इ  टरमेशनल

 487...  बंली  इलेक्ट्रोनिक्स  इटरनेशनल  ९.  सम्पर्क  कार्यालय
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 488...  विकरसेक्सटल  आस्ट्रेलिया  ब्रतिलिधि  कार्यालय

 489...  बरसनं  सम्पर्क  कार्यालय

 490.  ब्हाटमंन  इंग्लंड

 491.  वेस्टिंग  हाऊस  ट्रंडिग  --

 492...  बेस्टिग  हाऊस  ब्रेक  एण्ड  सिंगल  इंग्लैंड  --

 493.  बेगर  बीरा

 494.  वाइल्ड  ही  यरबगं  ब्रतिनिधि  कार्यालय

 495  सी०  हेराकस  वंस्ट  जमेनी  ल्‍+तदंब  —

 496.  वीदरफोर्ड  इन्स  सम्पक  कार्यालय

 497,  हेग  रषलड  वेस्ट  जम॑नी  प्रतिनिधि  कार्यालय

 498,  वेस्टर्लण्ड  सपोर्ट  |  कार्याशय

 499  वाश्टन  विलियम  टायलर  होलाई  कार्यालय

 500.  विश्स  मेन्युफेक्च रिंग  सम्पक  कार्वालय

 ट्रेंडिंग  जापान  प्रतिसिधि  कार्यालय

 502,  एण्ड  कोरिया  सम्पक  कार्यालय

 503.  ए०ड  जापान

 504.  योगो-अरब  साईशल  +-तदेब

 505  जुवेन  ट्रृं  डिग  आबुध।बी

 506.  जापटा  आफशोर  परियोजना  कार्यालय

 507.  जेनन  वरस्ट्प  नीवरलेष्ड

 भारतोय  स्टेंट  बेक  के  शाय  सप्यद्ध  बेंक  को  अलग  करना

 4162,  श्रो०  भधु  दच्छबते  :  क्या  वित्त  मश्त्रो  धह  अताले  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  स्टेट  बक  के  कार्य  भार  में  अत्वंधिक  बद्धि  हो  गई

 यदि  तो  क्या  एक  पृथक  निगमित  निकाय  की  स्थापना  करने  हेतु  सम्बद्ध  बैंकों  को
 अलय  करने  का  कोई  प्रस्ताद  ओर

 कदि  तो  क्या  इससे  सम्बद्ध  बेंकों
 के  विकास  तैणो  उत॑के  काये  क्षेत्रों  को  बढ़ावा

 मिलेगा  ?

 व
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 वित्त  सस्त्रालय  में  आथिक  कार्थ  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एड  +र्डो  :  भारतीय
 स्टेट  बेंक  के  संस्थागत  ढांचे  उसके  आकार  एवं  परिचालनों  को  ध्यान  मैं  रखते  हुए  विकसित  किया
 गया

 नहीं  ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  प्रवेहा  में  बेंकों  की  दालाएं  खोलना

 4163.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराहर  :  कया  बित्त  मंत्री  हिमाचल  प्रदेश  में  बेंकों  की  शाखाएं
 खोलने  के  लिए  लाइसेंस  देने  के  बररे  में  19:7  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  250  के  उत्तर
 में  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनमें  से  ऐसे  केन्द्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  अब  तक  बेक  को  दाछाएं  खोल  दी  गई  हैं  तथा
 उन  बेकों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  वे  शाखाएं  कब  शोली

 बाकी  स्थानों  पर  शाखाएं  खोलने  पे  हुई  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  यह  सुनिदिचत
 किया  जायेगा  कि  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए  स्थान  चुनने  से  पूर्व  पहले  के  शेष  स्थानों  पर  शालाएं  खोल
 दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मस्त्ालय  में  आिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एड्भार्डो  :  से
 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जिलेवार  केन्डों के  जहां  शाख|ए  खोली  गई  तथा  बैंकों  क ेनाम  ओर  शाखाएं  खोलने  को  तारीख  का  ब्यौरा  दिया
 गया  है  ।  भारतीय  रिजवं  बक  से  पहले  बकों  ने  कहा  था  कि  वे  शाखा  विस्तार  नीति  की  शेष  अवधि  के
 दौरा  न  चरणबद्ध  रूप  में  णाथाएं  खोलें  ।  गांवों  में  ऋण  देने  के  लिए  सेवा  क्षत्र  योजना  के  संदर्भ
 में  भारतीय  रिजव॑  बेंक  ने  बेकों  से  कहा  हैं  कि  वे  मार्च  1989  के  अन्त  तक  उन  विश्व  मामलों  को  छोड़
 कर  जहां  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  भाब॑ंटित  केन्द्रों  मे ंअपनी  शालाए  लोल

 विधरण

 बेक  के  नाम  और  शाश्ाएं  खोलमे  की  तारीख्ष  सहित  जिलेवार  केन्द्रों  के
 ताम  जहां  शाख।एं  खोली  गई

 जिले  का  णाक्षा  खोलने  बेक  का  नाम
 केला  का  नाम  की  शारीख

 बिलासपुर  लिला

 बेहाल  29-6-88  यूकों बेंक
 छक्ोह  29-12-87  पंजाब  नेशनल  बेक
 दगराहुन  12-12  87  स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला

 कुलमुला  7-8-87  पंजाब  नेशनल  बैंक

 $35
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 घांडीर  29-9-88  यूकों  बेंक

 ओऔहर  2-4-88  भारतीय  स्टेट  बेंक

 खग्बा  जिला

 माले  14-12-87  पव॑तीय  ग्रामीण  बैंक

 सेकोलही  8-  2-87  हि

 गोराला  7-9-87  हि

 लाहल  7-9-87  कि

 दियर  10-12-87  ”

 जेडरा
 2-7-87  कि

 बानेड  21-5-87  ५

 धरबला  24-7-87  क्र

 दुरघट्टी  2-5-87  दि

 सार  15-1  2-87  कि

 हाटली  20-11-87  कि

 होबर  19-11-87  कि

 बागधर  2-6-87  »

 तालका  5-5.87

 साहू  30-12-86  न

 राजनगर  30-12-86  कि

 मंगला  30-12-86  2-86  ख

 ख्री  10-12-87  2-87  भारतीय  स्टेट  बंक

 हमोरपुर  जिला

 ताल  7-8-87  पंजाब  नेशनल  बेंक

 जकमोह  5-]  2-87  भारतीय  स्टेट  बेक

 घनगोटा  18-1  2-87  यूको  बेक

 कांगड़ा  लिला

 संसारपुर  30-12-87  पंजाब  नेशनल  बंक

 मामित  28-5-77  हिमाथल  प्रामीण  बेंक

 56
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 श्रीमालोग  {2-38-87  हिमाचल  ग्रामीण  बैंक

 बनखण्डी  28-3-87  पंजाब  नेशनल  बेर्क

 सुनही  26-3-87

 दारिनी  26-4-87  क्र

 राभून  3-8-87  a

 चामु  ४  20-6-87  सेंट्रल  बेंक  आफ  हਂ  हिंधा

 भआरोसी  8-5-87  हिमाचल  ग्रामीण  बंक

 फिल्तौर  जिला

 करचम  9-4-87  पंजाब  नेलेनल  ढेंके

 कुल्लू  जिला

 सश्सरी  16-7-87  हिमाचल  ग्रामीर्ण  देक

 दोहरानल  12-10-87  7

 खुहरी  13-13-88  n

 कल  30-12-87  यूकों  थक

 सण्डी  लिला

 जामनी  18-7-87  हिमाबल  ग्रामीण  बेक

 दखवां  25-5-87  नि

 लेडा  17-7-87  लिन

 करकोह  14-8-87  ऋ

 बाटरानी  19-9-88  भारतीध  स्टेट  बेंक

 मझबार  20-5-87  पंजाब  नेशनल  बेक

 जरोल  25-6-87  ५»

 लिललां  लिला

 कोटो  29-8-88  पंजाब  नेशनल  बेंक

 बाल्ग  23-  2-88  न

 मोहरी  26-12-87  र

 मधोनी  23-12-87  छः

 बनौटी  17-12-87  "

 नीरय  22-  2-87  "

 कुटरा  9-10-8  8  भारतीय  स्टेट  बेक
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 लिखित  उत्तर  3  1989

 1  2  3

 पुआ  रली  28-12-87  स्टेट  बैंक  आफ  पढियाला

 दयोरी  रूनाटी  30-12-88  स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला

 सिरम्र  जिला

 केहरी  29-2-88  भारतीय  स्टेट  बेंक

 दीदागश्चनोटियान  30-9-88  भारतीय  स्टेंट  बेक

 भगानी  1-12-87  स्टेट  बंक  आफ  पटियाला

 परारा  20-12-88  पंजाब  नेशनल  बंक

 बेनाठी  21-12-88  पंजाब  नेशनल  बेंक
 सोलन  चिला

 मंद  24-  2-87  पंजाब
 नेशनस  बेंक

 दाभोत्य  24-3-87  हि

 कोटबेजा  6-11-88  कि

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  हारा  लाभांश  देता

 4164  भी  बिलण  कुमार  यादव  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दुस्तान
 लीवर  लिमिटेड  द्वारा  यूनीलोवर  को  वर्ष  1986,  1957  और  1988  के  दोरान  विदेशी
 मुद्दा  में  कितते  लाभांश  का  मुगतान  किया  है  ?

 किस  मस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  एड्श्रार्डो  :  सूचना
 इकट्ठी  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आस्टु  लिया  के  साथ  ध्यापार

 4।  5.  थी  एज०  थी०  पाठिल  :  क्‍या  थालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  के
 मंच  हारा  लिया  के  साथ  निर्यात  और  संयुक्त  उद्यमਂ  के  अन्तगंत  किये  गये  अष्ययम्  के  अनुसार
 भारत  में  गहरे  खनन  का  विस्तार  करने  और  कोकिंग  कोयला  खनन  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  संबंध  में
 आस्ट्रेलिया  खनन  विशेषज्ञता  सहायक  हो  सकती

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  ओर  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  किये  जा  रहे  विशेषकर

 इजीनियरी  स  मान्य  ओद्योगिक  मशीनों  ओर  उपकरणों  से  संबंधित  मदों  का  ब्योरा  क्या

 और

 इससे  कितनी  विदेशी  अजित  की  गई  ?

 शाजिल्य  सरजालय  थें  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मौर  कुल  5.52
 मिलियन  टन  परिष्कृत  कोयला  के  वाथिक  उत्पादन  वाली  पीपरवार  एकीकृत  श्वनन  सह  परिष्करण

 $8
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 10  1911  लिखित
 — =

 वर्रियोजना  को  आस्ट्रेलिया  के  मे  ०  व्हाईट  इण्डस्ट्रीज  लि०  के  टनेकी  कार्यास्वयन  के  साथ  विकसित  करने
 का  प्रस्ताव  है  साथ  हो  आस्ट्र लिया  सरकार  ने  इसको  आयात  लागत  के  वित्त  पोषण  के  लिए  व्याज  मुक्त

 सुलभ  ऋण  देने  की  पेशकश  की  है  जिसे  4  वर्ष  की  ग्रेड  अबधि  के  बाद  10  वर्षों  में  लौटाया  जाएगा  ।

 भारत  से  आस्ट्रेलिया  को  निर्यात  किए  जा  रहे  इ  जीनियरी  उत्पादों  को  मुख्य  मर्द  हाथ
 मछीन  के  मूल  घातु  के  घरेलू  सामान्य  औद्योगिक  मशीनें  पम्प  शामिल
 बाणिज्यिक  आटो-पार्ट  तरादने  के  कम्प्रेशर  ओर  इलेक्ट्रालिक
 पावर  डीजल  इ'जन  और  क्रेन  और  क्य|ईल
 तथा  चौक  आदि  ।

 वर्ष  1985-86  तथा  बाद  के  वर्षो  में  आस्ट्रेलिया  को  इन्जीनियरी  माल  के  निर्यात

 निम्नलिखित  हैं  :

 करोड़  र०

 बे  सूश्य

 8.75

 इजीनियरी  निर्यात  संवर्धन

 राष्ट्रीय  आवास  बंक

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मकान  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  कितनी  शाश्वाएं
 खोली  गई  हैं  ओर  किन-किम  राज्यों  में  आवास  वित्त  निगम  स्थापित  किए  गए  और

 राष्ट्रीय  आवास  बंक  और  आवास  वित्त  निगमों  ने  इस  प्रयोजनार्थ  अब  तक  कितमी
 राशि  व्यय  की  है  ?

 वित्त  मश्वालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  भें  राज्य  मंत्री  एडलआर्डो  :  ओर

 (a)  राष्ट्रीय  आवास  बेक  की  स्थापना  कर  दी  गई  है  जिसका  मुक्यालय  नई  दिल्ली  में  है  भौर
 उक्‍्श  बंक  ने  एक  कार्यालय  अम्बई  में  खोला  भारतीय  रिजय  बैंक  ते  सूचित  किया  है  कि
 राज्यों  के  आवास  विरु  निगमों  के  संबंध  में  उसके  हारा  इस  प्रक/र  की  जानकारी  एकत्र  नहीं  की

 *.  राष्ट्रीय  आवास  शक  हिलाधिकारियों  को  सोधे  कोई  ऋण  नहीं  देगा  परस्तु  पात्र  बेंकों/संस्थाओं
 अधिक  से  अधिक  40  वर्ग  मोटर  के  निर्मित  क्षेत्र  के  नए  आवासीय  यूनिट  क्षरोदने/बनाने  के  लिए

 ।  1989,  1989 से  संबितरित  50,000  तक  के  आवास  ऋणों  के  लिए  और
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 उंशरें  31  1989
 ड़  ड:&सइ  3  डक  -

 पुराने  क्ाबासीय  यूनिटों  को  बढ़ाने/मरक्मत  करने  के  वास्ते  दिये  गये  30,00//-  द्यवे  तक  के  र्ूषों  के
 लिए  पुनवित्त की  सुद्रि्षाएं  प्रदान  करेया  ।

 क्षेत्रोय  प्रामोण  बंक

 ]
 भौ  चिस्तामणि  लता  :  कया  थिस  मस्ती  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  वर्षो  के  दौरान  राज्यवार  कितने  क्षेत्रीय  भ्रामीण  बेंक  स्थापित  किए

 क्‍या  इन  बैंकों  का  कार्य  संतोषजनक  रहा

 इन  बेंकों  से  गरीब  और  छोटे  किसानों  को  किस  हृद  तक  फायदा  हुआ

 क्‍या  केन्द्रीय  सरक्कार  द्वारा  इन  बेकों  के  कार्य  करण  के  बारे  में  कोई  निर्देश  जारी  किये  गए
 ओर

 (¥)  यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मश्जालय  में  भांयक  कार्य  विभागों  में  राज्य  मस्त्ो  एड्रल्फ़ड्ों  :  राष्ट्रीय
 क्षि  भोर  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1988  को  सम्राप्त  तीन  वर्षो  को  अवधि
 के  आठ  क्षेत्रीय  ग्राभीण  बेंक  स्थापित  किये  गये  आन्ध्र  प्रदेश  और  पंजाब  राज्य  में  दो-दो  तथा
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  ओर  तमिलनाडु  के  राज्यों  में  एक-एक  बेंक  स्थापित  किया

 और  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बेंक  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  संबंधी  आवश्यकताएं  पूरी  कर  रहे  हैं  तथा  कुल  मिलाकर  वे  उन्हें
 दिए  गये  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में  सफल  रहे  हैं  ।

 ओर  यद्यपि  नए  क्षेत्रोय  ग्रामीण  वकों  को  अलग  से  कोई  मार्गनिर्देश/अनुरोध  क्रो
 महों  किए  गए  लेकिन  उन्हें  भी  उन  मार्ग  निद्रेथों  छा  साब्रन.रुरा  होत़ा  जो  अन्य  सभी  क्षत्रीय
 ग्रामीण  बेंकों  पर  लाग्‌  होते  हैं  ।

 विदेशी  सुत्रा  बितियनत  अभिलिबल  का  उल्संधन

 4168.  भरी  डाल  लगा  लेग  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1988-89  के  वौरान  विकेशी  मुद्रा  विभियमन  अधिमिबम  का  उल्लंघन  करने  के  कुल
 कितने  मामले  दर्ज  किये

 किसने  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  विनिवमत  अधिनियम  के  अंतर्गत  कानूनी  कार्यथाही  को

 -....  कितने  सामलों  के  विदेक्षी  मुद्रा  वितिम  इस  क्षघिनिस्ण  के  अंत्यंत्र  दोषी  पाये  गए  व्यक्तियों
 को  दंड  दिया  शोर

 कमा  सरकार  का  विदेशी  मुद्दा  बिनियमन  अधिनियम  में  संशोधन  करते  का  विचार  है  ?



 ae लिखित
 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज  मंत्री  एड्आडों  :

 अपेक्षित सूचना  नीचे  प्रस्तुत  की  जा  रही  है  :
 ए  :

 से

 1988-89

 दर्ज  किये  गए  मामलों  की  सश्या  4636
 न्यायालय  में  दायर  की  गई

 दिकायतों  की  संख्या  289
 उन  मामलों  की  संलुया  जिनमें

 दण्ड  दिया  गया  92

 में  संशोधन  करने  से  धबंधित  प्रस्ताव  सरकार  के  विथ।राधोीन

 क्षेत्रोय  ग्रामोग  अंकों  को  जमा  राशि  तथा  ऋण  राक्षि

 ]
 4169.  शा०  सधोर  कया  जिस  मन्त्नो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 3।  19387  को  क्षेत्रीय  ग्रामीण  ब+ोों  ओर  वाणिज्यिक  बेकों  को  प्रा  मीण क्षास्ानों
 में  कितनी  राशि  थी  ओर  ऋण  वसली  की  दर  कितनी  और

 (a)  गत  तीन  वर्षो  में  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बेंकों  राष्ट्रीयक्ृत  वाणिज्यिक  बेंकों  की  जमा  राशि  और
 ऋण  राशि  से  वढ्धि  को  दर  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  घंत्रालय  में  अधिक  कार्य  विभाग  में  र|ज्य  मभ्री  एड्स्राडों  :  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  3|  1987  को  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  की
 राधियों  एबं  अतिदेय  अग्रिमों  की  रकमें  2305,  82  और  569.72  करोड़  रुपये  थी  ।  जन  ।  988
 को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  इत  बेकों  की  मांग  के  मुक्त बले  बसूली  की  प्रतिशतता  48.89  थी  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1987  के  अंत  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक
 बैंकों  की  प्रामीण  शाखाक्रों  की  जमाराशियां  17,527  करोड़  रुपये  थी  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  गे
 खुलकर  बताया  है  कि  वतंमान  आंकड़ा  सूजना  प्रणाली  से  ग्र।मीण  शाखाओं  के  अतिदेय  अधप्रिमों  और
 वसलो  के  कार्य  से  संबंधित  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  होते  ।

 राष्ट्रीय  कषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  तथा  भारतीय  रिजवं  बक  द्वारादी  गई  सचना के
 अनुसार  गत  तीन  वर्षो  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  जमाराधियों  तथा
 बकाया  अग्रिमों  में  वद्धि  की  दर  नीचे  दी  गई

 बज  क्षत्नोय  प्रामीण  बेंक  सरकार  लछेत्र  के अक
 जमाराशियां  अप्नरिम  जमाराक्षियां  अग्रिम

 1985  ..  33.94%  30.24%  5%  12.5%

 1986  33,.37%  26.79%  19.6%  13.7%
 1987  34.45%  25.06%  15.6%  11.6%



 लिखित  उत्तर  19  89

 भण्य  प्रपेश  में  क्षेत्रोय  प्रामोण  बेंक

 4170.  भरी  बसुदेव  आधच्ाय  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बयਂ  एध्स  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ने  सरकारी  आदेशों  के  अनुसार  रोग  प्रतिबश्ध

 अवकाश  को  अनुमति  दी  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बया  मध्य  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रःमीण  बेंकों  के  कमंचारियों  को  खाद्यान  के  लिए  दिए  जाने
 वाले  अग्निम  ऋण  की  बतेमान  सुविधा  वापिस  ले  ली  गई  याद  तो  इसक॑  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार ने  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बेकों  को  यह  परामशं  या  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  विशेष  रूप

 से  ढाकुओं  वाले  क्षत्र  और  अंबिकापुर  तथा  जगदलपुर  जिलों  के  जंगली  जानवर  ओर  सांपों  से  भरे  क्षां  भों
 में  अपने  कमंचारियों  को  जीवन  सुरक्षार्थ  बीमा  कराएं  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडुआर्डो  :  राष्ट्रीय
 कृषि  और  ग्रमीण  विक।स  बंक  ने  सूचित  है  कि  सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  राज्य  सरकार  के
 नियमों  के  अपने  कमंचारियों  को  संगरोधन  अवकाश  प्रदात  करने  के  थास्ते

 अनुदेदा  दे  दिए  गए  इस  संबंध  पें  मध्य  प्रदेश  राज्य  के सरकारी  कम  च्रारियों  पर  लागू  होने  बले  नियम

 इस  राज्य  के  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कम  चारियों  पर  भी  लागू

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पढल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेक  ने  सू।चत  किया  है  कि  सभी  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बेंकों

 से  अपने  सभी  कमंचारियों  को  केन्द्रीय  सरकारी  सामूहिक  बीमा  योजना  को  भांति  सामूहिक
 बीमा  पालिसी  के  अंतगंत  शामिल  करने  के  लिए  कहू  दिया  गया  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण
 विकास  बंक  द्वारा  क्षत्रीय  प्रामीण  बंकों  जगलो  क्ष  त्रों  मे  कायंरत  अपने  कमं  चारियों  को  कोई  विशेष
 थीमा  कबच  प्रदान  करने  के  वास्ते  कोई  विशिष्ट  अनुदेश  जाडी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 रेलबे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों

 के  लिए  भारक्षण

 4111.  श्री  जगम्नाथ  प्रसाद  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  रेलवे  म॑  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजादियों  के  ब्यक्तियों  के  लिए
 आरक्षित  पदों  को  भरने  के  संबंध  में  पंजाब  भोर  हरियाणा  तथा  राजस्यान  उच्च  न्यायालयों
 में  भिम्न-भिन्‍न  निर्णय  दिए

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  विद्द्ध  उच्चतम
 स्यायालय  में  अपील  दाथर  को  यदि  तो  अपील  को  बतंभ्ान  स्थिति  है

 क्या  रेलवे  के  कुछ  क्ष  त्रीय  कार्यालयों  ने  इलाहाबाद  उच्च  स्यायालय  के  निर्णयनुसार  कार्य
 करना  आरम्भ  ओर

 यदि  तो  कया  रेलवे  के  इन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  ने  मंत्रालय  से  पूर्वानुमति  प्राप्त  की  थी
 ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 ब्यक्तियों  के  हितों  को  उपेक्षा  करने  वाले  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  बिदद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 104%,  1911  लिखित  उत्तर

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  मांजबराय  :
 ह2छ७८८७८८शशणणणाणणणााई

 हां  ।  जे०  सी०  मलिक  के  मुकदमे  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय के  विरुद्ध

 अपील  29-11-1988  से  शुरू  होने  वाले  सप्ताह  में  उच्चतम  न्यायालय  की  बाद-सूची  में  आई  थी  और

 माननीय  उच्चतम  न्यायालय  यथा  समय  इसकी  सुनव।|ई

 और  1978  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  सरकार  ने  उच्चतम
 स्‍्यायालय  में  अपील  दायर  उच्चतम  न्‍्याय।लय  ने  अपील  को  सुनव।ई  के  लिए  मंजूर  कर  लिया  था

 तथा  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  करने  पर  भी  रोक  लगा  दी  24-9-
 1084  को  उच्चतम  न्याथारूय  ने  रोक  निरस्त  कर  दौ  तथा  इस  आए्टयय  के  अततरिम  आदेश  जारी  कर

 दिये  कि  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  लागू  कर  दिया  जाए  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  ऊपर

 उल्लिखित  24-9-]  984  के  अन्तरिम  आदेश  के  पूर्व  निर्णय  से  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय  ने  तथा

 कुछ  cee  न्यायालयों/केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरणों  ने  जे०  सी०  मलिक  के  मुक्रदमें  में  हाबाद
 उच्च  स्यायालय  के  निर्णय  के  अनुरूप  अन्तरिम  अदेश  जारी  कर  दिये  हैं  जिनके  अन्तगंत  अधिकांश  रेलें

 पूर्णंतया/आंशिक  रूप  से  आ  गयी  है  !

 भारतीय  स्टेट  बैंक  हारा  प्रायोजित  क्षेत्रोय  प्रामोण  बेकों  में  शाला

 प्रबन्धकों  की  पदोग्नतियां

 4172.  भी  अनिल  बसु  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बे  ने  अपने  प्रायोजित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  वर्ष  1984  में  र/ष्ट्रीय
 कषि  तथा  ग्रामीण  विकात  बें+  द्वारा  जारी  अनुद्णों  को  शर्तों  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  संदया  में  अधिकारियों
 शाखा  प्रबस्पकों  को  क्षेत्र  प्रवन्धक/वर्रिए-  प्रवन्धक  के  पदों  पर  पदोन्नति  करने  की  अनुमति दे  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण री  ।
 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपयुत  पदोन्‍नतियों  में  वरिष्ठता  अतिक्रमण  के  भी  कोई

 मामले  हुए
 यदि  तो  किनन्‍किन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  में  ऐसे  मामले  हुए  और

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  |!  1987  और  10  1988

 के  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  इस  संबंध  में  क'येवरही  की  गई  */करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  तिभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  भोर

 भारतीय  स्टेट  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उमके  रा  प्रायोजित  किये  गए  सभी  क्षत्रीय  यामीਂ  बेंकों  में

 क्षेत्र/वरिष्ठ  प्रबन्ध  को  के  पदों  साहत  विभिन्‍न  प्रडों  में  पदोन्‍नतियां  उनके  निदेशक  बोड़ों  द्वारा  इस  संबंध

 में  विद्यमान  नियमों  के  अनुसार  की  जाती

 और  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 कछत्रीय  प्रामीण
 बैंकों  में  अधिक!रियों  एवं  अन्य

 कम
 बारियों  की  नियुवित  एवं  पदोस्नति

 का  विनयमन  अब  इस  संबध  में  1988  में  जारी  की  गई  अधिसूचना  के  अनुमार  किया  जाता
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 सिखित  उत्तर  8।  1989
 जे  सर  अलनममऊ-ननननानाा

 फरक्का  बांध  पर  गंगा  के  बाहिने  किनारे  पर  संरक्ष ण  कार्य

 4171.  भ्लो  जायनल  अधेदित  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फरक्का  आांघ  के  घारा  प्रवाह  के  6  किलोमीटर  के  दायरे  में  गंगः  नदी  के  दाहिने
 किनारे  पर  संरक्षण  काये  छुरू  करने  हेतु  बनाई  गई  योजना  पर  कुछ  वर्ष  पहले  फरकफा  बाँध  प्राधिकरण

 द्वारा  मंज्री  दी  गई

 यदि  तो  उक्त  योंजना  का  ब्योरा  क्या

 उक्त  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  अब  तक  कितनो  प्रगति  हुई

 कया  बाद  में  योजना  में  कटोतो  कर  दी  गई  है/योजना  समाप्त  कर  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  उवत  6  किलोमीटर  लम्ब  धारा  प्रवाह  का  संरक्षण  कार्य  कब  तक  पूरा  होने
 की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  में  राज्य  मंत्री  कण्जा  :  सें  वर्ष  1986  में  728  लाख
 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  स्कीम  ल्वीकृत  की  गई  1989  तक  लगभग  27%
 कार्य  पूरा  हो  गया

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  समय-समग्र  पर  की  गई  पुनरीक्षा  और  सिफारिशों  के

 अनुसार  फरक्‍्का  बराज  के  आस-पास  में  तट  सुरक्षा  कार्यो  को  क्रियस्वित  किया  जाता

 वाराणसी  ओर  त्रिवेसा  स/कभ्या  कमारी  के  बीज  एक्सप्रेस  गाड़ी

 4174.  श्री  पोौ०  ए०  एंटनो  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वाराणसी  ओर  त्रिवेन्द्रम/कन्य।कुमारी  के  बीच  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  के  लिए
 कोई  अम्य।वेवन  प्रात  हुए  ओर

 (a)  यदि  तो  कया  उन  पर  कोई  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मप्त्रो  साधथराव  :

 वार।णसी-तिरुपति/मद्रास  के  बीच  1989  से  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलने  वाली  गॉडी
 जलायी  जा  रही  तिरुवनन्तपुरम/कन्य।/  कुमारी  जाने  वाले  व्यक्तित  मद्रास  में  गाड़ौं  बदल  सकते
 वाराणसी  और  तिद्वसन्तपुरम/क  य।कुमारी  के  बीच  गाड़ी  चलाना  परिच्रालनिक  वृह्ठि  से  फिलहाल
 व्यावहारिक  नहीं

 काफी  थोर्ड  के  दिपों  में  काफी  का  भंदार

 4175.  भ्रो  सुरेक्ष  कुरूप  :  क्‍या  वालिक्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 बोर
 2  क्या  केरल  में  इद्दुकी  में  काफ़ो  बोर्ड  के  पुल  डिपो  में  काफी  का  भण्डार  बढ़  रहाहै

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  में
 ने

 के  लिए
 गए

 ।  ह्‌  ट्ढ  हैं  तथा  इसमें  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए

 बाणिल्य  मश्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  प्रिय  रंजन  वास  मु  ओर  वर्ष  |  988-89 में  काफ़ी  की  फसल  रिका्ड  स्तर  पर  होने  की  आशा  इसलिए  बोर  के  विभिन्‍न  संग्रह-डिपो  में  जिनमें
 केरल  में  स्थित  इृद्दुकी  डिपो  भी  शामिल  प्राप्त  की  जा  रही  काफी  की  मात्रा  काफी  ज्यादा  है  और
 यह  सामाम्य  फसल  वर्ष  में  प्राप्त  की  गई  मात्रा  से  अधिक  फिर  भी  बोड़्  ने  इस  काफी  को
 जअावश्यकता  पड़ने  पर  बोर्ड  के  उन  भण्डार  केखों  में  मेजने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  ली  जहां  से  ये
 बेची  जाती

 स्टोम  लोकोमोटिथ  शेडों  के  अन्य  होते  के  कारण  फालतू  हुए  भ्रसिक

 4176.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्टीम  लोकोमोटिव  दोड़ों  के  बन्द  करिए  जाने  के  कारण  फालतु  हुए
 बारियों  को  खपाने  हेतु  कोई  नीति  तेयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 रैल  मस्भालय  के  राज्ण  स्त्री  माधवराव  और  भाप  कर्षण  के
 उत्तरोत्तर  बन्द  होने  के कारण  जो  नियमित  कमंचारी  पालतू  हो  गए  हैं  उन्हें  हटाया  नहीं  जः  रहा  है
 बल्कि  उन्हें  अस्य  पदों  पर  या  तो  मौजूदा  रिक्तियों  अथवा  नई  गतिविधियों  के  लिए  सृजित  पदों
 वैकल्पिक  व्यवसायों  जेसा  भी  अपेक्षित  उपयुक्त  प्रशिक्षण  देने  के  पदचात्‌  पुनः  नियुक्त  किया  जा
 रहा  जब  तक  वे  बेकल्पिक  पर्दों  पर  समाहित  नहीं  हो  तब  तक  उन्हें  अतिरिक्त  पवों
 पर  उसी  प्रेड  जिसमें  पदछारी  कार्य  कर  रहे  होते  तेनात  रखा  जाता  है  ।

 उपयुक्त  प्रयोजन  के  लिए  उसी  व्यापक  ढांचे  के  अन्तगंत  कुछ  ब्यापक  मार्ग  निर्देश  बनाये  गये

 हैं  थोर  स्थानीय  परिस्थितियों  के  आधार  पर  क्षेत्रीय  रेल  प्रशासनों  को  फालतू  कमंच।रियों  को  उपयुक्त
 रूप  से  पुनः  नियोजित  करने  की  शक्तियां  दी  गई

 कोध्यूर  रेलबे  स्टेशन

 4177.  भरी  सोडे  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 आम्प्न  प्रदेश  में  कोव्वर  रेलवे  स्टेशन  में  सुधार  करने  हेतु  क्‍या
 वाही  करने  का  विचार  ओर

 प्रस्तावित  सुधारों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  सग्भालय  के  राज्य  मस्तो  माथबराज  और  स्टेशनों  की  इमारतों
 के  ढांचे  में  परिवर्तन  सहित  स्टेशनों  का  सुधार  करना  एक  सतत्‌  है  ओर  जो  विभिन्न  चरणों  में

 क्षाबदयकता  पर  आधारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  किया  जाता  है  बशरतों  घन  उपलब्ध  हो  |  कोब्वूर
 रेलवे  स्टेशन  पर  उपलब्ध  सुविधाएं  इस  समय  सम्माले  जा  रहे  यातायात  के  स्तर  के  लिए  पर्याप्त  है
 तथा  फिलहाल  स्टेशन  का  ओर  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।
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 त्रमलुक्त  स्टेइज़  पर  रेलबे  अस्पताल  को  स्थापना

 4178,  श्री  सत्य  गोपाल  लिश्व  ;  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  पंसकुरा  हल्दिया  सेक्शन  पर  तामसुक  रेलवे  स्टेक्षन  पर  रक्त  बेंक

 सहित  रेलवे  अस्पताल  स्थापित  करने  के  बारे  में  वतंमान  स्थिति  क्या  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 रेल  मश्जालय  के  राज्य  सन्‍त्री  साथवराव  भौर  (w)  तामलुक  में  मौजूदा  -
 स्वास्थ्य  इकाई  को  पोलीक्लीतिक  में  बदलने  के  लिए  विस्तार  सम्बन्धी  इन्जीनियरी  काये  प्रगति  पर
 इस  सम्बन्ध  में  जुटाई  जाने  वाली  सुविधायें  कायंभार  तथा  अनिवायं  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  होंगी  ।

 |

 मत्स्य  एककों  के  लिए  सहायता

 4179.  भी  ठी०  बाल  मोड़  :  क्या  बित्त  मन्‍्त्री  शिप्रिग  क्रडिट  एण्ड  इल्बेस्ट  मेंट  कम्पनी  आफ
 इण्डिया  द्वारा  मत्स्य  एककों  के  लिए  सहायता  के  बारे  में  10  1989  के  अतारांक्वित  प्रदन  2089  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 सन्दर्भाधीन  दोनों  कंपनियों  को  किस  प्रकार  की  पुनर्वास  सद्बायता  दो  गई

 कया  शिपिंग  क्र डिट  एण्ड  इम्वेस्टमेंट  कंपनी  आफ  इण्डिया  के  अधिकारियों  से  मिलमे  हेतु
 छोटे  उद्यमियों  को  बम्बई  बुलाया  गया  णा  और  उनके  अनुरोधों  पर  विचार  होने  तक  उन्हें  कई  दिनों  तक
 वहां  ठहरना  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बिस  मस्थासय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  एड्आर्डो  :  भा  रतीय :
 नौवहन  ऋण  तथा  निबेश  कंपनी  लि०  द्वारा  किए  गये  मूल्यांकन  के  आधार  पर  दोत़ों  कंपनियों  के  ऋणों
 की  वापसी  अद।यगी  का  पुननिर्धारण  करने  का  निर्णय  लिया  गया  जिसमें  मूलघत  तथा  अतिदेय  ज
 3।

 कि
 अदायगी  पर  आस्थगित  कर  दी  गई  हैं  और  उनको  वसूली  दो  अथवा  अधिक  किस्तों  में  की

 और  भारतीय  नौवहन  ऋण  तथा  निवेश  कंपनी  लि०  ने  सूचित  किग्रा  है  कि  प्रहरे
 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  कंपनियों  के  प्रतिनिधियों  को  बम्बई  स्थित  भारतीय  नौवहन  ऋण  तथा
 निवेश  कंपनी  के  कार्यालय  में  उस  सूरत  को  छोड़कर  तभी  जाना  पड़ता  जब  मत्स्यन  कंपनियों  द्वारा
 प्रस्तुत  विवरण  अध्रे  हों  और  उनके  प्रस्तावों  पर  शीघ्र  कारंतब्राई  करने  के  श्विए  कंपनी  के  प्रतिनिधियों
 को  मिलना  जरूरी  हो  ।  भारतोप  नौवहन  ऋण  तथा  निवेश  कंपनी  लि०  के  व्यावसायिक  प्रवन्ध

 ।

 कंपनियों  के  कारोबार  के  स्थान  पर  जाते  हैं  ताकि  प्रस्ताव  तैयार  करने  में  उनकी  सहायता रा  का जा  सके  ।  ः

 भी  ऐपी

 संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनियों

 हेतु शोयर घारिता नियम भरी सी० के० कप्पुस्थामो : क्या विश मन्त्रो यह बताने की क॒पा करेंगे कि : किसी संयुक्त क्षत्र को कंपनी के लिए निर्धारित शेयर घारिता नियम श्या और . क्‍या तमिलनाडु दष्ा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्धारित छोयर धारिता नियमों अनुसार एक संयुक्त क्ष त्र की कंपनी है ? र्ध्क
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 विश  मस्त्ालय  में  आथिफ  कार्य  विभाग  में  राध्य  मस्त्रो  एड्आर्डो  :  ओर

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 बेकों  द्वारा  अतिवासी  भारतीयों  को  प्‌  जोनिवेश  योजना  का  दुरुपयोप

 श्री  सोमनाथ  रथ  :

 भी  मोहम्मद  महफूज  अलोख  खां  :

 डा०  ए०  के०  पढेल  :

 चौधरी  खुशीद  पस्‍्रहमद  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह्‌  लाया  गया  है  कि  कुछ  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  बेक  ओर  भारतीय
 बैंकों  की ओवरसीज  शाखाएਂ  कुछ  अनिवासी  भारतीयों  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  अनिवासी  भारतीय
 निवेश  योजना  दुश्पयोग  द्वारा  करोड़ों  रुपये  कमा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  मामले  में  कया  कं|यंवाही  कौ  गई  है  ?

 वित्त  मश्जांलय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  (५)  और
 बषं  किया  के  इस  संबंध  में  कुछ  अनियमितताओं  की  ओर  भारतीय  रिजवं  बक  को  ध्यान

 आकर्षित  किया  गया  था  |  तदनुसार  भारतीय  रिजब  बेंक  ने  उने  सभी  भारतीय  रिजयं  बैंक  तें  उन  सभी
 भारतीय  बेंकों  को  जिनकी  शास्राएं  विदेशों  में  हैं  और  उन  विदेशी  बकों  को  जो  भारत  में  काम  कर
 रहे  हैं  इस  सम्बन्ध  पहले  ही  अनुदेश  जारी  कर  दिए  है  ।

 मंगा  सफाई  योजना

 भरी  जगदोझ  अत्यो  ।  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  गंगा  सफाई  योजना  में  गंगा  के  पानी  को  घाटों  तक  लाने  और  क
 नपुर  में  पानी  की

 सभस्या  की  दूर  करने  हेतु  एक  बाँध  का  निर्माण  करने  को  सिफारिश  की  गई

 यदि  तो  क्या  इस  सिफारिश  में  बांध  पर  आने  वाली  अनुमानित  लागत  का  भी  उल्लेख
 किया  गया

 क्‍या  इस  बांध  के  लिए  विदव  बैंक  से  सहायता  की  कोई  पेशकश  प्राप्त  हुई  भौर

 इस  बांध  का  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  होगा  और  इसके  कब  तक  पूरा  होते  को  सम्मावता

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  कृष्णा  से  पर्यावरण  एवं  बस
 मन्त्रालय  द्वारा  कानपुर  में  गढित  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लगभग  कीं  करोड़  रुपये
 की  अनुमानित  लागत  स्ले  कानपुर  में  द्वार  वाले  बराज  के  निर्माण  की  सिफारिश  कीं  केस  में

 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । रेलवे धुक स्टालों पर साहित्य का स्तर श्री नरेश चला अतुवेदो : क्या रेल मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 67
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 क्या  विभिन्‍न  रेलवे  स्टेदानों  में  मं०  ए०  एच०  द्वीलर  एण्ड  कम्पनी  के  बुक  स्टालों  पर

 घटिया ओर  गएलील  साहित्य  बेचा  जाता

 क्‍या  मे०  ए०  एच०  द्वीलर  हिन्दी  पुस्तकों  को  अपेक्षित  स्थान  नहीं  दे  रहा  है  भोर  उनका

 प्रचार  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके  कया  कारण

 क्‍या  रेल  विभाग  ने  म॑ं०  ए०  एच०  छ्लीलर  एष्ड  कम्पनी  को  9  वर्षों  के  लिए  ठेका  दिया
 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 क्‍या  में०  ए०  एच०  द्ीलर  के  बुक  स्टालों  पर  भर  ग्रंजी  पुस्तकों  की  तुलना  में  हिन्दी

 पुस्तकों  की  संख्या  नगण्य  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्जो  साधवराव  भौर

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जी  हां  ।  1967  करार  से  नवीकरणਂ  का  खण्ड  हटा  देने  का  विनिश्यय  किया
 गया  लेकिन  करार  की  अवधि  को  5  वर्ष  से  बढ़ा  कर  9  वर्ध  तक  कर  द्विया  गया  था  ।

 बुक  स्टाल  के  ठकेदार  ऐसी  पुस्तक  बचते  हैं  जिनकी  सामान्यतः  यात्रियों  को  आवश्यकता
 होती  है  ।  रेलों  द्वारा  पुस्तकों  का  भाषाबार  लेखा-जोखा  नहीं  रखा  जाता

 लक्षद्वीप  में  समुद्र  कटाथ  को  कम  करने  के  लिए  थोजता

 4184.  श्री  एम०  रघुमा  कया  जल  संसाधन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  के  :

 क्या  सक्षद्वीप  में  समुद्र-कटाव  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 और

 ब  1989-90  के  दोरान  लक्षद्वीप  सरकार  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 जल  ससाधन  संत्रालय  में  रास्ष्य  मंत्री  कृष्णा  भोर  विश्ेषज्ञों  क ेदल
 की  सिफारिशों  के  अनुसार  सुभेद्य  पहुंचों  की  सुरक्षा  के  लिए  समुद्र-कटाब  कम  करने  के  उपायों  की
 पोचना  बनाईं  गई  है  ।

 वर्ष  1989-90  के  लिए  सिफारिश  किया  गया  परिव्यय  45  लाख  दरुपए
 कण्छ  के  यात्रियों  को  मांगें

 4186.  श्री  अनूपचरद  छ्ा।हु  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  6  1989  का  पद्िचम  रेलवे  बम्धई  में  कच्छ  यात्री  संध  भौर
 कच्छ  युवक  मंडल  द्वारा  कोई  घरता  आयोजित  किया

 यदि  तो  पद्चम  रेलवे  के  महाप्रवन्थक  को  कया  मांगे  प्रस्तुत  की  गई  और
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 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रैल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माथवराय

 भौर  भुश्य  मांगें  ओर  उन  पर  सरकार  के  विचार  मीचे  दिये  गये  हैं  :  ---

 मांस  सरकार  के  विचार

 (1)  31-32  अम्बई  सेंट्रल  गांधीधाम  एक्सप्रस  (1)  परिचालनिक  और  संसाधनों  को  तंगी
 के  समय  में  परिवर्तन  और  उसमें  अधिक  के  कारण  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं
 डिब्बे  है  ।

 (2)  गांधीधाम  से  तक  नई  (2)  तकनीकी-क्राधिक  सर्वेक्षण  किया  गया

 लाइन  का  निर्माण  |  था  किन्तु  परियोजना  लाभप्रद  नहीं  पाई
 गई  थी  और  शुरू  नहों  की  गई

 (3)  गांधीबाम  मंडल  का  गठत  (3)  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (4)  समाखियाली  और  गाँधीधाम  पर  (4)  गांषीधाम  में  प्लेटफा मं  का  विस्तार  पहले

 प्लेटफा्मों  की  लम्बाई  और  ऊचाई  हो  कर  दिया  गया  भच्रकऊ  और

 बढ़ाना  ।  समालियाली  में  प्लेटफार्मों  विस्तार
 1989  में  पूरा  हो  जाने  की  समावना

 प्लेटफार्मों  को  मोजूदा  ऊ  बाई
 पर्याप्त  समझी  जाती  है  ।

 (5)  गांधीषाम  एक्सप्रस  का  कच्छ  (5)  1-5-89  से  कश्छ  एक्सप्रेस  के  रूप  में
 या  कच्छ  मेल  के  रूप  नाम  बदलता  ।  नाम  बदला  जा  रह

 मतदाता  सूची

 4187.  थ्री  सीजल्सभ  पाजिप्रही  :  कया  विथि  और  स्थाय  मस्त्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  18  बय  को  आयु  वाले  व्यक्तियों  को  मतदाता  सूची  में  शामिल  करने  में  कुछ  राष्यों  में
 व्यापक  पैमाने  पर  गड़बड़ी  हुई

 यदि  तो  ऐसी  रिपोटਂ  किन-किन  राज्यों  से  प्राप्त  हुई

 इन  पर  केस्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 (w)  तस्संबंधी  ध्योरा  क्‍या  हैं  ?

 विधि  और  स्याव  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  से  नहीं  ।
 निर्बाचन  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  मतदाओं  की  श्ंगगनना  में  अधिकथित  अभियमितताओं  के  बारे
 में  पश्चिमी  बंगाल  और  ज़िपुरा  राज्यों  से  आम  क्षिकायते  प्राप्त  हुई  भम्य  चार

 हिमाचल  उड्ोसा  भौर  उतर  प्रदेश  से  विक्षेष्र  क्षेत्रों  या  परिक्षत्रों  या  मामलों  के  संदर्भ  में

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  क्षेष  19  राज्यों  और  7  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  कोई  शिकायत  नहीं  मिस्री
 निर्वाचन  आयोग  ने  ये  सभी  शिकायतें  जावद्यक  सुधार  किए  जाने  के  लिए  सम्बद्ध  मुक््य  सिर्वाचल

 आफिसरों  को  भेज  दी
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 सोमेंट  कारलानों  को  उत्पाद  शल्ह्  में  छूट

 4189.  भरी  नरतिह  सूरयंबंधी  :  क्या  बिशत  मंन्‍्जी  यह  कताने  की  कपी  करंगे  कि  :

 कया  कर्माटक  बर्टिकल  झफ्ट  किसत  मिनी  सीमेंट  प्लॉट्रस  एसोसिएशम  ने  अपने  कारखानों

 को  रूग्ण  होने  से  बबाने  के  लिए  पांच  वर्षों  के लिए  उत्पाद  शुरूक  में  शीघ्र  छूट  वेने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  अनुरोध  किया  है

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  रियायतें  बीच  में  ही  वापस  ले  लेना  तथा  कर्नाटक
 सरकार  अदा  किए  गए  बिक्री  कर  में  बिक्री  कर  की  दर  सबसे  अधिक  18  प्रतिक्षत  है  तथा

 कारोबार  कर  1.5  प्रतिशत  के  अनुरूप  वायदा  किये  गये  ब्याजमुक्त  ऋण  उपलब्ध  न  करा  सकना

 हो  उच्चोग  की  रूग्णता  के  मुक्य  कारण  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का

 विभार  है  ?

 बितत  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  से  सीमेंट

 एककों  के  विभिन्‍न  एसोसिएशनों से  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिभमें  उन्होंनेਂ  छोटे-छोटे  सीमें:र्सयंत्रों

 द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  णुल्क  में  रिआयत  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  215  रुपए

 प्रति  मी०  टन  की  सामान्य  रिआयतोਂ  दर  के  मुकाबले  |  1989  से  115  रुपए  प्रत्ति  मी०  टन  की

 हलक  रिआयती  वर  उस  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  की  गई  है  जो  शाफ्ट  किल्नਂ  का

 प्रयोग  करते  हुए  कारश्वानों  द्वारा  क््मित  हो  और  जिसकी  कुल  लाइसेंसशदा  क्षमता  प्रतिदिन  200  मी०

 टन  से  अनधिक  हो  ।

 सिश्क  फैखिक  प्रोसेग्सिग  ह  डस्ट्रोਂ  में  उश्वाद  शुल्क  अफ्यंजन

 4190.  डॉ०  टोौ०  कश्पना  देंबी  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बतोने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  प्रदेश  फैश्रिक  प्रॉसेसिग  बम्बई  से  आटे  सिल्क

 फंब्रिक  प्रोसेसिंग  हण्डस्ट्री  में  प्रति  क्ये  1  रुपये  के  केसड्रीयਂ  उत्वांद  शंस्क  के  अपवंचन

 के  बारे  में  कोई  अम्यावेदन  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  इससे  काले  धन  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  इसके  परिणामस्व॑रूप  मुद्रास्फीति  मेंਂ  वृद्धि  हुई

 है  ४  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  भम्ञालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  रम्त्री  ए०  के०  पांजा

 महाराष्ट्र  प्रदेश  फेब्रिक  प्रोसेस्तिंग  बम्बई  ने  अपने  अभ्याबेदन  में  यह  कहा  है  कि

 सिल्क  प्रोसेसिंग  द्वारा  प्रतिबर्थ  लगभग  1200-1400  करोड़  रुपये  के  केन्द्रीय  उ  दन फुल्क
 -

 का  अपवंचन  किया  जाता  एसोसिएशन  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  संशिनष्ट  वस्त्रों  पर  उद्प्रहणीय
 को  हटा  कर  याने  स्तर  पर  लगाया  जाए  ।  एसोसिएशन  ने  झुल्क  अपवंचन  के  अपने  अनुमान  के

 बारे में  कोई  आधार  नड़ीं  दिषा  इससे  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  है  कि  मोजूदा

 संरचना से काले धन में वृद्धि हुई है ओर जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में भी हुई है 3, , |
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 हिसादों  क्ोकण
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 4191.  भरी  श्रनश्त  श्रक्ताद  सेटो  :  क्या  विस  मस्त्री  यह  क्तक़्ती  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 किसानों  को  ऋण  देने  वाले  संस्थानों  के  नाम  क्या

 इन  संस्थानों  ने  भारत्तीय  ओर  जिदेक्षे  रपेलों  से किसनी  अनरपक्षि  के  ऋण  सिए  जोर

 इन  संस्थानों  द्वारा  किसानों  को  गत  तीन  वर्षों  में  कितमी  धनराशि  के  ऋण  दिए  गए  है
 तथा  किस  ब्याज  पर  ऋण  दिए  गए  हैं  ?

 क्सि  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एडआ्डों  से

 भूमि  विकास  बेंकों  सहित  सरकारी  क्षंत्र  के  क्षत्नीय  ग्रामीण  अन्य  अनुसूचित
 बाणिज्यक  बैंकों  तथा  सहकारी  बेंकों  से  ऋण  सुविधाएं  प्राप्त  कर  सकते  ये  संस्थाएं  विश्व  बैक  रो

 सीधे  ही  ऋण  नहीं  प्राप्त  करती  हैं  बल्कि  सामान्यतया  यह  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बक  के

 जरिए  दिया  जाता  1986,  1988  के  अन्त  की  ह्थिति  के  अनुसार  वाणिज्यिक

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  जौर  सहकारी  बेंकों  के बकाया  कृषि  अग्रिमों  का  ब्यौरा  संखग्त  विवरण  में

 दिया  गया  है  |  भारतीय  रिजर्व  बेंक  की  ब्याज  दर  अनुसची  के  अमृसार  ब्याज  वसूल  करते  हैं  और

 कषि  के  लिए  निर्धारित  ब्याज  दरें  निम्नानुसार  है  :

 अप्रिमों  को  श्रेणो  ब्याज  बर

 अल्पाषधि  कवि  ऋण

 -«  हक  10.00

 (a)  से  अधिक  और  तक  11.50

 से  अधिक  और  तक  12.00

 स ेअधिक  14.00  थे  15.50

 सावर्षि  ऋण

 /  सन्ुकियाई  एके  क्थि  विकास  10.00

 अन्य  प्रयोजन

 लघु  कूषक  1000

 अन्य  कृषक  12.50

 कबि  प्रयोज़न  के  लिए:ऊर्जा  के  लए  एवं  नवीकरण  योग्य  10.00

 स्रोतों  पर आधारित  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  सावधि

 ऋणों  के  रूप  में  अग्निम
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 उसन>+

 विवरण

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  क्षे  भोय  प्रामीण  बेंकों  ओर  सहकारी  बेकों  के
 बकाया  अग्रिम

 __

 समाप्त  वर्ष  अनुसूचित  क्षत्रीय  प्रामीण  सहकारी  बंक
 वाणिज्यिक  बेंक  बेक

 जून  1986  9482.88  871.1  6947.0)

 जन  1987  1096 3.90  1061.2  7475.0  पी

 जून  1988  12285.00*  1060.5  पी  8244.0  ई

 पी  --  अनन्तिम

 ई---अनुमाम
 सम» मम  नम

 *आंकड़ा  अनन्तिम  है  ओर  उन  50  अनुसूचित  बाणिज्यिक  बेंकों  से  सम्बन्धित  है
 जो  लगभग  95  प्रतिशत  बंक  ऋण  के  लिए  उत्तरदाई  हैं  ।

 भारत  आस्ट्र  लिया  सं  युक्त  बिल  आयोग  की  स्थापना

 4192.  क्रो  दो०  कृष्ण  राव  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  और  आस्ट्रेलिया  ने  वतेमास  व्यापार  और  आधिक  सम्बन्धों  का  बहुत  अधिक
 विस्तार  करने  का  निर्णय  लिया

 कया  दोनों  देश  मन्त्रालय  स्तर  पर  एक  संयुक्त  वित्त  आयोग  स्थापित  करने  की  योजना
 बना  रहे

 क्‍या  भारत  के  लिए  विकास  सहायता  में  कोई  उल्लेखनीय  वढ्धि  की  गई  और

 तत्सम्बन्धी  ध्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  अथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एश्भाहों  भोर  (a)
 कोयला  और  दूर-संथार  के  क्षत्रों  में  पारस्परिक  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 हाल  ही  में  भारत  और  आस्ट्र  लिया  के बीच  चार  सहमति  श्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  दोनों
 देशों  ने  आधथिक  ओर  व्यापारिक  क्षत्रों  में  भी  द्विपाक्षिक  सहयोग  की  स्थिति  पर  पुनरीक्षण  करते  रहने  के
 लिए  मम्त्रालयिक  स्तर  पर  एक  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  पर  भी  सहमति  प्रकट  की

 भारत  में  विकास  परियोजनाओं  के  वित्त-पोषण  के  लिए  ऋणों  की  व्यवस्था  करने  के
 प्रयोजन  से  भी  आस्ट्रेलिया  सरकार  के  साथ  एक  सहमति  ज्ञापन  10  1989  को  निष्पस  किया
 गया  है|

 भोर  आशा  है  कि  इन  उपायों  अस्य  बातों  के  भारत  में  विकास  विषयक
 सहायता  के  आगम  में  सुविधा  होगी  ।
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 10  1911  लिक्षित  खत्तर
 जानता  प५-पाप  ौककन-+

 गांधी  थाम  से  आजंद  और  बड़ौदा  के  लिए  प्न्तरनवरोय  गाड़ी

 4193.  भीमती  ऊूथा  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्छ  के  छात्रों  के  लिए  गांधीधाम  से  आणंद  भोर  बड़ोदा  के  लिए  एक  अन्त  रनगरीय
 गाड़ी  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्रो  भायचराथ  (१)  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  तथा  संसाधनों  की  तंगी  ।

 मुस्य  चुनाव  प्लायुक्त  की  नियुक्ति

 4194.  थी  थो०  तुलसीराभ  :

 श्री  बलथन्त  सिह  रामबालिया  :

 भी  बालासाहिब  बिल्ले  क्या  विधि  और  स्याय  मन्त्री  यह  बताने  कपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  सुरुय  चुनाव  आयुक्त  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  विधान  बनाने  पर

 विभार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बस्घी  ब्योरा  क्‍या  है  और  यह  विधान  कब  बनाया  जाएगा  ?

 विथि  और  त्याथ  मंभालय  में  राश्य  मंत्री  एच०  आर०  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 रेखने  के  कार्य  करण  को  झ्रालोअना

 4195.  श्रीमतो  मनौरमा  सिह  :

 ली  बिलास  मुस्तेलवार  :  क्या  रैल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केस्रीय  सतकंता  भायोग  ने  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  में  रेलबे
 के

 का्येकरण  की

 आलोचना  की

 यदि  तो  किन  भुह्दों  पर  भालोचमा  को  गई

 केस्द्रीय  सतकता  आयोग  द्वारा  कायं  बाही  की  सिफारिश  वाले  ऐसे  मामलों  की  वर्तमान

 संख्या  कितनी  है  जिन  पर  अब  तक  कार्यवाही  नहीं  की  गई
 है
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 नमन  मन

 हसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  कमी  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाएंगे  और  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवराव  :  भर  केन्द्रीय  सतकंता

 आयोग  की  कैलेंडर  वर्ष  1987  की  वाधिक  रिपोर्ट  अभी  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  सतकता  के  क्षंत्र  में

 निष्पादन  किये  गए  कार्य  लेखा  देने  के  अतिरिक्त  रिपोर्ट  में  प्रणाली  प्रक्रिया  में  सुधार  के  लिए

 सुझाव  दिए  गए  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  रेसों  की  कार्य  प्रणालौ  की  आलोचना  नहीं  कौ  बल्कि

 सतकंता  के  कुछ  मामलों  में  सहायता  की  भावना  से  टिप्पणी  थी  है  :

 से  (S)  फिलहाल  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  जिस  बर  केस्त्रीय  सत्तकंता  आम्रोजित  द्वारा

 दिये  गये  परामहाँ  के  सम्बन्ध  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  कोई  निर्णायक  फारंवाई  न  की  जा  सके  ।  आयोग  के

 परामक्षें  को  अत्यधिक  सम्मान  दिया  जाता  है  ओर  उसे  ध्यान  में  रक्कर  आवश्यक  कारंवायी  की  जाती

 है  यदि  किन्हीं  मामलों  में  जिनमें  आयोग  के  परामहां  से  हटकर  कारंवायी  करने  का  प्रस्ताव  होता  तो

 ऐसे  मामलों  को  पुनविचार  के  लिए  उनके  पास  भेजा  जाता  हैं  और  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार
 पथोचित  कारंबाई  को  जाती  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  निर्णभयाधोत  संविधान  संबंधों  मामले

 ]

 4196.  भी  लक्ष्मण  सलिक  :  कया  विधि  और  ग्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 उच्चतम  स्यायालय  में  संविधान  सम्बन्धी  कितने  मामले  निर्णयाधीन  पड़े  हैं  तथा  प्रत्येक
 मामला  कितने  वर्षों  से  निर्णयाधीन  पड़ा

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  ऐसे  कितने  मामले  लिर्णयाधीम  पड़  ओर

 इनके  निर्णयाधीन  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  हैं  और  इत  मामलों  को  तिपटाने  हेतु  क्या
 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  थी०  :  जानकारी  संलम्त
 विवरण  में  दी  गई

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  भोर  सदन  के  पटल  प्रर  रख  दी  जाएंगी  ।

 संर्धधानिक  मामलों  सहित  मामलों  के  श्लंवित  रहने  के  कई  अटिल  कारण  स्यायालयों

 में  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  विभिन्न  कदम  उठाए  गए  ज॑ंसे  कि  विधि  के  सामाम्क  प्रएनों
 से  सम्बन्धित  मामलों  को  एक  समूह  में  और  विद्येष  स्यायपीठों  का  बठन  ]  1980
 में  उच्चतम  गस्यायालय  के  भ्यायधीदों  की  संद्या  18  से  बढ़ाकर  26  और  उच्छायायालयों  के  न्यायाधीकषों

 की  संक्या  35]  से  बढ़ाकर  451  कर  दी  गई
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 1911
 े

 लिखित  उसर

 जिचरण

 उच्चतम  स्यायालय  में  लंबित  संवंधानिक  मामलों  की  संख्या  और  उनके  लंबित
 रहने  की  बषंवार  संख्या

 वर्ष  लंबित  संबंधानिक भामलों  की  संल्‍्या

 1968  2

 1959  --

 1970  3

 1971  2

 1972  27

 1973  37

 1974  42

 1975  37

 1976  15

 1977  207

 1978  125

 1979  384

 1980  499

 1981  441

 1982  1043

 1983  1690

 1984  905

 1985  905

 1986  170

 1987  522

 1988  234

 1989  4

 योग  7381
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 भझ  3  मम  नीली  आन
 पश्चिम  रेलबे  में  पहरियों  को  बदलना

 भ्री  रणजीत  सिह  घायकबाड़  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  कुल  से  अब  तक  रेल  की  पटरियों  को  बदलने  के  लिए  कितना  आवंटन  किया  गया
 तब  से  अब  तक  इस  कार्य  पर  वास्तव  में  कितनी  धनराहि  व्यय  की  गई  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  किए  गए  कुल  आबंटन  में  से  गुजरात  सहित  रेलवे  जोनों  में  जनवरी  पटरियों  से  तत्काल
 जाने  88  की  अवधि  के  दौरान  कितने  किलोमीटर  पटरियों  को  बदला  गया  श्ौर  तत्सम्बस्धी  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए

 गुजरात  सहित  पद्िचम  रेलत्रै  में  कितने  किलोमीटर  रेल  की  पटरियों  की  तत्काल  बदले
 जाने  की  आवश्यकता

 इन  रेल  पटरियों  को  कब  तक  बदला  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राध््य  मंत्रो  साथबराब  पश्चिम  रेलबे  जिसके  श्रस्तगंत

 गुजरात  राज्य  आता  को  रेल  पथ  नवीकरण  के  लिए  आवंटित  धनराशि  तथा  खर्च  की  गयी  वास्तविक
 राशि  का  वर्ष  वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :--

 करोड़  रुपयों

 बे  आवंटित  राकध्ति  खर्च  की  गयो  धास्तविक  राशि

 1989-90  139.55  —  468
 --

 पश्चिम  रेलवे  में  गया  से  we,  तक  की  अवधि  में  शगभम  468  कि०  मी०

 पूरे  रेल  पथ  का  नवीकरण  किया  गया  था  जब  कि  वित्त  के  लिए  473  कि०  मो०  रेल

 प्रथ  का  नवीकरण  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 ओोर  पदिचिम  रेलवे  में  लगभग  कि०  मी०  पूरे  रेलपथ  का  तुरम्त  नवीकरण  करने
 की  आवश्यकता  है  ओर  इसके  मुक्त  तक  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  बदातें  कि  घत  उपलब्ध

 भुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  का सर्वक्षण

 भरी  बिनेश्न  गोस्थासी  :

 झो  बलबंत  सिह  रामवालिया  :  क्या  बालिश्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत-सोवियत  संघ

 वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल ने गत वर्ण व्यापार क्षत्रोंਂ का सर्वेक्षण किया 76 भा
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 यदि  तो  कया  सवक्षण  रिपोर्ट  में  यह  टिप्पणों  को  गई  है  कि  निर्माता  व्यापार
 क्षत्रਂ  में  दी  गई  सुविधाओं  का  दुद्पयोम  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  मामलों  को  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उक्त  जाँच  का  कया  परिणाम  और

 (३)  इस  सम्बस्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बाणिण्प  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजनदास  मु  :  ओर  :  भारत-सोवियत
 बाणिज्य  एवं  उद्योग  मण्डल  ने  देदा  में  मुक्त  ध्यापार  क्षेत्रों  क ेविकास  पर  एक  अध्ययन  अपनी
 रिपोर्ट  में  उसने  कहा  है  कि  मुक्त  व्य।पार  क्षेत्रों  क ेकुछ  एककों  द्वारा  क्ष त्र को  सुविधाओं  के  दुरुपयोग  की

 कुछ  घटनाएं  उसकी  जानकारी  में  आई  है  ।

 और  सरकार  प्रत्येक  मामले  में  अनुमोदन  पत्र  में  विभिन्न  शर्ते  रर्तो  है  और  यह  शर्तें
 रखते  समय  उस  विवरण  का  ध्यान  रखती  है  जो  आवेदक  अपनी  प्रस्तावित  विनिर्माण  गतिविधियों
 के  सम्बन्ध  में  पेश  करता  किसी  एकक  द्वारा  अनुभोदन-पत्र  में  दी  गई  शर्तों  के  उल्लंघन  की  किसी

 घटना  के  प्रकाह्य  में  भागे  पर  जहां  आवश्यक  होता  है  वहां  ठचित  कायंबाही  की  जाती  है  ।

 छड़ीसा  में  बाढ़  नियंत्रण  प्रबंध  का  कार्य

 ]

 4199.  श्री  बुअमोहन  भ्रहस्तो  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  के  पुरी  जिले  में  बाढ़  के  दोरान  तट  पर  जल  के  बहाव  को
 रोकने  के  लिए  बहां  खारा-जल  तटबंधों  के  उन्हें  सुदृढ़  करने  और  उनकी  मरम्मत  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  धनराशि  मंजर  को

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बाढ़  नियरअरण  कार्यक्रम  होने  के  कारण  क्‍या  सरकार  इस  परियोजना  पर  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  विभार  कर  रही  है  ?

 जल  संसाधत  मंत्रालप  में  राज्य  जंत्ो  कुण्णा  :  नहीं  ।

 से  (2)  प्रश्न  तहीं  उठते  ।

 फेरल  को  विश्व  बैंक  से  ऋण

 4200.  प्रो०  कै०  बी०  थामस  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताते  की  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के दौरान  विदव  बैंक  हारा  केरल  को  दिए  गए  ऋण  का  व्यौरा  क्‍या

 तत्सम्यस्थी  दा  कया  ओर

 क्या  केरख  राज्य  विश्य  देंक  से  लिए  मए  ऋण  कौ  किस्तों  की  अदायनी  कर  रहा  है  ?
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 जिस  मंत्रालय  में  आर्िक  कार्य  विधान  में  राज्य  मंत्री  एशआर्शो
 :  और

 ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  लिये  28  करोड़  डालर  के  एक  ऋण/उधार  हेतु  विदव  जब  क  के  साथ  हाल
 ही  में  बातचीत  की  गईं  केरल  के  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  भी  इस  परियोजचा  के  भम्तगंत
 सम्मिलित  किया  जायेगा  ।  इस  संबंध  में  शर्तों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 काफी  हाउस  और  काफ़ो  केस्द्रों  सम्बन्धो  यो  लगा

 4201,  थी  ई०  अग्यप्‌  रेड्डी  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 कया  काफी  बोड़े  ने  खाड़ी  देशों  से वापिस  आए  लोगों  ओर  बेरोजगार  शिक्षित  युवाओं,की
 काफी  हाउस  और  काफी  केन्द्र  खोलमे  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु  एक  योजना  तेयार  की  और

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  काफ़ी  बोर्ड  द्वारा  क्या  प्रोत्साहत  भर  सहायता  दिये  जाने का
 प्रस्ताव  है  ?

 जानिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  |  काफी  बोर्ड  :
 ते

 छिक्षित  बरोजगार  व्यक्तियों  द्वारा  काफी  हाउस  एवं  काफी  केन्द्र  लोलते  क ेलिए  एक  योजना  बनाई  है  ।

 काफी  बोर्ड  का  विचार  है  कि  चुमिन्दा  कर्मचारियों  को  काफी  ग्राइंडिन
 तथा  काफी  हाउस  के  प्रबन्ध  आदि  विभिन्‍न  पहल्लु भों  का  प्रशिक्षण  दिमा  जाए  ओर  पात्र  श्रेणियों के
 लोगों  को  नकद  अपरिष्कृत  काफो  की  बिक्री  के  लिए  एजेंधो  ज॑से  प्रोत्साहन  दिये

 पच्चिचमों  कोसी  महुर  को  पूरा  करना

 4202.  डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  क्या  जल  संसाथन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पदिचिमों  कोसी  नहर  सन्‌  1990  तक  बनकर  तंयार  हो

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 सरकार  इस  परियोजना  को  निर्धारित  समयावधि  में  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदभ  उठा  रहो

 जल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कुष्णा  :  से  निषियों  के  प्रतियंध
 तथा  भूमि  अधिग्रहण  को  समस्याओं  के  कारण  पश्चिमी  कोसी  नहर  के  वर्ष  1994-95  तक  पूरा  होने  की
 आशा

 मुद्दा  प्रथालो  के  संधंध  में  चक्वतों  सम्माति  को  सिफारिशों

 4203.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 मुद्रा  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  चऋबतों  समिति  (1982):  की  कोन-कोन  सो  सिफारिशों  अभी
 तक  कार्यान्वित  नहीं  हुई

 इनके  कार्यास्वयम  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 ये  सिफारिश  कब  तक  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?

 बिल  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाभ  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से

 मुद्दा  प्रणालो  के  कार्य  करण  को  समीक्षा  कसके  के  लिए  भारतीय  रिरजर्य  बेक  द्वारा  प्रो»  हस०  चक्रवर्ती

 १8.
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 की  अध्यक्षता  में  फठित  समिति  ने  भारत  में  मुद्रा  श्रणाली  के  का्यंकरण  को  व्यापक  झूप  से  समोक्षा  की
 थी  तथा  मुद्रा  प्रणाली  और  ऋण  नीति  के  पहलुओं  के  संबंध  में  सिफारिशें  ये
 सिफारिशें  ऐसी  थी  कि  इनमें  से  अनेक  सिफारिशों  पर  मोद्रिक  और  वित्तीय  प्रणाली  का  विकास  होने  पर
 हो  विचार  किया  जा  सकता  समिति  की  कुछ  सिफारिशों  स्थिति  के  अनुसार  सामान्य  प्रकार  की
 इसलिए  केवल  दीर्घावधिक  परिप्रश्न  में  ही  प्रासंगिक  कुछ  अन्य  सिफारिश  वित्तोय  प्रणाली  को
 संगत  बनाने  तथा  उसके  विकाश्व  से  संबंधित  हैं  और  हसलिए  ये  क्रमवद्ध  कप  में  कार्यान्वित  की  जानी
 यह्पि  अनेक  सिफारिशों  का  अनुपालन  किया  जा  चुका  तथापि  कुछेक  सिफारिशों  को  आवध्यकतावसं
 कृमिक  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  वे  मोड़िक  ओर  वित्तोब  ब्रणाली  के  विकास  पर  निर्भर
 हैं  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रकतते  समिति  की  सभी  सिफारिशों  के  कार्यान्ववन  को  पूरा  होने  की
 निदिच्रत  समयावधि  के  बारे  में  बताना  संभव  नहीं

 रेल  पथ्यों  का  मथोक्तरण

 4204.  भी  बोलत  सिह  जो  जवेजा  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बर्ष  1989-90
 के  लिए  रेलवे  के  नवीकरण  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  साधथराव  :  1989-80  के  लिए  3550  कि०  मी०
 रेल  पथ  के  नवीकरण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  |

 भुद्रास्फोति  की  दर

 4205.  श्री  हुसन  कलाई  :  क्‍या  बिल  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  हस  वर्ष  भरपूर  फसल  हुई

 मूल्य  स्तरों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा

 क्या  भरपूर  फसल  होने  के  परिणामस्वरूप  मुद्रा-स्कीति  की  दर  में  कमी  आयो

 यदि  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 बिश  मन्त्रालव  में  ध्राथिक  कार्म  विभान  में  रह़्च  मंत्री  एश्जार्डो  :  से
 हां  ।

 बिन्दु  प्रति  बिन्दु  आधार  पर  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  वाधिक  मुद्रा-स्फीति  की  दर  11

 1989  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  में  पिछले  वषे  की  तदनुरूप  अवधि  में  10.1  प्रतिशत  के  मुकाबले  कम

 होकर  6.3  श्रतिशत  रह  गई  ।

 प्रहन  उत्पन्न  नहीं  उठता  ।

 गंगटोक  सें  भारतोय  स्टेट  बेक  के  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  कार्यालय  का  खोला  जाना

 4206.  भोमतो  डी०  के०  भष्डारो  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  अर्थात्‌  असम  और  अरूणा चल
 प्रदेश  की  राजधानियों  में  मारतीय  स्टेट  बैंक  के  क्षेत्रीय  प्रबन्ध  कार्यालय
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 क्‍या  सरकार  का  एक  ऐसा  कार्मालय  भंगटोक  में  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तस्सम्बस्थी  ब्यौरा  कया  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बित्त  सरजालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  एड्जा्डो  :  से
 बेंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालय/अंचलिक  कार्यालय  नियंत्रक  कार्यालय  होते  थकों  द्वारा  ये  कार्यालय
 नियंजित  की  जाने  वालो  शाखाओं  की  उनके  कारबार  के  भौगोलिक  आधारम्‌ति
 सुविधाओं  की  प्रशासनिक  लागत-लाभ  विश्लेषण  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखकर
 खोले  जाते  हैं  ।

 भारंतोय  स्टेट  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  पूर्वोतर  राज्यों  में  स्थित  उसको  क्षाल्याओं  का  नियंत्रण

 गुवाहटी  स्थित  उसके  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  द्वारा  शथा  गुवाहाटी  और  शिलांग  स्थिति  दो  क्षेत्रीय
 कार्यालयों  के  माध्यम  से  किया  जाता  बैंक  ने  इठानगर  दीमापुर  )
 ओर  अगरतला  में  भी  क्षेत्रीय  प्रबंधकों  के  कार्यालय  स्थापित  किये  भारतीय  स्टेट  बेक  ने
 आगे  बताया  है  कि  सिक्किम  राज्य  में  उसकी  केबल  15  शाखाएं  हैं  जिनका  सिलोगुड़ी
 स्थित  बेंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  द्वारा  पर्याप्त  रूप  से  नियंत्रण  किया  जा  रहा  फिलहाल  बेक  का
 गंगतोक  में  क्ष  त्रीय  प्रबंधक  का  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अनुप्रक  आयात  लाइसस

 4207.  भरी  रामाश्रय  प्रसाद  लिह  :  कया  बालिश्य  मन्त्री  अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  के  आरे  में
 24  ]989  के  अता  रांकित  प्रएन  संख्या  471  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 1988-89  के  दौरात  अस्तर-मंत्रालयी  बेठक  में  लिए  गए  निर्भयों  के आधार  पर  किन
 मामलों  में  असुपू  आयात  लाइसेंस  दिये  और

 क्या  अनुपूरक  लाइसंस  समिति  से  कार्योंत्त  मंजरी  ले  ली  गई  यदि
 तो  कब  तक  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जबाजिल्य  मंजालथ  में  राज्य  मंत्री  जिय  रंजनदास  :  और  अस्त:मंत्रालयी
 बेठकों  में  लिए  गए  निर्णयों  के  आधार  पर  बर्ष  1988-89  के  दौरान  रेयन  प्रेड  लकड़ी  की  कार्बन

 धड़ियों/दीव।र  धड़ियों  के  लिए  इस्टीप्रेटेड  सकिटों  ओर  इलेक्ट्रातिकी  सक्किट  बो्ों
 सी०  मोनोमियाइल  एसीटोसे  पेनिसिलीन  जी०/वी०  आदि  के  हेतु  अनुपूरक  आयात

 लाइसेंस  दिए  अनुपूरक  लाइसेंसिंग  समिति  मामलों  पर  विचार  स्वदेशी  दृष्टि  से  क्लियरेंस  लेने  के
 प्रयोजन  से  करती  जिन  मामलों  में  स्वदेशी  दृष्टि  से  इस  प्रकार  की  क्लियरेंस  किसी  अम्तः  मंत्रालयी
 बैठक  में  मिल  जाती  है  उनमें  अनुपूरक  लाइसंसिंग  समिति  का  अनुमोदन  आवद्यक  नहीं  समझा  जाता

 महाराष्ट्र  मे ंकिसानों  के  ऋणों  को  बदट्टे  खाते  डालना

 4208.  थी  सांमाजी  राव  ककाड़े  :  क्‍या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि

 :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  मे ंलरकार  द्वारा  किसामों  के  200  करोड़  रुपए  से  अधिक
 के  ऋणों  को  बटट  खाते  डालने  के  समाचार  की  ओर  ध्यान  दिया

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  ऋणों  की  अदायगी  को  बढ़ती  जा  रही  प्रतिकूल  परिस्थितियों
 में  ऋण  प्राप्तकर्ताओं  को  और  राहत  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  रूग्ण  उद्योगों  पर  लबं  की  गई/मं
 ज्र

 की  गई
 अध्यधिक  घनदाशि  और  छोटे/सीमान्त  तथा  स्वरोजगार  प्राप्त  किसानों  द्वारा  लिए  गए  ऋण/उधार  ली
 गई  धनराशि  के  बीच  समानता  लाने  का  है  ?

 वित्त  मसत्रालय  में  पग्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एड्प्रार्डो  :  महाराष्ट्र
 सरकार  मे  सूचित  किया  है  कि  मूमिहीन  मजदूरों  ओर  आदिवाधियों  के  ऋण  भार  को  कम
 करने  के  लिए  उसने  सरकार  को  देय  राशियाँ  माफ  ब्याज  को  देय  रशि  को  अवरूद्ध  करने  और
 यहकारी  ऋण  समितियों  को  देय  मूलघन  और  ढगाज  के  परिशोधन  का  पुननिर्षारण  फरने  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  निर्णय  लिए

 (a)  से  (a)  मारतोय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  मार्ग  निर्देशों  में  अल्पावधिक
 उत्पादन  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋऋणों  में  सावधि  ऋण  की  वतंमान  किस्तों  का  पुननिर्धारण  करने
 स्थगित  करने  और  प्राकृतिक  आपदाओं  अन्य  प्रतिकूल  आकस्मिक  परिस्थितियों  में  किसानों  को
 अतिरिक्त  आवश्यकता  पर  आधारित  फसल/निवेश  ऋण  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  इसके
 सरकार  ने  लगातार  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  किसानों  के  ऋण  भार  को  कम  करने  के  लिए
 राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  राहुत  निधि  की  स्थापना  करने  का  भी  निर्णय  लिया

 राज्य  ध्यापार  मिगम  द्वारा  केरल  से  रबड़  को  खरोद

 4209.  श्रो  ए०  चाह्स  :  क्‍या  बालिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  व्यापार  निगम  ने  केरल  के  बाजार  से  सीधे  प्राकृतिक  रब  खरीदना  आरम्भ  कर
 दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  का  रण
 मसिगस  किस  मूल्य  पर  रबड़  खरीद  रहा  और

 अब  तक  कितनी  रबड़  खरीदी  गई  है  ?

 बाजिस्थ  मंत्रालय  में  राज्य  मस्जो  प्रिय  रंजनदास  :  से  हां  ।

 सरकार  द्वारा  बफर  स्टाक  करते  की  एक  योजना  घलाई  जा  रही  है  ताकि  उपजकर्ताओं  को
 कारी  आय  प्रदान  की  जा  सके  और  साथ  ही  प्रयोक्‍ता  उद्योगों  को  उबित  क्री  मतों  पर  रबड़  की  मियमित

 आपूर्ति  सुनिष्चत  की  जा  धक्के  ।  इस  योजना  के  अन्तगेंत  जब  कीमत  स्तर  अपेक्षित  स्‍तर  से  नीच  गिरता

 है  तो  राज्य  व्यापार  निगम  हस्तक्षेप  राज्य  व्यापार  निगम  केरल  में  घरेल्‌
 बाजारों  से  रबह  लेता  रहा  ह ैऔर  अब  तक  निम्नलिखित  कोमतों  पर  4135  एम०  टन  रबड़  खरीद
 कर  चुका  है  :--

 आर०  एम०  ए-ए  ग्रेड  ना  ++  16800  रु०  प्रति  मी०  टन

 आर०  एस०  ए०-]९  प्रेड  ह॒

 और
 --

 |  17300  रु०  प्रति  मी०  टम
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 लिखित  उंत्तर  31  1989

 बेंकों  हारा  प्रायभिकता-प्राप्त  क्षेत्रों को  ऋण  देने  का  लक्ष्य

 4210.  भी  के०  राममति  :  क्या  विश्त  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  में  बेकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्रों  क्रो ऋण  दिए  जाने  का

 कितना  लक्ष्य  रखा  गया

 क्‍या  पहले  की  तुलना  में  यह  लक्ष्य  रक्षा  गया  यदि  तो  इसके  लिए  जिम्मेदार
 व्यक्तित  कौन  और

 हस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सर्जालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  प्रें  राज्य  सन्‍त्रो  एडआर्शो  से

 (a)  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंक़ों  से  कहा  गया  है  कि  उनके  कुल  बकाया  अग्रिमों  का  40  प्रतिशत
 प्राथमिकता  प्राप्त  क्ष  त्रों  के  लिए  होना  चाहिए  ।  दिसम्बर  1988  के  अन्त  तक  सरकारी  क्षत्र  के  सभी
 बेकों  ने  40  प्रतिशत  के  इस  लक्ष्य  को  पहले  ही  पार  कर  लिया  था  |  दिसम्बर  1988  के  अन्त  की  स्थति
 के  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  के  कुल'अग्रिन  का  45.]  प्रतिष्वत  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  क लिए

 गेर  सरकारी  क्षंत्र  के  बेकों  के  मामलों  दिसम्बर  1987  के  अंत  की
 स्थिति  के  कुल  अग्रिमों  की  तुलना  में  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्रों  को  दिए  १ए  अग्रिमों  का  प्रतिज्त
 38.4  जो  निर्धारित  40  प्रतिशत  के  लक्ष्य  से  कुछ  ही  कम  है  ।  भ्ऋरतीय  रिजवय॑  बेंक  से  कहा  गया

 है  कि  वह  चूककर्ता  बेंकों  पर  इस  बात  बा  जोर  दे  कि  वे  प्राथमिकता  प्राप्त  क्ष  त्र  को  दिये  ज।ने  व।ले  अपने
 अष्निमों  की  कमी  को  पूरा  करें  ।

 पंजाब  में  रेल  लाइसें

 421].  श्री  कमल  चौधरी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पंजाब  में  होषियारपुर  जिले  में  नई
 रेल  लाइनें  बिछाने  दा  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्न्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 रल  मस्जालय  के  राज्य  मरत्ो  माथवशाय  :  और  व्यास  तथा  गोइंदवाल
 के  बीच  नयी  बड़ी  लाइन  (27  कि०  का  निर्माण  कार्य  पर  21.13  करोड़  रुपय ेको  लागत
 आने  का  अनुमान  1989-90  के  बजट  में  शामिल  किया  गया

 लेडी  के  पानो  का  उपयोग  भी  के  ०  रामचशा  रेड्डी  :  क्‍या  जल  संसाथम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  :

 कृष्णा  और  काबैरी  जंसी  प्रत्येक  घड़ी नदी  से

 सिंचाई के  लिए  कुल  कितनी  मात्रा  में  पानी  का  उपयोग  किया  जाता

 प्रत्येक  बड़ी  नदी  से  समुद्र  में  कितनी  मात्रा  में  पानी  बह  जाता

 क्‍या  इन  नदियों  से  समुद्र  में  बेकार  बह  जाने  वाले  के  उपयोग  के  लिए  कोई  योजना  तेंयार
 की  गई  और
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 10  1911  लिखित  उसरं
 अर  ee  तत्सम्बन्धी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाषत  मस्जालय  सें  राज्य  भरत्री  कष्णा  :  (१)  ओर  अपेक्षित  सूचना

 .  निस्‍्नवत्‌  है  :

 किलो मे  टर

 बेसिन  दी  में  ओसतन  मूजल  को  छोड़कर  अनुमानित
 वाषिक  उपयोभज्य  प्रवाह

 सिंधु  73.305  46.000

 ब्रह्मपुत्र  535.067  24.000

 गंगा  501.643  250.000

 गोदावरो  118.982  76,300

 कृष्णा  67.790  58.000

 कावेरी  20.957  19.000

 नमंदा  40.950  34.500

 सिंचाई हेतु  उपलब्ध  जल  के  उपयोग  तथा  मूजल  संसाधनों  के  वार्षिक  पुनमं रण  के  क्षेव
 वाष्पीक रण  तथा  वनस्पति  द्वारा  खपत  के  ब्राव  समुद्र  में  बहू  जाता

 और  इल  केसितों  में  बृहृद  परियोजनाओं  के  ध्योरे  निध्नवत

 ।.  पूर्व-योजना  अवधि  के  दोरान  पूरी  की  गई

 2.  योजना  अवधि  के  दौरान  पूरी  की  गई  परियोजन।एं  --45

 3.  सातवीं  योजना  की  निर्माणाधीन

 4.  सातवीं  योजना  की  नई  परियोजनाएं  —

 जल-संसाधन  विकास  का  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  तेयार  किया  गया  है  जिसमें  दो  घटक  हैं  अर्थात

 हिमालयाई  नदी  विकास  तथा  प्रायद्वीपीय  नदौ  विकार  ।  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण ने  राष्ट्रीय
 परिप्रेक्य  के  प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  घटक  की  व्यवहायं ता-अध्य  यनों  को  शुरू  किया  है  ।

 प्रोश्योगिकों  उस्तयन  के  लिए  बिश्य  बेक  का  सुझाव

 4213.  डा०  क्पासियु  भोई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विए्व  बेंक  ने  सुकाव  दिया  है  कि  सरकार  को  तकसीकी  विकास  कोष  योजना  के
 अन्तभेत  प्रौद्योगिकी  ओर  पू  जीोयत  सामान  के  आयात  की  नीति  को  पुनः  उदार  बनाता

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए

 विद्व  बेक  ने  देश  की  प्रौद्योगिको  के  उन्तयन  के  लिए  क्या  सहायता  दी  और

 मे

 तकनीकी  विक्रास  कोष  योजना  के  अन्तगंत  कार्यारिवत  की  जा  रही  परियोजनाओं  का  ध्योरा
 क्‍या

 b
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 लिखित  उत्तर  3।  1989,
 तन  _  अप  यए  ड््-पिाययपनत जज

 बिस  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  से
 विएब  बेंक  स्टाफ  ने  भारत  औद्योगिक  प्रौद्योगिकी  विकास  के  सम्बन्ध  में  मीतियांਂ  पर  एक  रिपोर्ट  तैयार
 की  है  ।  यह  विश्व  बेंक  का  एक  आन्तरिक  दस्तावेज  इसका  वितरण  प्रतिबंधित  है  और  इसके
 प्राप्वकर्ताओं  को  इसकी  विषय  सामग्री  प्रकट  करने  का  प्राधिकार  नहीं  एक  ओऔषोगिक  प्रौद्योगिको
 बिकास  परियोजना  के  लिए  संभावित  साहयता  के  सम्बन्ध  में  विदव  बेंक  स्टाफ  के  साथ  बातचीत  चल
 रही  है  ।

 गुणवत्ता  में  लागत  में  ऊर्जा  में  आदि  के  लिए  पूजीगत
 तकनीकी  जानकारी  आदि  का  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में  पिछले  3  वर्षो  में  तकनीकी  विकास  निधि  से
 जो  अनुमोदन  जारी  किए  वे  निम्न  प्रकार  हैं  सम्बन्ध

 मनन  कमन-_--मनन_ंतनननन--+ कन  के  मनक-«र>न  महा  से
 वित्तीय  वर्ष  भनुमोदित  मामलों  की  अनुमोदित  मूल्य

 संख्या

 272

 62,90

 8-89  69.22

 )

 बिजयवाड़ा  में  जोबन  बीसा  निगम  क्षावा  एवं  निवेश  कार्यालय

 भ्री  शोमताद्रोइवर  राब  :  क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  बसन्‍्त  विजयवाड़ा  में  जीवन  बीमा  निगम  के  शाखा  एबं  निवेश
 कार्यालय  भवन  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  की  अद्यतन  स्थिति  क्या  ओर

 इस  प्रस्तावित  भवन  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  यह  भवन  कितने  तल
 का  होगा  ?

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआडों
 पालिका  की  स्वीकृति  हेतु  भवन  निर्माण  सम्बन्धी  गक्श  तेयार  किये  जा  रहे

 |  इस
 प्रस्तावित  भवन  पर  लगभग  एक  करोड़  रुपये  की  लागत  आमे  का  अनुमान  है  तथा इस

 में  मूमि  तल  के  अतिरिक्त  पांच  ऊपरी  लत

 जाय  उद्योग  में  स्प,नतत  सजबूरी  अधिनियम  लागू  किया  खाता

 भरी  मह्र  शबर  तांतो  :  कया  बालिक्ष्य  मन्जो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  चाय  उद्योग  में  विद्वेषकर  महिला  काममारों  को  स्यूनतम  मजदूरी
 नियम  के  अम्तगंत  भुगतान  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रमुख  बातें  क्‍या  हैं  ?

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  सु
 :  और  चाय  बागान

 मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  दंनिक  मजदूरी  की  दरों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  महिला  चाय  बागान  मजदूरों
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 10  1911  लिखित  उत्तर
 _  बा  छ  ््ा  न  कल  ऑल

 और  पुरुष  बागान  मजदूरों  में  कोई  मेदभाव  नहीं  या  जाता  बाल  मजदूरों  के  लिए  दरें  वयस्कों
 से  कम  हैं  परन्तु  इस  बात  रो  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  कि  बे  महिला  हैं  या  पुरुष  ।

 इसके  देनिक  मजदूरी  द्विपक्षीय|त्रिपक्षी  य  समभोतों  के  अन्तगंत  निर्धारित  की  जाती

 हरी  पत्तियां  तोड़ने  के  लिए  प्रोत्साहन  तथा  अन्य  सांविधिक  या  गैर  साविधिक  ऊपरी  लाभ  जंसे  खाद्यान्न
 बरूचों  की  चिकित्सा  परिचक्षर्या  रुगण्णता  लाभ  अजित  भविष्य

 प्रस॒ति  सुविधाएं  आ  दि  असम  के  चाय  वागान  मजदूरों  के  लिये  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 भ्ष्य  प्रदेक्ष  में  भू-अल  स्तर  का  सर्वेक्षण

 4216.  भी  के०  एन०  प्रधान  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  मध्य  प्रदेश  में  कम  वर्षा  और  मू-नल  के  अधिक  उपयोग  के  कारण  म्‌-जल  स्तर

 तार  नीचे  जा  रहा

 क्‍या  राज्य  में  मू-जल  की  मात्रा  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  सब  क्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  को
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तगंत  लघु  सिंचाई  कार्यों

 को  संगणना  हेतु  कोई  सहायता  दी  गई  है  अथवा  दिये  जाने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  संजालय  में  राज्य  मंत्रो  क्‌ृ०णा  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  स्थानीय

 भागों  में  भू-जल  स्तरों  में  गिरावट  देखी  गई

 ओर  राज्यों  के  लिये  वाधषिक  पुनर्मंरण  योग्य  भूजल  संसाधन  5.9718  मिलियन

 हेक्टेयर  मीटर  होने  का  अनन्तिम  अनुमान  लगाया  गथा  है  ।

 लघु  श्िच'!ई  स्कोमों  को  गणना  करने  के  लिए  केन्द्र  प्रायोजित  स्क्रीम  के  अस्तगंत  मध्य

 प्रदेश  सरकार  को  42.80  लाख  रुपये  को  केन्द्रीय  सहायता  निमु'क्त  की  गई  है  ।

 नेपाल  में  ग्रामोज  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  कृषि  बिल  निगम  को  ठेका

 4217.  थी  गरदास  कामत  :  क्‍या  थित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि  बित्त  निगम  ने  नेपाल  में  प्रामीण  विकास  परियोजनाएं  तंयार  करने  के  लिए
 ठेके  लिये  और

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिस  मस्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडुभाडों  :  ओर

 कृषि  वित्त  निगम  नेपाल  में  समन्वित  ग्रामीण  विक/स  परियोजना  तेयार  करने  के  व।स्ते  परामह्ं«
 दात्री  सेवाएਂ  प्रदान  करने  के  लिए  एशियाई  विकास  बेक  के  साथ  एक  समझोता  किया  उक्त  अध्ययन
 के  क्षेत्र  की  मु्य  बातें  ये
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 सागर-माथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  परियोजना  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  के  सूचक
 तैयार  करना  ।

 परियोजना  क्षंत्र  के  लिये  संसाधन  तालिका  ते  करना  ।

 प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  करना  ।

 विकास  की  संभावनाओं  का  निर्धारण  करना  एवं  विभिन्न  कठिनाइयों  पर  विचार
 करना  ।

 एक  व्यापक  समन्वित  ग्रामीण  विकास  परियोजना  तेयार  करना  ।

 सिकम्दराबाद  और  काजीपंट  रेलवे  स्टेशनों  पर  खान-पान  सेवा  का
 5.

 स्तर

 4218.  थो  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  क्या  रेल  मन्त्री  पह  बताने  को  कप  करेंगे  कि  ;

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेल  विभाग  ने  खाद्य  पदार्थों  की  गुणवत्ता  की  जांच  करने  के  लिये
 सिकन्दराबाद  और  काजीपेट  रेलवे  स्टेशनों  पर  विक्रेताओं  के  खाद्य  पदार्थों  की  जांच  करने  के  लिये  कोई

 छापा  मारा
 ॥

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  मारे  गये  छापों  को  गईं  जांच  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 घटिया  किस्म  अशुद्ध  अथवा  मिल।वट  खाद्य  पदार्थ  ओर  पेय  सामग्री  बेचने  वाले
 विक्रेताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्य  बाही  की  गयी  है  ?

 रेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवराव  हां  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के दोरान  काजीपेट  में  12]  ओर  सिकन्दराब।द  में  38  जांच  आयोजित

 को  गयी  थीं  ।

 अणुद्ध  या  मिलावटी  खाने  की  चीजों  और  भोज्य  सामग्री  की  बिक्री  का  कोई  मामला
 नोटिस  में  महीं  आया  तथापि  अन्य  अनियमितताओं  ओर  अभद्रव्यवहार  के  लिए  3  कमीशम  पेंडरों
 को  हटा  दिया  19  कमीशन  बेयरों  पर  जुर्माना  किया  22  को  बिलम्बित  किया  गया  तथा
 26  को  चेतावनी  दी  गयी  ।

 शक्ष्य  ब्यापार  तिनमम  के  प्रधान  कार्याशलय  भबन  का  निर्माण

 4219.  भी  हरोश  रादत  :  क्या  बानिण्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  दिल्ली  में  अपने  प्रधान  कार्यालय  के  लिए  एक  भवन  का
 निर्माण  कर  लिया  है  ओर  यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  धनरादि  व्यय  हुई

 कया  यह  निर्माण  कार्य  किसी  सरकारी  एजेंसी  ने  किया  है  और  यदि  नहीं  तो  इसका  निर्माण
 करने  वाली  कम्पनी  का  नाम  क्या

 कया  इस  निर्माण  कायं  में  कुछ  कमियां  प[ईं  गईं  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बम्रा
 ओर के  ॒

 8$
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 क्‍या  इन  करमियों  के  लिये  निर्माण  करने  वाली  कम्पनी  को  दंडित  किया  गया  है  ओर  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शाणिणय  सश्ञालय  में  राज्य  मरत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  राज्य  व्यापार  निगम
 अपने  मुख्य  कार्यालय  के  लिये  दिल्‍ली  में  एक  भवन  का  निर्माण  कश्वा  रहा  दिनांक  28-2-1989

 तक  इस  भवन  के  निर्माण  पर  26  करोड़  रुपये  का  खचं  आया

 राज्य  व्यापार  निगम  के  कार्यालय  भवम  के  निर्माण  में  कार्यरत  एजेंसियों  के  ब्योरे  संलग्त
 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 और  सिविल  निर्माण  काये  में  कोई  कमी  नहीं  रही  ।  किश्तु  भवन  के  ढांचे  सम्बन्धी
 डिजाइन  की  समीक्षा  के  आधार  पर  मंससं  इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  और  भारतोय  प्रोद्योगिकी

 दिल्‍ली  ने  निम्नलिखित  डिजाइन  त्र्‌  टिया  बताई  थीं  :

 (1)  निचले  संदलन  को  समय  से  एहले  कम  कर  देने  से  दूसरी  तथा  तीसरी  मजिलोंपर  कुछ
 पट्टिणं  पर्याप्त  मजबूत  नहीं  पाई  हैं  ।

 (2)  नालियों  के  लिये  रोक  के  स्थानों
 के

 पास  करकट  धथहा  ले  जाने  के  लिये  निश्ली  मंजिलों
 भू-तल  तथा  प्रथम  पर  कुल  मुझुय  पट्टियां  पर्याप्त  मजबूत  नहीं  रखी  गई

 इनमें  सुध  र  कर  लिया  गया  है  और  अनन्तिम  तोर  पर  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इनके
 संशोधन  पर  जो  व्यय  भाएगा  उसे  आर्कीटेब्ट  को  देय  राक्षियों  में  समायोजित  कर  लिया

 वियरण

 एस०  टी०  सी०  बिल्डिंग  काम्प्लेक्स-निर्माण  कार  में  कार्य  रत  एजेंसियों  की  सची  ।

 ऋर०  सं०  कस्पनो  का  नाम  कार्य  का  स्वरूप

 1.  मं०  सिम्पलक्स  कंकरीट  पाइप्स  पाइलिंग
 प्राइवेट  लिमिटेड

 2.  में०  यतीवसेल  कन्सोटियम  आफ  सिविल
 इंजीनियसं  लि०

 3...  मं»  पेस्ट  बम्ट्रोल  एन्टी-टरमाइट
 प्राइवेट  लिमिटेड

 4...  मं०  इंडिया  बाटर  प्रूफिंग  कं०  वाटर  प्रूफिंग
 5...  मं०  एस०  सोनी  एंड  कं०  सेनिटरी  तथा  जल  आपूर्ति
 6.  मै  ओटिस  एलीवेटर  कं०  लिफ्टे

 लिपिटेड

 7,  मं»  भारत  इलेक्ट्रीकल्स  बिजली

 8...  मं»  हाइड्रोबेक्स  प्रा०  लि०  ट्यूबवेल
 9...  में०  एस०  सोनी  एंड  कं०  अग्नि  शमन
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 10...  में०  वोल्टास  लिमिटेड  सेन्ट्रल  एयरकडोशनिंग
 I.  में»  कम्सोलिडेटिड  इंजी०  क ं०  अल्यूमोनियम  ग्लेजिंग

 12.  में»  परी  एंड  कं०  जीजल  जनरेट्टिंग  सेट
 13.  में०  बांडवेल  इंडिया  प्रा०  लि०  इपोक्सी  ग्रोटिंग

 14...  में०  बातकन  वाटर  स्पेशलिस्टस  वाटर  साफ्टनिंग  प्लांट

 15...  में»  तथा  हलैक्ट्रिकल  फिक्सच्स

 16...  में०  बजाज

 17.  में»  स्टीलऐज  इंडस्ट्रीज  फायर  डिटेक्शन

 18.  में०  मू-शिंगार  सेंड  स्केपिंग

 19.  में०  लक्ष्मी  स्प्रिक्लस  अतिरिक्त  फायर  स्थ्रिक्लस॑
 प्रणाली

 20...  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका
 विद्युत

 सब-स्टेशन  तथा  सविस
 कनेबदाम

 आर्कोटेक्ट  :  से०  राज  रवल  एंड  क्लदोष  नई  बिल्ली  ।

 सुपरवाहजरी  कन्सलटेंट  इंजीमियसे  :  भै०  इन्जीनिय्स  इष्डिया  लि०  ।

 मसस  रिलायस्स  इंडस्ट्रीज  हारा  साख  पत्र  खोलना

 4220.  भरी  रामबहादर  सिह  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मई  1985  के  दोरान  मेससे  रिला  यन्स  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  राष्ट्री  यकृत
 बेकों  में  साख  पत्र  खोलने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 पल

 क्या  हन  साख  पत्रों  को  पर्याप्त  धनराशि  विदेशी  बैंकों  में  जमा  की  गई  और

 क्‍या  मेसस  रिलायन्म  हम्डस्ट्रीज  लिमिटेड  ने  इसके  लिये  विदेक्षी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  सरकार  से  अनुमति  मांगी  है  ?

 विस्त  सम्त्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एड  प्राड्डों  ;  (=)  से  (a)
 खले  साम|न्‍य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  पी०  टी०  ए०  का  आयात  करने  से  सम्बन्धित  आयात-निर्यात  नीति ््
 के  उपबन्धों  के  मंसस॑  रिलायन्स  इग्डस्ट्रीज  लि०  ने  1984  और  1985  के  पैद्रोलियम
 मन्त्रालय  के  पास  पी०  टी०  ए०  का  आयात  करने  के  लिये  संविदा  रहिस्टर  कराये  मई  1985
 रिलायन्स  हृण्डस्ट्रीज  लि०  से  अनुरोध  प्राप्त  होने  बम्बई  स्थित  5  बेंकों  की  शाखाओं  जिनमें  से



 ॥0  1911  पलचिश  उतार

 सरकारी  क्षत्र  के  बेंकों  तथा  3  भारत  में  विदेशी  बंकों  से  सम्बन्धित  पी०'टी०  ए०  का  आयात  करने
 के  लिए  प्रत्यय  पत्र  खोले  थे  जंसाकि  विदेशी  मुद्रा  विनियेमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  मुकाबले
 भारतीय  रिजर्व  बेंक  द्वारा  जारी  विनियमों  एवं  अनुदेशों  के  अन्तगंत  अपेक्षित

 उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  श्यायात्रपों  में  अनुसचित  भातियों
 जनजातियों  के  स्याधावीदश

 |  ४

 4221:  श्री  आर०  पी०  क्‍या  विधि  और  रथाप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे

 इस  समय  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  ओर  उच्चतम  न्यायालय  में  कुल  कितने

 अतिरिक्त  न्यायाधीश  कार्य  कर  रहे  और

 इनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजांतियों/अल्पसंश्यक  समुदायों  के  कितने

 व्यायाथीए हैं
 !  व

 विथि  और  म्याय  सगत्री  तथा  अल  संसाधन  भसतरी  बी०  :  जानकारी  देते

 बाला  विवरण  संशरम

 जामकारो  एकत्र  की  जा  रही  है  भोर  समा  पटल  पर  रख  दी  जांएगी  ।
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 ध्य्भ्भ््भ्््ण्ण्ण्ण्ण््््णणणणा

 राज्यों  में  शुश्य  बुद्धि

 4222.  श्री  केझबराब  पारधोी  :  क्‍या  घित्त  मन्‍्भी  यह  बताने  की  कृपा  करंगेਂ  कि  :

 मूल्य  वृद्धि  नवीनतम  आंकड़े  कया  ओर

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  उन  राज्यों  पार  कोई  वित्तीय  अ  कु  सगाने  का  विच्षार  हैं  जिनमें
 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  मूल्य  वृद्धि  अधिक  हुई  है  ?

 वित्त  मरत्रालय  में  आर्थिक  काय  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एडुआड़ों  )  मूल्य
 सूघकांक  राज्य-वारसंकलित  नहीं  किये  जाते  कुछ  राज्यों  को  राजधानिंधों  सहित  महत्वपूर्ण  ओद्योगिक
 केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  औद्योगिक  कमंचारियों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  संकलित  किया  जाता

 1989  को  समाप्त  हुए  12  महीनों  के  दोरान  सूचकांक  में  शामिल  की  गई  राज्यों  की

 घानियों  में  मूल्य  वृद्धि  से  सम्बन्धित  अपेक्षित  आंकड़े  संलग्त  विवरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 विवरण

 1988  से  1989  के  बीच।ओऔद्योगिक  कर्मचारियों  क ेलिए  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  (1960= 100)  में  परिबंतंत  के  रूप  में  मापित  मूल्य  बृद्धि  ।

 केखा

 |
 सृल्य  वृद्ध

 )

 हैदराबाद  1.9
 !

 अहमदाबाद  4.6

 श्रीनगर  94

 बंगलोर  6.6

 हु  भोपाल  24

 बम्बई  7.3

 जयपुर  10.0

 मद्रास  5.8

 कलकत्ता  12,0

 दिल्ली  10.1

 टिप्पणी  :  श्रम  मम्त्रालथ  द्वारा  दिए  गये  सम्पक  उप्रादामों  कर  प्रयोग  करके  नई  ज्यू
 100)  पर  आधारित  1989  के  आंकड़ों  को  फिर  से  पुरानी  श्र  खलाओं  (1960  ==  190)
 में  परिवर्तित  किया  गया  है  ।
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 विदेशों  ऋण

 ]
 4223.  भ्री  बहेशा  सिंह  :

 क्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बहू  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ऋण  लेने  याले  देक्षों  मे ंभारत  की  स्थिति  क्‍या  और

 कुल  विदेशी  ऋणों  में  गेर-रियायती  +  प्रतिशतता  कितनी  है  ?

 वित्त  संत्रालय  सें  आशिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  एडुआड़ों  :  विश्व
 बैंक  द्वारा  प्रकादित  विश्व  विकास  रिपोर्ट  1988  में  दी  गई  सांश्यिकोय  सूचना  के  विदेशी
 साबंजनिक  ऋण  पर  वर्ष  1986  में  विकासशील  अथंव्यवस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  सकल  राष्ट्रोय
 उत्पाद  को  प्रतिशतता  के  रूप  में  4.4  प्रतिशत  थी  ।  उसी  वर्ष  के  सम्बन्ध  इसी  ल्लोत  के  अनुसार  भारत
 की  ऋण-सेवा  सकन  राष्ट्रीय  उत्पाद  के  अनुपात  के  रूप  में  1.2  प्रतिशत  थी  ।

 31-3-88  की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशी  बणिज्यिक  उधारों  के  सम्बन्ध  में  बकाया  ऋण

 कुल  विदेशी  ऋण  का  24  प्रतिशत  था  ।

 तस्करी  रोकने  के  प्रोत्साहन

 4224.  भरी  मोहन  भाई  पढेल  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तस्करी  रोकने  के  लिए  ए+-मुश्त  प्रोत्साहन  देने  को  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  अब  तक  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  है  जिन्होंने  तस्करी  और

 घोलखाघड़ी  के  अन्य  मामलों  के  बारे  में  अधिकारियों  को  जानकारी  दी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  भोर

 हां  ।  तस्करी-रोधी  अभियान  को  तेज  किए  जाने  के  एक  भाग  के  रूप  तस्करी-रोधी  काये  में

 रत  मुखबिरों  एवं  विभागीय  कर्मंच[रियों  को  जिस  स्कीम  के  तहत  पुरस्कार  भोर  अम्य  प्रोत्साहुम  दिये

 जाते  उसको  सरकार  ढ/रा  1985  में  समीक्षा  को  गई  थी  ।  इस  समीक्षा  के

 तस्करी-रोधी  आधार-भूत  स्रचना  को  ओर  अधिक  सुदृढ़  बनाये  जाने  के  पुरस्कार  सम्भन्धी

 नीति को  युकितिसंधत  बनाथा  जाना  अ।वह्यक  समझा  गया  था  तथा  तदनुसार  मुखबिरा  विभागीय

 कल  ल्ारिपों  की  पुरस्कार  पाशभ्रता  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  के  मूल्य  के  10  प्रतिश्वत  से  बढ़ाकर  20
 प्रतिशत  कर  दिया  गया  था  तथा  इसमें  अभिग्रहण  के  तुरम्त  बाद  पुरस्कार  की  रकम  के  कुछ  भाग  को

 स्वीकृत  किए  जाने  की  व्यवस्था  भी  कर  दी  गई  ।

 तस्करी  तथा  सीमाशुल्कों  का  अपवं बन  किये  जाने  के  बारे  में  सीमाशुल्क  और  केस्रीय

 उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  को  सूचना  देते  के  लिए  वर्ष  1988  के  दोरात  1521  व्यक्तियों

 अनस्तिम  ,  ने  मौद्रिक  नकद  पुरस्कार  प्राप्त  किए  है  ।

 आंवष्यक  वस्तुओं  का  निर्यात

 4225.  ली  अभरासिह  राठबा  :  क्या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 (@)  यदि  तो  इन  वस्तुश्षों  के  क्या  नाम

 क्‍या  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  से  देश  में  इतकी  भौर  इसके  मूल्यों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ता  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  मीट  और  अन्य  खाद्य
 उत्पादों  जैसी  आवह्यक  वस्तुओं  की  निर्यात  सम्बन्धी  अपनी  नीति  की  समीक्षा  करने  का  विद्यार  है  ?

 वाणिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजत  द;स  मु  :  से  सरकार  को
 लगातार  यही  नीति  रही  है  कि  आवद्यक  वस्तुओं  के  लिए  आंतरिक  मांग  पूरी  करने  को  उच्चतम
 प्राथमिकत  दी  जाए  ताकि  इन्हें  उच्चित  कीमतों  पर  जनता  को  उपलब्ध  कराया  जा  फिर  भी
 विदेशी  मुद्रा  अर्जन  को  आवदयकता  को  हपान  में  रक्षते  हुए  सरकार  चुनिन्दा  वस्तुओं  की  उपलब्धि  बेशी
 होने  पर  उनकी  सीमित  मात्रा  के  सिर्यात  की  अनुमति  देती  रही  जन  साधारण  को  प्रभावित  करने
 वाले  का  रकों  जंसे  :  कीमतों  आदि  की  सरकार  लगातार  करती  रहती
 ताकि  यह  सुनिद्चित  किया  जा  सके  कि  किसी  वस्तु  के  निर्यात  का  उपलब्धता  और  कीमतों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  नहीं  पड़े  ।

 केबल  एक  बार  प्रयोग  होते  बाली  सीरिओं  का  मवात

 4226.  थी  लितेश्  कया  बालिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  केवल  एक  बार  प्रयोग  होने  सीरिजों  के
 आयात  से  इसी  प्रकार  के  सीरिजों  और  सुहयों  के  उपयोग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  नोति  निर्धारित  करते  समय  इस  उद्योग  के  हित  को  ध्यान
 में  रखा  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 बाजिस्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजत  दास  :  से  चालू  आबास
 नीति  डिस्पोजेबल  सिरिजों  के  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अम्तगंत  आय।त  की  अनुमति  दी  गई  है  और

 यह  मनुमति  दी  गई  है  और  यह  अनुमति  घरेलू  उत्पादन  सहित  सभी  कारकों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद

 ही  दी  गई  इसके  अलावा  घरेलू  उद्योग  भायातित  डिस्पोजेबल  सिरिजों  पर  अधिक  दर  से  शुल्क
 लगाकर  संरक्षण  भी  दिया  जाता  है  ।

 डड़ीसा  में  प्रामोण  निर्यत  व्यक्तियों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  सहायता

 ]

 4227.  श्री  के०  प्रधानी  :  विस  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  ग्रामीण  निभभन  व्यक्तियों  को  प्रस्येक  राष्ट्रीयकृत  बेंक

 ने  कुल  कितना-कितना  ऋण
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 (8)  उक्त  ऋण  राशि  में
 से अब  तक  कितनी  प्रतिशत  राधि  वसूल  की  गई

 की

 क्‍या  उक्त  कऋणों  को  दीधंकालिक  ऋणों  में  बदलने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  हस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  को

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 विश  संत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से

 बेंकों  को  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गये  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती

 सितम्बर  1988  तक  उहीसा  राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  ध्कों  की  प्रामीण
 हाखाओं  को  बकाया  अप्रिम  राक्षि  496  करोड़  रुपये  जून  1981  में  समाप्त  बं  के  लिए  उड़ीसा
 राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  के  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  को  वसूली  का  प्रतिशत  52.8

 स्टेट  बेंक  आफ  इ  बोर  के  कर्मचारियों  क ेलिलाफ  शिकायतें

 4228.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  स्टेट  बेंक  भाफ  इंदोर  के  कं  चारियों  के  लिलाफ
 छिकायतों  के  बारे  में  4  1988  के  अतारांकित  प्रइन  संड्या  375  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बीच  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 पदि  तो  जिन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  उनके  विवरण  सहित
 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  दसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  :  से
 स्टेट  बंक  आफ  इंदौर  के  पास  उपलब्ध  रिकार्ड  के  वर्ष  1988  के  दौरान  एक  महाप्रबंधक  के
 विरुद्ध  संसद  सदस्यों  से  आठ  छिका  यतें  प्राप्त  हुई  बेक  मे  सूचित  किया  है  कि  शिकायतों  से  अधिकारी
 द्वारा  किसी  प्रकार  के अपकरण  या  अकरण  का  नहीं  बनता  ।

 भैल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  किराया

 4229.  श्री  शांति  धारीबाल  :  क्या  रैल  मंत्री  यह  बताने  को  कृप|  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समान  दूरी  तक  चलने  वाली  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  समाम  दूरी  का  यात्री  किराया
 समान

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  ऐसी  छिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  समान  दूरी
 तक  देहरादून  एक्सप्रेत  तथा  अवध  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  में  समान  दूरी  के  लिए  किराये  में  अन्तर

 बदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेख  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  जी  हां  ।

 हां  ।
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 यद्यपि  अवध  एक्सप्रेस  अपने  पूरे  मार्ग  पर  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  कप  में  हो  चलती

 तथापि  19/20  देहरादून  एक्सप्रेस  अपनी  यात्रा  के  कुछ  मार्ग  में  साघारण  गाड़ी  के  रूप में  चलती  है
 और  इसलिए  कुछ  मामलों  में  दोनों  गाड़ियों  के  किराये  में  अभ्तर  है  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 संब्रण  प्रबन्ध  पोजना  का  का््रम्बियन

 ]
 4240.  श्री  सोमजीभाई  :  कया  वित्त  मंत्रो  संवर्ग  प्रबन्ध  योजना  का  कार्यास्वयन  के  बारे

 थे
 में  25  1988  के  अतारांकित  प्रदन  संक्या  1992  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  हपा
 करेंगे  कि  :

 बया  केम्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड़ें  द्वारा  गठित  की  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  बया  कायंवाही  की  है  ?

 बिस  मन्‍्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  ए०  के०  :  महों  ।

 और  इनके  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मत्रास  उच्च  स्थायालय  में  अधिक  स्यायाधोशों  को  नियुक्ति

 4231.  क्री  पी०  कुलनदईबेल  :  कया  विधि  ओर  न्य्ाप्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधोशों  के  कितने  पद  रिक्त

 कया  तमिलताड़  सरकार  ने  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  सात  और  म्यायाधीशों  की  नियुक्ति
 के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  हाल  ही  में  एक  शञापन  मेजा  और

 सरकार  का  हस  सम्भन्ध  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विधि  ओर  ग्थाय  सत्त्रो  तथा  जल  संसाधन  संत्रो  थो०  :  मह्रास  उच्च
 म्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  4  पद  रिक्त

 और  हां  ।  मद्रास  उच्च  ग्यायालय  में  स्थायाबीशों  को  स्वीकृत  संक्षत्षा  में  सात
 न्यायाधीशों  की  और  वद्धि  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  वर्तमान  मुश्य  मंत्री के  विधार
 आमंत्रित  करने  प्रस्ताव  है  ।

 बविदय  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा

 4232.  डा०  दिग्विजय  क्‍या  बालिस्य  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  30  वर्षों  के  दोरान  विश्व  ब्यापार  में  भारत  के  हिस्से  में  काफी  कमी

 भाई

 यवि  तो  कहां  तक  ओर  इसके  क्या  कारण  और
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 स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  :

 बालिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  वास  (  और  विहव  व्यापार
 में  भारत  का  हिस्सा  1957  के  दौरान  1.56  प्रतिशत  से  कम  होकर  1987  के  दौरान  0.44  प्रतिशत
 रह  गया  |  इस  कमी  के  मुख्य  कारण  हैं  :  व्यापक  घरेल  निर्यात  के  लिए  पर्याप्त  बेशी  माल  की

 घरेलू  बाजार  में  ऊ  ची  भादि  ।

 सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  कै लिए  अनेक  उपाय  किये  इन  उपायों  का  उदय  है
 मिर्यात  के  लिए  बेशी  माल  का  सजन  प्रौद्योगिकी  में  समकालीन  तथा  कीमतों  में  प्रतियोगी  वस्तुओं
 के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  तिर्यातों  का  लाभप्रद  बनाना  ।

 काठपाड़ि  और  तिर्पति  के  बीच  छोटी  रेलने  लाइन  को  बड़ी  भाइम  में  बदलना

 4233.  थी  आर०  लीवरत्मम  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  काठपाड़ि  जंक्शन  और  तिरुपति  के  बीच  रेल  पथ  छोटी  लाइन  से  बड़ी
 लाइन  में  बदलते  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्हम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 रैल  मंत्रालत  के  राज्य  मंत्री  माधवराथ  :

 (a)  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  बेकों  को  गाखाएं  खोलना

 4234.  भ्रो  अब्दुल  हमोद  :  ब्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ब्ष  |987-88  और  वर्ष  1988-89  के  दोरान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  म ंविशेष  रूप  से  असभ  में

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कितनी  नई  शालखाएं  खोली

 क्षंत्रों  नदी  के  में  जहां  पर  असम  की  एक  चौथाई  जतसंद्या  रहती
 है  बेंकों  की  कितनी  हालाएं  खोली  और

 सरकार  ने  वहां  के  लोगों  का  आधिक  उत्थान  करने  के  लिए  वहां  पर  और  अधिक  बेकिंग

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 विच  संत्रालय  में  श्लाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मत्रो  एडआर्डो  :  भारतीय

 रिजब॑  बेंक  ने  सचित  किया  है  कि  वर्ष  1987  और  1988  के  दौरान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में बैकों  ने  112  केन्द्रों

 पर  बेंकों  की  शाखाएं  श्लोलीं  जिनका  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 राज्य  का  माम  छोली  गई  बंक  शालाओं  को  संश्या

 1987  1988

 असम  33  53

 अदरुणा चल  प्रदेश  +ः  !

 मिजोरम  न+  11
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 1  2  3

 मणिपुर  _  |

 मेघालय  ]  4

 नागालेंड  1  —

 त्रिपुरा  3  4

 े  का  बणूछ  ७००००

 जोड़  38  74

 भारतीय  रिजवं  कक  ने  सूचित  किक  है  कि  असम  के  घद्री  भोर  जिलों  में  6  बक

 शाखाएं  खोली  गई  ।

 वर्ष  1985-90  को  बतंमान  झाखा  लाइसेंसिंग  नीति  का  उदू  एय  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के
 ग्रामीण  और  अध॑  शहरी  क्षंत्रों  में  प्रति  बंक  कार्यालय  17,000  की  जनसंरुया  के  लक्ष्य  को  प्राप्त
 तथा  प्रत्येक  गांव  से  10  कि०मी०  की  दूरी  के  अन्दर-अन्दर  एक  ब्रेक  कार्याल॑य  उपलब्ध  करवाना

 पहाड़ी  बिरली  आबादी  वाले  क्षंत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  जनस॑द्रया  मानदण्ड  को  17,000
 से  कम  करके  12,000/10,000  कर  दिया  गया  राज्य  सरक्षारों  से  प्राप्त  पता  लगाए  गए  कैत्तों  की
 सची  के  आधार  पर  तथा  दशाश्वा  विस्तार  नीति  के  निर्धारित  मानदण्डों  के  अबुसार  भारतीय  रिजबं  बंक

 नेपूर्वोतरक्षेत्र  के  राज्यों  में  शाखाएं  लोलने  के  लिए  बेकों  को  42]  ग्रामीण  और  अध॑  छहरी  केन्द्र
 स्‍/बंटित  किए  हैं  ।

 साल  दुलाई  पर  भाड़ा

 4235.  भी  के०  पी०  उस्तोकषणन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करें गे  कि  :

 कया  पिछले  दशक  के  दोरान  अथवा  इससे  भी  अधिक  समय  से  माल  को  दुलाई  रेल  के
 बजाय  सडक  परिवहन  द्वारा  होने  लगी  हैं  और  क्‍या  यह  प्रव॒ुत्ति  जारी

 है  ओर  यदि  तो  तत्सम्क्धी
 ब्योरा  क्‍या

 भारतीय  रेलवे  विभिन्न  जोनों/डिवीजनों  में  माल  दुलाई  से  कितना  राजस्व  अजित  करती

 है  और  वर्ष  1985  में  वषंबਂ  र  इसमें  कितने  प्रतिशत  परिवर्तन  हुआ

 वर्ष  1985  से  विभिस्न  जोनों/डिवी जनों
 पें  वर्षवार  यात्री  यातीयात  कितना  था  और  इसमें

 कितने  प्रतिशत  परिवतेन  हुआ  और

 वर्ष  1985  से  सड़क  मार्ग  से  ढुलाई  का  वर्षवार  यदि  कोई  अनुमान  है  तो  वह  क्‍या

 रेख  मत्रालय  के  राश्य  मंत्रो  साधवराब  ।  यश्षपि  रेलें  परिवहन  का  मुख्य

 साधन  बनी  हुई  हैं  तो  भी  कई  वर्षों
 से

 यातायात  रुकरान  सड़क  परिवहन  की  ओर  बढ़  रहा  इस

 सम्बन्ध  में  ब्यो  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  विभिल  क्षेत्रों  में  ढोये  गये  यात्रियों  की  संश्या  तथा  राजस्व  उपाजंक  माल

 तायात  गौर  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  हुई  कमी/बेशी  संलग्न  विवरण  में  दो  भई
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 सड़क  यातायात  द्वारा  ढीया  गया  अनुभानित  भाल  यातायात  नीचे  दिया  गया  है  :--

 टन  कि०मी ०  )

 1985-86  224.7

 1986-87  240.4

 1987-88  257.3

 1988-89  275.3

 विवरण

 रेलबे  द्वारा  ढोये  गये  कुल  मूतल  माल  भाड़ा  यातायात  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 भूतल  मालभाड़ा  यातायात

 जब
 रे  न  द्वारा  प्रतिशत  या  प्रतषत

 ढुलाई  ढूलाई

 1978-79  22  3.4  68.0  105.2.  2  32.0
 श

 और  307.3  राजस्व उपाजंक घाल  240.7  43.9

 और  विपिल्त  क्षेद्ों  में  राजस्व  उपाजंक  घाल  यातायात  तथा  ढोग्रे  गबे  यात्रियों
 और  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  प्रतिशत  कमी/बशी  का  ब्योरा  ।

 हजार

 राजस्थ  उपाजक  माल  हनों  में  दलाई
 नमन  ५५000

 रेलवे  69,894  कमी-येशी  3986-87  कमी-बेक्कीे  80,371  कब्बी-बेशी
 का  प्रतिशत  का  प्रतिशत  का  प्रतिशत

 खध्य  69,894  15.05  78,240  15.04  80,148  2.44

 पूर्व  74,540  25.93  12,544  13.07  86,60  5.43

 हातर  22.83  78,240...  10.57  80,  2.44

 पूर्वोत्तर  31,389  25.93  31,769  1.21  32,112  1.08

 पूर्वोंतर  सीमा  43,183  22,83  9,886  5.56  46,285  11.53

 दक्षिश  102,383  6.75  110,134  7.57  118,403  7.51

 दक्षिण-मध्य  46,374.  7°65  45,586  5.56  46,285  3.92

 दक्षिण-पूर्व 6.75 7:57. पद्दिचम 46,374. 765 9.37... 52,740 3.92



 लिलित  उत्तरं  31  1989
 आना

 ढोए  गए  यात्रियों  को  संस्या

 मध्य  9,76,358  3.4.  9,97,5  88  3.13  1,076,344  7.89

 उत्तर  3,97,329  8.76  4,2037.  5.80  5,42,637.  7.51

 पूर्वोत्तर  3,9,329  3.32  3,02,877  3.79  4,30,489.  6९60

 33,085  4.26  3,02,877  6.34  32,028  (-)8.96
 सीमा

 दक्षिण  4.26  3,03,308  6.34  32,028  3.89

 दक्षिण-मध्य  3.55  3,03, 308  4°62  3,15,120  4,53

 दक्षिण-पूवं  1,73,082  2.60  1,76,835  0  6.05  1,84,854  4,53

 पद्चिम  1,67,804  0.45  1,77,9°0  2.75  1,91,851  29  4.66

 विशाखापतनम  स्टेशन  पर  शायिकाओं  का  कोटा

 4236,  श्री  भट्टस  श्ोरामस॒र्ति  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोरोमंडल  सुपर  फास्ट  एक्सप्रेस  द्वारा  विशाक्षापत्तनम  से  विजयवाड़ा  और  विजय
 वाड़ा  से  विद्याखापत्त नम  तक  यात्रा  किए  जाने  की  अनुमति  देने  ओर  इस  प्रयोजन  के  लिए  टिकटें  जारी
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  34  अप  कोरोमंडल  सुपर  फास्ट  एक्सप्रेस  तथा  गोदावरी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में
 विशाखापत्त  नम  के  लिए  श्वायिकाओं  के  कोटे  में  बद्धि  करने  का  भी  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  इस  स्टेशन  से  34  अप  मेल  और  35  ईस्ट  कोस्ट  एक्सप्रेस  के  लिए  सीटों
 का  आरक्षण  आरम्भ  करने  का  भी  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  माधथराव  :  नहीं  ।

 3/4  मेल  (34  अप  मेल  नामक  कोई  गाड़ी  नहीं  141/142  कोरोमंडल
 एक्सप्रेस  ओर  7  गोदावरी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  विशाखापत्तनम  स्टेशन  पर  कोटा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 भर  विशाखापत्ततम  स्टेशन  पर  3/4  गाड़ियों  भौर  45  ईस्ट  कोश्ट  एक्सप्रेश्  में
 पहले  से  ही  निम्नलिखित  आरक्षण  कोटा  की  व्यवस्था  है  :--
 कल  हीी3पओओसफस

 गाड़ी  पहला  दर्जा  वातानुकल  पहला  दूसरा
 वातानुकल  दर्जा  दर्जा

 3  अप  हावड़ा-मद्बास  मेल  2  10  12  25

 ः

 4 डाउन हावड़ा में 2 3 6 7 45 ईस्ट कोस्ट -- +- 5]
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 न्‍सननननन-भनग-य-ी--न3...>+  तन  नननी-ी-ननननननननगनगनगफिरमनननननननननभख द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान  वर्ष-बार

 राष्ट्रीयक्त  अंकों  हारा  कूषि  भमिकों  को  दिए  गए  ऋण

 4237.  श्री  हेत  रास  :  क्‍या  बितत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  वर्ष-बार  कृषि  श्रमिकों  को  औसतन
 बापिक  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  ऋण  दिया

 इन  ऋणों  पर  कितना  ब्याज  लिया  गया  और  ऋणों  को  कितने  प्रतिशत  बसूलो
 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  श्रमिकों  की दयतीय  आर्थिक  स्थिति  और  ऋणों  को  धनराशि

 की  अदायगी  की  उनको  असमथ्थंता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनको  दिए  गए  ऋणों  की  बकाया  घनराशि
 को  माफ  कर  देने  का

 यदि  तो  सरकार  हस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  ओर

 (5)  यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्त  र  नकारात्मक  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मस्वालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्ती  एडुआर्डो  :  भारती य
 रिजब  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  खेतिहर  मजदूरों  को
 गए  बेक  ऋणों  से  सम्बन्धित  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  अलबत्ता  दिसम्बर  1988  को  समाप्त  3  वर्ष  की
 अवधि  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  कृषि  क्षेत्र  क ेबकाया  अग्रिमों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  तोचे
 विये  गये हैं

 :--
 —  --  नस  ++  जनक  ee

 करोड़
 लाशों

 न  ——  ता  गि  कन-+  --  नर  5  वन न
 समाप्त  बय  श्ातों  को  संल्या  शेष  बकाया

 दिसम्बर  1986  168.38  1137.91
 दिसम्बर  1987  188.07  11712.50
 दिसम्बर  ।  988  203387  13501.87

 कृषि  अग्रिमों  की  वतंमान  ब्याज  की  दरें  निस्‍्तामुसार  है  :

 कवि  के  लिए  अल्पाधणिक  ऋण  व्याज  घर

 अधरिमों  को  सोमा  प्रतिक्षत  बादिक

 7500/-  रुपये  तक  10.00

 7500/-  रुपये  से  अधिक  11.50
 भौर  15000/-  रुपये  तक

 15000/-  रुपये  से  अधिक  12.00
 ओऔर  25000/-  रुपये  तक

 25000/-  रुपये  से  अधिक  14.00  में  15.50

 न्यूनतम  3  वर्षों  की  अवधि  के  ऋणों  के  लिए  ब्याज  दर  निम्नानुसार

 लघ्‌  सिंचाई  और  मूमि  विकास  के  लिए  10  प्रतिशत  वाबिक  तथा  लघु  कृषकों  को  अन्य
 प्रयोजनों  क ेलिए  10  प्रतिशत  बाधथिक  भोर  अन्य  कृषकों  के  लिए  12-5  प्रतिशत  बाधिक  ।
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 उतरे  3।  1989

 जून  1987  को  समआप्त  तीम  वर्ष  कौ  अवधि  के लिए  सभी  भारतीय  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों
 के  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की  कशूछी  से  संबंधित  ह्थिति  तीच्े  दी  बई  है  :--

 जब  कौ  उम्माप्त  वर्ण  भांग  के  मुकाबले  बललो  का  प्रतिशत

 1985  54.2

 1966  56.6

 1987  57.1

 से  बेकों  का  हमेशा  से  निरन्शर  प्रयास  रहा  है  कि  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोषों  पर

 विचार  किए  बिना  ऋणों  की  उदारतापूर्वंक  माफी  अथवा  बट्टे  खाते  डालने  से  ऋण  प्रणाली  पर  ब्रा
 असर  पड़ता  है  तथा  गरीबों  के  हित  में  भौ  नहीं  प्राकृतिक  अआपदाओं  और  अन्य  प्रतिकूल
 परिस्थितियों  के  मामले  में  ब्रिभिन्‍्न  श्वेणियों  के  उधारकर्ताओं  को  राहत  प्रदान  करने  के  वास्ते  पहले  ही
 आवहदयक  प्रावधान  विद्यमान  हैं  ओर  बंकों  द्वारा  आवश्यक्रताबुप़्ार  इनका  उप्रमोप  किया  जा  रहा  है  ।

 हासन  और  के  बोच  रेल  सम्प+्क

 4228.  भरी  बो०  एस०  कर्ण  अम्यर  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हासन  और  टिप्ट्रू  के  बीच  नई  बड़ी  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  कार्य  के  लिए  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  उपयुक्त  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या

 सरकार  ने  इस  रेलवे  लाइन  को  बिछाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  ओर

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 रैल  मंत्रालय  क  राज्य  संत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 ग्रे  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कंकोट  स्लोप्रर  लिर्भाल  करने  बात्त  हासबुर  हाट  एकक

 4239.  जी  शाल  स्वरूप  राम  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  क्‍तमने  की  कृपा  करेंभे

 कथा  रेलबे  शोड  को  पूर्वी  रेलवे  में  रामपुर  हाट  में  एक  फर्म  मंसस  कंक्रीट  इण्डिया
 लिमिटेड  द्वारा  कंक्रोट  के  स्‍्लीपरों  के  निर्माण  में  स्‍लीपरों  को  बुणबत्ता  ओट  अनुचित  कार्य

 करने  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  फर्म  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करते  का  विकार  है  ?

 रैल  सर्भालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  माधवराब  सिधिय  )  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मंज रो  हेत्‌  लम्बित  पड़ी  तमिलतादूु  को  सिचाई  परियोजनाएं

 4?40.  थी  पौ०  आर०  एस०  बेंकटेझ्म  :  बया  जल  संसाधत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
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 लिखित  रुत्तर
 जप  55  विशशशनशननशिनिनिननिफककककीक  लक  आज  क  के  ाारअाा  कारण  णाआ हा

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मंजरी  हैंतु  लम्धित  पड़ी  तमिलंगाडु  की  सिंचाई  परियोजनाओं

 का  वर्षे-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इनके  सम्बित  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  ओर

 हा

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 लल-संत्ताधन  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुष्णा  :  काबेरी  डेल्टा

 के  आधुनिकीकरण  का  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  तथा  राज्य  इंजीनियरों  को  अनेमादृष्‌
 जलाएय  योजना  के  संबंध  में  स्पष्टीकरणों  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया  चूंकि  परास्बिकुलम
 अलियार  अयाकट  विस्तार  और  पेरयार  बंगई  परियोजनाओं  के  आधुनिक/करण  का  75%  काम  पूरा

 हो  गया  इसलिए  उनके  मूल्यांकन  कः  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 बस्बई  में  जोवन  बीमा  निगम  के  स्थामित्व  नियंत्रण  में  आवासोब  भअत

 4241-  भी  हरद  क्या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीटन  बीमा  के  राष्ट्रीयक रण  के  समय  मोरतीय  जीवन  बीमा  निमम  को  अम्बई  में  कितने

 आवासीय  भवनों  को  स्वामित्व/नियंत्रण  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  इन  भवनों  के  किसी  मकान  पर  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  का

 अथंया  इस  समय  कग्जा  \

 यदि  तो  तत्पम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  के  इन  कमं चा  रियों  द्वारा  अपने  नाम  पर  इनके  पटटेदारी  को पे
 करने  को  मांग  को  गई  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मे  सरकार  हारा  क्‍या  का्मवाही  की  गई/करते  का  विचार

 जित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआहडों  :  जीवन

 बीमा  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण  की  त।रोख  को  बम्बई  झहर  में  निगम  को  उत्तराधिकार  में  लगभग  110
 रिहायज्ञी  भवन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 और  हां  ।  लगभग  50  ऐसे  कर्मचारी  जो  हन  परिंसरों  में  किराएदार  के  रूप
 में  रह  रहे  जरकि  125  कमंचारी  लीव  पर  लाइसेंसिंग  के  रूप  में  और  स्टाफ  क्वाटंरों  के  रूप  में

 लाइसेंस  आधार  पर  रह  रहे  इन  50  कमंचारियों  जो  किराएदार  के  रूप  में  इन  १रिसरों  में  रह  रहे

 में  से  कुछ  कमंचारी  राष्ट्रीयकरण  की  तारीख  को  अथवा  इससे  पहले  इन  भवनों  के  मकानों  में

 किराएदार  के  रूप  में  रहे  थे  ।  इनमें  से  कुछ  ऐसे  व्यक्तियों  जो  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  भूतपूर्व
 बीमाकर्ताओं  के  इन  भवनों  के  परिसरों  में  रह  रहे  बाद  में  किराएदारी  का  अधिकार  प्रदान  किया
 गया  था  ।

 हां  ।  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  को  हन  कर्मंचारियों/लाइसेंस  प्राप्त  भ्यक्तिथों  से
 उनके  नाम  किराएदारी  करने  करे  सम्ग्नन्ध  में  अनुरोध  प्राप्त  होते  रहे  हैं  ।

 इन  कर्मचारियों/लाइसेस  प्राप्त  व्यक्तियों  के  कब्जे  पें  परिसरों  को  किराएकरी  के  रूप  में
 क्वार्टरों  में  बदलने  के  लिए  प्राप्त  अनुरोधों  पर  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  विचार  किया  गया  था  परस्तु
 उनके  नाम  में  ऐसी  किराएदारी  स्थापित  किया  जामा  न्यायोजित  नहीं  पाया  गया
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 लिशक्षित  उत्तर  31  1989
 ——  न

 अतिवा  कीटनाशी  हस्टरसमिडिएटों  को  सोमा  शुल्क  से  छूट 4

 4242.  थी  के०  एस०  राव  :  क्‍या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रसायन  विभाग  ने  किन-किन  फीटनाशौ  इन्टरमिडिएटों  को  सीमा  शुल्क  से  छूट  दिए  जाने
 की  सिफारिश  की

 किसानों  को  राहत  दिए  जाने  की  दृष्टि  से  चुनिदा  कीटनाशी  इन्टरमिडिएटों  को  सीमा

 झुल्क  से  छूट  दिये  जाने  के  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  संश्लिष्ट  पाइरेश्राइड  इन्टरमिडिएटों  पर  विभिन्‍न  दरों  से  सीमा  झुहक
 लगाए  जाने  की  गड़बड़ी  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वे  विभिन्‍न  कीटनाशी  इन्टरमिडिएट  कौन  से  हैं  जिन  पर  बजट  से  महीने  पटजले

 सचना  के  माध्यम  से  सीमा  शुल्क  में  छूट  दी  गई  ओर

 सरकार  का  समान  प्रकार  के  पाए्रेश्राइडों  के  जिन  पर  अभी  भी  उच्च
 दर  से  सीमा  शुल्क  लगता  पर  किस  प्रकार  से  छूट  देने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सरत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मर्त्रो  ए०  के०  :  से

 यन  और  पैद्रो-रसायन  विभाग  ने  समय-समप  पर  विनिदिष्ट  कीटनाशी  मध्यवर्तियों  के  संबंध  में  सीमा

 शुल्क  में  परिवर्तत  करने  की  सिफारिश  की  राजस्व  और  अन्य  पहलुओं  को  मदे-वजर  रक्षते
 सरकार  ने  1-3-1988  से  28-2-19  9  तक  की  अवधि  के  दोरान  पांच  अर्थात्‌  दिनांक

 1  1988  की  अनिश्चना  सं०  मा  दिनांक  18  1988  की  अधिसूचना
 सं०  शुल्क  और  शुल्क  ओर  दिनांक  6

 1988  की  अधिसूचना  प्तं०  जारी  की  हैं  जिनमें  बिनिर्दिष्ट  कीटनाशी  मध्यव्तियों
 को  शुल्क  से  रियायतें  दी  गई  हैं  ।  इन  अधिसूब्नताओं  की  प्रतियां  विधिवत  रूप  से  सदन-पटल  पर
 रख  दी  गई  थी  ।

 पिछले  महीनों  के  एक  कौटनाशी  मध्यवर्ती  मेटाफेनोक्सी  बेनजालडोहाइड
 जो  सिन्येटिक  पायरोश्रोएडस  के  निर्माण  के  लिए  एक  मध्यवर्ती  सीमा  शुल्क  के  अतिरिक्त  शुल्वः

 से  छूट  दी  सिम्थेटिक  पायरीश्रोएड्स  के  इसी  तरह  के  मष्यवर्तियों  को  शुल्क  से  रियायत  देने
 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रेलवे  में  आरक्षण  का  कम्प्यटरीकरण  सम्पर्क  |

 4243.  श्री  प्रताप  राव  बी०  भोसले  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  विभाग  ने  कलकत्ता  कम्प्यटर  टॉमनल  को  दिल्‍ली  की  कम्प्यूटरी
 कृत  प्रणाली  के  साथ  जोड़  दिया

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  रेलवे  विभाग  का  आगाभी  वर्षों  में  अन्य  प्रमुख  छाहरों  के  कम्प्यूटर  टमिनल  को  दिल्‍ली
 की  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  के  साथ  जोड़ने  का  विचार  है

 यदि  तो  प्राथमिकता  वार  चुने  हुए  छाहरों  का  ढ्यौ रा  और
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 बन

 प्रत्वेक्क  शहर  को  भोड़ते  में  किकनी  अनहाशि  क्षय  होगो  ?

 रल  संत्रास्य  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  ओर  कलकत्ता

 क्ष्रक्षण  प्रणजज्ी  से  सम्दद्ध  4  टप्मिनजों  को  दिल्‍ली  में  व्यवस्था  की  गई  है  ओर  दिश्लो  कृम्प्यूट्रीकृत
 प्रणाली  से  सम्बद्ध  4  अभमिनल  कलकत्ता  में  लगाये  गये  हैं  ।

 से  कोई  विभिए्थय  नहीं  किया  गया

 काले  धन  का  पता  लगाता

 4244.  धवी  क़ालो  प्रशाह  पांडेय  :  कया  ब्रिश  मंत्री  ग्रह  उबासने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  दिल्‍ली  में  सर्'्पत्ति  प्र  विदेश  करिए  गए  काले  घन  का  पता  लगाते  का
 विचार  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  1988  से  शाज  तक  कया  कार्यवाही  की  गई

 (w)  वर्ष  1987,  1988  तन्ना  वचन  1989  में  अब  तक़  इस  संडुंश्न  में  कितज़े  पुक्षिस  क्षप्तिकारियों
 तथा  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरद्ध  जांच  और  आवद्यक  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  किन-किन

 कॉोरिवी/कर्मंचारियों  के  चित  कार्यंचाही  की  जामी  और

 वर्ष  1987,  1988  तथा  15  1989  तक  दिल्‍ली  में  सम्पत्ति  के  बेनामी  सोदों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मंतल्कथ  से  रामस्य  सिभाग  यें  शब्ज  मंत्री  (०  कै०  :  मप्कल  सम्पत्तियों
 के  वास्तविक  मूल्य  को  कम  बताकर  प्रत्यक्ष  करों  की  चोरी  के  मामलों  की  रोकषाम  के  लिए  अवकश
 विभाग  विभिम्न  उपाय  करता  आ  रहा  इन  उपायों  में  बृन्प  अपाय्रों  क ेसाप-साथ  निम्नलिखित
 उपाय  भी  शामिल  हैं  :  --

 (1)  अचल  सम्पत्ति  के  उचित  बाजार  मूल्य  का  निर्धारण  करने  के  प्रयोजनाथं  म।मले  को
 ब्रिमागीय  मूल्यांकन  कक्ष  के  पास

 )  विभाग  द्वारा  ली  जाने  वाली  तलाहियों  तथा  किये  जाने  वाले  सर्वेक्षणों  के  दोरान  भी
 अचल  सम्पत्तियाँ  के  मूल्य  को  कम  बताए  जाने  से  संबंधित  साक्ष्यों  का  फ्ता  चलता  है  ।

 दिल्ली  के  कतिपय  विक्रासकर्ताओं  तथा  रिभ्रलएस्टेट
 एजेंटों  के  माम्रमों  में  दिवांक  18  अलव्र  1989  को  की  गई  धलाड्षियों  के
 स्वरूप  प्रथमदृष्टया  3,37,03,591  २०  की  लेखा-बाहा  परिसम्पत्तियां  अभिगृहीत  की

 गई  तथा  कर-निर्धारितियों  ने  उक्त  तलाक्ी  के  दोरान  1,03,93,600  र०  की

 बाह्य  ब्राय  समर्पित  की  श्री  ।

 3)  अध्याय  **-ग  1  1986  से  पुर:स्थापित)  के  उपबंधों  के  तहत  दिल्ली

 सहित  कतिपय  महानगरों  में  क्षबल  सम्पत्तियों  की  छरीद  के  ऐसे  मामले  में  केन्द्रीय
 सरकार  को  पृर्व-क्रप  अधिकार  प्रदात  किए  गए  जिन  मामलों  में  प्रत्पक्ष  रूप  से  धोषित
 प्रतिफल  की  राहि  10  लाख  ₹०  से  अधिक  हो  ।  1988  से  1989  की
 अवधि के  दोरान  दिल्‍ली  10,10,33,8  20  ०  के  प्रत्यक्ष  प्रतिफल  होने  के  कारण  31
 सम्पत्तियों का  ब्रप्चिग्रहण  किग्रा  गया  इन  सम्पत्तियों  में  से  2)  प्र्पत्तियों  को

 nN

 105



 लिखित  उत्तर  3]  1989

 न््  5  सलस:सस  फखफक_'_्  उस  ोे  ख  ोअ  ससससफससफसफ  सससससक्क्‍च  जज  +-  मर

 5,48,06,495  ₹०  के  घोषित  प्रतिफल  की  तुलना  में  सावंजनिक  नीसामी  में

 7,86,94,000  So  में  बेचा  गया

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  यह्‌  बताया  है  कि  1987,  1988,  1989  15
 1989  के  वर्षों  के  दोरान  उन्होंने  ब्यूरो  के  पास  दर्ज  27  मामलों  की  जांच-पड़ताल  के  संबंध  में

 दिल्‍ली  में  तेनात  27  सरकारी  कमंचारियों  के  रिहायशी/कार्यालय  परिसरों  को  तलाक्षियां  ली

 उपयुक्त  मामलों  में  दिल्ली  में  तेनात  पुलिस  करा  कोई  भी  अधिकारी  शामिल  नहीं

 कर-निर्धा रण  की  तलाहियों  अथवा  आयकर  1961
 की  धारा  के  अध्यघीन  कायंवाहियों  के  दौरान  सम्पत्तियों  के  बेनामी  लेन-देन  की  घटनाएं  प्रकाश
 में  आ  सकती  ऐसे  मामलों  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  अध्यधीन  यथोत्रित  कार्यवाही  की  जाती

 लान-पान  सेवा  का  स्तर

 )

 4245.  डा०  फूलरंजु  गुहा  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  महीनों  के  दोरान  घटिया  किस्म  के  खाद्य  थाय  ओर  काफी  और
 जनक  सेवा  के  बारे  में  कितनी  छिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  साथवराब  :  ओर  सूचना  हकट्ठी  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जलारपटतई  ईरोड  रलवे  लाइन-का  विद्तोकरण

 4246.  श्री  टी०  बच्चीर  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  जलारपेटतई  ईरोड  सेक्शन  के  विद्युतीकरण  के  लिए
 कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  वर्ंवार  कितनी  धनराशिश्च्च  की  गई  और

 इस  परियोजना  का  विद्युतोकरण  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाधवराब  :  और

 नि
 आाबंटित  घनराशि  खर्च  की  गई

 घनरादषि

 का  3.37  2.60
 वर्ष  )

 5.00  5.03  1988-89 5.00 5.03
 तक
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 अर  | कयाय +

 आठवीं  योजना  के  दौरान  ।

 बस्दाबन  एक्सप्रेस  के  पटरी  से  उतर  जाने  के  बारे  में  जांच-रिपोर्ट

 4247.  ञी  ए०  जयमोहन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बंगलोौर  कट  में  7  1988  को  वन्दावन  एक्सप्रेस के पटरी से  उतर  जाने  की
 जांच  रिपोर्ट  रेलवे  सुरक्षा  सिकन्दराबाद  ने  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  और

 उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सहाबोर  :  ओर  रेल  संरक्षा  जो
 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  अधीन  इस  समय  हस  वुघंटना  को  जांच  कर  रहा  अभी
 अयोग  की  अन्तिम  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 इस  स्तर  पर  प्रदन  नहीं

 संटूल  बेंक  आफ  इंडिया  में  अपूसूचित  जाति/अनुसचित  जनजाति

 हेतु  आरक्षण

 4248.  डा०  पो०  जह्लल  पेरुसन  :

 थो  सौताराम  ज०  गाबली  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेंट्रल  बंक  आफ  इण्डिया  ने  अधिकारी  संवर्ग  में  पदोस्नति  हेतु  अश्विल  भारतीय  सेवा

 परीक्षा  आखिरी  बार  कब  आयोजित  की

 क्‍या  वर्ष  1986  को  अखिल  भारती 4  सेवा  परीक्षा  में  चने  गए  सभी  उम्मीदबारों  की

 नियुक्ति  को  जा  चुको  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उनको  नियुक्ति  किस  तारीख  तक  कर
 दी

 अखिल  भारतीय  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों/अतुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के
 आरक्षित  पिछली  बकाया  रिक्तियों  का  वर्ष-वार  और  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  है  और  बैंक  द्वारा  इम्हें
 भरने  के  लिए  अब  तक  कया  कदम  उठाए  गए

 कया  बेंक  का  विचार  वर्ष  1989  में  भगसली  अखिल  भारतीय  सेवा  परीक्षा  आयोजित  करने
 का  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 क्‍या  अखिल  भारतीय  सेवा  के  अम्तगंत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की
 बकाया  रिक्तियों  को  इन  वर्गों  के  लिए  पुथक  परीक्षा  आयोजित  किए  बिना  भरी  जा  सकती  पदि

 तो  इन्हें  अब  तक  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  बकाया  रिक्तियों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  बंक की
 भावी  नीति  कया  है  ?

 विस  प्न्‍न्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एशुआार्डो  ओर

 सेंट्रल  बेक  आफ  इण्डिया  के  अधिकारी  संवर्ग  प्रबन्धन  ग्रेड  को
 पदोन्नति  के  लिए  अन्तिम  अश्विल  भा  रतीय  सेवा  परीक्षा  28-9-1986  को  भायोजित  की  गई  चुने



 फकलित  उसर  31  1989

 गए  सभी  उम्मीदवारों  की  नियुक्तियां  कर  दी  गई  हैं  ओर  बाछो  उम्मीदवारों  की  निमछुकित  शी  ध्र
 की  जा  रही  है  ।

 और  सेंट्रल  बंक  आफ  इण्डिया  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  अखिल  भारतीय  सेवा

 के  अंतगेत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षणों में  पिछेली  बकाया

 भिम्गावुसार  रहौ है
 :--

 पिछलो  अकाया

 बर्ण  अ्मुसचित  जाति  अनुस्‌ चित  जमआति

 1978  54  30

 1983  61  50

 1983  53  60

 1985  28  77

 1987  ज+  $2

 1988  8  29  68

 बेंक  ने  सूचित किया  है  कि  आरक्षणों  में  अधिकांश  पिछली  बकाया  आगामी  अखिल  भारतीय
 सेवा  परीक्षा  द्वारा  पूरी

 कर  लिए  जाने  को  सम्भावना

 अग॒ली  अधिल  मारतीय  परीक्षा  दिनांक  16-7-1989  को  आयोजित  को  जा

 सोत  गहर  व्यधस्था  हेतु  श्रह्मदता

 4249.  श्रो  कू  बर  राम  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 होत  सहर  व्यवस्था  के  विस्तार/मरम्प्त  हेतु  बिहार  श्वरकार  हारा  किस  प्रकार  को
 सहायता  मांगी  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  ़रकार  द्वारा  क्या  कार्य  बाही  को  गई

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  साहीओ  :  और  राय  संरकॉर
 के  विश्य  शक  सटायता  स्स॑ंमी  है  सस्हें  फ्हक्षान  रिपोर्ट  तेयार  करनो

 क्योंझ्वर  के  चाय  बागानों  को  पानों  की  सप्लाई

 4250.  आओ  इशिहिए  सोस्म  :  क्य  थलिका  मंत्री  यह  बताने  को  कृझ  करेंगे  कि  १

 क्या  उड़ीसा  के  क्कॉफर  जिले  के  आय  बागानों  की  पानो ंके  के  कमी  के  का  रण  उंत्वैंटंन

 हों  गया
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 यदि  तो  दम  कय  कासानों  को  फनी  की  सप्काई  सुविश्चित  करने  क ेलिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  ओर

 इन  क्षेत्रों  को  पानी  सप्लाई  की  एक  योजना  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  मंधासथ
 द्वारा  क्या  सहायता  दी  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  वंमान  चाय
 बागानों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  निश्चित  समस्या  न  तो  मंत्रालय  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  और  न  हो
 टी  बोई  के  ।  जल  सप्लाई  का  स्रोत  चाय  परियोजना  क्षेत्र  के  निकट  एक  बा  रहमासी  नदी  फिर  भी
 टी  बोर्ड  दो  योजनाएं  चला  रहा  चाये  मशौंनरीं  कीं  फिरायो  संरीद  यौजनी  और  तिचाई
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बेंक  ऋतों  पर  भ्याज॑  अनुदान  योजना  ।

 विज  और  नःस्थोड  श्ेत्र  में  रकये  लाहनों

 को  निर्भाण

 4251.  श्रीमती  अं  या  रेखे  मरत्रौं  यह  बताने  की  कृपा  कैरेर्ग  कि  :

 क्या  कैस्ट्रीयं  सरकार  महाराष्ट्र  के लोगों/राज्य  सरकार  से  राज्य  में  विशेषकर
 विंदर्मे  और  नारखेंड  क्षेत्रों  में  नई  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  करंनें  सम्बंस्धी  अध्यावें दे  प्राप्त

 हैणा

 (w)  यंदि  ती  तत्त॑म्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बश्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 क्‍या  महाराष्ट्र  राज्य  में  विधोषकर  मंतीजापेट  अचलपुर  की  छोटी  और  मोटर  लाइनों  को

 बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  प्रस्तावे  और

 (w)  यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 रेल  मैमंलल्  के  उप  मंत्रों  महावधौर  :

 अमरावती  तथा  मारखेड  के  बीच  एक  नई  बढ़ीं  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  के  लिए  विचार
 किया  जा  रहा

 और  महाराष्ट्र  मे ंमौजूदा  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए
 लिखित  दो  परियोजनाएं  अनुकोदित  को  गई  हैं  :--

 (1)  भनलाहन्भौरंगावाव-पर  ध्दी-फ्लो  केशनाण  :

 लम्बाई  न+  345  कि०मी०
 प्रल्याशित  --  140  करोड़  रुपये

 (11)  परभबो-पूर्णा-मुदखे  आदिलाबाव  :

 शलेंस्काई  न  248  किं०भौं०

 अल्यालित  लॉर्पत
 +-  107.42  करोड़  रंपयें

 मुतंजापुर-अचलपुरे  छोटी  रेंले  लाइन  की  बंड़ी  लोइम  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं
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 भारत  और  अमरीका  के  बीच  व्यापार  में  वृद्ध

 4252.  क्री  श्रोकांत  दस  नरासिहराज  वाडियर  :  क्या  बालिज्य  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  भारत  और  अमेरिका  के  बीज  व्यापार  में  वृद्धि  को  काफी  गुजाइछ

 क्‍या  सरकार  ने  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  वृद्धि  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता
 लगाया

 यदि  तो  इसके  लिए  किन-किन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 इस  सम्बन्ध  में  तेयार  को  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  को  लिर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  समय  पहले  तंयार  की  गई  योजना  में  अभिज्ञात  मुख्य  श्रस्ट
 क्षेत्र  इंजीनियरी  कम्प्यूटर  साफ्टबेयर  सहित  इलेक्ट्रानिक  रासायनिक  चमड़ा
 तथा  चमड़ा  रत्न  तथा  सिलेसिलाए  कालीन  तथा  समुद्री

 काजू  तथा  साधित  खाद  अमरीकी  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के
 लिए  उत्पादों  को  क्वालिटी  को  उन्नत  करने  तथा  उत्पाद  अनुकूलन  के  लिए  जोर  दिया  गया  विपणन
 तथा  प्रचार  कारयंत्रमों  में  छामिल  :  क्रेता-विक्रेता  विशेषीकृत  तथा  सामाम्य  मेलों  और
 प्रदर्श  नियों  में  भाग  विभागीय  स्टोर  संवर्धन  कार्यक्रम  तथा  प्रतिनिधि  मंडलों  का  आदान-प्रदान  ।

 पह्िचम  रेलवे  में  माल  डिब्यों  का  तुम  होना

 4253.  भरी  प्रकाह्ष  बो०  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अम्बई  जाने  बाले  माल  डिब्बों  के  गुम  होने  की  घटनाओं  में  बद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  का  तस्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या

 इनका  पता  लगाने  में  कितना  समय  लगा  और  अन्त  में  कितने  माल  डिब्बे  गम  हुए  घोषित
 -  कर  दिये

 प्रत्येक  मुम  हुए  माल  डिब्बे  के  लिए  कितनी  हानि  और

 (8)  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 रल  मम्त्रालय  स  राज्य  सनन्‍्त्री  समहाबोर  :  हां  ।

 से  एक  विवरण  संलग्त

 यह  सुलिदिचत  करने  का  प्रयास  किया  जाता  है
 कि  माल  डिब्बे  उचित  लेबलों  और  सील

 कार्डों  स ेसंचलित  हों  ।  यदि  ये  रास्ते  में  गुम  हो  जाते  हैं  तो उस  मामले  में  माल  डिब्बे  को  आगे  संचलन
 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  जब  तक  कि  झ्ही  गंतव्य  का  पता  नहीं  लग  जाता  ।
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 विवरण

 वर्ष  गंम  माल  डिब्बों  धोषित  माल  डिब्बे ग  भा  ढ
 गुमशुदा  माल

 की  संख्या  गए  केढ्ढ़ने  में  डिब्बा के  लिए ्िजस्तल  सका

 मास

 लिया  हुई  औसत  हि
 का  सहया  समय

 1986-8  7  47  14  15  से  20  दिन  29,000  रुपये
 1987-88  98  7-88  90  ।  ”  24,800  रपये

 1988-89  95  10  न  23,000  रुपये

 (23  89

 नोट  :  ये  पश्चिम  रेलवे  के  ग्र  टर  बम्बई  में  गुड्स  शेडों  स ेबक  किए  गए  माल  डिब्बों  से
 सम्बन्धित  हैं  ।

 महिला  उद्यमियों  को  बेकों  से सहायता

 4254.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  कया  बित्त  मत्त्री  यह  बताते  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  पता  चला  है  जिनमें  महिला  उद्यमियों  को

 बेक ऋण  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  था  अथवा  उन्हें  ऋण  स्वीकृत  करने  में  विश्रम्ब  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 महिला  उद्यमियों  को  बेंक  ऋण  सुगमतापुर्वंक  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 वाही  करने  का  विचार  है

 विस  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डो  :  भोर

 रतीय  रिजय  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  महिला  उद्यमियों  को  ऋण  मंजूर  न  करने  के  या  ऋण

 जर  करने  में  विलम्ब  के  म!मले  में  किपतो  शिकायत  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  किसी

 ऋणकर्ता  की  तरह  महिला  ऋणकर्ता  भी  किसी  अ्थंक्षम  उत्पादक  उद्यम  के  वास्‍्ते  वित्तीय  सहायता

 के  लिए  बेंक  से  सम्पर्क  कर  सकती  है  ।  ऐसे  स्थायी  अनुदेद्ा  हैं  जिनके  अनतग्ंत  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि

 महिला  उद्यमियों  सहित  सभी  व्यक्तियों  को  बेंक  ऋणों  से  इस्कार  किए  जाने  अथवा  बेंक  ऋण  मंजूर
 करने  में  विलम्ब  से  सम्बन्धित  शिकायतों  पर  उपचारात्मक  कारंवाही  की

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  राज्य  स्तरीय  बंकर  समितियों  के  सभी  संयोजक  बेंकों  को  ये

 अनुदेद  दिये  हैं  कि  महिला  उच्च  भयों  को  ऋण  सहायता  प्रदान  करने  के  मामले  में  बकों  के  कार्य  निष्पादन

 की  राज्यस्तरीय  बंकर  समिति  की  बंठकों  में  संवीक्षा  की
 जानी  चाहिए  तथा  आवश्यकतानुसार

 चारात्मक  कारंवाई  को  जानी  चाहिए  ।

 जब्त  माल  को  बिक्री

 4255.  क्री  परस  राव  भारद्वाज  :  कया  बित्त  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जब्त  माल  को  सुपर  बाजारों  के  माध्यम  से  बेचने  का  और
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 किन

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कठिताइयां  अनुभव  की  जा  रहो  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजध्व  विभाग  में  रण्य  मंत्री  ए०  के०  :  जब्त  किए  गए

 उपभोक्षद्धा  मास  क्त्रे  उपभोक्‍ता  सहकारी  सुपर  सहुक्ताही  मण्डारों  आदि  के  माध्यम

 से  वाश्तविक  उपग्रोगताओं  को  बेजने  के  लिए  केरद्रीय  और  राज्य  घरकारों  द्वारा  अनुमोदित  और

 सहकारी  समिति  अधिनियम  के  अंतगंत  विधिवत्‌  पंभीकृत  सभी  सहकारी  समितियों  तथा  राज्य  नागरिक

 पूर्ति  त्रिप्त्न|सक़्य  लहकारी  बुृंघों  ओर  राष्ट्रीय  उप्श्नोक्ता  सहकारी  संघों  को  बेचा  जाता

 प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 गर  सरकरी  औद्योगिक  एककों  हारा  विदेशों  एजेन्सियों  से  ऋण
 लिया  जाना

 42  6.  श्री  प्रक्त  राम  भारहाज  :  करा  वित्त  मंडी  ग्रह  कृठाते  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  गे  र  सरकारी  ओद्योगिक  एककों  को  विदेशी  एजेंसिब्रों  से  स्लेषे  ऋण  प्राप्त  करने  की

 अनुमति
 क्या  इसके  जिए  केश्त्रीव  सरकार  की  असुर्क्ति  अपेक्षिल  अफ्रेर

 क्या  सरकार  हेसे  ऋषों  को  नियमित  कर  देती  है  और  उन  पर  भिमंत्रण  भी  रक्को

 विस  भम्त्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआडों  :  (१)
 हां

 हां  ।

 हां  ।  सरकार  निजो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित

 लिर्दशफों  के  मनुसार  बवभास्मक  बाकार  पर  देशों  ते  ऋष  लेने  की  अनुमति  देती  है  ।  शाश्सीय  रिजर्व

 बैंक  भी  प्राप्तियां  और  वापसी  अदायंगियों  पर  निगरानी  रखता  है  !

 केस  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  परिप्रेक्षमाश्रों  के  लिए  शिशरेय  संस्थाओं  हारा
 दिपत  कया  ऋण

 4257.  ओ  खुल्लापल्‍्ली  राभधयान  :  क्या  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1937  और  1988  के  दोरान  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  केरल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की
 योजनाओं  के  लिए  कुल  कितना  ऋण  दिया  और

 हर  पूरे  देश  के  तत्सम्बन्धी  भ्रांकड़े  कमा  हैं

 बिल  मंत्रालय  में  भार्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एृष्ट  प्रार्शों  केल्ो  :  और
 1986-87  और  1987-88  के  वर्षों  के  दो  क्रेश्का  मोर  छक्ती  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  परियोजनाओं
 को  अखिल  भारद्वीभ्र  वित्तीय  प्ंस्थाओों  थ्रोशोश्तिक  ड्रिकाम्न  प्रध्य्त्ीब  ओोक्षोतिक  वित

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  भारतीय  ओौद्योग्रिक  पुननिर्माण  जीवन  बीमा
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 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  और  साधारण  बीमा  द्वारा  मंजूर  की  गई  एवं  संवितरित  कूल
 सहायता  का  उपलब्ध  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 1986-87  1987-88

 अक्षिल  भारत  अद्विल  उसमें
 केरल  को  केरल  को

 मंजूरियां  2700.60  75.21  3029.79  95.50

 संवितरण  1890.70  47.93  2265.87  63.54

 प्रामीण  ऋण  वितरण  ध्यवस्था

 4258.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगेकि  :

 कया  वर्तमान  ग्रामीण  ऋण  वितरण  व्यवस्था  दोषपूर्ण  है  भर  ग्रामीण  क्षंत्रों  को  संस्थामत

 ऋण  सुचारू  रूप  से  मिलने  में  कई  रुकावटे  और

 यदि  तो  सरकार  का  ऋण  वितरण  प्रणाली  को  दोष  रहित  बनाने  तथा  ग्रामीण  अर्थ

 व्यवस्था  को  सुधारने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्मा्डो  :  और

 भारयीय  रिजबं  बंक  ने  वर्ष  1969  बड़े  बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  प्रामीण  क्षेत्रों  में  संस्थागत  ऋण

 संवितरण  प्रणाली  को  मजबूत  अनाने  के  लिए  कई  उपाय  किए  भारतीय  रिजर्व  बेक  हारा  किए  गए

 कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  ये  हैं  शास्ाएं  खोलकर  प्रामाण  क्षत्रों  में  बेकिस  सुविधाएं  ग्रामीण

 क्षेत्रों  क ेसुनियोजित  बिकास  के  लिए  अग्रणी  बेंक  योजना  आरम्भ  प्रामीण  क्षत्रों  में  शक्ष्य  समृह
 को  ऋण  सम्बन्धो  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  क्षत्रीय  ग्रामीण  बैंक  बेंक  ऋणों  में

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  तथा  कमजोर  बर्गों  के लिए  लक्षप  निर्धारित  करना  ।  इन  उपायों  के

 स्वरूप  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  ऋण  के  प्रवाह  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  जंस।कि  नीचे  दिए  गए  आंकड़ों  से  देखा
 जा  सकता  है  :

 खत  1969  सितम्बर  1988
 ४  सरकारो  क्षंत्र  के  बेंकों  के  कुल  प्राथमिकता  44]  30194

 प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिम

 कुल  ऋणों  को  तुलभा  में  प्रतिशत  14.6  46.3

 कृषि  के  लिए  प्रत्यक्ष  अग्रिम  116  11112
 के

 0०0७४  प

 कुल  ऋण  की तुलना में  प्रतिशत  1.3  16.9

 ग्रामीण  ऋणों के  लिए  1-4-1989  से
 सेवा  क्षेत्र  योजना  नामक  एक  नई  योजना  आरम्भ  की  जा
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 लिखित  उत्तर  3]  1989
 सीने  न  हनन  कजत-ज-+-+-म-म-म-नन

 रही  है जिसके  अन्तगंत  ऋण  भायौजना  एवं  ऋणों  फे  उपयोग  के  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  गाँव  किसी
 विदिष्ट  ग्रामीण  अथवा  अर्ध  दाहुरी  शाखा  को  आवंटित  किया

 भारतोय  जीवत  बीमा  निगम  की  पालिसियों  का  ग्यपतमन

 42:9.  श्री  अक्ीक्ष  जमा  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विभिरत  संगठनों  कै  कर्मचारियों  हारा  भारतीय  लौकम  थ्ीमा  निगम  से  ली  गई  काफी
 संख्या  में  बीमा  पालशियां  सम्बन्धित  नियोक्‍ताओं  भ्रौर  जीवत  बीमा  निगम  की  ओर  से  प्रशासनिक
 कार्यवाही  न  किए  जाने  के  कारण  व्यपगत  हौ  रही  है  ;

 क्‍या  जीवन  बीमा  तिग्म  को  वेतन  बचत  योजता  के  अम्त्रेत  प्रालिसियां  देते  के  बाद  एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  स्थानान्तरित  होने  वाले  करम्मेचारियों  को  जोबन  बीमा  निगम  द्वारा  उचित  सेवा
 उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जोबन  बीमा  निगम
 कौ  उपयुक्त  योजना  के  अम्तर्गत  लौ  गई  कितने  प्रतिशत  पॉलिसियां  भ्यपगत  भर

 ऐसी  पालसियों  को  चालू  रखने  की  अनुमति  देमे  ओर/अथवा  ऐसे  पालिसोधारकों  को

 समुचित  सैवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  डठाते  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से
 नहीं  ।  जीवन  बीमा  भिगन्  में  दैतत  बचत  योजना  के  अंतर्शत  सच्यत्थित  फर्मंचारिथों  के  केतनी  में  से

 स्थानाम्तरण  से  पहुले  श्रथबा  बाद  श्रौभियम  की  क्षटीती  करने  सम्बन्धी  प्रथिलित  प्रणाली
 बड़ी  अच्छी  प्रकार  से  भूल  रही  है  और  इसके  फलस्थरूप  काफी  सीमा  तक  पालिसी  व्यपणत  होने  से  कल
 जाती  है  |  बेतन  घचत  थोजना  के  अश्तर्भत  थी  गई  पालिशियों  के  धारे  में  जीवन  धीमा  निषम  हाहा
 अधदगत  होने  सध्यन्त्री  भांकई  अलग  से  नहीं  रखे  आते हैं  ।

 मौजूदा  प्रणाली  संतोषजनक  कप  से  चल  रही  निगम  ने  वेतन  बचत  योजता  के
 अन्तर्गत  ली  गई  पालिसियों  सहित  ध्षमी  पाशितियीं  कौ  सेवा  सम्बन्धी  व्यवस्था  का  कार्य  शाजा  कार्यालयों
 को  सौंप  कर  काफी  ह॒द  तक  इसका  विरवेद्रीकरण  कर  दिया  है  तथा  पालिसौधारकों  की  श्रदान  की  जाने
 वाली  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  माइक्रो-प्रोसेस्स  को  शुरूआत  भो  को

 जौद्योगिक  विकास  के  संघंध  में  श्रनियासी  भारतीयों  के  साथ  बेठक

 6260.  भ्रो  लगन्माय  पटनाथंक  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे

 क्या  औद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  सरकार  और  अनिवासी  भारतीयों  के  बीच  कोई
 बेठक  हुई  ओर

 यदि  तो  अनिवासी  भारतीयों  को  उपलब्ध  कराई  बई  सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आाथिक  कार्य  विभाग  में  राश्य  मंत्री  एशुमाड्टों  :  हाँ  ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 जलपान  सेवाओं  का  स्तर

 4261.  झो  एस०  डेलिस  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकशर  को  इस  कात  को  जरनकादी  है  कि  रक्षिण  रेलके  के  रेखके  इटेहनों  और  क॑टीनों
 में  वाजियों  को  ताजे  खाद  पदार्थ  नहीं  मिलते

 कक  हास  ही  में  दक्षिण  रेलमे  के  रेलवे  स्टेक्षमें  पर  जसपान  सेवाथं  को  कोई  जांच  की  पई
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  है  ?

 रेल  मंजालय  भें  उप  मंत्री  ग्रहाथोर  :  से  हाल  ही  में  इस  प्रकार  की  केवल
 एक  छिकायत  नोटिस  में  आयी  बाद  में  अच्चातक  जांच  को  गयी  थो  जिसमें  यह  पता  चला  था  कि
 ऐसी  कोई  अनियमितता  नहीं  हुई  थी  ।  ताजे  भोज्य  पदार्थों  की  सप्लाई  और  बेहतर  सेवा  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  समय-समय  पर  कस  प्रकार  को  जांच  ओर  निरीक्षण  किये  जाते  हैं  ।

 लोटरो  और  हाषण  आयक्तों  की  नियुक्ति

 4262.  श्री  एन०  डेतिस  :  कया  चिकि  मोदी कह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोटरीਂ  ओर  शपक  अआपुरतों  की  लेकारननि्त्ति  को  कु  मि्रपश्िता

 हु  (a)  कया  सेव  नियत  सरकारी  कर्मचारियों  को  नोटरी  अरेर  शापक्ष  आयुक्तों  के  तोर  पर

 नियुक्त  किया  जाता  थौत्त

 क्‍या  हाल  ही  में  इतकीः  निषुक्षियों  के  सम्कद  में  कोई  जांच  फी  गई  है

 किकि  और  न्याय  में  राज्य  मंत्री  एच०  भार₹०  :  नहीं  ।

 सेवा-निवृत्त  सरकारी  सेबकों  की  नोटरी  या  शपथ  आायुक्ततों  के  रूप  में  नियुक्ति  विधि  के

 अधीन  वर्जित  नहीं  है  ।

 केर्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  कोई  जांच  नहीं  की  है  ।

 मलिल  भारतीय  न्यापिक  सेंबा

 4263.  क्री  एन०  क्‍या  जिथि  और  भ्याय  मन्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 कक्‍्याਂ  अखिल  भा  रतीब  न्याधिक  सेचा  काਂ  नंठत  क्षौत्र  ही  किया

 कोन  से  राज्य  इस  योजना  से  सहमत  और

 कित  राष्यों  ने  इसका  विरोध  किया  है  ?

 विधि  और  ग्याय  मंत्री  तप  लल  संसाधन  मंत्री  थी  ०  :  से  अधिल
 भारतीय  म्यायिक  सेवा  के  गठन  के  सम्बस्ध  में  23  1989  राज्य  सरकारों  के  विचार  मांगे
 गए  उनके  विभ्ञार  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 प्रमाइट  का  निर्यात

 4264.  भरी  एन०  डेमिस  :  कया  घालिण्प  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |

 है  ग्रेनाइट  के  पत्थरों  का  निर्यात  किया  जाता

 FG  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 |
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 लिखित  उत्तर  31  1989
 ५  ये  -  -“  य-्प््््-य्"ण्ण््९्् न  बा  -

 इन  राज्यों  द्वारा  गत  तीन  बर्षो
 के

 दौरान  इनका  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ?

 जानिल्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रियरंजन  दास  से  राज्यवार  निर्यात

 आंकड़े  डो०  जी०  सी०  आई०  एंड  कलकता  द्वारा  समेकित  महीं  किए  जाते  हैं  |  ग्रं  नाइट  मुश्यत

 मद्रास  तथा  बंगलौर  बन्दरगाहों  से  निर्यात  किया  जाता  गत  3  वर्षों  के  दोरान  ग्रनाइट  कट  ब्लाक्स

 तथा  पालिस  किए  हुए  प्रेनाइट  के  निर्यात  निम्नलिखित  थे  :--

 वर्ष  मात्रा  सी०  टन

 1985-86  336.3$

 1986-87  362.55

 1987-88  349.00

 राज्यों  हारा  भोषरडडफ्ट

 4265.  भरी  सेयर  शाहुबद दीन  :  कया  जिस  मंत्री  यह  बताने  को  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 (8)  प्रत्वेकत  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  द्वारा  भारतीय  रिजबं  बैंक  से  ।  जनब  1987,  |  जनवी
 1988  और  1  1989  को  कितनी  धनराशि  के  ओवरड्फ्ट  किए  गए

 सम्बन्धित  सरकार  अथवा  प्रशासन  द्वारा  ओवरड़ाफ्ट  पर  कितना  ब्याअ  देय  और

 भारतीय  रिजवं  अंक  वित्तीस़  वर्ष  1987-88  ओर  1988  की  अवधि  के
 दोरान  उक्त  ब्याज  की  कितनी  घनराशि  प्राप्त  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  मन्‍्जो  बो०  के०  :  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  किसी  राज्य  सरकार  के  ओवरड्राफ्टों  पर  लिए  जाने  वाले  ब्याज
 की  दर  प्रथम  सात  दिनों  के  लिए  10%  है  तथा  भाठवें  दिन  से  13%

 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  ओवरड्राफ्टों  पर  ली  गई  ब्याज  की  राशि

 1987-88 के  दोरान  1.86  करोड़  रुपए  थी  तथा  अप्रेल  से  1988  के  दोरान  2.29  करोड़

 रुपए  थी  ।

 बल  रण

 रुपए

 भओोषरड्ञाफ्ट  की  राशि

 1  1987

 कर्नाटक
 -  5.63

 1  1988  धि

 कर्नाटक  30.52

 महू  राष्ट्र  45.57
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 2  1988

 (।  जनवरी  को  रविवार

 होने  के  नात े)

 गुजरात  26.35

 मध्य  प्रदेश  11.61

 मिजो  रम  2.21

 राजस्थान  56.80

 तमिलनाडु  29.65

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  तस्करों

 4266,  भरी  संयद  शाहुबुददोस  :  क्या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  भारत-नंपाल  सीमा  से  लगे  उत्तर  बंगाल  तथा

 सिक्किम  के  सीमावर्ती  जिलों  में  वर्ष-व।र  कितने  तस्कर  गिरफ्तार  किए

 जब्त  किये  गए  तस्करी  के  सामान  का  वर्ध॑वार  ब्यौरा  कया

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  वर्ष-वार  कितने  तस्करों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  ओर

 31  198०  तक  कितने  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  गया  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  ए०  के०  :  से  1986,
 1987  तथा  1988  के  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत-मेपाल  सीमा  के  साथ  लगने  वाले  उत्तर

 बंगाल  और  के  सीमावर्ती  जिलों  में  सीम।शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  गिरफ्तार किए  गए
 व्यक्तियों  की  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  का  मूल्य  तथा  चलाए  गए  अभियोजनों  को  संल्या  एवं
 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  की  नीचे  दी  गई  है  :

 1986  1987  1988

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तितयों  की  संश्या  30.1  161  298

 पकड़ा  गया  माल  रुपयों  8.95  12.88  16,60

 बलाए  गए  अभियोजनों  की  संख्या  48  81  40

 31-12-1988  तक  दोषी  पाए  गए
 10  12  11 व्यक्तियों  की  संख्या

 लापात  को  झोंवा  बक्ललियों  का  भिर्यात

 4267.  भी  लिस्तामनि  लेता  :  क्‍या  वालिल्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  भारतीय  निर्यातकों  ने  जापान  को  दूषित  झोंगा  मछलियों  का  निर्यात  किया

 की  बई  है
 यदि  तो  यह  निर्मात  किस  कम्पनियों  ने  किया  था  और  उनके  विरुद्ध  क्या  काय॑वाही
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 लिकित  उस र  1989

 क्‍या  इससे  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  पर  कोई  प्रमाव  पड़ा  झदि  दो  कत्हम्वर्भी
 ड्यौरा  क्‍या  और

 यह  सुनिदिच्रत  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  केरल  अच्छी  किस्म  के  समुद्री
 उत्पादों  का  ही  निर्यात  हो  ?

 जानिल्य  मस्जालय  में  राज्य  मभ्त्री  प्रिय  रंजन  दास  सु  :  वर्ष  1986  में  जापान  को

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  के  ऐसे  पांच  मामले  सरकार  को  प्राप्त  हुए  जिनमें  हैजा-संदूषण  की  रिपोर्ट

 इस  निर्यात  से  सम्बद्ध  फर्मों  के  नाम  हैं  :

 (1)  मैससे  आई०  टी०  स्ी०  कलकत्ता  ।

 (2)  मेससे  जी०  एस०  रंनडेरिपन

 (३),  मेससे  कलकन्‍्नी  फ्रोजन  तूलीकोरिन  ।

 4)  मंससे  बे०  सी०  फूब  एक्शप्लोरसं  एण्ड  ऐस्ोडशिएट्स  प्रा०  कन्षकतता  ।

 (5)  मंससे  जी०  ए०  केलनरु  एण्ड  कम्पनी  कलकरता  ।

 सख्कार  इक  १७  फर्म  के  जिढद्ध  कारंवाही  की  यो  ओरर  इन्हें  समुद्धी  उत्पाद  करने  से
 मना  कर  दिया  गया  था  ।  परन्तु  इन  फर्मों  ने  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेल्ष  प्राप्त  फर

 नहीं  ।

 केक्‍्ल  अब्छी  क्वालिटो  के  हो  समुद्री  का.किरयात  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार
 ने  जो  उप्रग्र  किए  उनमें  द।मिल  मायातक  देक्षों  द्वारा  मानदंढों  को  पूरा  करने  के  लिए
 निर्यत  किरीक्षण  अभिकस्म  द्वारा  निरीक्षण  को  सुदृढ़  करता  कलेर  नवीनतम  मशीनरी
 और  उ_स्हर  लेकर  उत्ादों  की  कालिटी  उस्तत  बताना  और  उच्च में  सुधार  करना  ।

 आबषिक  अधर्क्षों  की  जांच

 4268.  भ्री  डाल  छा  जेन  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्व  गुप्तचर  निदेशालय  और  प्रक्तेत  निदेशालयः  के  अतिश्कतः  आर्थिक  अपराधों  की
 जांच  करने  वाली  एजेसियों  के  नाम  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  कया  हैं  ?

 बिस  भंत्रालय  में  राजस्व  विशिश्व  में  राज्य  धंधे  Qe  क०  :  ओर  राजस्व

 गूत्तचर्या  निदेशालम  और  प्रततंत  निदेश्ात्य  के  मिह्तखिलित  आधथिक  अपराधों
 की  जांच  की  जाती  है  :--

 केन्द्रीय  अधिक  रण  जांच  सीमा  शुल्क
 गृह  सीमा  शुल्क  निवारक  समाहर्तालय  तथा  केस्ट्रीय  उत्पाद  शुल्क  इसਂ  सभी  एजँसियों  को
 संगत  अधिनियमों  के  अन्तगंत  माधिक  अपराधों  की  जांच  करने  की  दाकित  प्राप्त
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 10  1911

 भष्प  प्रदेश  को  सिचाई  क्षमता

 4269.  श्री  छाल  जमा  जेम  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृक्षा  करेंगे

 क्या  देशा  में  राज्यन्वार  सिंचाई  क्षमता  कितनी  और

 मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 लिखित  उत्त  र

 जल  संसाधन  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  शूक्ना  संलग्न  विवरण  में
 दी  गयी

 मध्य  प्रदेश  की  10200  हजार  हेक्टेयर  की  चरम  सिंचाई  क्षमता  के  मुकाबले

 88  के  अन्त  तक  यह  लगभग  4255  हजार  हेक्टेयर  सुजित  की  गयी  क्षेष  क्षमता  को  प्राप्स  करने  को

 दृष्टि  से  कई  मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 कण  राज्य  का  नाम
 एक

 लेबर 1.  आमस्ध्र  प्र

 2...  अरुणा चल  प्रदेश

 3.  असम

 4  बिहार

 गोवा

 «गुजरात

 4.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9...  जम्मू  तथा  काइमीर

 10.  कर्माटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र
 14,  मणिपुर
 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17...  नागालंण्ड
 18.  उड़ीसा
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 लिखित  उत्तर  31  1989

 2  3

 19.  पंजाब  6550

 20  राजस्थान  5150

 21  सिक्किम  42

 22.  तमिलनाडु  3900

 23  त्रिपुरा  215

 24...  उत्तर  प्रदेश  25700

 25...  पद्िचम  बँगाल  6110

 कुल  राज्य  113272

 संथ  राज्य  क्षेत्र  _  250
 गा

 कुल  113322
 या

 एन
 रल  डिब्बों  का  निर्माण

 हु

 4270.  श्री  डाल  चसा  लग  :  वया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रेल  डिब्बे  बनामे  के  कितने  का  रखाने  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 आठवों  योजना  के  दोरान  यात्रियों
 के  परिवहन  के  लिए  कितने  रेल  डिब्बों  को

 आवद्यकता

 इस  समय  उनको  संरूया  कितनी

 हस  समय  रेल  डिब्बा  बसाने  वाले  कारखातों  द्वारा  श्र  णीवार  कितमे  रेल  डिब्बे  बनाए  जा

 रहे  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  यात्री  रेल  डिब्बों  को  सेवा  से  हटाया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  के  उपसम्त्री  महावीर  :  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 को  अभो  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यथा  31-3-88  को  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 बण्ला०  झो०  ला०

 यात्री  कोचिंग  वाहन  17987  8246

 अम्य  कोर्बिग  वाहन  4520  2605

 जोड़  22507  10851
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 10  1941  लिखित  उसर
 ———— आ

 1988-89  के  दोरान  निम्नलिखित  संख्या  में  सबारी  डिब्बों  का  निणण  या  जा  रहा
 —  ee  Ho Wo सवारी डिब्बों की किस्म सवारी  डिब्रों  --

 क्र०  सं०  सवारी  डिब्बों  की  किस्म  सवारी  डिब्रों  की

 बड़ी  लाइन  के  बिजली  गाड़ी  डिब्बे

 2  बड़ी  लाइन  के  वातानुकल  सवारी  डिब्बे  76

 3.  बड़ी  लाइन  के  दूसरे  दर्ज  के  साघारण  सव!री  डिब्बे  385

 4.  बड़ी  लाइन  के  दूसरे  दर्ज  के  साधारण  शयनयाप्त  365

 5.  बड़ी  लाइन  के  दूसरे  दर्ज  के  सम्मान-एवं  श्रक  यान

 6.  बडी  लाइन/मीटर  लाइन  के  निरीक्षण  यान

 7.  मीटर  लाइन  के  वातानुकूल  सवारी  डिब्व  20

 8.  मीटर  लाहन  के  दूसरे  दर्ज  के  साधारण  सवारी  डिम्ब

 9...  मीटर  लाइन के  दूसरे  दर्ज  के  205

 मीटर  लाइन  के  दूसरे  दर्ज  के  सम्मान-एवं  ब्रेकयान  75

 जोड़

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  संख्या  में  सवारी  डिब्बे  नाकारा  किये  गए

 बच  बड़ी  लाइन  भोटर  लाइन  जोड़

 198  5-86  899  422  1341

 1986-87  1090  417  1507

 1987-88  953  446  1399

 भीड़  2942  1305
 पा

 4247
 रा

 दुघंटना  में  थायल  हुए  प्रामोण  बेकों  के  कर्मचारियों  को  सबिधात्‌

 4271.  डा०  सुधौर  राय  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  ग्रामीण  बंक  और  सिंहमूम  ग्रामीण  बंक  के  उन  कमंचारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो
 कार्यालय  समय  और  अथवा  कार्यालय  ड्यूटो  के  दोरान  दुघंटना  ग्रस्त  हुए

 क्‍या  इन  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  ने  नियमों  के  अनुसार  उक्त  कमंचारियों  को  विशेष  अवकाश
 और  जिकित्सा  व्यय  को  प्रतिपूर्ति  सुविधाएं  प्रदान  की  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?



 लिखित  उत्तर  31  1989'
 सनानान  —  न्‍  te  +  +  तले

 जिस  मम्त्रालय  में  आथिक  कार्प  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  एडमार्डो  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  ज  ।
 a  हु

 क्षत्रोय  ग्रानोण  बेकों  के  विभागोव  लें

 4272.  श्री  बसुदेव  आधाय  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 ब्ष  1986  से  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों  के  कुल  खर्च  की  तुलना  में  विभागीय  खर्चा  और  अन्य
 खथों  का  अनुपात  कितना  और

 (w)  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  को  शुन्य  पर  आधारित  वेतन  पर  भी  घाटा  नहीं  हो  रहा

 वित्त  सरजालग  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  एड्श्रार्डो  :  राष्ट्रीय
 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  सूचित  क्रिया  है  कि  कुल  लाभ  की  तुलना  में  क्षेत्रीश  ग्रामीण  बेंकों  के
 स्थापना  व्यय  का  अनुपात  वर्ष  1986  पें  42.04  प्रतिशत  और  1987  में  41.23  प्रतिशत  था  तथा  कुल
 व्यय  की  तुलना  में  अन्य  ब्यय  का  अनुपात  क्रमशः  57.96  प्रतिशत  मौर  $8.77  प्रतिशत  था  ।

 :96  क्षत्रीय  ग्रामीण  ब्रेंकों  में  1987  के  45  बेकों  न ेलाभ  कमाया  |  यदि  वर्ष
 के  दोरान  कर्मचारियों  के  वेतन  के  लेखे  व्यय  को  शामिलन  किया  जाए  तो  लाभ  कमाने  वाले  क्षेत्रीय
 प्रामीण  बेंकों  में  138  और  बेक  जड़

 भ्रामीण  बंकों  में  डकतियां

 4.72,  भी  बशदेव  आचाय  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बेंक  डकतियों  में  ग्रामीण  बेकों
 के

 दो  शाला  प्रबंधकों  की  मुत्यु  होने  तथा

 एक  शाखा  प्रबर्ध  की  दोनों  आंखें  फूट  जाने  की  जानकारी

 प्रामोण  बेंकों  के  मामले  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  सरकारी  आदेछ्षों  अथवा  राष्ट्रीय  कृषि  और
 प्रामीण  विकास  हैदराबाद  ढवारा  जारी  किए  गए  मार्ग  निर्देशों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  गई

 कया  इन  दुर्घटनाओं  को  ध्यान  में  रछते  हुए  सरकार  ने  भारतीय  रिजवं  बक/प्रायोजक  बेकों
 को  ग्रामीण  बेकों  में  जोखिन  बीमा  शुरू  फरने  का  परामश  दिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  हारा  अन्य  कोन  से  कदम  उठाए  यए  हैं  ?

 बित  मरत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  एड्आर्डो  :  राष्ट्रीय
 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  गुरुदासपुर-अमृतसर  ग्रामीण  बेक  के  एक  शाखा
 प्रबंधक  की  उस  समय  हत्या  कर  दी  गयी  थी  जब  वह  क्षंत्र  में  ड्यूटी  पर  मगध  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक
 के  शाखा  प्रबन्धक  को  गोली  लगी  थी  लेकिन  वह  बच  गया  तथा  फैजाबाद  ग्रामीण  बेंक  के  एक  अन्य  क्षात्वा
 प्रबन्धकों  को  डाकओं  का  मुकाबला  करते  समय  अपनी  दोनों  आंखें  गंबानी  पड़ी  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  से  सवेदनशील  दाश्षाओं

 में  सुरक्षा  सायरन  लगाने  के  लिए  कहा  दसके  क्ष  त्रीय  प्रामीण  बेंकों  से  जोखिम  वाले  क्षत्रों
 में  सहास्त्र  गा  तैनात  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 122



 1911  लिखित  छत्तर
 गा  न

 और  जबकि  ग्रामीण  बंकों  में  जोश्षिम  बोमा  आरम्भ  करने  के  सम्बन्ध में  इस  प्रकार
 के  कोई  मार्गनिदंश  जारी  नहीं  किए  गए  लेकिन  क्ष  भोय  ग्रामीण  बेंकों  से  केस्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी

 सामूहिक  बीमा  योजना  की  भांति  अपने  कमं  चारियों  के  लिए  सामूहिक  बीमा  योजमा  ल  गू  करने  के

 कहा  गया  है|
 क्षेत्रोय  प्रामोण  थकों  में  पदों  के सलन  के  मानवप्ड

 4274,  श्री  तस॒देव  आचार्य  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रायोजक  बंकों  ने  अपने  प्रायोजित  क्षत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  शाखाओं  में  सेकष्ड
 सीनियर  सेकण्ड  आफोसर  तथा  अन्य  पदों  के  सुजन  हेतु  क्या  मानदण्ड  निश्चित  किए

 और

 कया  सरकार  का  विचार  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  शाखाओं  के  लिए  समान  जमशक्ति
 आयोजना  और  दर्जा-निर्बा रण  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  सम्जालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एड  :  राष्ट्रीय
 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  है  कि  जबकि  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेक  की  नई  शाखा  के  लिए

 न्यूनतम  स्टाफ  के  सम्बन्ध  में  तथा  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अतिरिक्त  पदों  के  सुजन  के  लिए  भी  मार्गनिर्देश
 ब्रारी  किए  गए  लेकिन  जनदक्ति  आवश्यकताओं  का  सकल  मूल्यांकन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक  द्वारा  उसके

 प्रायोजक  बेंक  के  परामर्श  से  सकारबार/क्षेत्रीय  प्रशासनिक  परिच्र/श्लन
 के  क्षत्र  और  उसकी  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता

 च्‌कि  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बंक  विभिन्‍न  भोगोलिक  एव  सामाजिक  आर्थिक  परिस्थितियों  में
 कार्य  कर  रहे  इसलिए  सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  क ेलिए  एक  समान  स्टाफ  ढांचा  निर्धारित  करता

 ब्यवहायं  नहीं  समझा  गया  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  में  पदोस्तति  के  लियम

 4275*  शभ्रो  अभिल  बस  :  क्‍या  बिश्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों  में  पदोन्नति  के  मामले  में  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ध्रामीभ  विकाश
 बेंक  को  सरकार  द्वारा  सुकाए  गए  ”  नियम  तथा  के  दिनांक  |  दिश्वम्ब  1987
 के  दिद्या-निर्देशों  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  और

 यवि  तो  इस  संबंध  में  प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  क्षेत्रीय  भ्रामोण
 वार  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  आथिक  कार्य  बिभाग  में  रास्य  भसत्रो  एडुआार्टों  :  और
 क्षेत्रीय  ग्रमीण  बैंकों  में  अधिकारियों  और  अन्य  कमंचारियों  की  नियुक्ति  एवं  पदोम्नति  खितम्थर

 1988  में  जारो  किए  गए  नियमों  के  अनुमार  को  जाती  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने

 म्रूचित  किया  है  कि  जब  कमी  पदोस्नतियों  के  मामले  में  अधिक्रमण  की  शिकायतें  प्राप्त

 होती  तो  आवश्यक  उचित  कारंवाही  के  लिए  उनको  जांच  की  जाती

 बस्तर  प्राप्तीण  बेंक  की  कुटरू  और  बारस्र  क्षालाएं

 4276.  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  बिस  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (5)  कया  एरिया  अपरोचਂ  के  अन्तगंत  बस्तर  ग्रामीण  बेंक  को  कुटरू  शाला  करीब

 नश्ये  गांवों  और  इसकी  वारसूर  शाखा  जार  ब्लाकों  को  बंक-सेवा  प्रदान  करता  और

 क्या  सरकार  ओर  भारतीय  रिजवं  बेंक  इसे  सरकारी  नीति  के  अनुकल  समभते  हैं  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राम्य  मन्त्रो  एड्आर्डो  भारतीण
 रिजब  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  निकटता  आदि  के  आधार  पर  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत
 बस्तर  जिले  में  बस्तर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  की  कुटरू  और  बारसूर  शाखाओं  का  83  गांव

 (।  भोर  88  गाँव  (4  आबंटटत  किए  गए

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सू  बित  किया  है  कि  सेवा  क्षंत्र  योजना  के  अन्तर्गत  किसी  बेंक  की
 प्रत्येक  ग्रामीण  एवं  अधं-शहरो  शाखत्रा  को  उसके  सेवा  क्षत्र  के  रूप  में  औसतन  15  से  25  गांव  आबंटित
 किए  जाने  होते  उन  मामलों  |जनमें  गांवों  की  संख्या  उपयुक्त  मानदष्ड  से  अधिक  हो  गई
 अतिरिक्‍त  एाखाएं  खोलने  के  वास्ते  और  केम्द्रों  का  पता  लगाया  जाएगा  ।

 को  धात  प्रतिशत  निर्यातोस्मुल्  इकाई  हेतु  ध्रम्यावेदन

 4277.  छीसमतो  बसवराजइवरो  :
 थी  जो०  पृँष्त०  बासवराज  :
 हो  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्‍या  बालिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेप्सीको  इंडिया  होल्डिग्स  इनको  रपोरेटिडਂ
 न्यूयाकक  ने  दात  प्रतिक्षत

 न्मुछ्  इकाई  योजना  के  अन्तगंत  न॑#न-अल्कोहोलिक  पेयों  को  तंयार  करने  में  प्रशुकृत
 के  निर्माण  हेतु  आवेदन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस  यूनिट  को  किस  स्थफ््स  धर  स्थापफ्ति  किया  ओर

 को  इलसे  कुल  कितना  कारोबार  होने  की  आशा  है  ?

 बाजणिश्य  भग्त्रालय  में  राज्य  मरती  शज्रिय  रंजन  वास  हां  ।

 से  संयंत्र  की  प्रस्तावित  वाधिक  क्षमता  1100  मी०  टन  है  और  परियोजना  को  पंजाब
 राज्य  के  संगरूर  जिले  को  भवानीगढ़  तहसील  में  स्थापित  करनें  का  प्रस्ताव  आवेदन  पत्र  के  अनुसार
 फांण  कर्षों  के  बौराम  सम्भावित  निर्यात  कारोबार  लगभग  24  करोड़  रु०  का

 सोमाझलक  अधिकारी

 4278.  झ्लौ  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मग्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 1989  में  तिरूचि  और  हैदराबाद  में  पृथक-पृथक  ऐसे  कितने
 अधिकारी  पाए  गए  जिनकी  चल  ओर  अचल  सम्पत्ति  दोनों  प्रकार  की  सम्पत्ति  उनकी  ज्ञात  भाय  है
 अधिक  पाई  गई  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इन  अधिकारियों  का  पिछला  रिकार्ड  अल्छा  और

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 वित्त  संत्राशय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  1989
 के  दौरान  मद्ास  अथवा  हैदराबाद  में  कायंरत  किसी  भी  सी माशुल्क  अधिकारी  के  पास  उसकी  ज्ञात  आय
 के  स्रोत  से  अधिक  चल  अथवा  अचल  सम्पत्ति  नहीं  पाई  गई  है  ।.  तथापि  1989  के  दोरान
 केन्द्रीय  अस्वेषण  ब्यूरो  के अधिकारियों  द्वारा  की  गई  प्ररम्मिक  जांच-पड़ताल  से  यह  पता  चलता  है  कि
 सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तिंरचिराल्ली  के  निम्तोक्त  चार  अधिकारियों  के
 पास  जो  परिसम्पक्तियां  हैं  वे  कथित  रूप  से  उनकी  शाल  आय  के  स्रोत  के  अनुपात  में  नहीं  हैं  :

 श्री  एम०  स्री०  सीमाशुल्क  तथा  कैन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तिरुचि  रापल्‍ली  ।

 2...  श्री  ए०  आर०  सहायक  सौमाणुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 तिरुचिरापलली  +

 3.  जी  क्रेल्ट्रीक  उत्पावन  शिसीचिराकलतो  ।

 4...  श्री  के०  पी०  केंग्द्रौथ  उत्पादन  घरापहली  ।

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  ओर  आगे  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 और  ऊपर  भाग  के  उच्चर  में  उल्लिखित  सहायक  समाहर्ता  के  विरुद्ध  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमाशुल्क  समाहर्तालय  तिरुच्चिरापल्‍लली  को  1986  में  एक  द्िकायत  प्राप्त  हुई  थी
 जिसमें  गेर-कानूनी  पासरितोषिक  की  मांग  करने  का  माशोप  लगाया  गया  था  और  हस  अ।रोप  को  जांच
 करने  पर  इसे  मिराकर  पाणा  गया  इसके  ऊपर  भाग  के  उतर  मे  उल्लिशित  दो
 मिरीक्षकों  द्वारा  कम  सी माजुल्क  बस  करके  जिची  हक५ई  अड्डे  पर  असवाध-माल  की  निकासी  के  बारे  भे
 एक  रिफोर्ट  को  जांच  की  मई  किन्तु  कम  शुत्क  वसूल  करने  का  कोई  निदिश्रत  सबत  न  हीं  बिल

 दोनों  शिरोख्कों  को  किचो  हआई  अड्डे  सेकहों  श्रोर  स्थ।नास्तरित  कर  दिया  गया  था  ।

 राज्य  व्यापार  तिगस  के  कर्मचारियों  के  विरद्ध  भ्रष्टाचार  के  भारोप

 4279.  भरी  सुरेश  कुरप  :  बया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  भ्रष्टाचार  अरोपों  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  के
 बारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  की  सिफारिश  की

 फ्रदि  तो  ततश्सस्क्रापी  ब्योरा  कया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 दालिण्य  मंत्रालय में  रात्य  मंत्री  भव रं  जग  दाल  भुन्दरी  /
 पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  सी०  बी०  अाई०  ने  एस०  टो०  सी०  के  &  अधिकारियों  के

 बिरद्ध  कारंवाई  हेतु  सिफारिक्ष  की  जिसका  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  भ्रभियोजम  अधिकारी

 (2)  अभियोजन  तथा  साथ  ही  भारी  दण्ड-दो  अधिकारी  के  लिए  नियमित  विभागीय
 कारंवाई

 (3)  भारी  नियमित  विभागीय  कारंवाई--एक  अधिकारी  ।
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 (4)  मामूली  दण्ड  के  लिए  नियमित  विभागीय  कारंवाई  अधिकारी

 इन  सभी  मामलों  में  अनुशासनिक  प्राधिकारी  ने
 सी०  बी०  आई०  की  सिफारिक्षें  स्वोकार

 कर  लो  है  और  कारंवाई  आरम्भ  की  गई

 लघु  ओश्योतिक  विकास  थेक  की  स्थापना

 4281.  थी  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  बिश  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 लघु  ओद्योगिक  विकास  बेक  की  स्थापना  कब  तक  हो

 बेंक  को  स्थापना  में  विलम्द  के  क्या  कारण  ओर

 बेक  को  शीघ्र  स्थापना  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआहढों  :  से

 सरकार  ने  लघु  ओर  अति  लघु  उद्योगों  को वितीय  आवदयकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  मारतीय

 लघु  उद्योग  विकास  बेंक  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरे  तंथार  किए  जा  रहे

 लघु  एककों  को

 4282.  श्रो  बाई०  एस०  भहालन  :  क्‍या  बिशस  मस्ती  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  तीन  राष्ट्रीय  उश्योग  अर्थात्‌  भारतीय  लध्‌  उद्योग  अखिल  मारतोय

 निर्माता  संगठन  और  युवा  उद्यमियों  के  राष्ट्रीय  संघ  लोहा  ओर  इस्पात  तथा  एल्युमिनियम  पदार्थों

 पर  लगाये  गये  नये  शुल्क  के  क/रण  लघु  क्षंत्र  में  इन  वस्तुओं  से  बनने  वाली  बस्तुओं  की  उत्पादन  लागत
 में  वद्धि  से  पड़ने  वाले  प्रमाव  के  अतिरिक्त  लघु  एककों  में  बन।ई  जाने  वाली  अनेक  मदों  पर  उत्पाद

 शुल्क  में  छूट  को  सुविधा  वापरा  लेने  ओर  30  लाख  ०  तक  की  उत्पाद  शुल्क  सीमा  को  पर्याप्त  रूप  से
 कम  करने  के  विरुद्ध  सरकार  को  अम्यावेदन  भेजा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  लघु  उधोग  एककों  को  शिकायतें  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जायेंगे  ?

 बिस  मस्जालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  भरती  ए०  के०  :  लघु  उद्योग

 सेक्टर  के  सम्बन्ध  में  बजट  में  किए  गए  परिवतेंनों  के  बारे  में  लघु  उच्चोगों  के  विभिन्‍न  संघों  से  अम्यावेदन

 भ्राप्त  हुए  हैं  ।

 इन  अम्यावेदनों  में  उठाये  बए  मुद्दों  पर  सरकार  द्वारा  विधार  किया  जा  रहा

 बाड़मेर  और  कांडला  को  बड़ी  रेल  लाइन
 से  जोड़ने  का  प्रस्ताथ

 4283.  भ्री  ब्‌द्धि  खना  जन  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रेल  मंत्रालय  ने  बाड़मेर  और  को  बड़ी  रेल  लाइन

 से  जोड़ने  हेतु  योजना  जायोग  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  हैं  अथवा  सिफारिश  की
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 (ew)  यदि  तो  उपयु  क्‍्त  प्रस्ताव  अथवा  सिफारिश  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हैल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  शरहाबौर  :  से  जंसलमेर  और  बाड़मेर  को
 बडी  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए  मौजूदा  मीटर  लाइनों  सहित  विभिन्‍न  बेकल्पिक  मार्गों  के  लिए  सर्वेक्षण
 किए  गए  योजना  आयोग  ने  उन  प्रस्तावों  पर  विच्ञार  करने  के  बाद  यह  निदेश  दिया  था  कि

 जेसलमेर-बाहमेर  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए  प्रथम  चरण  के  रूप  में  सवाईमाधोपुर-जयपुर«
 फुलेरा-मेडता  रोड़-जोधपुर  और  मेड़ता  शोड़-लाखगढ़  के  आामान  परिवतंन  हेतु  भन्तिम
 स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  किया  जाए  ।

 कांडला  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़ने  के लिए  योजना  आयोग  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मजा  गया  है
 क्योंकि  यह  पहले  से  ही  बड़ी  लाइन  पर  है  ।

 नशीली  बस्तओं  के  अवध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  भारत  और  अमरोका
 के  बीच  समझौता

 4284.  भी  थी०  शीनियास  प्रसाद  :  क्या  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  अमरीका  नक्षोली  वस्तुओं  के  अवध  ब्यापार  को  रोकने  के  लिए  संयुक्त
 झूप  ते  सहमत  हुए

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  समझौता  भी  हुआ

 यदि  तो  इस  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  अवेध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  ए०  के०  से  (७)
 अमरोकी  सरकार  और  भारत  सरकार  के  बीच  न'नीले  औषध-द्रव्यों  के  अवेध  ब्यापार  तथा  उसके  दुरुपयोग
 की  समस्या  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  को  समाविष्ट  करते  हुए  विपक्षीय  सहयोग  सम्बन्धी  करार  के  प्रारूप
 का  आदान-प्रदान  हुआ  जैसे  ही  इस  करार  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  उस  पर  हस्ताक्षर  किए

 इस  करार  के  ब्यौरों  जो  अपने  आप  में  गोपनीय  स्वरूप  के  इस  अवस्था  पर  नहीं  बताया
 जा  सकता  है  ।

 सरकार  ने  अनेक  जोरदःर  प्रत्युपाय  भी  शुरू  किए  जिनमें  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  ये
 उपाय  भी  शामिल  हैं--नशीले  औषध-द्रव्यों  का  अवध  व्यापार  करने  वालों  के  लिए  कठोर  दण्ड  की

 निदवा रक  और  अआसूचना  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाना  सीमाओं  और  तस्करी  के  लिए
 सुगम्य  बने  हुए  क्षक्नों  के  अधिकार यों  जौर  मुखबिरों  दोनों  के लिए  उदार  पुरस्क/र  योजना

 पड़ोसी  देशों  के  बीच  हिपक्षीय  सहयोग  के  तत्वावधान  में  क्षेत्रीय  सहयोग  को
 मजबूत  बनाना  ।  स्त्रापक्र  ओषधि  और  मनःप्रभावी  पदाय॑  भवंध  ब्यापार  निवारण  ।  988
 में  गशीले  औषध-द्रब्यों  सम्बन्धी  अपराधों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  दो  वर्थ  की  निवारक  नजरबन्दी  की
 ब्यवस्था  उक्त  अधिनियम  के  तहत  अब  तक  250  को  नजरबन्द  किया  गया

 स्वापक  ओषध-दड्रब्प  तथा  प्रन:प्रमावी  पदार्थ  1985  को  और  अधिक  कारगर  बनाने
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 के  लिए  इसमें  संक्ोधन  भी  क्रिया  गया  है  ।  इसबें  जो  संशोघन  किए  ग्रप्‌  हैं  उनमें  ग्रन्य  बातों के  साथ-साथ
 नजशीले  औषध-द्रध्यों  के  अवंध  धंधे  से  अजित  घन से  ग्रेर-कानूनी  रूप  से  प्राप्त  की  गई  सम्पत्ति  अथवा
 उसके  सिलसिले  में  इस्तेमाल  की  गई  सम्पत्ति  को  जब्त  नशीले  औषध-द्रधयों  के  अवेब  धंधे  हेतु
 वित्त-पोषण  की  गतिविधि  को  आपराधिक  करार  देंगे  और  िभिदिष्ट  अपराधों  के  लिए  दूशरी  बार  दोषी
 पाए  जाने  पर  मृत्यु  दण्ड  देने  की  ध्यवस्थाएं  भी  शामिल  हैं  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  कि  विकास  कोश  से  ऋण

 4285.  भी  बक्कम  प्रषोत्त  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒प्ा  करेंगे  कि  :

 अंतर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  कोष  में  तीसरी  किस्त  के  रूप  में  कितनी  धेनरादि  का  श्रैद्ददान
 किया  जाना

 (@)  कया  अंशदान  भारतीय  मुद्रा  अथवा  विदेशी  मुद्रा  में  किया  जाना

 इससे  पहले  कितनी  धनराशि  का  अंशदान  किया  और

 कोष  से  अब  तक  कुल  कितनी  सहायता  राष्ि  प्राप्त  हुई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आथिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एडआर्डो  :  भौर
 हालांकि  भारत  अंतर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  के  तौसरे  पुनर्भ रण  के  लिए  अ्दान  देने  के  बारे  में

 सिद्धास्त  रूप  से  सहमत  हो  गया  है  परन्तु  अंशधदान  को  राशि  और  रूप  से  परिवद्वंनद्यीज  तथा
 नशीलਂ  करेंसियों  में  पुनभे  रण  का  अनुपात  पुनभंरण  के  आकार  व  अन्य  अलग-अश्वग  सदस्य

 देशों  के  सापेक्ष  अंधदान  की  मात्रा  पर  निर्भर  करेगा  ।

 भारत  ने  अब  तक  छप  से  परिव्नश्ीलਂ  ओर  कर्रेंसियों  के
 रूप  में  बराबर  अनुपात  में  18:  लाख  डालर  का  अंशदान  दिया  है  ।

 भारत  ने  अब  तक  के  लिए  अतर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  से  19.5066

 करोड़  डालर  की  ऋण  वचनबढ़ता  प्राप्त  की

 कषि  ऋण  के  बारे  में  के  दिदा  विदेश

 4286'  प्रो०  मधु  वच्छबले  :  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  के  ऋण  सुविधाओं  सम्बन्धी  दिशानिदंशों  के  कारण  ऋण  लेने  बाले  कृषकों
 को  गम्भीर  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  क्‍या  कृषकों  के  हित  में  नए  दिलद्वानिर्देशों  की  पुत्र  रक्षा  की  जाएगी  ?

 वित्त  मन्जालथ  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआइडों  ओर
 सम्भवतः  माननीय  सदस्य  का  आशय  क्‌छ  शाज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  मे ंसहकारी  बेकों  की  सुचिधा
 को  रोकने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  में  भारतीय
 रिजवे  बक  तथा  र॥ष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  मे  जब  यह  देखा  कि  कछ  सहकारी  बैंकों  हारा
 ब्याज  दरों  तथा  कणों  के  रूपां7रण  आवि  से  सम्बद्ध  उनके  अबुदेशों  का  पूरी  तरह  से  वासन  हीं  किया
 जा  रहा  है  तब  उमने  सभी  ऐसे  राज्य  सहकारी  बैंकों  तथा  राज्य  मूभि  बिकास  बेकीं  के  प्रबन्ध  मिदैश्कों
 को  सम्बोधित  दिनांक  29  1988  के  अपने  परिपत्र  ह्वारप  पुर््बत्त  सुक्धिओों  पर  क्य  तक  के
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 लिए  रोक  लगा  दी  थी  जब  तक  कि  संबंधित  संस्थाएं  यह  वचन  नहीं  देतीं  कि  वे  भारतीय  रिजवं
 राष्ट्रीय बेंक  हारा  जारी  अनुदेशों/दिशानिदेशों  का  अनुपालन

 राष्ट्रीय  कृषि  भीर  प्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  महाराष्ट्र  के  लहाँ  के
 शी  बैंकों  स ेआहबासन  अभी  प्राप्त  होने  बाकी  सभी  राज्यों  बो  पुनवित्त  सुविधाएं  फिरझ्ले  आ्रारम्भ
 कर  दी  गई  हैं  ।

 ---  +-+-

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोव  से  ऋण

 4287.  भीमती  बसब  राजेदब  री  :  कया  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  वि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  दसवें  दश्चक  में  भारत  से  अत्यधिक  मात्रा  में  ऋण  की  मांग

 किये  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  व  1989-90  के  दौरान  भारत  द्वारा  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  कल  कितनी

 धनराहि  की  मांग  की  गई

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  कितना  ऋण  देने  का  आदवासन  दिया  गया  और

 इस  योजना  द्वारा  कौन-कोन  सी  परियोजना  आरम्भ  को  जाएंगी  ?

 बिल  सरत्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मश्त्री  एश्आर्डो  सै

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  कोई  नया  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं

 भारतीय  छद्षतियों  को  सऊदी  अरब  की  पंशकदा

 4288.  श्रीमती  बसबरशाजेइवरी  :

 थी  झांति  लाल  पटेंल  :  क्या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सऊदी  अरब  ने  अपने  देश  में  पूंजी  निवेश  करने  हेतु  भारतीय  उच्चमियों  को  आमंत्रित

 किया

 (m)  यदि  तो  सऊदी  अरब  द्वारा  प्रस्तावित  रियायती  वित्तीय  प्रस्ताबों  का  ब्योरा

 क्‍या  '

 उत्तर  में  कितने  भारतीय  उच्चामियों  ने  आवेदन  पत्र  भजे

 गया  सरकार  का  भी  सऊदी  धरव  में  सयुक्त  उद्यम  स्थापित  करते  का  विभार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बानिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  सऊदी  अरब  के
 व्यापारियों  के  एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारतीय  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंडल  परिसंप के  निमंत्रण  पर
 26  1989  से  5  1989  तक  भारत  की  यात्रा  की  ।  अन्य  बातों  के  प्रतिनिधि
 मइल ने  भारतीय  व्यापारियों  के  साथ  सऊदी  अरब  हथा  भारत  में  रांयुकत  उचद्यम  स्थापित  करने  की
 सम्भावनाओं  पर  विचार-विमदं  किया  ।  व्यापार  और  निवेश  में  संबंधित  मामलों पर  भी  चर्चा  की

 सऊदी  अरब  के  प्रतिनिधि  मंडल  ने  सऊदी  अरब  में  सयुकत  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  सऊदी
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 अश्व  सरकार  और  वित्तोय  संघ्वानों  द्वारा  दिए  जा  रहे  प्रोत्साहनों  और  वित्तीय  सहायता  का  उल्लेख
 किया  ।  परम्तु  सऊदी  प्रतिनिधि  मंडल  ने  रियायती  वित्त  का  कोई  निद्दिचत  प्रस्ताव  पेश  तहीं  किना  ।

 सऊदी  अरब  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  का  सतत  आधार  पर  पता  लगाया
 जा  रहा

 ।

 थाय  उच्योग  को  वित्तीय  सहयता

 4289.  श्रीमतो  बसदराजइवरी  :  क्‍या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  वाणिज्यक  बेकों  द्वारा  चाय  उद्योग  को  वर्ष  1989  के  दोरान  दी  जाने  वाली  विश्तीय

 सहायता  की  घनराष्टि  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  सहायता  से  चाय  उद्योग  के  विकास  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 विश  मसत्ालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एड्श्रार्डों  ओर
 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सचित  किया  कि  चाय  उद्योग  के  लिए  समग्र  रूप  से  उत्पादन  बित्त  की

 मात्रा  वषवार  निर्धारित  महीं  की  जून  1988  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  एक  करोड़
 शपये  से  अधिक  की  सीमा  वाले  चाय  एककों  को  कुल  313.17  करोड़  रुपये  की  ऋण  सीमाएं  मंजर  की
 गई  ।  उस  तारीख  को  इन  खातों  में  185.06  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया

 यूनाइटेड  प्लान्टर  एसोसिएशन  आफ  सदने  इण्डिया  द्वारा  लगाए  गए  पूर्वानुमान  के
 वर्ष  1988  के  अनुमानित  आंकड़ों  को  तुलना  में  1989  में  चाय  का  150  लाख  कि0ग्रा०  अधिक

 उत्पादन  होने  की  आशा  है  ।

 बम्बई  ओर  केरल  में  सोने  को  जम्तो

 4290.  थी  प्रकाश  चगा  :

 भी  धमंपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्व  असूचना  निदेशालय  ने  दो  स्थानों  ओर  में  ?  करोड़  रुपये
 के  मूल्य  का  सोना  जब्त  किया

 जन  यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  हस  सम्बन्ध  में  कोई  मिरफ्तारी  को  गई

 क्‍या  इस  बीच  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  जांच  के  निव्कर्थ  क्‍या  हैं  ?

 बिस  मर्जालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्जो  ए०  के०  ओर
 राजस्व  आसूचना  निदेशालयों  के  अधिकारियों  ने  1989  के  दौरान  बम्बई  तथा  केरल  में  तीन

 अलग-अलग  मामलों  में  19:45  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  लगभग  593  किलोग्राम  सोना

 पकड़ा

 इन  मामलों  में  19  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
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 और  ऐसे  मामलों  में  जांच-पड़ताल  को  जाती  है  तथा  सीमा  शुल्क  से

 की  धारा  जाता है  में  एक  शर्त  यह  है  कि  सोना  जब्त  किए  जाने  से  पहले  जिस  व्यक्ति  के  पास  से  यह

 पकड़ा  जाता  है  उस  व्यक्ति  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  जाना  ऐसे  मामलों  में  ग्रस्त

 पाये  गये  व्यक्तियों  को  विभागीय  न्यायनिणंयन  में  दण्डित  किया  जा  सकता  है  तथा  स्यायालयों  में  उनके

 लिलखाफ  भभियोजन  चलाये  जा  सकते

 तीजत्र  गति  की  रेलगाड़ियां  खलामा

 भ्री  प्रकाप्ष  चना  :

 श्री  पी०  एन  ०  शईव  :

 रखे  कमला  प्रसाद  रावत  :

 हरी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 भरी  घर्मंपाल  सिह  मलिक  :

 क्री  एम०  रघुवा  रेड्डी  :

 भ्रो  बो०  कृष्ण  राष  :

 प्रो०  रामक्ष्ण  मोरे  :

 क्री  लिस्तामण  जेना  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  रेलगाड़ियां  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित

 रूम्राचार  की  भोर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  है  कि  निकट  भविष्य  में  झ्ताब्दी  एक्सक्रेस

 जैसी  तेज  गति  से  चलने  वाली  और  रेलगाड़ियां  घलाई

 यदि  तो  ये  रेलगाड़ियां  किन  रेल  मार्गो  पर  चलाई

 यह  रेलगाड़ियां  जनता  के  लिए  कितनी  लाभप्रद  ओर

 ये  कब  तक  चलाई  जाएंगी  ओर  इसमें  कितनी  घनराशि  व्यय  होगी  ?

 रेल  भंत्रामव  भें  राज्य  संत्रो  लहाबोर  :  जी

 से  नयी  दिल्ली-कानपुर  मार्ग  पर  से  गाड़ी  चलायी  जा  चुकी  है  ।

 रिक्त  चल  स्टाक  की  व्यवस्था  करने  के  नथो  दिल्‍ली.कानपुर  अन्त:नगरीय  एक्सप्रेस  गाड़ी  के

 लिए  अवसं  रचना  के  अनु  रक्षण  पर  कोई  अन्य  साधन  प्त।मग्री  की  जहरत  नहों  थी  ।  अन्य  मार्गों  के  संबंध  में

 अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  अन्त:नगरीय  एक्सप्रेस  गाड़ियों से  य।त्रा  समय  कम

 होगा  तथा  इनसे  अत्यधिक  आरामप्रद  अन्त:नगरी  यात्रा  की  व्यवस्था  होगी  ।

 क्ांधों  में  दरार  पड़ना

 4292.  भरी  प्रकाकप्ष  चया  :

 करी  धंपाल  सिह  मलिक  :

 भरी  एम०रघुसा  रेड्डी  :  कया  श्वल  संसाधम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  टिगरा  बांघ  में  दामोदर  घाटी  निगम  के  कोनार  बाँध  उड़ीसा  के

 हो  राकुड  बाँध  उतर  प्रदेश  के  रिहन्द  बांध  में  तथा  राजस्थान  के  पावंती  बांध  में  पड़ी  दरारों  जंसा  कि

 समाचार है के कारणों का अब वक पता लगा लिया गया
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 तो  जांच  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  उपचारी  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  हां  ।

 ओर  निष्कर्षों  से  अन्यों  क ेसाथ-साथ  रासायनिक  जभिपुरण  दरारों  को
 बन्द  ठोस  कंक्रीट  से  प्रतिस्यापन  तथा  रूख  का  प्रबवोधन  और  निगरानी  रखने  जैसे  उपचारो  उपायों

 का  पता  चला

 भारतीय  प्रतिभूति  श्लौर  विनिमय  बोडड  को  स्थापतर

 4293.  भी  बाई०  एस०  महाजन  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रतिमृति  और  विनिमय  बोड़ें  की  एक  सांविधिक  निकाय  के  रूप  में  कब  तक
 स्थापना  की

 क्‍या  प्रस्तावित  बोर्ड  को  स्थापना  में  कोई  बाध।एं  ओर

 सरकार  ने  सांविधिक  बोड़  की  तत्काल  स्थापना  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा
 उठाने  फा  विभार  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  आधिक  कार्प  विभाग  में  राज्य  भंत्री  एडमआर्डो  :  से

 एक  सौविधिक  निकाय  के  रूप  में  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सचेंज  बोर्ड  की  स्थापता  किए  जाने  के  लिए
 विभिन्‍न  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे

 खुलो  सामाम्य  लाइसेंस  नीति  के  अन्तगंत  लोह  तथा  अलौह  धातुओं  का  भायात

 4294.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  बालिल्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  खुली  सामान्य  लाइसेंस  नीति  के  अन्तगंत
 दोनों  लौह  तथा  अलोह  धातुओं  के  आयात  के  कारण  इमका  प्रयोग  करने  वाले  उद्योगों  को  इनका  बहुत
 अधिक  मूल्य  देना  पड़  रहा  भोर

 यदि  तो  दोनों  लोह  और  अलोह्‌  घातुभों  का  प्रयोग  करने  वाले  उद्योगों  को  इन्हें  उचित

 मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  हैतु  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बाणिश्य  मंत्रालय  सें  राण्य  संत्री  प्रिय  रंजनदास  :  भर  :  कतिपय  लौह
 एवं  अलोह  घातुओं  का  आयात  ओजीएल  के  अन्तगंत  किए  जाने  को  अनुमति  दी  गई  है  ताकि  वास्तविक
 प्रयोक्ताओं  तथा  छोटे  आयातकों  को  ये  घातु  सुगमता  से  उपलब्ध  हो  इन  म॒दों  के  उदारतापूबंक
 आयात  किए  जाने  को  वजह  से  इन  म॒दों  पर  कोई  प्रीमियम  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  है

 सानखुद्द  बे  लापुर  रेलये  परियोजना

 4295.  डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  (+)  मानखुदं-बेल।पुर  रेलबरै  परियोजना  के  पूरा  करने  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 यह  परियोजना  कब  तक  चालू  हो  जाने  को  संभावना  भौर
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  पर  हो  रहे  अतिरिक्त  ध्यय  को  अम्बई  के  यात्रियों

 से  वसूल  करने  का  है

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  महाथीर  :  28-2-1989  तक  27  प्रतिशत  :

 1990-91  की  दूसरी  छमाही  में  ।

 )  जहां  तक  परियोजना  लागत  में  रेलवे  की  हिस्सेदारी  का  सम्बन्ध  जी  जहां  तक

 परियोजना  लागत  में  राज्य  सरकार  की  हिस्सेदारी  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारे  में  उन्हें  ही  निर्णय  लेना

 रेलते  के  विकास  के  लिए  जिश्य  बेक  से  सहायता  प्राप्त  करना

 4296.  था०  चसा  शेश्वर  तिपाठो  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरंकार  ने  रेलके  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेक  से  कोई  सहायता  मांगी

 यदि  तो  क्‍या  विश्व  बैंक  उक्त  सहायता  प्रदान  करने  पर  सहमत  हो  गया  ओर

 यदि  तो  दी  जाने  बाली  धमराशि  और  शर्तों  सहित  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 रेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  मश्हाबोर  से  जी  भारतीयों  रेलों  ने  रेलों
 के  बिकास  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता  श्राप्त  की  है  भोर  इस  समग्र  तीन  ऋडिट/ऋण  चल  रहे
 जिनका  विस्तृत  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  से  है  :

 (1)  श्राई०  थी  ०  जार०  ढी०  ऋण  सं०  एन/लाई  डों०  ए०  कंडिटद  सं०  1299-
 भआाई०  एन०  :

 अआधूनिकीकरण  और  अंनुरक्षण  सुविधाओं  स्‍टाक  के  लिए  ,  राशि  विज्षेष  भाहरण
 अधिकार  डी०  184.7  मिलियन  1982  में  लगभग  200  मिलियन  अमेरिकी
 डालर  के  और  200  मिलिवन  अपेरिकी

 (2)  भाई०  थो०  झार०  ढो०  ऋण  2417  भाई०  एन०  :

 '
 विज्ञ्‌  तीकरण  और  कारखाना  आधुतिकीकरण  के  लिए  ।

 ऋण  की  राशि  280.7  मिलियन  अमेरिकी  डालर  ।

 (3)  भाई०  क्ली०  आर  ढी०  ऋण  सं०  एन  :

 रेल  पथ  के  पुनर्स्ापत  भोर  आधुनिकीकरण  के  लिए  ।

 ऋण  को  रादि  390  मिलियन  अमेरिकी  डासर  ।

 क्रंडिट/ऋणों  को  शर्तें  इस  प्रकार

 '._  आई०  डी०  ए०  क्रेडिट  आई०  एम०  में  0.75%  प्रति  वर्ष  का  सेवा  प्रभार  तथा
 0.50%  बचनबद्धता  प्रभार  शामिल  इस  पर  कोई  ब्याज  देय  नहीं
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 वाह  अरब  जा  हा  ा___्गाएं  क्‍+भप  +कृ+-++  ---

 भाई०  बो०  आर०  डो०  ऋणों  पर  0.75%  प्रति  वर्ष  बचनदद्ध  ता  भ्रभार  शामिल  है  ।  बेक
 के  ब्याज  की  दर  की  राशिਂ  पर  भिम्न-भिन्‍न  होती  है  |  ब्याज  की  चालू  दर  7.65  प्रतिशत  है  ।

 आई०  डी०  ए०  क्रेडिट  को  40  वर्ष  में  अदावयी  को  जानी  जबकि  शराई०  बी०  आर०  डी

 ऋणों  की  14  वर्षों  में अदायगी  की  जानी

 उत्तर  धदेश  में  अनुसचित  बेंकों  को  क्षाखाएं

 ]

 4297.  डा०  जगा  होखर  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गठ  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेक्ष  में  विश्वेषकर  ढल्ती  जिसे  में  अनुसूचित  बेंकों  की
 कितनी  छशाखाएं  खोली  और

 इनमें  से  कितनी  शाखाओं  का  उद्घाटन  गै  र-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  किया

 विस  सरत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एडआर्डो  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ते  सुचित  किया  है  कि  फ्छिले  तोन  क्यों  अनुकधित  काचिज्थिक  बेंकोंने  उत्तर  प्रदेश  में
 519  छाखाएं  खोली  हैं  जिनमें  बढ़ती  में  लोडी  गई  26  धाकाएं  जामिस्र  हैं  ।

 भारतीय  रिजर्त्र  ढेंक  को  बलंमान  भाॉकड़ा  तुकना  प्रणालो  नई  बक  शासाएं  खुलने  के
 आयोजित  उद्घाटन  यदि  कोई  किए  गए  से  सम्बन्धित  सुचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 अायकर  जिभाग  के  अधिकारियों  को  अम्किय  तेकानिर्कात

 4298.  डा०  चरा  शेखर  ज़िपाठी  :  क्याजितत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  गति  दो  वर्षों  के

 दोसन  आककर  विभाऋ  के  कितदे  ऋषि  करा  सहायक  अउ्युक्कों  कों  अभिक्रायं  छरझे  सेबानिवत्त  कर
 दिया  गया  है  और  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विस्त  भंजासम  में  राजस्व  शिक्ताग  में  र,फ़्स  सरणोी  के०  :

 निवृत्तिਂ  दाब्द  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियंत्रण  एवं  1965  के  तहक्  एक
 बहुत  बड़ा  दंड  है  तथा  पिछले  दो  वर्षों  में  ऐसा  कोई  भी  नक्वीं  हुआ  है  |  ब्राम  बेल-चाल्न
 की  भाषा  में  मूल  नियम  56  के  तहत  समय-पूर्व  सेवा-निवृत्ति  को  सेवा  निवृत्तिਂ  के  रूप
 में  भी  पुकारा  जाता  है|  वर्ष  198  1-89  के  मूल  नियम  56  के  तहत  सहायक  आयकर

 आयुक्त  के  रेंक  के  तीन  अधिकारियों  1-4-88  से  उप-आयकर  अशयुक्त  के  रूप  में  पुम
 को  सेवा  नियुत्त  किया  गया  इसके  एक  आयकर  अधिकारी  समह

 1-4-88  से  सहायक  आयकर  आयुक्त  के  रूप  में  पुनः  को  भी  मूल  नियम  56  के

 तहत  सेवा-निवुत्त  किया  गया  इन  सभी  को  तक  अक्‍्या  संदिरथ  निष्ठा  के
 कारण  जनहित  में  सेवा-निबुत्त  किया  गया  था  ।

 आपकर  विभाष  के  कम खतरिकों  को  रोक

 4299.  श्री पी०  एस०  सईद  :  कया  बित्त  मन्त्री  यह  ढ़ताने  को  कृपत  करेये  कि  ;

 कया  सरकार  को  क्तायकर  विद्याग  के  कमकऋर्करग्रों  के  रुककी  मांट्यों के  सस्कल्त्र  में  कोई
 ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
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 ताਂ  न्नाजत+-मनज-न  -+
 यदि  ती  उनकी  मांगीं  का  अयौरा|  कंपा  है  और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 भौर

 क्‍या  कर्मचारियों  ने  14  1989  को  काम  बन्द  करने  को  धमकी  दो  थी  और  यदि
 तो  सरकार  द्वारा  उनकी  छिकायतों  कौ  दूर  करने  के  जिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बित  संत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  सरकार  को  आयकर

 विभाग  के  कर्मचारियों  सै  उनकी  मांगों  के  सम्बस्ध  मैं  समय-समय  पर  अमैक  शापत  प्राप्त  होते  रहे  हैं  ।

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  का  अभिप्रांय  इन  ज्ञापनों  मैं  से  किस  ज्ञापन  से

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रएन  ही  नहीं  उठता

 आयकर  विभाग  के  कमंचारियों  के  एक  वर्ग  ने  दिनांक  !4  1989  को  काम  रोकने
 का  प्रस्ताव  किया  था  ।  विभाग  के  साध  बिचार-विमक्षं  के  पश्चात्‌  उन्होंने  हड़ताल  के  श्राह्माम
 को  बापिस  ले  लिया

 पुस्तकों  का  भायात

 4300.  भरी  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  सरकार  को  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  कुछ  पुस्तक  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के

 रिक्त  कुछ  अन्य  प्रयोजनों  स ेआयात  की  यई

 यदि  तो  तत्सम्ब्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  भी  मुगतास  किया  जाता  और

 सरकार  द्वारा  राष्ट्र  के  व्यापक  हित  में  इस  कार्य  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की

 गई  है  अथवा  किये  जाने  कि  विचार  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  घंत्रो  ए०  के०  :
 इस  बारे  में

 जो  लूचना  मिली  है  उससे  पता  चनता  हैं  कि  कतिपय  बेईमान  अ।यातकर्ता  पुस्तकों  की  हौक्षणिर  पुस्तकों
 के  रूप  में  भोषणा  करके  उनका  आयात  कर  रहे  फर्जी  फर्मो  के  नामों  से  अधि-बीजकाकित
 कीमतों  पर  उनका  कोई  वाणिज्यिक  महत्व  नहीं  होता  ऐसा  करने  के  पीछ  उनकी  मंशा  कानूनी  तौर

 पर  विदेशी  मुद्रा  भारत  से  बाहर  भेजने  की  होती  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  पहले  भी  कतिपय

 बेईमान  आयातकर्ताओं  ने  इसी  प्रकार  फर्जी  फर्भो  के  नामों  से  अधि-बीजकांकित  मूल्यों  पर  पुस्तकों  को
 चिकित्सा  तथा  तकनो को  साहित्य  के  रूँ५  में  चोकिति  करके  ज़नका  आयात  किया

 सीमा-शुल्क  प्राधिकारों  ऐसे  अपरेधों  के  ब्रति  सतक  रहते  ऐतें  कार्यों  में  ग्रस्त  पाए
 जाने  वाले  व्यक्तियों  को  विभागीम  न्य|यनिर्णयन  के  भन्तगंत  दण्डित  किया  जाता  है  और  उपयुक्त  मामलों
 में  उन  पर  न्यायालय  में  मुकदमा  भी  चलाया  जाता  यदि  भावदयक  समझा  जाता  हो  तो  उन्हें  विदेशी

 मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के  तहत  नजरवन्द  भी  किया  जाता

 ,  सोडबल  स्टेक्षन  पर  गंगा-प्रभुगा  एक्सप्रेस  को  रोका  जाना

 4301.  मौ  निमंल  वर्षों  रैले  मंत्री  यंह  बताने  की  करेंगे कि  :
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 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  को  गंगा  यमुना  एक्सब्रेस  गाड़ी  जो  फेजाबाद  होकर  बाराणसी
 ओर  दिल्‍ली  के  बीच  सप्ताह  में  चार  बार  चलती  सोहवल  स्टेशन  पर  रीकने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसके  कया  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाओोर  :  भोर  जी  आगामी
 कालीन  समय  सारणी  में  हस  गाड़ी  के  ठहराव  की  व्यवस्था  को  जा  रही  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 मम ्  ै।ह/+ैयी

 मक्‍त  ध्यापार  जोन  और  निर्यातोन्म क्ष एककों  को  कर-छूट

 ]  रे
 4302.  श्री  बक्कम  प्रधोसमन  ::  वया  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ;

 हु

 मुक्त-ध्यापार  जोनों  में  कार्य रत  एकड्लों  ओर  रही है  निर्यातोन्मुक्ष  एककों  को  करों  में  छूट
 का  ब्यौरा  क्या

 क्या  आयातकर्ता  फर्मों  द्वारा  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  वर्तमाने  प्रणाली  की  देश
 में  सभी  निर्यातकों  को  पांच  वर्ष  तक  कर  छूट  की  अनुमति  वी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बाणिश्य  मंत्रालय  में  राल्य  संत्रो  प्रिय  रंजनदास  आयकर  अधिनियम  की
 घारा  आय  के  श्रश्तगंत  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  में  स्थापित  ओद्योगिक  उपक्रपों  को  अपनी  इकाइयों  से  होन

 बाली  आय  पर  पहले  आठ  वर्षों  के  ब्लाक  में  से  पाँच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  आयकर  से  माफी  दी  जाती
 आठ  वर्षों  के ब्लाक  की  गणना  उस  वर्ष  से  की  जाती  है  जिस  यर्ष  से  औद्योगिक  उपक्रम  सामत्री  या

 बस्तुओं  का  निर्माण  या  उत्पादन  छोर  करता  इसी  आयकर  अधिनियम  की  घारा  ad से  क॑

 अन्तगंत  अवधि के  निर्यातोस्मुख्व  एककों  को  आठ  वर्षो  के  ब्लाक  उत्पादंग  आरम्भ  करने  के  बये  से  पांच

 वर्ष  की  अवधि  के  कर  माफी  दी  जाती  इसके  अलावा  इन  एककों  को  पूजीगत  माल  और
 निविष्टियों  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की  अनुमति  भी  दी  जाती

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निदिच्त  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुए

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 500  रापए  के  नोडों  का  अभाव

 4303.  भौ  बककम  पुरवोसमम  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  इन  दिनों  500  रुपये  के  भोटों  का  भारी  अमाव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 (|)  क्‍या  इन  नोटों  को  अधिक  म,त्रा  में  सुलभ  कराने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मम्भालय  में  प्राधिक  कार्य  विभाभ  में  राज्य  मंत्री  एश्आओशों  :  से

 ओद्योगिक  सम्बन्धों  की  समस्याओं  के  कारण  नोटों  की  कमी  उत्पन्न  हुई  |  समस्याओं  का  समाक्मत  किया

 जा  चुका  है  गौर  भारतीय  रिजवं  देंक  को  नोटों  को  पूर्ति  पुनः  आरम्भ  कर  दी  गई  है
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 उच्च  न्यायालयों  झौर  उच्चतम  स्थायालय  में  स्यापसष्दीशों  को  रिक्तियां

 4304.  थ्री  शांतिलाल  पटेल  :

 भी  सो०  एस०  बासव  राज  :  कया  लिथि  ओर  स्वाय  मंत्री  यह  बताने की  कृस  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्‍्याय/घौशों  के  काफी  फद  अभी  भी  रिक्त

 पड़े

 क्‍या  सरकार  ते  1988  में  उच्चतम  स्थायालय  ओर  उच्च  भ्यायालयों  में  कुछ
 रिक्त  पदों  पर  नियुक्तियां  की

 यदि  तो  तल्सम्कभी  ब्यौरा  क्या  मौर

 सभी  रिक्त  पदों  को  भरने  हेतु  क्या  कायंव।ही  की  जा  रही  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  थी०  :  उच्चतम  न्यायालय
 में  न्यायाधीशों  के  6  पद  और  देश  के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  न्‍्यायाषीशों/अपर  न्यायधीशों  के  62  पद
 रिक्त  हैं  ।  का

 और  जी  हां  ।  1988  के  दौरान  की  गयी  नियुक्तियों  की  संदछया  का  ब्योरा
 निम्नलिखित

 अः  उच्चतम  भ्यायालय  5

 अः  उच्च  ग्यायालय  _

 हिमाघल  प्रदेश  उच्च  न्याप्रालय  1
 केरल  उच्च  न्यायालय  3
 आंध्र  प्रदेश  उच्च  ग्यायालय  3

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  4
 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  5

 गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  2

 कुल  18

 स्यायाघधीशों  के  रिक्त  पदों  का  भरा  जाना  एक  निरंतर  प्रक्रिया  हैं  ।

 कोचोन-सु दरई  रेलवे  परियोजना

 4305.  श्रो  जाल  शोसफ  ज्‌  डाकल
 :  क्‍या  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विचार  सम्बद्ध  क्षेत्र  में  अपर्या'त  परिवहन  सेवाएं  कोचीन  विमान  पतन  की  महत्ता
 और  उसके  साथ  लगे  भीतरी  प्रदेश  को  भारी  विदेशी-मुद्रा  आय  क्षमता  जैसे  महत्वपूर्ण  तथ्पों  को  देखते
 हुए  कोच्ीन  और  मुदरई  के  बीच  अम्तर-राज्यीय  रेलवे  सम्पर्क  का  निर्माण  काय॑  अगली  पंचवर्षीय  योजना
 में  रखने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 करारा  काका  इक  काका  इ  दान

 रेल  मन्जालय  के  उप  भन्‍त्रो  महाथोर  :  जो  नहीं  ।
 जन  ऑन

 मदुरे-बोदिना  यक्कन्‌र  (89.74  कि०  मीटर  लाइन  के  बड़ी  लाइन  में  बदलाव  तथा

 इसे  ए्ाॉकुलम  (126.75  कि०  तक  बढ़ाने  के  लिए  1986  में  सर्वेक्षण  किया  गया  इस
 ब्रस्ताव  की  लागत  115.42  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  था  परन्तु  परियोजना  वित्तीय  द्ष्टि  से
 अलाभप्रद  पायी  गयी  ।

 सव्रास  कोचोन  रेल  लाइन  का  विश्व  तोकरण

 4306.  भ्री  जा  जोसफ  म्‌  डाकल  ;  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मद्रास-कोचीन  लाइन  के  विद्यू  तीकरण  किए  जाते  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  और

 (१)  यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 रैल  मम्तरालय  के  उप  मन्त्रो  महाबीर  :  और  मद्रास-जो  ला रपेट्टे  खण्ड

 पहले  ही  विश्व  तीक्त  है  ।  जोलारपेट्ट  से  आगे  इरोड  तक  विद्ध  तीकरण  कार्य  भी  चल  रहा  है  ।

 च्‌  कि  विशज्ञ  तीकरण  के  कार्य  पर  भारी  पूजी  लगानी  पड़ती  है  इसलिए  सीमित  संसाधनों

 की  उपलब्धता  के  भीतर  उच्च  घनत्व  वाले  माल  यातायात  के  मार्गों  पर  इसकी  योजना  बनायी  जा  रही
 इस  वृष्टि  से  इरोड-कोच्चिन  खण्ड  का  विद्युतीकरण  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विज्ञापन  एजेंसियों  पर  छाप

 4307.  श्री  कमला  प्रसाद  राबत  :  कया  थित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करें गे  कि  :

 क्‍या  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  आयकर  विभाग  ने  हाल  ही  में  देश  में  विज्ञापन
 एजेंसियों  पर  छापे  मारे

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सूचना  देने  वालों  को  अब  तक  उनके  ईनाम  दे  दिए  गए

 यदि  तो  दिल्ली  तथा  भुवनेद्वर  में  सूचना  देने  वाले  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिन्हें  उनका
 ईनाम  नहीं  दिया  गया  ओर

 (8)  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  भम्त्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  ए०  के०  और
 हां  ।  आयकर  विभाग  चालू  वित्त  वर्ष  अहदूमदाबा[द  ओर  नई  दिल्ली  में  स्थित  दो  विज्ञापन  एजेंसियों
 के  परिसरों  की  तलादहियां  ली  हैं  ।  इन  तलाशियों  के  प्रथमदष्टपा  कुल  11.38  लाख  रुपये  की
 लेखाब।हा  परिसम्पत्तियां  पकड़ो  गई  थी  ।

 से  अयकर  बाहरी  स्रोतों  जंसे  कि  मुखबिरों  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर
 तथा  विमाग  के  भीतरी  स्रोतों  से  एकत्रित  सूचना  के  आधार  पर  तक्लाशियां  लेता  मुखबरों  के  संबंध
 में  गोपनीयता  को  बनाए  रखना  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  होता  मौजूदा  मामलों  मुखबिरों  के  अस्तित्व
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 ओर उस्हें  पुरस्कारों  की
 अदायगी  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरों  को  प्रकट  करना  उस  विदवास  का  उल्लंधन  होगा

 जो  कि  गोपनीयता  को  बनाए  रखने  के  बारे  में  मुखबिरों  को  आयकर  विभाग  के  द्वारा  दिया  गया

 इसलिए  मांगी  गई  सूचना  को  प्रस्तुत  करना  जनहित  मे  संभव  नहीं  है  ।

 पिछड़  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  के  लिए  साथ  जतिक  वित्त  संस्थानों
 हारा  सहायता  देगा

 ]

 4308.  भ्रीमतो  गीता  मुखर्जो  :

 श्री  नारायण  चोबे  :  क्‍या  विश  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987-88  में  पिछड़  क्षेत्रों  मे ंपरियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  सार्वजनिक
 वित्त  संस्थानों  हारा  दी  गई  मियादी  ऋण  की  राष्ति  में  भारी  कमी  आई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके  कया  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एडआर्डो  से
 सभी  वित्तीय  संस्थाओं  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय
 ओऔद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  भारतीय  ओऔद्योगिक  पुनर्निर्माण  भारतीय  यूनिट  जीबन

 बीमा  साधारण  बीमा  राज्य  वित्तीय  निगम  और  राज्य  औद्योगिक  विकास  हारा
 पिछड़  क्षंत्रों  में  स्थित  एककों  को  मंजर  की  गई  सहायता  1936-87  में  3044  करोड़
 रुपए  से  बढ़कर  1987-88  में  3401  करोड़  रुपए  हो  गई  ।  इस  प्रकार  इसमें  11.7  प्रतिन्मत

 को  वृद्धि  रिकार्ड  की  गई  ।  इसी  अवधि  के  दोरान  इन  संस्थाओं  द्वारा  किया  गया  कुल  संबितरण

 2155  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  2644  करोड़  रुपए  हो  गया  अर्थात  इसमें  22.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  रिकाईड

 की

 रेल  सम्पत्ति  की  क्षति

 4309.  भो  बी०  तुलसो  राम  :

 क्री  बालासाहिब  बिले  पाठिल  :  क्या  रेल  मम्त्री  यह  बतामे  की  कप  करेंगे  कि  :

 गत  छः  महीनों  के  दोरान  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  और  अस्य  तत्तरों  द्वारा  रेल  पुलों भौर  पटरियों
 को  पहुंचाई  गई  क्षति  का  जोनवार  ब्यौरा  क्या

 बड़  ,  मध्यम  और  छोटे  नुकसानों  का  जोनवार  ब्योरा  कया  और

 सरकार  मे  रेल  पटरियों  और  पुलों  आदि  की  मरम्मत  पर  अनुमानतः  कितनी  धनराशि
 ध्यय  की  है  ?

 रैल  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  महाबीर  )  से  28-2-89  को  समाप्त  पिछले
 महोनों  के  ऐसी  क्षतियां  केवल  4  क्षेत्रीय

 |
 हुई  उनका  ब्यौरा  संलग्त  विगरण  में

 दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 दिनांक  स्थान  क्षति  का  ब्योरा  क्षेत्रीय  रेखये  धार
 के  अनुमानित  खत

 2  3  4

 सध्य  रेलने

 1-9-88  कि०  मी०  5$0/14-551/2  6.12  मी०  लम्स्य  एक  पटरी
 बंधक  हटाया  हुआ  पाया  गया
 था  और  0.7  मी०  की  दूरो
 पर  पड़ा  था  ।  फिशि  प्लेटें  70,000/-
 वोहू्ट  भी  निकाले  मे  थे  ओर  दि
 इध  र०उधघर  बिखरे  पढ़े  थे  ।

 21-9-88  कि०  मी०  999/11  दो  फिश  प्लेटें  और  4
 बोल्ट  गायब  गंये

 कि०  मी ०  952/5-6  एक  लोहे  का  बतंत  रेलपथ
 पर  पड़ा  था  ।

 कि०  मी०  1301  51  रेल  पथ  चाबियां  हटायो

 रहा  र-ब्‌  पायी  गयीं  ।

 27-10-88  कि०  मभी०  131/5  रेल  पर  लोहे  का  टुकड़ा  पाया
 गया  ।

 21-11-88  कि०  मौ०  576/5  दो  पटरियों के  अंतर के  बीच
 एक  पटरी  चाबी  फंसी  पायी
 गयौ  ।

 10-12-88  कि०  मो०  426/9  रेलपथ  पर  यो  पत्थर  रखे
 पाये  मये  ।)

 कि०  मी०  427/1  रेलपथ  पर  एक  पत्थर  रखा ह
 पाया

 19-12-88  —  कि०  मी०  988/9  15  रेलपथ  चाबियां  रेलपथ
 पश  पड़ी  पायी

 -2-2-89  क्रि०  मी०  1283/50-54  3/50-54  रेलपथ  से  44  पेंडरोल  10,000/-
 )  क्लिप  गायब  पाये  गये  ।

 उत्तर  रेलवे

 13-1-89  कि०  मो०  22/9-10  बम  विस्फोट  के  कारण  रेल
 और  पथ  को  क्षति  ।

 धु  धराता  स्टेशनों
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 सन  से

 1  2  3

 151  कि०  मी०  24/12-13  --

 16-1-89  और

 25|  कि०  मीं०  23/5-6

 26-1-89  और  खासा

 पूर्योत्तर  सोमा  रेलवे

 13-2-89  बिजली-फगुनागांव  बम  विस्फोट  के  कारण  रेल
 पथ  को  क्षति

 15-2-89  कोकरा  झा  र-सालाकाटी  --

 और

 16-2-89  2-89  ः
 18-2-89  फकीरांग्राम-कोक  राकार  --

 21-2-89  सप्तग्राम-टिपकई
 --

 1  -2-89  डांगतल-बसुगांव  पटरियों  को  हटाना

 19-2-89  खोयि  रबाड़ी-टांगला  पटरी  जोड़ों/फिश  प्लेटों

 को  खोलना

 4-11-88  ओल्ड  मालदा-मालदा  रैलपथ  फिटिंगों  और
 टाउन  परों  को  हटाना/जलाना

 7-12-88  सामुकतला  रोड-स्यू  --
 अल  पुਂ

 भा  र-सालाकाटी  -  --

 21-2-89  सोरभोग-क्व  रपेटा  रोड  --

 शक्षिण  रेलवे

 15-12-88  कि०  मी०  240/0-1  उपद्रवियों  द्वारा  लकड़ी  के
 शिवाड़ो  और  तोप्पूर  दो  सलीपर  जलाना
 स्टशानों  के  बीच

 16-12-88  2-88  कि०  मी०  32/13-14  विस्फोट  के  कारण  तीन
 मेचंरि  रोड  और  संट्ट्र  लकड़ी  के  स्‍लीपर

 डेम  स्टेशनों  के  बोच  ग्रस्त  पाये  गये  ।

 20.1-89  कि०  मी०  241/4-5  में  पुल  सं०  विस्फोट  के  कारण  गाड़
 188  पर  पेप्पाइस  और  पटरी  ओर  एक  लकड़ी  का

 मात्तुर  स्टेशनों  के  बोच  स्त्रोमर  अ्षकिश्स्त  पाया
 गया  ।

 7.00  लाख
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 बन  १५  +ननन  नननभभगगग  नानी  कील  ओन  तन  आन  वन  नज  अक+  अत  आल  लीन  अनननननी नाना  नाली  हनन  7  ता  की  अत  जन  ख  ि_िर॒  १  १  तन_+.्लनन्‍नन्‍न

 2  3  4

 21-1-89  कि०  मी०  116/2-3  विस्फोट  के  कारण  पुल
 अर्नी रोड  और  कण्णामंगलम  संस्या  298  के  निकट
 स्टेदानो ंके बीच  एक  लकड़ी  का  स्‍लीपर

 ओर  पटरी  की  निचली  कोर
 क्षतिग्रस्त  पायी  गयी  ।

 रेल  सेवाओं  को  रह  करना

 4310.  भरी  वो०  तुलसीराम  :

 भी  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 पिछले  महीनों  की  अवधि  के  दोरान  रहू  की  गई  रेल  सेवाओं  ओर  परिबतित  रेल  मार्गों
 का  जोनवार  ब्योरा  कया

 इसके  परिणामस्वरूप  रेलवे  को  कितनी  हानि  होने  का  अनुभान  भोर

 सरकार  द्वारा  इस  हानि  को  पूरा  करते  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  महाबीर  :  सूचना  इकटूठी  को  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दो

 गाड़ीवार  आमदनी/हानि  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 गाड़ी  सेवाओं  का  मार्गे-परिवतेंन  और  निलम्बन  अपरिहाये  परिस्थितियों  में  किया  जाता

 कानपुर  से  होफर  गूजरने  बालो  रेल  गाड़ियां

 4311.  श्री  बो०  तुलसीराणम  :

 भरी  जालासाहिब  विशे  पाटिल  :

 ओर  झरद  कया  रेल  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कानपुर  से  होकर  गृज रने  वाली  कुछ  रेलगाड़ियों  के  समय  ओर  मार्ग  में  हाल  ही  में

 परियतेन  किया  गया

 यदि  तो  ऐसी  रेलगाड़ियों  के  नाम  क्‍या  हैं  भोर  वे  कब  से  पुरानी  समय  सारिणी  और

 मार्गों  के अनुसार  चलाई

 इसके  परिणामस्वरूप  थात्रियों  को  होने  वाली  असुविध।ओं  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए  मोर

 सभी  रेलवे  जोनों  में  रेलगाड़ियों
 को ठीक  समय  पर  चलाने  के  लिए  क्‍या  कारयबाही  की

 गयी  है  ?

 रेल  मम्जालय  के  उप  मरत्री  महाथीर  :  जी

 एक  विवरण  संलग्त
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 (9)  वेकल्पिक  मार्ग  और  संसाधनों  को  उपलब्धता  के  अनुरूप  कतिपय  गाड़ियां  वैकल्पिक  मार्गों
 से  चलायी  गयी  स्टेशनों  पर  उद्धोषणा  प्रणाली/अस्य  माध्यमों  से  बार-वार  घोषणाएं  की  गयी
 टिकटों  को  वापसियां  भी  मंजर  की  गयो  थीं  ।

 सभी  क्षेत्रीय  रेलों  पर  गाड़ियों  के  नियमित  संचलन  को  बनाएं  रखने  का  हर  सम्भव  प्रयास
 किया  जा  रहा

 विधरण

 कानपुर  में  मिल  मजदूरों  के  आन्दोलन  के  कारण  मार्म  परिवर्तित  मेल/एक्सप्रेस
 गाड़ियों  के  नाम  तथा  उन्हें  उनके  सामान्‍य  मार्ग  से  चलाये  जाने  की

 तारीख  इस  प्रकार  है  :---

 Wo सं० गाड़ियां AAT मार्ग  हनन  3  स्‍जनगफएफऋफएरफगएगर

 ऋ०  सं०  गाड़ियां  सामाम्त  मार्ग  पर  चलाये  जाने
 तारीख

 मा
 अप  हावड़ा-कालका  मेल  27-2-89

 2.  2  डाउन  हावड़ा-कालठा  मेल  27-2589

 3.  डाउन-हा व  ड़ा-दिल्‍ली  एक्सप्रेस  27-2-589

 4.  अप  प्रयागराज  एक्सप्रेस  27-2-89

 5,  डाउन  प्रयागराज  एक्सप्रेस  28-2-89

 6.  अप  वातानुकल  एक्सप्रेस  28-2-89

 अप  वातानुकल  एक्सप्रेस  2'-2-89

 8५  डाउन  वातानुकल  एक्सश्रेस  28-2-89

 9.  अप  राजधानी  एक्सप्रेस
 डाउन  राजधानी  एक्सप्रेस  28-  2-89

 83  अप  गंगा-यमुना  एक्सप्रेस

 84  ढ।उन  गंगा-यमुना  एक्सप्रेस

 53  अप  अवध  एक्सप्रेस  3-3-89

 64  डाउन  अवध  एक्सप्रेस  ३-३3-89

 डाउन  तिनसुकिया  मेल  27-2-89

 अप  तिनसुकिया  मेल  27-2:89

 अप  वंशाली  एक्सप्रेस  27-2-89

 डाउन  बंशाली  एक्सप्रेस  27-  2-89

 अप  नीलाचल  एक्सप्रेस  28-2-89

 20...  डाउन  नीलाचल  एक्सप्रेस  27-2-89

 अप  मगध  एक्सप्रेस  28-2-89
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 22.  192  डाउन  मगध  एक्सप्रेस  28-2-89
 पर

 23.  श्री  अप  एन :  ई०  एक्सप्रेस  की

 24.  922  डाउन  एन०  ई०  एक्सप्रेस

 24.  802  डाउन  रांची  एक्सप्रेस  2-3-89

 26.  973  अप  शहीद  एक्सप्रेस  4-3-89

 27.  अप  प्री  एक्सप्रेस  28-2-89

 28.  40  डाउन  दिहलौ-हावडा  जनता  एक्सप्रेस  2-3-89

 29.  क्षप  अम्बई-गो  रखपुर  एक्सप्रेस  28-2-8%

 उड़ीसा  में  विश्व  बेंक  को  सहायता  से  सिचाई  परियोजनाएं

 श्री  सोमनाथ  रथ  :

 थी  भी  बललभ  पाणिप्रहो  :  क्‍या  जल  झंस्राधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्षव  बैंक  ने  उड़ीसा  में  बंक  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 कार्यास्वयन  के  भ्रष्ययन  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  विशेषज्ञों  की  नियुक्त  करने  के  बारे  में  आ।ग्रह
 किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बेक  आग्रह  को  स्वीक/र  नहीं  किया  जिसके  फलस्वरूप  बेंक
 ने  उड़ीसा  की  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  देना  बन्द  कर  दिया  और

 उड़ीसा  में  किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेक  से  घनराओ३ि  प्राप्त  हो  रही  है  अब
 तक  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जा  चुकी  है  और  अभी  कितनी  ओर  घनराह्षि  प्राप्त  होनी  है  तथा
 उससे  कब  तक  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्च  मंत्रो  कृष्णा  :  से  जी

 छड़ीसा  में  महानदी  बराज  पश्योजना  को  विदव  बेंक  की  सहायता  से  क्रियान्वित  किये

 जाना  जारी  इस  परियोजना  के  लिए  बिह्व  बेक  63.3  मिलियन  एस०  डो०  आर०  की  सहायता  के
 लिए  बचनवठ्ध  है  ।  इसमें  59.279  मिलियन  एस ०  डी०  आर०  की  राशि  31-1-1989  तक  व्यय की
 गयी  है  और  14.024  मिलियन  एस०  डी०  आार०  की  राशि  दोष  है  जिसे  31-3-1989  जो  कि

 ऋण  बन्द  करने  का  समय  प्राप्त  कर  लेने  की  आशा  है  ।

 गुजरात  के  बंदरगाहों  से  सम॒द्री  उत्पादों  का  निर्यात

 4313.  भी  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  वाणिक्ष्य  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-08  और  1988-39  के  दौर।न  गुजरात  के  बंदरगाहों  से  निर्यात

 किए  गए  समुद्री  उत्पादों  की  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्योरा  क्या

 कया  गुजरात  तट  से  किए  जाने  वाले  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  में  पिछले  तीन  वर्षो  से

 स्थिरता  बनी  हुई
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 यदि तो क्या इस स्थिरता का कारण बंदरगाहों पर समुचित सुविधाओं का न होना यदि.न तो इसके अम्य क्या कारण और मजसत तट से समुद्री उत्पादों के निर्यात में बृद्धि हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ? बाणिज्य मस्त्रालय में राज्य सम्त्री प्रिय रंजन दास : पिछले तोन वर्षों के दौरान गुजरात पत्तन से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए षष साग दा दम रु० 7040 27.89 6289 72 88 से फरवरी 89) हां । और एक मुक्य कारण यह है कि निर्यात योग्य श्रिम्प/मछली की कमी है| निर्यात पत्तनों पर अवस्थापना सम्बन्धी सुविध।एं भी अपर्याप्त गजरात समुद्र तट से समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है ; कल्चर्ड शम्प का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रिम्प पालन बढ़ाना और आइ० क्यू० एफ० श्रिम्प आदि मूल्य वर्धित मर्दों के उत्पादन को प्रोत्साहित सछुआरों को बेकों से ऋण श्री पो० पेंचालिया : क्या बिक मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि : क्या राष्ट्री यकृत बैंकों द्वारा मछुआरों को बिना ब्याज के अल्पकालिक ऋण ओर अप्रिंग राशि दिए जाने का विचार ओर यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा बया है ? बित मंत्रालय में आथिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री एडआईर्डो : नहीं । यह प्रएन ही नहीं उठता । सब्जियों और फूलों का निर्यात भरी सनत कमार मंडल : क्‍या बाणिम्य संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति द्वारा सब्जियों और फूलों के निर्यात के लिए किया गया सरकारी उपम अभी तक कोई प्रगति नहीं कर सका यदि तो इसके क्‍या कारण
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 इसे  सहायता  प्रदान  करने  तथा  हसे  शीघ्र  कायं  रूप देने  क ेलिए  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार है  ?

 जालिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रियरंजनम  दास  से  जंसा  कि  समिति

 ।  सूचित  किया  परियोजना  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋण  के  लिए  गारन्टी  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  आ  रही
 पह  समिति  का  कार्य  है  कि  परियोजना  की  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  वित्तीय  संस्थानों  को

 संतुष्ट
 कीट-नाशी  दबाइयों  पर  सोमाशुरुक

 4316.  भरी  बलबंत  सिह  रामबालिया  :

 क्री  बिनेक्ष  गोस्थामी  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कुछ  कीटनाशी  दवाइयों  पर  सीमाशुर्क  में  वृद्धि  की

 (w)  यदि  तो  किन-किन  कीटनाशी  दवाइयों  पर  शुस्क  में  बृद्धि  को  गई  है  ओर

 और

 सीमाझुल्क  में  वृद्धि  से  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में  इस  व  ष॑  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि

 प्राप्त  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्ण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  24

 1959  से  मिथाइल  प्‌राथिओन  ओर  बूटाक्लोर  नामक  तीन  बलक  कीटनाशी

 दवाइयों  तथा  क्लोरो  2,  6,  ड|ईथाइल-एन  एसिटानिलाइड  नामक  एक  कोटनाशी

 मध्यवर्ती  पर  आयात  शुल्क  दरों  में  वृद्धि  की  गई  थी  ।  मोनोक्रोटोफोस  तथा  मिथाइल  पेराथिओन  पर

 शुल्क  मूल्यानुसार  70  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  105  बूटाक्लोर  पर  90  प्रतिशत  से  105  प्रतिशत

 तथा  ।  बलोरों  2,  6,  डाईयाइल-एन  एसिटानिलाइड  पर  60  प्रतिशत  से  बढ़ाकर

 147.25  प्रतिद्षत  कर  दिया  गया  था  |  सीमा  शुल्क  में  किए  गए  इन  परिबतंनों  के

 प्रतिबर्थष  लगभग  6  करोड़  रुपए  का  राजस्व  लाभ  होने  की  आशा

 वित्तीय  संस्थानों  को  स्थापना

 4317.  भरी  बिनेक्ष  गोस्थामी  :

 क्री  बलबंत  सिह  रामबालिया  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योग  विकास  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  राहत  निधि  और  राष्ट्रीय

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  और  विकास  निगम  की  स्थापना  कर  दी  जता  कि

 बर्ष  1988-89  के  भाषण  में  उल्लेख  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  को  संभावना

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  से

 सरकार  ने  लघु  एवं  अति  लथु  उद्योगों
 की  विश्ीय  आवधयकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारतीय
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 सधघु  उच्योग  विकास  बेक  को  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  इस  संबन्ध  में  क्रियाविधि  को
 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास
 निगम  की  स्थापना  भी  कर  दी  गई  है  ।  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  राहुत  निधि  की  स्थापना  अभी  नहीं  हुई  है  ।

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विमान  भाड़  में  रियायतें

 भ्री  बलवस्त  सिह  रास  वालिया  :  क्‍या  बालिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विमान  भाड़  में

 कुछ  रियायतें  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  लिए  पहले  से
 लब्ध  रियायतें  के  अलावा  इस  समय  हवाई  भाड़  की  दरों  में  ओर  रियायतें  देने  क ेलिए  कोई  प्रस्ताव

 विद्या  राधीन  नहीं  है  ।

 नियत्ति  की  क्षत्रवार  उपलब्धि

 ]
 श्री  बज  मोहन  महूुंती  :  क्या  बालिल्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 किन-किन  क्षंत्रों  में  लक्ष्य  से  कम  निर्यात  किया  गधा  है,तथा  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 थोर

 इन  क्षत्रों  में  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  अध्य

 ब्योरा  कया  है  ?

 जाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्र  प्रिय  रंजन  दस  :  निर्यात  लक्ष्य  वित्तीय

 बर्चे  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ओर  इ  सलिये  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगःना  कठिन  है  जिन्होंने  इस

 समय  वर्ष  के  दौरान  लक्ष्य  पूरा  नहीं  किया  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 मसालों  का  आयात

 4320.  प्रो०  के०  थो०  थामस  :  कया  वाणिण्य  मस्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  जाथफल  और  जावित्री  का  आयात  मद  के  अम्तगेंत  लाने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  दिय्रा

 क्‍या  सरकार  मसालों  लगी  थ।यात-झुल्क  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 भारत  में  मसाल्ों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 (8)  क्‍या  मसालों के  आयात  को  ओ०  जो०  एल०  से  प्रतिबंधित  मदों  में  लाने  सम्बन्धी  नीति

 परिवतंन  के  कुछ  ही  दिन  पूर्व  खोले  गए  साख्-पत्र  खातों  को  रह  किया  भौर
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 ज्ञज्जयाः

 क्‍या  जून  में  मोसम  समाप्त  होने  के
 पश्चात  मसालों  के  हेतु  नए  लाइसेंस

 किए  जाएँगे  ?

 बाणिस्य  मग्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  प्रिय  रंजन  दासमु  :  इस  समय  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 (=)  तस्करी-रोधी  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  समूचे  देश  में  विज्ेषकर  मू-सीमा  के

 असुरक्षित  क्षेत्रों  समुद्री  तटों  और  अस्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड॒ढों  और  बन्दरगाहों  में  तस्करी-रोधी  उपायों

 को  तेज  कर  दिया  गया  है|
 :

 यह  सम्बद्ध  साथ  जनिक  में  निर्दिष्ट  पारगमन  व्यवस्था  से  नियन्त्रित

 (a)  जायफल  और  जावित्री  के  भायात  लाइंसस  अपेक्षित  नहीं  हैं  क्योंकि  इसकी  अनुमति  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  दी  है  ।

 काफो  का  निर्यात

 4321.  भ्रो  अय्यपू  रेड्डी  :  क्या  बालिक्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  वर्ष  1988

 के  दौरास  कुल  कितनी  मात्रा  में  कॉफी  का  निर्यात  किया  गया  और  उससे'कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त

 >  शाजिज्य  मंत्राशय  में  राज्य  भसत्री  प्रिय  रंजनदास  :  कैलेंडर  वर्ष  1988  के  दोरान

 अनम्तिम  रूप  से  काफी  के  कुल  निर्यात  81952  मी०  टन  हुए  जिसका  296.03  करोड़  रुपये
 '

 बिहार  से  आमों  का  निर्यात

 4322.  डा०  गौरी  शंकर  राजहुंस  :  क्या  बालिल्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 क्‍या  उत्तरी  बिहार  से  आमों  का  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ।  कक

 बाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  उत्त  र  बिहार
 से  आमों के  निर्वात  के  में  अमी  तक  कोई  निश्चित  प्र  योत  नेहीं  दिया'गयाਂ  संसाधित  खाद
 उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  बिहार  से  आर्मों  को  निर्यात  योग्य  क्वालिटी  के  सम्बन्ध  में  जानकारी
 एकश्र  करने  का  प्र  यास  कर  रहा  है  ।

 जाल  रेल  परियोचनाएं

 4323.  प्रोਂ  नारायण  चप्य  पराक्षर  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  पह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छठी  योजना  के  दोरान  चलायी  गयी  रेल  लाइनों/लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने
 सम्बन्धी  परियोजनाओं  के  रूप  में  चालू  परियोजनाओं  का  आंक्षिक  अथवा  अल्तिम  रूप  से  यूरा  करने  का
 लक्षद्र  आठबों  योजना  के  लिए  भिर्धारित  कर  दिया  गया

 148



 '(|0  लिखित  उत्तर
 ०.4...  og  ववशनशननननिनननिननिककिलिकिक

 यदि  तो  ऐसी  परियोजनाओं  के  जोनवार  नाम  क्या  हैं  जिन  पर  छठी  योजना  से  काम
 चल  रहा  है  और  जितके  लिए  सातवीं  योजना  के  दौरान  भी  पूरा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 को  छोड़कर  प्रत्येक  मामले  में  उनके  भांशिक/अन्तिम  रूप  से  पूरा  करने  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  और

 जज  ८

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  ऐसी  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  किस  तारीख  तक

 लक्ष्य  निर्धारित  किये  जाने  की  संभावना  हैं  और  प्रत्येक  परियोजना  का  जोनवार  ढ्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सांघयराव  :  से  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  पर

 को  रापुट-रायगढा  नयी  लाइन  परियोजना  के  मचिली  गुडा  रायगढ़  लंड  को  छोड़कर  जिसे  31-3-1991
 तक  खोले  जाने  का  लक्षप  निर्धारित  किया  गया  है  ।  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  की  मई  किसी  अस्य

 नयी  लाइन  या  अमान  परिवर्तन  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आंशिक  या

 अन्तिम  रूप  से  प्रा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  अन्य  नयी  लाइन  या  आमान  परिवतंन

 परियोजनाओं  के  पूरा  करने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  आठवीं  योजना  के  दौरान  घनराहि  की  उपलब्धता
 -  पर  निर्श्वर  करेगा  ।

 बेंक  क्ालाएं  खोअना

 4324.  थो०  नासयण  चम्द  पराहार  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  धताते  को  करेंगे

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  यूको  बेक  जंसे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही
 की  है  जिन्होंने  सातवीं  पंचवर्षीयवःयीजना  के  दोरान  बतं॑  मान  शाखा  ल/इसेंतिंग  नीति  के  अस्तगंत  ग्रामीण

 क्षत्रों  में  केन्द्रों  का आबंटन  किए  जाने  के  पहचात  अपनी  शाखाएं  खोलने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  ऐसे  सभी  बेकों  के  नाम  कया  हैं  और  राज्य-वार  उन  केन्द्रों  के नाम  कया  हैं

 जहां  पर  इन  बेकों  ने  अपनी  शाखाए  खोलने  से  इम्कार  दिया

 बया  इन  केन्द्रों  को  अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  को  आवंटित  किया  गया  था  जिसके  परिणाम
 स्वरूच  प्रानीण  क्षेत्रों  में'हन  बेक  शाखाओं  के  खोलने  में  अत्यधिक  गड़बड़ीਂ  औरਂ  विलम्ब  हुआ  है  क्षौर
 तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 क्‍या  ऐसे  दोषी  बंकों  को  शहरी  क्षेत्रों  में  अपनी  शाखाएं/विस्तार  शाखा  खोलने  को
 त्साहित  किया  जाएगा  ओर  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  दोपी  बैंकों  की  अपेक्षा  प्राथमिकता  देकर  अपनी

 ऐसी  शाखाएं  अथवा  विस्तार  शाख।एं  खोलने  हेतु  लाइसेंस  दिए  जाएंगे  जिनक  लिए  उन्होंने  आवेदन
 किया  है  ?

 वित्त  ससत्रासय  में  ग्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एडप्राडों  :  से
 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  निरन्तर  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बैंकों  को  कुछ
 सीमाओं  तक  उन्हें  जारी  किए  गए  लाइसेंस  वापस  करने  को  अनुमति  प्रद।न  की  गई  बशतें  कि  उम्हें
 शाखाए  खोलने  में  कोई  कठिनाई  हो  रही  हो  ।  ऐसेक  केन्द्र  अन्य  बेंकों  को  दुद्यारा  आवंटित  किए  गए
 भरे  ताकि  बेंकिय  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  सर्के  ।  बतंमान  शाखा  लाइसेंतिंग  नीति  के  दौरान  यूको  बेंक
 के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  सहित  छह  अन्य  बको  ने  2।  लाइसेंस  वापस  किए  जिसकी  प्रतिशतता
 उन्हें  जारी  किए  गये  कुल  लाइसेंसों  की  तुलना  में  बहुत  कम  वर्तमान  नीति  अवधि  के  दौरान  इन
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 छह  बैंकों  को  प्रमीणएवं  अध-दाहरी  केन्द्रों  के लिए  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  तथा  उनके  द्वारा  वापस  किये

 गए  लाइसेंसों  की  संश्या  नीचे  दी  गउ  है  :  --

 बेंक
 का  नाम

 लाइलेंसों को  संख्या
 जारी  किए  गए  बापस  किए  गए

 भारतीय  स्टेट  बंक  724  11

 सिडिकेट  बैंक  75  2

 केनरा  बैंक  125  1

 युनाइटेड  बेंक  आफ  इ  डिया  126  4

 केबोलिक  सी  रियन  बंक  लि०  2  2

 घन  लक्ष्मी  बंक  लि०  1  ।

 जोड़  1053  21

 ये  21  केन्द्र बाद  में  अन्य  बंकों  को  दुबारा  आंबटित  किये  गये  जिन्होंने  इन  केन्द्रों  में  शाखाएਂ

 लड़ने  के  वास्ते  अपनी  इच्छा  जाहिर  की  वापस  किये  गए  एवं  आबंटित  किए  गए  केन्द्रों  के
 वार  एवं  बेक-वार  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  बए

 चर  कि  भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  संबद्ध  पहलुओं  को  घ्यात  में  चयनात्मक  आधार  पर
 लाइसेंस  वापस  करने  फी  अनुमति  प्रदान  की  गई  थी  तथा  वापस  किए  गए  केन्द्रों  को  संरुपा  नाभमात्र

 की  इसलिये  कोई  तनिबारक  उपाय  करने  का  सवाल  आवष्यक  नहीं  समझा  गया  ।

 विवरण

 वापस  किए  गए  एवं  दोबारा  आवंटित  किए  गए  केन्द्रों  के

 राज्य-बार  एवं  बेंक  वार  भाम
 +  +  «ीी  ७33०  —epee  +  ७»  वकाजमक  बा

 राज्य  का  नाम/लाइखेंस  वापस  किए  गए  दोबारा  आदबंटित  किए
 वापस  करने  वाले  बेंक  केल्‍द्रोंके  नाम  गए  बेंक  का  नाम

 का  नाम

 उत्तर  प्रदेश

 भारतीय  स्टेट  बेंक  अन्द्रनगर  अलकनमन्दा  ग्रामोण  बैंक
 --  मेथान  +तर्देव --

 --  भांडसोर  बैंक  आफ  बड़ौदा

 तमिलनादु

 भारतीय  स्टंट  बेंक  बूबटीपट्ट  बेंक  अ।फ  इण्डिया

 पंडवकक्‍्कस

 --  कमलमपु  डो  --

 कोडामाड्‌
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 +्तलाीीभी  लता  5  लीन  ना  ना  हिना  हज  अिननितभिनी  वतन  लतधनीयओओ  हित  ला  सिर >  ना

 --  मारप्परी
 समाथोड़्‌  -

 --  आनंदवाड़ो  साउथ  इंडियन  बेक  (०
 --  पिलू  दबम  अभी  आशंटित  नहीं  किया

 गया

 सिडिकेट  बेंक  अरंगलदुगंम  +-तदेव  --
 -  तिखूबंदपुरम

 केनरा  बेंक  अरेपलायम

 कंघधोलिक  सी  रियन  बेंक  लि०  जम्ब  कुलम  साउथ  इंडियन  बेंक  लि०

 --  टी०  सुब्बलापुरम  -..

 घन  लक्ष्मी  बेंक  लि०  कमलापुथुर  बेंक  आफ  बड़ीदा

 सणिप्र

 युनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  कांगचुप  भारतीय  स्टेट  बैंक
 --  तामची

 लीरंगथम
 लः  रडथिग  -

 अनुकस्पा  के  आधार  पर  रोजगार

 4325.  प्रो०  सारायण  अ्द  पाराकर  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मृत  रेलबे  कर्मचारियों  के  आश्रितों  द्वारा  अनुकम्पा  के  आधार  पर  रोजगार  के  लिए
 पेद्दा  किये  गये  कोई  मामले  दस  पांच  वर्षों  ओर  तीन  वर्षों  से  अधिक  समय  से

 नियुक्ति  हेतु  अब  भी  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  जोनदार  प्रत्येक  श्रेणी  में  ऐसे  कितने  मामले  हैं  और  तत्सम्बन्धी  अभ्य  ब्यौरे

 क्या  तथा  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  ओर

 ऐसे  मामलों  को  एक  निश्चित  समय  सीमा  के  अस्तगंत  किसी  तारीख  तक  निपटाये  जाने
 की  सम्भावना  है  और  क्या  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  दौरान  इस  सम्भन्ध  में  कोई  संयुक्त  प्रयास
 किये  जाएंगे  ?

 एल  मंत्राल्य  के  उप  मंत्री  महाबीर  :  से  (1)  31-12-1988  तक  की  सूचना
 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 किसानों  द्वारा  ऋणों  को  बापसी

 4326.  प्रां०  भारायण  अन्य  पराशर  :  कया  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  रांज्य  ने  इस  उदंदय  से  कि  किसान  अपना  सहकारी  ऋण  समय  पर  बापस  करें
 ब्याज  छूट  योजना  आरम्भ  की

 यदि  तो  किन  राज्यों  में  यह  योजना  आरम्भ  की  गई
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 +  +  बना  में किसानों की सहायता के  ........  -

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  इस  टिप्पणी  के  साथ  इस  पर
 शापलि  की  है  कि  सरकारी  बंकों  के  माध्यम  से  राज्य  द्वारा  ब्याज  सहायता  का  लोभ  किसानों
 ऋण  बकाया  होने  की  स्थिति  दुबारा  ऋण  नहीं  दिया  जा  सकता  ओर

 किसानों  को  अपना  ऋण  लौटाने  में  किसानों  की  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  हारा
 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवः  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मन्जी  एडआर्डो  :  ओर

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ब्याज  छुट  योजना  आरम्भ
 मध्य  के  पदिचपी  आन्भ्र  '

 उड़ीसा  और  एक  संघ  राज्य  क्ष  पांडिचेरी  में  चल  रही  थो  ।

 और  उक्त  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सहकारी  बंकों  द्वारा  आरम्भ  क्वी  गई  ब्याज  छ्ट
 योजना  भारतीण  रिजवें  ओर  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विक्रास  बंक  ब्याज  ऋणों  के
 रूपान्तरण  आदि  के  बारे  में  जारी  किए  गए  अपने  मार्गनिदेशों  का  उल्लंघन  माना  उपयुक्त  स्थिति  ,

 को ध्यान में रखते राष्ट्रोय कृषि और ग्रामोण विकास बेक ने सभी राज्य सहकारी बकों और राज्य भूमि विकास बेंकों के प्रबन्धक निदेशकों को संबोधित दिनांक 29 के अपने परिपक्ष के तहत तब तक पुनवित्त सविधाएं रोक दी थीं जब तक कि संबंधित संस्थाएं इस आशय का एक वचन नदेदें कि वे भारतीय रिजवं बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बंक द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों का पालन करेंगी । राष्ट्रीय क्रषि और ग्रामीण विकास बेंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य को सभी राज्यों में पुनवित्त सुविधाएं फिर से आरम्म फर दी गई क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में स्थित सहकारी बेंकों से अभी तक आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है । फरूंखाबाद-कानप्र-लखन%-सेक्दान को रेल लाइनों को बदलना ] 4327. श्री सी० जंगा रेडडी : क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया सरकार ने लखनऊ मीटर गेज लाइन का केवल कानपुर-लखनऊ सेक्शम का ही बड़ी लाइन में बदलमे निणंय किया और यदि तो इस छोटे से खड़ की रेल लाइन को बदतकर राज्य की र/जघानी से फरुंखाबाद सहित अनेक जिलों को बंचित किए जाने के कया कारण हैं ? रेल मंत्रालय के उप संत्रो महाबोर हां । कानपुर-लखनऊ मीटर लाइम खण्ड के बड़ी लाइन में बदलाव के बाद जिला केन्द्रों तथा लखनऊ के बीच रेल सम्पर्कों पर कोई प्रभाव नहीं फरूंखाबाद के यात्रियों को कानपुर में ही मीटर लाइस से बड़ी लाइन की तथा बड़ी लाइन से मीटर लाइन की ब दलनी होभी । सरकारी कमंज्ारियों को वेतक-का भुगतान - ] 4328. श्री कमला प्रसाद कया विक्त मरत्री यह बताने“को कृपा करेंगेकि :
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 बग्या  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  को  ये  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  जिम  सरक।रो  कमैचारियों  के
 वेतन के  चेक  बेकों  में  जमा  किए  जाते  हैं  उन्हें  चंक  महीने  की  पहली  तारीख  को  वेतन  का  भमतान  करने
 से  इन्कार  न  चाहे  उन्हें  वेतन  के  जंक्र  विनम्ब  ले  प्राप्त  हों

 यदि  तो  क्या  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिनमें  महीने  के  पहले  सप्ताह  में  प्रस्तुत  किए  गए  ज़ंक
 बिना  भुगतान  के  वापिस  लौटाए  गए

 यदि  तो  छ्के  क्‍या  कारण  कोर

 उक्त  अनुदेशों  को  लागू  करने  के  लिए  उठाए  गए  का  डे

 विश  मंत्रालय  में  अर्स्दाक  कार्य  पलण्यत्मः  में  ऋत्मप  भंत्रो  शरद  भार्डो  :  से
 सिविल  लेखा  मंनुअल  के  केच्द्रीय  श्वररार  के  कूमंचारिकों  को  बेतत  करा  मुगतान  सरकारी
 कर्मंथ।री  की  इच्छा  पर  नकद  अथवा  अंक  के  जरिये  किया  जाता  है  ।  जो  सरकारी  कमंचारी  अपना  बेतन

 क  द्व
 रा  लेना  चाहता  है  वह  किसी  बेंक  में  क्लाता  खीलता  है  जहां  वह  चक  जमा  करकाता  है  और

 भुगतान  क्रम  करता  कुछ  सित्िल  मंत्रालयों  में  क्तिकत  श्रल  मेश्वर  आता  (mike  श्रार०  एल०
 प्रणाली  अपनाई  जाती  है'निसके  अनुसरर  सम्बद्ध  भुस्ताब-पब्व  लेडा  अफिकादियों  हरा  राजपत्रित

 अधिकारियों  के  बेतन  के  चंक  सीधे  ही  सम्बन्धित  अधिक।रियों  के  बेंक  के  श्ाते  में  जमा  कराए  जाने  के
 लिए  नमित  बैंकों  को  भेज  दिये  जाते  हैं  ।  घ्‌  कि  मुगतान  एवं  लेखा  अधिकारियाँ  दह्वारासंईधित
 क्रारियों  की  हकवारी  की  क्॑ंच  करने  के  पहणात  वेतय  क्रेंकी शो  फ्रो  तर्मकों  इस  संबंध
 में  भ्गतान  सवं  लेखा  कार्यालय  से  अनुवेशों  के  खाते  में  रस्में  अयग्रे अस्प  श्र ना-कऊने  के  क्‍िह-कैकों
 को  कोई  हतापी  अनुक्षेश  मारी  भहीं  क्रिए  जा  सकते  ।

 उत्पाद  शुल्क  के  मामलों  में  केस्लीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों

 का  सम्नलित  होता

 4329.  करी  कमलत  ज़्लाद  कलह
 :  कया  खिम्र  मरवी  वह  श्ताते-को  कृपा  तकरेंगे

 )  णिछले  बारह  महीनों  के  दौरान  उत्पाद  शुल्क  की  कवित  चोखाकड़ी  में  केल्द्रीज  उत्वाक  झलक
 के  कितने  अधिकारी  सम्मिलित  पाये  जिसे के  परिणामस्वरूप  केश्त्रीय  उत्पत्द  श्रूक  का  कम
 किया  गया  और  पिछले  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  उक्त  आंकड़ों  की  वर्तमाल  स्थिति  क्या  है

 क्‍या  उनके  मामलों  में  कोई  जाँच/पृूछताछ  दी  गई  है  औजौर  उतका  निपटारा  कब  तक  किये

 जाने  की  संभात्रना

 क्या  आयकर  विभाग  द्वारा  मारे  गए  छापों  से  उनके  पास  उनको  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  के

 अनुपात  से  अधिक  सम्पत्ति  होने  का  पता  कशा  ओर
 हे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बित  संत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  ए०  के०  पांखा).:.(क)  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 विश्व  त  रेलभाड़ियां

 4330.  भरी  बनवारो  लास  :  हयः  देख  मंदी पढ़  ऋााडे को  प्र  करेंगे
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 क्या  का  प्राथमिक  क्षंत्रों  क ेअतिरिक्त  भी  अश्य  अनेक  रेल  मार्गों  पर  विद्युतीकरण
 कार्य  प्रारम्भ  करने  का  कोई

 :  यदि  तो  उन  रेलगाड़ियों  और  रेल  मार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  अगले  एक  वर्ष  के

 दोरान  विद्य  लोकरण  किया  और

 इस  कार्य  पर  अनुमानतः  कितनी  धनराशि  ब्यय  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रैल  मंत्रालय  में  डप  मंत्री  महायोर  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सोजाला-रत्तागिरि  रेल  परियोलना

 4331.  भरी  हुसंतन  बलथाई  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कितने  नए  रेल  मार्गों  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा

 क्‍या  नगोथाना-रश्मारिरि  रेस  मर्ग  के  बारे  में  अब  तक  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका
 यदि  इसके  निर्माण  की  मंजरी  कब  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेस  मध्यालय  में  उप  जरजो  भहादोर  (5)  किये  जा  रहे  सर्वेक्षणों  तथा  89-90  में
 ब्रस्तावित  सर्वेक्षणों  की  जोनवार  सूथी  89-90  के  लिए  अनुवान  की  माँगे  मांग  संक्या  1  1

 के  अनुबर्ध  में  दो  गयी  यह  पुस्तिका  बजट  प्रलेखों  के  साथ  सभी  संसद  सदस्यों को
 दो  जा  चुको  है|

 से  आप्ला-रोहा  लाइन  का  भाग  है  ओ  पूरा  हो  चुका  है  ओर  जिसे
 यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया  रोहा-रतमागिरी-मंगलोर  बेस्ट  कोस्ट  लाइन  के  होष  भाग  के
 लिए  किये  गये  ताजा  सर्वक्षण  के  आधार  पर  इस  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  थो  बना  आयोग  को  गिभारार्थ
 तथा  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्ताव  मेजा  गया  योजना  आयोध  ने  मंगनोर-उदुपी  खंड  के  निर्माण  के
 लिए  स्थीकृति  प्रदान  कर  दी  है  तथा  उसे  89-90  के  बजट  में  हामिल  कर  लिया  गया  आगे  की
 कारंवाई  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निमंर  करेगी  ।

 बेंकों  को जमाराशि  एवं  ऋण  योजनाओं  से  संबंधित  प्स्तिकाएं
 मेपाली  भ  था  में  जारो  ररना

 4332.  भोमती  डो०  के०  भण्डारी  :  ब्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  जमाराशि  एवं  ऋण  योजनाओं  से  सम्बन्धित  पुस्तकाएं  केवल  बंगला  एवं
 अंग्र  जो  भाषाओं  में  प्रकाशित  की  जाती  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  सिक्किम  ओर  दाजिलिंग  के  बहुसंहयक

 जो  केवल  नेपाली  भाषा  बोल  तथा  समझ  सकते  सरकार  के  विभिम्त  विकास  कार्यकलापों  में
 भाग  नहीं  ले  पाते

 क्‍या  सरकार  का  जनता  के  हित  में  इन  पुस्तिकाओं  को  नेपाली  भाषा  में  प्रकाशित  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विल  संत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मजो  एश्भार्डो  :  से

 सरकारी  क्षेत्र  के  बंक  अपनी  आवश्यकताओं  एवं  अपेक्षाओं  के  अनुसार  विभिन्त  जमाराशि  योजनाभों  तथा

 ऋण  योजनाओं  से  सम्बन्धित  अपनी  पुस्तिकाएं  हिन्दी  भोर  अस्य  क्षेत्रीय  भाषाअ  |  में  प्रकाशित

 करते  पश्चिम  बंगाल  एवं  सिक्किम  की  राउय  स्तरीय  बकर  समितियों  के  संयोजस  बेकों  से  नेपाली

 भाषा  में  प्स्तिकाएं  प्रकाशित  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करने  के  लिए  कह  दिया  गया  है  ।

 बिस  मंत्री  को  अ्ंधार्त्रियों  के साथ  बेटक

 4333,  श्री  मर  सिह  सूयंबंधी  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्होंने  20  1989  को  अथंश।स्त्रियों  के
 साथ  पूर्व  बंठक  को

 यदि  तो  अधंधा  स्त्रियों  ने  कया  सुझाव  और

 इनमें  से  कोन  से  सुझाव  स्वोकायं  हैं  भ्लोर  कोन  से  सुझाव  स्वीकार  नहीं  हैं  तथा  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मस्त्ालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआडों  से
 भी  20  को  अथंधास्त्रियों  के  साथ  हुई  बेठक  में  बहुत  से  सुझाव  दिए  मए  थे  ।  इनमें  अम्य

 सुझावों  के  साथ-साथ  रक्षा  व्यय  पर  पात्र  मामलों  में  आथिक  सहायता  के  उपयोग  को  सीमित
 सामान्‍य  ब्याज  दरों  में  कटौती  और  सिंचाई  के  क्षत्र  में  अधिक  निवेश  करने  कृषि  उत्पादन  में

 सुधार  मूल्यों  पर  स्वास्थ्य  और  आंवास  पर  अधिक  अपने  सामान  को
 अधिक  स्पधत्मिक  बनाकर  निर्यात  संवर्धन  को  प्रोत्साहित  सुविधा-बंचित  व्यक्तियों  के  लिए
 सामूहिक  संगठन  अनुमानित  कराधान  लागू  रोजगार  के  अवसरों  के  संब्धल  के  लिए
 उपाय  सरकाी  उद्यमों  की  कार्य  कुशलता  में  सुधार  करना  और  वस्तुओं  के  उत्पादन  आदि  बढ़ाने
 के  लिए  निवेश  में  वृद्धि  करना  शामिल  है  ।

 2.  अ्थंधास्त्रियों  तथा  अन्य  संगठनों  एवं  व्यक्तियों  द्वारा  दिए  गए  सुक्राथों  को  सरकारी  नीति
 तेयार  करते  समत  ध्यान  में  रखा  जाता  है  !

 बिहार  के  बकों  में  लमाराधशि  और  प  जीनिवेश

 ]
 4335.  श्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिंह  :  कया  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |क  :

 बिहार  बेंकों  की  कुल  जमाराशि  की  कितने  प्रतिशत  राशि  का  पृ  जीनिवेदा  राज्य  के  विकास
 तथा  किसानों  फे  लाभ  के  लिए  किया  गया  है

 कया  राष्ट्री  यकृत  बैंकों  द्वारा  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुसार  पर्याप्त  प  जीमिवेश  नहीं  किया
 गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिहार  के  संतुलित  अधिक  विकास  के  लिए  अन्य  प्रभावी
 कदम  उठाने  का  विभार  भौर
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 बिहार  के  संतुलित  आर्थिक  विकास  के  लिए  मंविष्य  में  अनु  रण  किए  जाने  वालें  प्रस्तावित
 मा्शनिर्देज्षों  का  कला  है  २?

 विश  सम्त्रालय  में  आदि  कार्य  विभाग  में  राय  मश्त्री  एडआर्डो  ओर
 भारतीय  रिजय  वेंक  से  उपलब्ध  सूचना  के  सिंतम्जर  1988  के  अन्त  में  बिहार  राज्य  में

 बेंके  जमाराधियों  कौ  तुलना  में  ऋणों  ऋण  का  अनुपात  38.97  प्रतिशत
 इसके  दिसम्बर  1987  के  अंत  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंकों  न ेबिहार  राज्प्र  में  सरकारी  एवं  अर्थ
 सरकारों  निकायों  की  विभिन्‍न  फ्रत्तिभतिप्रों/शपसोें/बांछों/डिवेंबरों  में  11122.76  करोड़  रुपए  को  रकम
 का  निवेश  किया

 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बंकों  से  बिहार  में  अपने  ऋण  जमा  अनुपात  को  बढ़ने
 के  लिए  कहा  है  |  ग्रामीण  ऋणीं  के  क्षंत्र  भारतीय  रिजये  बंक  ने  सेवा  क्षेत्र  के  अंतगेंत  नमित

 ग्रमौण  एवं  अधं  शहरी  शाखाओं  से  घिंभिन्न  का  वा  की  संभावंसां भों  का  साथधाभीपू्थ  क  मूल्यांकन  करने

 के  बाद  प्रत्येक  गाँव  के  लिए  ऋण  योजना  तंथार  करने  के  लिए  भी  कहा  है  ।

 झनिथासो  भारतोयों  ह।रा  निवेश

 4335.  थी  राम  क्षय/प्रसादसिह  :  क्या  दिस  मस्जीयह  कतांमेंकी  कफ  करंगे  कि  :

 ($)  कया  अनिवासीਂ  मारतीयों  ने  भारत  में  और  अधिक  निवेश  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 (w),  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 कहि  नहीं  सोेलस्का  सरकार  का  विक्रਂ  भारतीयों  द्वारा  भोर  अधिक  निषेश
 जफाक्तिकर्मे  ताकि  वेश  को  आर्क्क  स्थिति  सुदृढ़  बताई  तो  तत्सम्बल्धी
 भ्पीरत  धया:है।  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 किसि-सराउलप  में  आर्िक  कार्य  विभाग  में  राज्य  अग्त्री  रुख्भाशों  :  और
 विदेशों  में  भारी  में  निवास  करने  वाले  भारतीय  मूल  के  श्यक्तियों  भारत  में  अ।नी  पूजी  का
 निवेश  करने  के  इरादों  को  ठीक  से  जान  लेना  कठिन  है  ।

 और  इस  समय  कोई  विनिर्दिष्ट  प्रस्ताव  विश्वाराधोन  नहीं  तथापि  विद्ञमान
 योजनाओं  भौर  विनियमों  की  समीक्षा  बराबर  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  पर  आवश्यक  होता है
 उपयुक्त  परिवतंन  कर  दिए  जाते  है  ।

 मुख्य  आयात  ओर  मिर्यात  नियंत्रक  हरा  जारो  किए  मए  अनुप्रक
 आयात  लाइसे च

 4337.  थी  रामाध्य  प्रसाद  बिह  :  क्या  बर्फशदज्य  मम्णी  अनुधूरक  आयात  लाइसेंस  के  बारे  में
 24  1989  के  अतारांकित  प्रदन  संश्या  471  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अप्रंल-जनवरी  1988-89  के  दौरान  मुक्य  आयात  ओर  नियत्रक  द्वारा  जिन  मामलों में
 अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  जारी  किये  गये  उनका  तारीश्ष-बार  व्यौरा  ओर  कारण  क्या
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 वर्ष  1988-89  में  किस  तारीख  को  अनुपूरक  लाइसेंस  समिति  की  बेठक  मुक्यालय  में  हुई
 ओर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जाजलिज्य  संजालय  में  रफज्य  अंज्री  प्रिय  रंजन  दास  :  प्रफ  लाइसेंसों  के  ब्योरे

 संलग्न  में  दिए  गए

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  मुख्यालय  प्रक  लाइसेंस  समिति  की  बेठकों  की  तारोखें  संलग्न

 में  दी  गई

 इन  मामलों  में  पूरक  लाइस्रेंस  जारी  करने  का  तथा  मौजूदा'पू रक  लाइसेंसों  में  संशोधन  का

 अनुमौंदन  मुरुय  आयात  ब  निर्यात  द्वारा  मामलों  के  गुणावगुण  की  यान-में  रखकर  किया  गया

 157
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 हा
 करन  ईे

 बैहुराष्ट्रीय  लिगेमों  को  प्रोत्लाहुन

 4338.  श्रो  रामाञ्॒य  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  विल्ल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देह  में  बहुराष्ट्रीय  नियमों  को  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तस्सम्बर्धी  ब्योरा  भर

 यदि  तो  हसके  कया  कारण  हैं  ?

 बिस  मस्जालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में
 सुम्प

 मरी  एडुआड्डो  फेलो  रो

 लिखित  उत्तर

 विवरण

 वर्ष  198९-89  के  दौरान  प्रतिप्रक  लाइस्रेंस  समिति  के  मुख्यालयों
 की  बेठकों  की  दिनांक

 क्रमांक  गेर-इस्पात  मदों  के  लिए  क्रमांक  इस्पात  मर्दों  के  लिए

 1...  14-4-1988
 ॥

 |... |...  25-4-1988

 2...  23-5-1१88  2...  30-5-1988

 3...  16-6-1988  3...  23-6-1988

 4...  7-7-1988  4. *..  22-7-1988

 5...  28-7-1988  5...  25-8-1988

 6...  18-8-1988  6...  20-9-1988

 7...  हैं
 '

 7...

 8...  8...

 9...  9...

 ..

 पु

 भारत

 में  निवेश  करने  के  लिए  बहुर।ष्ट्रीय  नियमों  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  भहीं  है  ।  तंथांपि  उन  सभी

 निवेशों  का  स्वागत  किया  जाता  है'जो  हमारी  नीति  के  अनुरूप  हौते

 और  यह  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीयक्त  बंकों  को  लारक्षित  तिथि

 4339. भी  सॉँभाजो  राव  ककाड़े  :  क्या  बिस॑  भन्‍्त्री  बह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  आरक्षित  निधि  रखने  को  पद्धति  जारी



 ;7ल्‍चिखिक/छत्त  र  ;  BE  1989
 जन  नदी  -  वी जी  नशकीककीी

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  छेक्रें  हवघरा  उबत  आरहित  +िधि  का  प्रयोग  बरने  के  सम्बन्ध
 में  कोई  मागेनिदेश  जारी  किए

 कया  बेक  श्लातों  को  लेखा  प्रीक्ष७कउ़ते  श्रमय  उक्त  आरक्षित  निधि  की  भी  लेखा  परीक्षा
 की  जाती  है  गौर  उनके  समुचित  उपयोग  को  सुनिधिचित  किया  जाता  ओर

 शो  तल्कम्क्रन्धी  ब्योराक्‍या

 वित्त  म्जालप  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  एडपार्डो
 बेफकारी  विनियमन  1949  को  घारा  17  के  भारत  में  निगमित  प्रत्यक

 कारी  कम्पनी  को  एक  प्रारह्नषित  निधि  स्थापित  करनी  होती  है और  उफकत  भंधिनियम  की  धारा  29  के
 अम्तगंत  तेयपर  किये  यए  लाभ-हानि  लेख  में  प्रत्येक  वर्ष  दिखाए  गए  में)से/लथा  किसी  लाभांश  की

 घोषणा  एहले-लग्स:के  कम  कम  20  प्रतिशत  को  बराबर  को  राकि  इस।प्रतरक्षित  निधि  में  अतरित

 करनी  होते है  |  कोई  बे  क  का  री  कम्पनी  प्रारक्षित  निधि  में  स ेअथब&क्षेथ  रू  फ्रीयमियम  छपते  में  से  किसी

 रकम  का  किक्षरोजन  करती  है.तो  इस  तथ्य  की  सूचना  भारतीय  रिब्रद्धं  शक  देनी  होती  जिसमें

 करने  की  स्पष्ट  करनी  होती  हैं  ।

 और  बेककारी  विनियमन  1949  की  29  के  अधोन  तेयार  किए
 गए  बेंकों  के  हुलन-पत्र  ओर  लाभ-हानि  लेख  की  सेला  परीक्षा  लेखापरीक्षक  के  रूप  में  अहूंताप्राप्त
 व्यक्ति  दर  और  उक्‍त  अधिनिवम  की  धारा  30  (3)  के  अनुसार  करभो  होतीਂ  है  तथा  लेक्षापरीक्षक  को
 अध्य  बातों-के  अपनी  में  ये  बताना  होता  है  कि  लाम-हानि-शेशा  सेखाब!िधि  के  साभ
 अथन  है  के/सही  कोष  को  दाता

 में  औद्योगिक  एककों  को  भारतौय  स्टेड“लैंक  विस्तीय
 सहायता  प्रदान  करना

 4340.  श्रो  ए०  चाल्स  :  क्‍या  बिल  मम्त्री  यह  बताने  की  कप करेंगे.कि  :

 बर्ष  1988-89  के  यैशन,केटसमें आचु,ओ  भर  के  एककों  को  भारतीय  स्टेट  बेक
 हारा  कितनी  धनराशि  को  विश्लीय  सहायता  प्रदान  की

 उक्त  सहायता  से  कितने  लोगों  को  लाध्न  प्राप्त  और

 पिछले  दो  बर्षों  की  तुलना  में  पिछले  वर्ष  कितनी  सहायता  दी  गई  ?

 बित्त  मग्ज्रालय  भें  आर्थिक  कार्य  विभागों  में  राज्य  भर्ती  एड  मारो  भारतोय
 स्टेट  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1988-89  के  वो  खक  केकल  गिक  एककों  को

 LS  28.  हपृए को  वित्तीय  सूह  यहा  प्रदान  है  ।

 (8)  ,अरइत्लीय/ईरिफ्रव  क्िटूजित  है  कि
 आत  केरल  में

 लब  औद्योगिक  एककों  के  नाम  बाद ये  क्लोट,बंक  के  होन  ाज  शातों  में  अप्रिमों  को  70.55
 करोड़  रुपए  की  रकम  बकाया  थी  ।  जून  1  987  के  अम्त  में  क[यं  निष्पादन  की  तुलना  पिछले  दो  ब्षों  के
 भआंकड़ों  से  की  जा  सकती  है  जो  नीचे  दिए  गए

 बर्थ  स्ततों  फी  संश्यां  बकाया  रकम
 में  )  )

 जून 2 “30.56 जून 2 35.07
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 जप

 बेकॉ-में  रण  फीरह  आर्किलर

 4341.  झओरी  के०  क्श  क्लिम्भश्नरी थे  हं  बतेने की  फपी  करेंगे

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामोण  विकास  बैक  तंथाਂ  र।ध्तींथकृत  धंकीं  हारा  निधारित  मॉमेदण्ड
 के  अनुसार  एग्रीकल्चरल  फील्ड  आफिसरों  को  कितने  किसानों  के  खातों  का  सर्वेक्षण  करना  पड़ता

 ग्रामीण  शाल्षाओं  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकार  योंਂ  दास  किसके
 करमंचारी  सहायता  के  लिए  दिए  जाते

 क्या  प्राथमिकता  क्षेत्र  को  ऋण  देने  के  लिए  प्रुरुष  कार्यकारों  अधिकारी  उत्तरदायी
 ओर

 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  में  राज्य  मंत्री  एडआडों  राष्ट्रीय
 कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  चमे  हुए  जिलों  की  उन  सभी  ऋण

 जहां  पर  ऋण  संवितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  जिए  प्रायोगिक  परियोजना  चलाई  जा  रही
 प्रतिकृधि  क्षेत्रीय  भधिका री  506  खाते  का  मामक  के  लिए"कहा  भाश्तीक  रिजर्थ  बेफ

 ने  सभी  अनुप्रफिक  वाशिड्यिक  बैंकों  मेਂ  कहा  है  किलसेत्र  की  भौवष॑नलिक  विक्तःपोदित  कृषि
 कार्य  के  स्वरूप  ओर  प्रकार  तथा  कारबार  के  आकार  जैसे  विभिन्‍न  तत्थों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि
 क्षेत्रीय  अधिकारियों  की  संहर्या  के  वास्तविक  मूल्यांकन  करे  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  बंक़ों  को  ग्रामोण  ास्षाओं  में  कमंच।री  प्रत्येक  के  प्रबंधन  ह्वारा

 नि्धेन्‍रितं  मानकों  के  ल्ाधारं पर  रखे  जाते  हैं

 और  भांरतीय  रिजव  बेक  ने  प्रायंमिकर्ता-प्राप्त  क्षेत्र
 को

 ऋण  देनें  के  लिए  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  हैं  ।  इन  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन  पर  तिमाही  विवरणों  के  आधार  पर  नजर  रखी  जातो

 सरकारी  खेत  के  सभी  यकों  ने  प्राकमिकतां जे  को  दिए  जानें  वाले  का
 लक्ष्य  पार  कर  लिया  है।यह  लक्ष्य  उनके  अल  बकाजाਂ  अश्रिमी  40  प्रतिशत

 यर्बा  से  रानी  को  सपलध्यता

 4343,  क्री  कै+  रामजस  कया  अर्च  संसा्चिन  मंत्री  पह्‌्यतमने  की  कुंदी  करेंगी कि  :

 (%)  देश  में  एक  बर्ष  में  वर्षा  स ेकितना  पानी  उपलब्ध  होता  और
 '

 वर्षा  का  कितना  ब्रशिंतशपाली  7

 विचाई  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाता  मूर्ति  में
 ष्तिस  जाता  हैं  और  (५)  बमुद्द  में

 चला  जाता  है  ?

 जल-संसाधन  मसत्ालय  में  राज्य  मप्त्रो  क्ष्णां  भर  !  लपनग  $00  -

 मिलियन  हेकटर  मीटर  हिमपात  सहित  व  बिक  वर्षा  में  स ेलगभग  12  प्रतिष्दत  सिंचाई  के  लिए  उपयोग
 होता  है  और  लगभग  ।2  प्रतिशत  भूजत  के  वॉबिकਂ  पुन॑भैरण  कॉम  आता  है  तथा  क्षेष
 वाष्पीक रण  तथा  कल  की  हा  नियों-के  सर्द  पे  बह-अात्ता-है  १

 आर  प्रदेश में  ईगा  पीड़ित  व्यक्तियों  को  बेकों  हार  लेहीयतों
 4344.  श्रो  बो०  शोभगाहहइबर रांव  :  कया  बिंसे  मंत्रों  धह्‌  बताने  की  $  पा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्रें  3]  1959
 --+.........क्‍.ब_बल>+मन«+ममममममकननन-न-मनन नमन  न  नननननन++3++  नमन  ने

 क्‍या  सरकार  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  दिसम्बर  1988  के  दंगों  सें'पीड़ित  व्यक्तियों  को  ऋण
 प्रदान  करने  के  लिए  वाणिण्यिक/राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  कोई  अनुदेश  जारी  किए

 (w)  यवि  तो  तत्तम्बंन्धी  ब्योरा  क्या  भौर

 दंगा  पीड़ित  कितने  व्यक्षिययों  को  सहायता  दी  गई  तथा  उन्हें  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितनी
 घनराधि  प्रदान  की  गई  ?

 विस  सम्त्रासय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राक्ष्य  मग्त्रो  एडआ।डों  ओर
 भारतीय  रिजव॑  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  आन्प्र  प्रदेश  में  दंगों  के  बाद  दंगा  पीडितों  को

 सहायता  प्रदान  करने  के  वास्‍्ते  जनवरी  तथा  फरवरी  1989  में  बकों  के  नाम  अनुदेश  जारी  किए  थे
 जिनकी  मद्य  बातें  ये  हैं

 (1)  दंगों  से  प्रभावित  का  इमारतों  की  मरम्मत  तथा  नवीकरण  के  लिए  सायधि  ऋण
 मजर  करना  ।

 (2)  दंगों  में  हुई  पुनर्वास  के  लिए  आवश्यक  समय  द्ा  यूनिट  की  आय  पंदा  करने  की
 क्षमता  के  आधार  पर  वर्तमान  सावधि  ऋणों  को  किस्तों  का  उचित  पुर्ननिर्षारण/स्थगन  ।

 (3)  बतंमान  मानकों  के  अनुसार  क्षतिग्रस्त  मकानों  की  मरम्मत/पुननिर्माण  के  लिए  आवास
 वित्त  ।

 (4)  आटोरिक्शा  और  अन्‍य  लघु  उद्योगों  खुदरा  व्यापार  तथा  सेव  ओं
 जैसे  व्यावसायिक  धंधों  को  जारी  रखने|फिर  से  स्थापित  करने  के  वास्ते  दगा
 पीड़ितों  को  नये  ऋण  देना  ।

 (5)  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  समाज  के  कमजोर  वर्गो  को
 सामान्य  रूप  से  ओर  अन्य  प्रयोजनों  लिए  500/-  रुपये  तक  उपभोक्ता  ऋण  देना  ।

 आश्ध्र  प्रदेश  के  लिए  राज्य  स्तरीय  बेंकर  समिति  में  संयोजक  बेक  आनन्‍्ध्रा  बेक  ने  सूबित
 किया  है  कि  दंगाग्रस्त  जिलों  में  फरवरी  1989  के  अन्त  तक  800  से  अधिक  लोगों  को  2.35  करोड़
 रुपये  की  सहायता  दी  गई  है  ।

 पोत  बहन  पूर्थ  तथा  पोत  बहन  बाद  थेंक  ऋण

 *.  4345.  भरी  भद्र  इयर  क्‍या  बिंस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कण  सरपार  ने  पोत  वहन  पूर्व  तथा  पोत  वहन  बाद  बेंक  ऋण  की  ब्याज  दर  में  कमी
 करने का  मिर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसको  य्ुरुय  बातें  हैं  ?

 विश  मसजालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  ओर

 भारतीय  रिजव॑  दबेंक  ते  सूचित  किया  है  कि  तिर्यात  ऋण पर  ब्याज  को  दरें  1  1989  से

 घटा  दी  गई  हैं  जिम्॒का  ड्पौरा  सलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 1.  लदानपर्थ  ऋण

 1.  180  दिनों तक
 2.  180  दिन  से  अधिक  और  कुल  मिलाकर  270  दिनों  तक

 रिजवं  बेक  की  पूर्व  अनुमति

 नकद  प्रोत्साहन  अ।दि  के  बदले  जो  भारतीय  निर्यात  ऋण
 गारंटी  निगम  द्वारा  गारंटी  शुदा  90  दिनों  तक

 2.  लवानोसर  ऋण

 ].  संक्रमण  अवधि  के  लिए--मांग  हुंडी
 विदेशी  मुद्रा  व्यापारी  संघ

 2.  मियादी  दिनों  तक  निर्यात  हुई  की  मियादी

 अवधि  भारतीय  विदेक्षी  मुद्रा  व्यापी  संघ  द्।रा

 निर्धारित  संक्रमण  अवधि  और  जहू  कहीं  लागू  होता
 छट  की  भवधि  सहित

 3.  भारतीय  निर्यात  ऋण  गारंटी  निगम  लिमिटेड  द्वारा  गारंटी
 हादा  सरकार  से  प्राप्य  नकद  णुल्क  वापसी
 आदि  (90  दिनों

 4.  अनाहरित  धंष  (99  द्विनों  तक  ।

 5.  लदान  की  तारीख  से  एक  वर्ष  के  अन्दर  देय  प्रतिधारण
 राशि  के  बदले  माल  के  (90  दिनों

 4.  आऑस्थणित  ऋण

 180  दिनो  से  अधिक  की  अवधि  के  लिए  आस्थगित  ऋण

 4.  श्स्क  बापसी  ऋण  1976

 सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  अनन्तिम  रूप  से  प्रमाणित
 दाल्क  वापसी  पर  (90  दिनों

 ड
 5.  निर्यात  ऋण  जिसका  अस्यया  उल्लेख  न  किया  गया  हो

 8.65

 8४.65

 8.65

 8.65

 8.65

 8.65

 ब्याज  मुक्त

 ब्याज  दर  में  0.85  से  2.00  प्रतिशत  वाधिक  तक की  कटोती की  गई  14.00 से
 15.50

 केरल  को  मश्स्य  पालन  विकास  परियोजना  के  लिए  कृथंत  रो  ऋण

 4346.  श्री  भद्गेदवर  तांती  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुबंत  ने  क्ींगा  मछली  पालन  हेतु  केरल  की  मत्स्य  पालन  विकास  परियोजना  के

 लिए  कोई  ऋण  दिया
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 लिखिक्त  उत्तर  31  1989  '

 ऊपर  कक  पक  स-फिे फिसससफललससमण्यसय  AS
 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  नई'जकिश्ली  में  हाल  ही  में  किसी  सम  मभौते  पर  हस्ताक्षर

 किए गए  और

 यदि  तो  उसको  मुश्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड़ों  फंलोरी  :
 से  24  1989  को  हस्ताक्षर  किए  गए  एक  करार  के  अरब  आध्थिक  विकास  के
 लिए  कुबत  कोष  ने  झींगा  किस्म  की  केरल  मत्स्य  विकास  परियोजना  के  लिए  ?0  लाख
 कवती  दीनार  35  करीडे  का  ' ऋण  जिसका  उद्ूदेय  अण्डंज

 कीड  मिल  तथा  प्रयोगशाला  सुविधाओं  के  साथ  लगंभग  1500  हेक्टेयर  क्षेत्र  मेंਂ  क'भों/तालावों  का
 विकास  करना  इस  ऋण  पर  4.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  और  0.50  प्रतिशत  श्रव्चिवर्ष
 की  दर  से  प्रभार  लगेगा  और  इसकी  वापसी  अदायभी  1-8-1994  से  प्रारम्म  होने  वाली
 30  अद्धं-वाधिक  बंराबर-बराबर  की  किस्तों  में  की  जाएंगी  ।

 जनरल  लाइसेंसਂ  नोति  के  अम्तगंत  कतिपय  प्‌  जोगत

 बस्तुंओं  का  आयात

 4347.  श्री  भव्व  दबर  तांती  :

 थो  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  बालिज्य  मन्त्रो  यह  बताते  कीसकंपा  करेंगे  कि  :

 क्यासरकार  मशीब  भोजारोंਂ  तथा-बस्त्रों  से
 -  सम्कध्फिति  18  बस्तुओं  के

 आयात  को  ओपन  जनरल  लाइससਂ  नीति  के  भन्तमंत  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  है  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  )

 बानिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  वास  जोर  आयात
 तथा  निर्यात  1988-91  कीਂ  घोधशतके  ' समय  मशीकी-ओजाएोंਂ  की  ।  5  ६मर्देऔर  बस्त्र  मशीनरी
 की  17  मर्दे  खुले  सामान्य  लाइसेम्स  के  अधोन  आवाल  के  प्‌  जीमत  माल  की  शृंत्रीਂ  में  थीं
 1,  लण्ड  इसके  प८च.त  इस  सूची  में  मशीनी  आजारों  की  14  मर्दे  और  वस्त्र  मशीनरी  मर्दे
 हामिल  की  गई  है  और  मशीनी  ओजारों  की  3  मर्दे  सूचों  से  हटा  दी  गई  आयात  तथा  निर्यात
 मीति  सार्वजनिक  सूचनाओं  को  संसद  पुस्तकौलय  में  उपलब्ध  है  ।

 अलगारिया  के  साथ  व्यापार  समझौता

 4348.  भ्रो  भैद्र  इबर  तांती  :  गया  धाजिभ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ने  हाल  ही  में  बुलग।रिया  के  साथ  किसी  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्ष  र किए
 और

 यदि  तो  उसको  मुख्य  बातें  कया  हैं  !

 जाणिज्य  संक्मरण्य  में  +रा्य-भंक्रे  सन  दास  भ्‌

 बुलगारिया का  व्यापार  मुबत  विदेशी  मुद्रा  में  होता  ऐसे  वाधिक  व्यापार  संलेख  नहीं  बनाए
 जाते हैं  जो  रुपये  में  भुगतान  करने  वाले  देशों  पर  लागू  होते  भारत-बुलगारिया  स्थाई  काय॑  दल  की
 27  फरवरी से  |  1989  तक  नई  दिल्ली  हुई  बंठक  में  समस्त  कार्ववत १२  हस्ताक्षर  किए  गए
 जिसमें  ब्ष  1989  के  दोरान  150  मिलियन  सं०  रा०  भकरीका  डालर  के  व्यापार  कारोबार  के  लिएਂ
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 AO  1941  उत्तर
 क्डटड सो  िज++  नीखताताासफससक्सनअकस:कफसफफसफनसनडफउरफफससफफफसअ:8नक्‍्डमस  अससक शक  कफस-स  सअबसनकफफफ

 सूलिय़ों  की  है  ।  इसमें  से  75  मिलियन  सं०  र/०  अबरोकी  डालर  प्रत्येक  के  हिस्से  में
 आयेंगे  ।  भारत  से  निर्यात  की  सूची  में  ये  मुख्य  म्दे  शामिल  हैं
 काली  लोहु  निटवियर  व  परिष्कृत  चमड़ा  और  चमड़ा  मशीन  के

 इलैक्ट्रॉनिक  मिट्टी  ,  हटाने  वाले  अन्य  मशीनें  तथा  उपस्कर  जिनमें  वाहन
 शामिल  बुलगारिया  से  आयात  की  सूथ्री  में  शामिल  प्रमूख  मर्दे  अलोह  मेटल

 मोनोएचिलीन  प्‌  प्लात्टिक  हस्पात  औषधि  व  आादि
 तथा  मशोीनी  मर्द  जैसे  खाश्  संसाधन  हलंबटानिक  कंप्यूटर  आदि  :

 व्यापार  मिल  रा  प्रधार

 4349.  भ्री  गोपाल  कृष्ण  थोडा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  लिगम ते  हकअश्य  चिर्वातकों  क ेलाभ  के  लिए  इसके  द्वारा  तेयार

 विभिम्न  योजनाओं  से  लोगों  को  अवगत  कराने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 यहू  कदम  कद  चार  से  बचने  के  लिए  डठाया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योर्ता'क्या

 बाजिल्य  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  दास  गौर  एस०  टी०

 सी  ०;  केल्लगउद्कईष था  छनके  वशायिक-सहयोतियोस्के  लाभ  के
 जल  ए-व्यपर्क  वितरण  हेतु

 समय  पर  चनिम्दा  योजनाओं  के  ब्यौरे  प्रसारित  करने  का  निदचचय  किया  है  ।

 :  हों  ।

 अइनः  शहीं  छकत३  ।

 पंचेश्थर  बांध

 एबी  ]
 4  भ्री।हुरीश्ष  शावत  :  क्‍या  जलप्स  साधन  मंत्री  मह  बत।ने  की  कृरश्करंग

 क्या  नेपाल  ने-पंचेएवर  बांध  के  निर्माण  के  धारेਂ  में  अपने  क्षेत्र  में  सर्वक्षण  कार्य  आरम्भ

 करने  के  लिए  आवश्यक  अनुमति  दे  दी

 (ल)/खंदिशहां।  तो  क्या  हक  सस्द्प मे  नेपाल  के  क्षेत्र  कांयो  किवाण्जा  रहा  और

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दोरान  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  खब  करने
 का  विधभार  है  ?

 ललਂ  संत्त  धन  अंजालय में  साक्ष्य  संत्री  कष्णा  :  तहों  ।

 ओर  अश्त  नहीं  उठते  ।

 रेलबे  कमंचारियों  '  के  प्रेडों  का  निर्धारण

 ]
 4351.  भरी  हरोश  रावत  :  क्या  रैल  खत

 यह  अताने  को छृम/कररेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  31  1989
 नि  ऑन  7  एन  अल  जन  ली  अससननममनन  जे  जनम  अन्‍ननन

 कया  रेलवे  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  ग्रेडों  का  पुनः  निर्धारण  करने  का  कारय॑

 चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिण  लागू  होने  से  पहले  ही  पूरा कर  गया

 यदि  तो  कया  पूर्व  रेलवे  के  घनबाद  डिवीजन  में  वाणिज्यिक  विभाग

 लिपिक/टिकट
 ऋलेक्ट्स  टिकट  जाँचकर्ता  में  कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  के  प्रेडों  का

 निर्धारण  परा  कर  लिला  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सहाबोर  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सऊदी  अरब  के  साथ  सहयोग

 4352.  श्री  आर०  एम०  भोये  :

 क्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्या  थाणिश्य  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सऊदी  अरब  का  एक  उच्च  स्तरीय  दिष्टमण्डल  भारत  आया  था  और (  हृ

 भारतीय  रियों  तथा  सरकार  के  साथ  बातचींत  को  थी

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या

 दो  देशों  के  बीच  सहयोग  बढ़ासे  के  लिए  कोन-कौमन  से  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया

 सऊदी  अरब  द्वारा  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  रियायतो  सहायता  का  ब्योरा  कया  है  ?

 वाणिल्य  मश्जालथ  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  से  (@)  भारतीय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल.परिसंध  के  निमन्त्रण  पर  सऊदी  अरब  से  व्यापारियों  के  एक  प्रतिनिधि

 कण्डल  ने  दिनांक  26  1989  से  5  1989  तक  भारत  का  दोरा  किया  ।  प्रतिनिधि  मंडल

 ते  भारतीय  व्यापारियों  के साथ  अन्य  बातों  के  साथ-लाथ  सऊदी  अरब  ओर  भारत  में  संयुक्त  उष्म

 स्थापित  करने  की  सम्मावनाओं  पर  विचा  र-विमशं  व्यापार  ओर  निवेश  से  सम्बन्धित  द्विपक्षीय

 मामलों  पर  भी  विच्ार-विमशं  परन्तु  सऊदी  अरब  प्रतिनिधि  मंडल  ने  वि+/सहायता

 की  कोई  पेशकण  नहीं  की  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  ओर  सलिज  तथा  थातु  ध्यापार  निगम  को  निर्यात  बढ़ाने
 को  योजनायें

 4353.  भी  एस०  बो0०  सिदनाल  :

 क्रो  एस०  एस०  मुरडडी  ;  क्‍या  बाजिश्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  ब्यापार  निगम  और  खनिज  धातु  व्यापार  मिगम  ने  गैर-सरणीकृत  निर्यात

 को  नए  तरीके  से  बढ़ावा  देने  की  योजनाएं  तंयार  को  है

 क्या  इस  दिशा  में  कोई  ठोरु  प्रस्ताव  तैयार  किए  गए

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 इससे  गँर-सरणीक्ृत  निर्यात  में  कितनी  बद्धि  हौने  की  सम्भावना  है  ?

 बालिस्य  मग्वालय  में  राज्य  सन्नी  प्रिय  रणनदास  :(  से  राज्य  व्यापार
 निगम  ने  विद्यषकर  गैर-सरणीबद्ध  मर्दों  के  अपने  निर्यात  बढ़ाने  के  मिए  हंतेंक  कदम  उठाए  हैं  इन  कदमों

 हिं  कऋशिल

 निर्यातकों  को  वित्तीय/विपणन  और  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करना  ।

 मदों  और  नये  बाजारों  का  विकवस  करने  के  लिए  एक  निर्यात  व्यापार  विके/स  दल  का
 प्रझन  काना  ।

 -  भारतीय  निर्यातकों  को  बेहतर  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  ग्राहक  सेवा  केक्र  खीलना  |

 को  कच्चा  माल  सम्बन्धी  सहायता  देने  के  लिए  ओ०  जी०  एल०  फर  कच्चे  माल
 की  आयात  योजना

 ह

 -  विदेक्षी  मुद्रा  आय  बढ़ाने  के लिए  अपतटीय  व्यापार  बढ़ाना  ।

 की  उनके  अश्विम  लाइसेंसीं  पर  बेनजीन  की  सप्लाई  ।

 के  अ्वर्सीद्वीप  कोकतों  पर  एकललबाण्ड  मेहियोल  उफ्तधप  कड़ा  दा  ।

 Wa  छोटे  तिल  मल्मकरों  के  लिश  बउुक  ओश्य  अले  मल  सफकून  को  जमा  बस  ता  ।

 __  एस०  टी०  सौ०  ने  गैर-सरणीबद्ध  निर्यात  बढ़ाने  की  उपबु कक  योजनाओं  की  ध्यान में  रखते

 हुए  शाक्रमी  कर्ष  वें  अपने  शेड  कषस्भीकरा
 निर्याल  के  तर  में  80  अतिशक्ष  की  छड्ि  करने  का

 अनुमान  लगाया  है|

 खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  ने  भौ  भ्रपने  गेर-सरणीक्द  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम

 उठाए  इनमें  शामिल

 आघार  पर  सध्माग्य  बाजारी  को  चुनिस्दा  तरोके  से  अभिज्ञात  करना  ।

 मदों  की  सप्लाई  के  धरेलूं  त्रीतों  का  अनिन्दा  विकास  करता  जिन्हें  चुनिभ्दा  बाजारों
 में  यढ़ाफा  जान्ल  हो  |

 __  नये  निर्यात  बाजारों  में  भारतीय  उत्पादों  को  बेहतर  प्रवेश  दिलाने  के  लिए  परियोजना
 प्रति  व्यापार  जेसी  नीतियों  का  क्रककोग  ।

 के  भीतर  ही  शक  संबतनात्मक  संडकृति  का  समन  करता  ओ कि  भैर,क३णीवद्ध  मदों
 के  निर्श्ात  हे  ब्रोर  अभिषुत्ष  की  ।

 विपणन  प्रश्षग्घत्त  सम्कम्लित  किक  कं  छत़ाह-कंस०छनों  के  महल  प्रक्रिक्षण  प्रदान
 करना  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  के  गेर-सरशीबद्ध  निर्यात  बब  1984-85  में  20.13  करोड़  क्पणे  मर्य
 के  प्र ेकिछ्तु  वन्न  1987«88  में  बढ़कर  39%  करोड़  Fo  मूसा  के  ब्रढ़नने  के  लिए

 इपरोडत  उप्नान्न  हारी  रखते  के  प्रेसी  ऋपप्मा  है  कि  एम  पृद्र०  टी०  के  गेरव्सणप्रीढ़ढ़  निर्म़नात  में

 मागामी  वर्षों  में  पर्याप्त  वृद्धि  होगी  ।
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 जाय  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सूक्ष्म  स्तरोय  योजनायें

 4354.  क्री  थो०  कुण्ण  क्‍या  थाणिक्य  मन्जोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  चाय  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वद्धि  करने  के  लिए  सूक्ष्म  स्तरीय  योजनार्ये

 तेयार  कर  रही

 यदि  तो  चाय  उत्पादन  में  कब  से  वृद्धि  होने

 क्‍या  हस  कार्य  को  आरम्भ  करने  के  लिए  देश  में  सर्वप्रथम  नीलगिरि  जिले  का  चाय  बागान
 लगाने  के  लिए  चुना  गया

 क्‍या  नीलगिरि  के  समान  ही  कर्नाटक  में  किन्हीं  जिलों  में  चाय  उत्पादन  के  लघु  क्षेत्र  में
 विस्तार  की  ऐसी  सम्भावना  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बालिल्य  मस्जालय  में  राज्य  सगत्री  प्रिय  रंजन  दास  मुस्यो  :  भौर  (a)  वर्ष  1988
 की  पहली  तिमाही  के  दोरान  भारत  के  रुभी  चाय  बागानों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  वर्ष  1988
 से  आरम्म  करके  सात  वर्षों  को अवधि  के  लिए  अपने  विकास  कार्यक्रम  तेयार  अलग-अलग
 बागानों  द्वारा  तेयार  विकास  कार्यक्रमों  का  क्रियास्वयम  होने  पर  यह  भ्ाश्ञाਂ  की  जाती  है  कि  अगले
 सात  बर्षों  में  उत्पादन  में  बहुत  बुद्धि  हो  जाएगी  ॥।क्‍

 नीजबिरि  जिले  के  अलाबा  कछार  जिले  के  कुछ  बागानों  के लिए  भी  विचार-विमश्ं  किए
 गए  हैं  ।  ह

 भोर  कर्नाटक  में  के  जिले  में  चाय  क्षेत्रके  विस्तार  को  संमावनाएं  पाई  गई  अभी
 तक  1850  हेक्टेयर  क्षत्र  चाय  की  उपज  के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया

 बंगलौर  में  रेल  रोको  आम्दोलन

 4355.  भ्रो  थो०  कृष्ण  राय  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करं गे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  रेलवे  आदि  के  विकास  के  लिए  हाल  हो  में  बंगलोर  में  रेल  रोको
 आम्दोलन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 आन्दोलन  करने  काले  लोगों  की  मुख्य  मांगें  क्या  ओर

 उन  मांगों  के  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  फ्ा  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  हां  |

 ढा०  राजकुमार  फैन्स  एसोसिएशन  ने  17-2-1989  को  कर्नाटक  राज्य  में  रोकोਂ
 प्रदर्शन  में  माग  लिपा  ।

 इनकी  मांगों  में  कताटक  के  लिए  अलग  रेलवे  जोन  की  स्थापना  बेंगलूर  शहर
 के  लिए  परिक्रमा  रेल  को  व्यवस्था  कर्नाटक  में  कस्तड़ियों  को  रेलवे  नौकरियों  में  तरजीह  देना
 शामिल  ता
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 भारी  वित्तीय  तंगी  को  देखते  हुए  रेलवे  फिलहाल  कोई  नया  जोन  सूचित  करने  पर  विचार

 नहीं  कर  रही
 परिक्रमा  रेलवे  किसी  हहर  में  शहरों  परिवहन  की  जरूरतों  को  प्रा  करने  की  योजना  होती  है

 इसलिए  हस  संबंध  में  स्थानीय  प्राधिकरणों/राज्य  सरकार  को  पहल  करनी  होती  है  |

 मोजूदा  नीति  के  अनुसार  रेखवे  में  भर्ती  परीक्षा/साक्षात्कारों  में  निष्पादन  को  देखते  हुए
 अवगुण  के  आधार  पर  की  जाती  किसी  क्षेत्र  अथवा  राज्य  के  लिए  कोई  कोटा  नहीं  होता  है  ।

 चित्रदुग-रायदु्ग  रैलले  मार्ग

 43  6.  भ्री  वो०  कृष्ण  राज  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  चित्रदुगं-रायदुर्ग  रेल  लाइन  के  निर्माण  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 ओर

 इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाथीर  :  चित्रदुर्ग-चल्लाकेरे  खण्ड  पर  मिट्टी
 संबंधों  काम  ओर  पुलों  का  निर्माण  का  प्रगति  पर  मोलकलमुरू-रायदुर्गं  खंड  का  अधिकांश  मिट्टी
 सम्बन्धी  कार्य  पूरा  हो  चुका  समग्र  प्रगति  14  प्रतिशत

 काय॑  का  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  को  उपलब्धता  पर  निभंर

 जान्ट्रियल  में  जनरल  एप्रीमैंट  मान  टेरिफ  एच्ड  ट्रेड  बार्ता

 4357.  भी  राम  बहाइर  कया  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1988  में  मास्कियल  में  मंत्री  स्तर  को  जवरल  एप्रौमेंट  भाग
 टैरिफ  एण्ड  हुड  वार्ता  में  भाग  लिया

 यदि  तो  भारतीय  श्रतिनिधिमभ्डल  में  शामिल  प्रद्मस्पों  के भाम  तथा  पदों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  तीन  मुख्य  क्षत्रों  मे ंअसहमति  के  कारण  अपनी  स्वीकृति

 नहीं  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दात  :  भात  ने  उदम्बे  बहुपक्षीय
 ब्यापार  वार्ता  दौर  समान्‍्धी  बाता  समिति  की  माम्ट्रियल  में  5  से  9  1988  को  हुई  मस्त्रिस्तरीय

 बैठक  में  भाग  लियां  था  ।

 भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  में  शामिल  सदस्यों  के  नाम  संशम्त  विवरण  में  दिए  गए

 और  हालांकि  माम्ट्रियल  बैठक  की  बार्ताओं  में  ककर  किए  गए  अनेक  क्षेत्रों में
 नतीय  प्राप्त  हो  गए  ये  लेकिन  धार  विश्वों  वस्त्र  तथा  सुरक्षा  कृषि  तथा
 बोदिक  संपत्ति  अधिकारों  का  व्यापार  से  संबद्ध  पहलू  )  पर  कोई  सहमति  भहीं  हो

 मुख्य  क्षेत्रों  पर  सहमति  हो  गई  थी  इसलिए  अन्य  मदों  के  नतीजों  के  व्यापार  वार्ता  श्वमिति  को

 प्रा
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 1989  #  प्रधम  सत्हाई  मैं  होने  वही  अगली  ईठक  तेके  के  लिए  €३गित  करे  लिंया  पैयीं  है  शोकि  इस

 बेठक  में  विषयों  के  समूचे  पेकेज  की  समीक्षा  की  जाएगी  ।  यह  निर्णय  सबंश्म्मति  हे  लिको  गयीं  थीं

 भौशि  भारतीय  प्रशिसितरिमण्दल  ते  हंस  बारे  में  कोई  प्रतिकल  घिचारे  व्यक्त  मेजहीं  किए  ।

 *  बबरण

 श्री  बिनेश्न  वाणिश्य  मन्त्री  ।

 3  ,  श्री  ए०  एन०  बालिज्य  मस्मालय  |

 3,  श्री  एस७०  जे०  एस०
 भारत  का  ओटावा  ।

 4.  श्री  एम०  सचिव  विदेश

 5.  श्री  एस०  पी०  भारत  का  स्थायी  जेनेका  |

 6.  श्री  मोस्टेक  सिह  विक्षप  प्रध्मत  मस्बी  कार्यालय  |

 7,  लो  ५०  दो०  अतिरिक्त  उस्योग  मम्तालय  ।

 8.  श्री  ए०  संयुक्त  कौनणिस्य  भल्वाॉसल

 9.  भ्रीਂ  रेल ०  ऋरते  भा  जस्टाकों  |

 10.  श्री  पो०  एक०  रज्की कक  भ्र७र्थ  भॉरंक का  सकापीं  खोने  वा

 11:  और  शंकेट  थैरजिज्ल  माली  के  मिली  सचिव  $-

 :  ~  :
 जिलय  चैंक  हरा  शहायता

 '  रा

 ००
 -  सो  दे  जा  जैंभे  ?  २वी  किस  भेत्री  देह  बतेति  की  कंपी  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  विश्व  बेंक़  की  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु
 कुछ  को  जाएं  प्रश्तुत्का

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 केम्द्रीय  सरकार  ने  उपयुक्त  योजनाओं  के  सम्बस्ध  में  क्या  निर्भय  लिया  है  अंधवा  लिए
 जॉगे  की  संतान  हैं  !

 विर्स  भंत्रालय  में  अधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  से
 एक  बहु-राज्य  सड़क  जिसके  भागीदार  राज्यों  में  राजस्थान  मौ  एक  राज्य  के
 पोष+  के  लिए  25५  करोह  हॉलेर  १  एक  हेतु  (  |988  को  चिएंव  धैक  के  साथ  एक
 कराई  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  ऋकष  में  राजस्कंन  का  हिल्‍सा  5.68  फरोक्ष  रे  तर्र  का

 झोश्षोणिक  ऋशिक्षण  सल्थानों  के  लिए  26  करतड़  डॉलर  के  ऐेक॑  धर६  ऋण  हैतु  विश्व  हैक के
 शाह  हाल  ही  वीतकीस  की  गई  राजस्थान  के  लीसीमिक  अशिकोण  स॑स्थात्ी  को  भी  इसे

 के  लेस्तर्भत॑  संस्मिलितें  फियी  अरतनी  ।
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 १6  /%11  लिखित  हतर

 अनातों  के  लिए  अहु-अवोअभीय  फहंअंकम गत  जरुरी  करना

 4359.  भो  बद्धि  चसा  जन  :

 डा०  दशा  सामग्त  :  कया  विधि  और  भ्फाय  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  ;

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आगामी  लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभ।ओं  के  चुनावों  के  लिए
 बडुप्रमोजनीम  पहचात-हत्र  जारी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 वे  पहचात-फत्र  कब  तक  जारी  किए  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 और  रथोर्य  भरत्रालेग  में  रस्थ  सभ्ती  एज»  भार०

 इलध  चित  जाती ने  बेहुँस्‍ददेशीय  पहचाम-पंत्र  फी  श्कोत्त  आरम्भ  करने  के  लिए  रूपरेखा  तेधार  करते
 ओर  प्रारम्मिक  कदम  टठँखेने  के  लिए  भुदुव  नि्चोविते  अफिसरों  की  एक  उप  भठित  की  हेसे
 पहुचान-पत्र  यथाश्नं भव  शीघ्र  जारी  कर  दिए  जाएंगे  ।

 राष्ट्रीयक्त  बंकों  की  क्षमा  राशि

 ]

 4360.  ओर  भृद्धि  चला  अंग  .  कया  जबित्त  मन्क्री  यह  बताने  को  कृषक  करेंगे

 3।  दिश्वम्बर  ओर  10  जनवरी  की  स्थिति  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 कृत  बेंकों  में  कितनी  घनरादि  जमा

 क्‍या  उक्त  दोनों  तारीखों  की  जमा  राष्ति  में  बहुत  बड़ा  अम्तर  ओर

 वहि  तो  इंतकै  बैया  कीरेंण  हैं  ?

 किस  जेस्तरालिय  में  साजिके  कार्मे  जिस्ोंगे  में  रोरेवे  भर्ती  टरेमो  ऐंडेल्रो्डी  :  से
 दिसम्बर  1986,  1987  और  1988  के  अन्तिम  शुक्रवार  को

 ओर  जनवरी  198),  १9५  8४  भोौर
 1969  सें  सके  तत्कतल  बाद  के  पशषचाड़  के  अर्तस  शुकवार  को  सरकारी  क्षत्र  के  बंकों  की  कूल
 खदिभी  घिम्तलिशिय  को  :

 सौर  शमी  राशियों

 26-1  2-86  92481

 16-1-87  91054,99
 2542-87  108921.34  .९५

 1  05768.75
 $0-  2-88  127372.28

 13+1-89  1237%8.92 2

 इन  उत्तार-चढ़ाबों  का  मुझुय  कारण  ऋणों  पर  उपच्रित  अल्पावधिक  जमाराध्ियां

 स्वीकार  करना  और  जनवरी  के  महीने  में  संस्थाओं  द्वारा  अपने  लातीं  से  बड़ी  रकमों  की  निकासी  जंसे
 बैंकिंग  लेस-देन  हैं  ।
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 बेक  आफ  बड़ौदा  के  अधिकारियों  के  विरठ  लंबित  पढ़े  भामले

 4361.  श्री  रामप्यारे  सुमन  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेंक  आफ  बड़ौदा  के  उन  अधिकारियों/कमं  चारियों  को  राज्यवार  संख्या  क्या  जिनके

 विरुद्ध  पिछले  तीन  वर्षों  से  कार्यवाही  को  जिनको  नोकरों  से  निकाला  गया  और  जिनके  दिरुद्ध
 मामले  अभी  भी  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  उत्तमें  से  कितने  अशुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के

 क्‍या  अधिकारियों  और  कमंचारियों  को  उनके  निलस्बन  के  एक  वर्ष  बाद  भी  चार्ज  शीट
 जारी  नहीं  की  गई  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  निलम्बित  कमंचारियों  को  भाज  शीट
 जारी  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए/स्वीकार  किए  ओर

 सरकार  द्वारा  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करते  का  विचार

 बिस  सम्जालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  प्रदुआड़ों  :  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  यथासंभव  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सीमेंट  पर  उत्पाद  शुल्क  में  रियावत

 ]

 4362.  डा०  ए०  के०  पहेल  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 सीमेंट  पर  उत्पाद  शुल्क  में  रियायत  किस  तिथि  से  लाभ  की  थई  थो  और  यह  रियायत
 प्रतिटन  कितनी

 क्‍या  यह  रियायत  केवल  उन  लोगों  के  लिए  थी  जिम्होंने  उल्लिखित  तिथि  के  बाद
 उत्पादन  शुरू  किया  था  अथवा  उत  पुरानी  निर्माता  कम्पनियों  के  लिए  भी  उपलब्ध  थी  जिम्होंने  उक्त
 तिथि  के  बाद  अपनी  उत्पादन  क्षमता  में  केवल  वृद्धि  की  ओर

 उन  लाइसेंस  घारक  सीमेंट  निर्माता  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिम्होंने  इस  रियायत
 का  लाभ  उठाया  था  ओर  प्रत्येक  कम्पनी  ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्थ  के  दौरान  कितनी  घनराशि
 की  रियायत  प्राप्त  की  है  भोर  प्रत्येक  वर्ष  सीमेंट  की  कितनी  मात्रा  पर  रियायत  प्रदाम  की  गई  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  पोर्टेलेण्ड
 सीमेंट  पर  उवुग्राह्म  उत्पादन  शुल्क  को  सामान्य  रियायती  दर  215  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  जिन
 कारखानों  द्वारा  ]  1982  से  31  1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  उत्पादन  आरम्भ
 किया  है  उन  कारखानों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  मूल  उत्पादन  शुल्क  की  रियायती  ढर  195  रुपए

 प्रति  मीटरी  टन  उन  कारशानों  के  मामले  जिन्होंने  1986  को  या  उसके  बाद  उत्पादन
 आरम्भ  किया  मूल  उत्पादन  शुल्क  की  रियायती  दर  165  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  उन  कारखानों

 द्वारा  निर्भित  सीमेंट  के  मामले  जो  वर्टीकल  शाफ्ट  किल्‍न  का  प्रयोग  करते  हैं  और  जिनको  कुल

 174



 10  1911  लिखित  उत्तर
 नमन मन  नम  न  न  तन  नमन  नमन  स्‍रननभाज जग  एप  ननयहिओ

 लाइसेंस  शुदा  क्षमता  प्रतिदिन  200  मीटरी  टन  से  अधिक  नहीं  उन  पर  लागू  उत्पादन  शुल्क  की
 रियायती  दर  के  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  है  ।

 बहा
 पर  शुल्क  की  रियायती  दर  का  सम्बन्ध  उत्पादन  के  आरभ्म  होने  से  यह  ऐसे

 उन  कारखानों  के  लिए  उपलब्ध  है  जिन्होंने  प्रधनगत  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  आरम्भ  किया  हो  ।

 इस  सम्बश्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी

 इंजीनियरिंग  सामान  के  तिर्यात  में  बद्धि

 4363.  श्री  महेख  सिहु  :  क्‍या  वानिश्य  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  वर्ष  के  पहले  नौ  महीनों  के  दोरान  इलंकट्रानिकी  ओर  सोफ्टवेयर  सामान
 को  छोड़कर  इजीनियरी  सामान  के  निर्यात  में  मूल  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  को  गई  और

 यदि  तो  क्या  हस  बृद्धि  को  देखते  हुए  वर्ष  को  के  लिए  निर्यात  के  लक्ष्यों  में

 बृद्धिगत  संशोधन  किया  गया  यदि  तो  मूल  भोर  संशोधित  लक्ष्य  क्या  थे  ?

 बाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  चालू  ब  के  8-89)
 के  पहले  9  महीने  के  दोरान  इलेक्ट्रानिक  ओर  कंप्यूटर  साफ्टवेयर  को  इ'जीनियरी  माल  के
 निर्यात  1340  करोड़  रुपए  के  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दोरान  792  करोड़  रुपये  के  निर्यात

 हुए  इस  प्रकार  30-05  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 संशोधित  में  इ  जीनियरी  निर्यात  की  मध्यावधि  पुमरीक्षा  के  बाद  बषं  नहीं
 के  लिए  करोड़  रुपए  के  मूल  निर्यात  लक्ष्य  को  बढ़ाकर  क्षेत्र  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  था  ।
 इस  करोड़  रुपए  के  संशोधित  लक्ष्य  में  इलेक्ट्रानिक  ओर  कंप्यूटर  साफ्टवेयर  मर्द  दामिल  नहीं

 बालिण्यिक  बेकों  हारा  प्राथलिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को ऋण

 4364.  भ्री  टी०  बाल  गौड़  :  क्या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षंत्र  को  ऋण  देने  हेतु  वाणिश्यिक  बेकों  के  लिए
 मानदण्ड  निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 कया  भारत  में  कार्य रत  विदेशी  बैंकों  पर  भी  ये  मानदण्ड  लाग्‌  होते  और

 समाजोन्मुख  योजनाओं  के  संदर्भ  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  विदेशी  बैंकों  के  कार्य
 निष्पादन  के  मूल्यांकन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस  सस्त्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  ससहो  एडुआडों  और
 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  सभी  अनुसूचित  बाणिज्यिक  बेंकों  को  ये  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  उनके

 कुल बकाया ऋणों का 40 प्रतिद्यत प्राथमिकता प्राप्त क्षंत्र के लिए होना चाहिए इस क्षेत्र में लघु छोटे व्यवसाय आरादि आते इसके उनके कूल बकाया ऋणों का प्रतिशत



 सिशित  छल्तर  3)  ३9३
 जप गो्म्ग्म्म्म््म्म्ग््म्म्8्ध््भ््््््््््््््््ग्ग््ध्ध्््ष््ष्््््््००््््०्ण्_६्च्प्भ्््ख्ण्पधध्ध्ध

 श्रमाल के  कथजोर  बनों  के  लिए  हौना  बाहिए  जिसमें  छोटे  और  सीमांतिक  क्राइकाकर  झोर
 मूमिहीन  अनुसूचित  जातियों  और  अक्ुकव्वित्र  खतअउतिड़ों  शरण  उद्ीजी

 उन्मूलन  कार्यक्रमों  के हिताधिकारी  आते  ब्रेकों  से  यहु॒  भ्री  कहा  गया  है  कि  मार्च  1990  के  अन्त
 तक  उनके  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  का  स्तर  क्र  ऋणों  के  कमर  स्रे  कृप्र  [8  प्रतिशत  तक  पहुंच  जाना

 बा

 और  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  हाल  में  देश  में  कार्यरत  विदेशी  बेंकों  से  यह  कहा  है
 कि  माय  1989  के  अन्त  तक  खसनब्के  कुल  बकाथा  अप्रिमी  का  10  श्रतिशत  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र

 अग्रिमों  के  लिए  होन्‍्स  चाहिए  क्षोर  पड  स्तर  1992  के  अर  तक्ष  श्लीरेन्धीरे  ब्रढ़कर  ।5  प्रतिशत

 तक  कर  दिया  जाना  भारतीय  रिजवं  ब्रेक  के  अनुसा  के  अन्त  में  कार्यरत  21
 बेंकीं  में  से  17  विदेशी  बेकों  के  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  बकाया  अग्रिमों  का  अनुपात  उनके  कुल

 बकाया  ऋणों  का  5.9  प्रतिशत  था  ।

 प्र+प्ो जल  काका  भें  केजो  लाने  के  बे किंग  छाप्रेका

 4365  श्री  टी»  क्षात  नौ  :  क़्ता  शिल  मंच  रह  कहको  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  श्रामीण  चिकास  हम  तेजी  लाने  के  उल्देश्य  से  एकमुस्त  बेकिंग  कब क्रम
 ऋी  जोकणर  फी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इल  कार्यकरम  के  अस्तर्गत  बैंकी  दाश  जब  तक  ्ए  गत  बहनों  रन  ब्यौरा  कफ  है  ?

 विस  सन्त्रसतय  सें  क्षाभ्रिक  का  दिक्ग्ण  हें  द्षय  प्नन्‍्तो  प्ुआड़ों
 माननीय  सदस्य  का  आशय  सेवा  क्षेत्र  योजना  से  है  जिसके  अन्तगंत  ताकि  गांत्रों  का

 समह  एक  ग्रामीण  तथा  अधं-शहरी  बेंक  शाखा  को  आवंदित  कर  दिया  जाता  है  ताकि  ऋणों  का

 सृब्यवस्थित  तथा  सुनिफेक्ित  हंग  को  बर्शश्तत्ण  किसा  खा  बढ़े  ।  गढंकें  को  क्रेक  दालसाएं  आवंटित  करने

 का  काम  अप्रेल  शाक्षाओं  में  आरम्भ  हिया  ग्रयाथा  कोर  यह  काशप्न  प्रृश्ा  हो  गज  इस  योजना  के

 बंक  शाक्षाओं  को  पहले  आवंटित  किए  गए  गांवों  का  सर्वेक्षण  करना  होता  है  तथा  गांवों  को

 रूपरेखा  तैयार  करनी  होती  है  जिसमें  बेक  के  सेवा  क्षत्र  में  चलाई  गई  गतिविधियों  के  प्रकार  और

 उधार  के  लिए  सक्षम  गतिविधियों  का  ब्योरा  दिया  जाना  होता  गांव  की  रूपरेशा  के  आकर

 बेंक  आधारमूत  तथा  अन्य  उपलब्ध  सुविश्वाश्षों  क्षका  दो  जाने  बाली  अस्ताश्रित  खझुविधाओं  को

 धयान  में  रखते  पता  लगाई  गई  अलग-अलग  गतिक्रिधियों  के  लिए  उधार  देने  के  वास्ते  वापषिक  ऋण

 आयोजनाएं  तैयार  भारतीय  रिजब॑  बक  बैंकों  सेवा  क्षेत्र  थोजना  के  अन्लगंत  दिनांक

 के  4989  हे  उधाह  देले  के  वाक्षते  पामनिरदेश  जारी  कर  दिए  बेकों  द/रा  इस  योजना

 के अन्तगंत दिए गए ऋणों के ब्योरे देने का प्रइन ही नहीं उठल्ला । लरप अधेल की जात सिंचाई फरियीजनत्मों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु अश्रोध 4356. श्री टी० बात पोड़ : बगा जन अंश्षध्रत मन्ड्ी यद्र बाड़े को इृप् कुरये कि :
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 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इस  ससय  तिर्माणाधीन  बड़ी  और  मध्यम  सिंचाई

 परियोजनाओं को  पूरा  करने  के  केस्ट्रीम  सरकार  से  अतिरिक्त  विज्ञीय  सहााग्रता  प्रदान  करते  का

 अनुरोध  किम

 यदि  तो  केस्द्रीय  सरकार  के  पास  छत  अनुरोध  फय  से  लब्कित  बड़ा

 इस  अनुरोध  पर  अब  तक  कया  कार्यवाही  को  गई  भोर

 उक्षत  अतुरोध  को  रुख  तक  स्वीकार  किए  जाते  को  पंभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मग्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  कष्जा  से  राज्य  सरकार

 से  निर्माणाधीन  बुहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  वित्त

 सहायता  प्रदान  करने  के  वास्ते  कोई  भौपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  तथापि  सातवीं  यक्रेश्ता
 में  परिकल्पित  खाद्यान्न  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विद्येष  खाद्यास्त  उत्पादन  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  परियोजनाओं  पर  कार्थों  मैं  तेज  लोने  के  लिए  आरम्भ  में

 लगधंग  98  करोड़  दपए  को  आवदशकता  के  करे  सें  काया  शा  राझ्य  प्रत्रिविक्तियों  को  पह  स्पष्ट  कहा
 गया  था  कि  इस  कारयेक्रम  के  अम्तर्गंत  हृधना  श्रकुत्  अशिररिक्त  भत्रिग्पप्ग  उप्का  नहीं  अधदुक्षत
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य  में  तीन  परियोजनाओं  पर  काये  में  तेजी  लाने  के  बास्ते  आरप्र  प्रदेश  को

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  932  लाख  रुपए  का  अतिरिक्त  योजनागत  परिण्यप  आवाटेत  किया  गया

 जवाहरात  चिर्धात  कैश

 4367.  भरी  भौहन  भाईं  फहेल  :  क्या  बाजिस्य  मप्त्री  यह  बताने  की  कमा  करेंगे

 देश  में  इए  समय  कार्यश्त  अंवाहरात्त  लिर्यात  कैसी का  क्‍या  है  लौर  १987-88  के

 दौरान  अब  तक  प्रत्येक  कैसा  द्वारा  कितेली  बल  राशि  के  अधाहराती  का  निर्यात  किया  क्या

 (q)  कया  इस  व्यापार  को  बड़ा  देने  के  लिए  देक्ष  में  ऐसे  और  जवाहुरात  निर्यात  कैसा  ख्ोबने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 याँदि  ती  लत्सम्बस्थी  ध्यौरा  क्या  है  और  इस  सब्दर्म  में  सरकार  से  भय  फार्वकाही
 कौ  है  ?

 वाणिज्य  भरजरालय  में  राज्य  भरती  प्रिय  रंजनदास  एक  शतप्रतिशत

 निर्यातोस्मुख्  रत्न  व  आशृषण  तई  दिल्‍ली  में  कार्य  कर  रहा  सांताकुल  इंसैट्रॉथिक
 निर्यात  संत्ाधन  कषत्र  म॒क्‍त  व्यापार  क्षेत्र  निर्यात  संसाधन  क्षत्र  के  अंतर्भत  भाभूकण  लियीतंक

 एकक  भी  स्थापित  किए  गए  वर्ष  1987-२8  और  1988-89  के  दोरात  निरधीत्त  नीचे  चिए  गए
 करोड़  ९०

 वर्ष  निर्यात

 भष्डकेबालान  सीप्ज
 भई  विल्‍ली  बम्बई

 हा ाााणणाएणणाणणणथा  न  भा

 1981-88  110  कुछ  नहीं

 1988-89  2.36  4-20
 (10-2+89  (28-2-89
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 का्ज+  न  जाय+  की  करो

 और  ऐसे  ही  कम्प्लेक्स  श्रीनगर  और  कलकत्ता  में  स्थापित
 करने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  ऐसे  कम्प्लेक्स
 के  लिए  उपयुक्त  प्रयोजक  एजेंसियों  के  साथ-साथ  मवनों  का  पता  साथ  हो  देश  में  निर्यात
 संसाधन  क्षंत्रों  में  आमूषण  निर्यातक  एकक  स्थापित  करने  को  बढ़ावा  देने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे

 इसके  अतिरिक्त  अभी  हाल  में  आभूषण  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  नीतिपरक  पहल  की
 गयी  अस्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  (1968)  की
 विधि  का  सुध्यवस्थीकरण  तथा  उदारीकरण  ओर  बैंक  ऋण  सुविधा  में

 सोटर-वाहनों  का  गेर-काभूनी  आयात

 4368.  थी  लितेसा  सिह  :  कया  बिल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  राजस्व  गुप्तचर  निदेशालय  के  अधिकारियों  और  कर्मंचारियों  ने  मोटर-वाहनों  का
 गर-काननी  आयात  करने  के  संबंध  में  कुछ  गिरफ्तारियां  की

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  में  अब  तक  का  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्‍या

 इन  बाहनों  को  खरीदने  वाले  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 अपराधियों  के  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  लबबचा  करने  विचार

 विस  भशवालय  में  राजस्थ  विभाष  में  राज्य  मन्‍्त्री  ए०  के०  :  से  हां  ।
 राजस्व  आसचना  सिदेशालय  के  अधिकारियों  ने  1  1988  से  28  1989  तक  की
 पिछले  एक  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  ओ  हरेस  पी०  चौंकसे  लामक  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  गिरफ्तार
 किया  है  जो  अनधिकृत  रूप  से  विदेशी  कारों  का  आयात  करने  में  लगा  हुआ  था  तथा  उसे  अब  विदेशी
 मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी-निवारण  1974  के  तहुत  3  198५  को  नजरबन्द  कर

 +  लिया  गया  इस  मामले  में  फ्कड़ी  मई  दो  कारों  में  से  एक  कार  ई०  300,  ग्रंटर  कंलाह
 नई  दिल्‍ली  के  निवासी  श्री  थापर  द्वारा  तथा  दूसरी  दिल्ली  के  श्री  विजय  स्याल  द्वारा  खरीदी  गई

 सीमाहझल्क  1962  की  घारा  124  में  यह  शर्त  है  कि  कारों  को  जब्त  किए  जाने  से

 पूर्थ  उस  व्यक्ति  को एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  जाना  चाहिए  जिसके  कब्ज  से  ये  कारें
 पकड़ी  गई  हैं  ।  हन  कारों  का  अनधिकृत  रूप  से  आयात  करने  में  ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्तियों  को  विभागीय

 में  दण्डित  किया  जा  सकता  है  तथा  न्यायालयों  में  इनके  विरद्ध  मुकदमा  चलाया  जा
 सकता  है  ।

 स्ासव  लिभित  धाणगों  और  अस्त्रों  की  तस्करों

 4369.  थ्रो  जितेगा  लिहु  :  क्या  बिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रत्यक्ष  कर  बो्ड  द्वारा  नियुक्त  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  संबंधी
 संस्थान

 ने

 बर्ष  1985  में  काले  धन  के  बारे  में  एक  विस्त॒त  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिसमें  अम्य  सिफारिष्यों  के

 अलावा  बहू  बताया  गया  था  कि  मानव  निर्मित  धागों  और  वस्त्रों  तथा  अन्य  उपकरणों  की  तस्करी  का

 *
 '178
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 कारण  इन  पर  भारी  उत्पादन  ओर  आयात  शुल्क  का  लगाया  जाना  है  और  इस  तस्करी  को  रोकने  के
 लिए  इन  करों  को  युवितसंगत  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  और

 हि

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिश  पर  विद्यार  किया  है  भोर  यदि  तो
 तश्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 न्‍

 बित्त  सत्त्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मसत्री  ए०  के०  :  और
 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  संस्थान  ने  आफ  दि  ब्ज्ञाक  हकोनामी  इन  इंडिया  शोष॑क
 को  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  टिप्पणी  की  है  कि  मानव  निर्मित  फाइबर  जंसे  माल  जिसके  लिए  देह्ष  में
 र्याप्त  मांग  बड़े  पेमाने  पर  तस्करी  किए  जाने  का  एक  कारण  इस  पर  अधिक  उत्पादन  कुहक  और

 क्षायात  शुल्क  लगाया  जाना  है  ।  यह  कहा  गया  था  कि  उत्पादन  शुल्क  ओर  सीमा  दाल्क  की  दरों  में
 कमी  करने  से  कर  अनुपालन  में  सुधार  लाने  के  साथ-साथ  तस्करी  की  मात्रा  में  कमी  होने  की  भरी  भाशा
 की  जा  सकती  मानव  निर्मित  याने  और  फंब्रिकों  पर  उत्पादन  शुल्क  भोर  आयात  शुल्क
 की  दरों  को  निर्धारित  करते  समय  इस  रिपोर्ट  में  व्यक्ष  किए  गए  अभिमतों  और  कुछ  अम्य  समितियों
 ओर  दलों  द्वारा  समय-समय  पर  को  गई  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रक्षा  गया  वर्ष  विकलांगों के  के
 बजट  में  मानब-निर्भित  फाइबर  ओर  याने  पर  उत्पादन  क्षु लक  की  दरों  में  काफी  कमी  को  थई  थी  ।

 दक्षिण  रेलबे  में  विकलांगों  को  नियुक्ति

 4370.  भ्री  हरोश्  राबत  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  में  दक्षिण  रेलवे  द्वारा  ज़िवेन्द्रम  डिवोजन  में  विकलांगो ंक ेलिए
 आरक्षित  कोटे  के  अस्तगंत  अवर  श्रेणी  लिपिक  संवर्ग  में  नियुक्ति  के  आदेश  जारी  किए  गए

 यदि  तो  योग्यता  सूथी  का  क्रमवार  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  उनमें  से  कितने  विकलांग

 व्यक्तियों  को  पदभार  ग्रहण  करने  को  अनुमति  दी  गई

 जिन  उम्मीदवारों  को  पदमार  ग्रहण  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  उनका

 बया  ओर  इसके  कारण  क्या

 दक्षिण  रेलवे  द्वारा  वर्ष  grate  से  के  दोरान  सामान्य  कोटा  और  बिकभांगों के
 लिए  आरक्षित  कोटे  में  कितने  अवर  श्रेणी  लिपिकों  की  नियुक्ति  की  गई  है  ओर  कया  विकलांगों  क ेलिए
 आरक्षित  कोटा  भर  लिया  गया  भर

 (8)  यदि  तो  विकलांग  व्यक्तितयों  के लिए  आरक्षित  कोटे  में  से  कितने  रिक्त  पदों  को
 भरा  जाना  दोष  है  ?

 रेल  मग्त्रालय  में  उप  मस्त्रो  महाथोर  :  और  में  दक्षिण  रेलवे

 द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कोटा के तहत क्लकं/ट्रंसर के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए शारीरिक रूप से विकलांग पश्रह व्यक्तितयों की सूची तेयार की गयी इनमें से आठ
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 उम्मीदवारों  को  तिरुषतम्तपुरम  मंडल  को  आबंटित  कियो  गेयो  था  जिंतंका  ब्यौरा  इस  भ्रंकार  है

 सास  बेगल  जिसमें  इन्हें  शामिल  किया  गया

 स्बभी

 1.  बी७  अरव्कण्यिक्षण  पिल्‍से  लेख  विभाष-से  इतर  कार्यपत्रयथ  लिपिक

 2,  धॉशस  वर्गीन  /
 हा

 3.  पीछ  एल ०  सीटा  ण

 4..  ई७  केक  मित्र लग
 !

 5,  पी+  डी०  ओोहनर  लेखा  लिपिक

 6.  विजकफमारी  भम्पा  ”

 7९.  %o  कीॉचुसेंक  (०

 8.  पी७  संम्तोर्थ कू  भार  हूंसर

 हमे  से  धार  ब्यविर्तयी  मै  नियुर्विति  के  लिएं  पेशकश  की  हसमें  ट्रेसर  के  पंद  के
 प्रवरित  ऐंक  जिसे  ल्थैवालय  के  आदेश  के  अंनुंसरण  में  पांलचाट  मंडल  में  लिपिक  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  गया  शामिल  है  +

 एक  मामले  में  असावधासी  के  कारण  तग्मा  अन्द  तीन  मामलों  में  रिक्तियां  न  होने  के

 कारण  इस  पेनल  में  से  चार  उम्मीदवारों  ने  पहले  नियुक्ति  के लिए  पेशकक्न  नहीं  की  पालघाट  मंडल
 में  ईने  सभी  चार्रो  उम्मौदवीरों  कौ  नियुक्ति  के  लिए  दक्षिर्ण  रेलवे  भिधुक्ति-पत्र  लैरी  किए  जा
 चके  है  ।

 ह

 और  दक्षिण  रेलवैं  पर  निम्न  श्रेणी  लिपिके  के  हूप  में  निधक्त  क्षिए  गए  उभ्मीदवारों
 की  संक्ृया  के  संबंध  में  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 थ्यं  निथक्त  किए  बहू  लिबिकरें  कालम  (2)  से  स्तरोरिक  रूप  से
 को  कल  संक्या  विकलांग  व्यक्ितमें को  संश्या

 1984-85  295  9

 1985-86  263  40

 1986-87  367  30

 1987-88  189  है  प्रवरण  किया  जा

 4४०००  ऋण  —_——  रहा  है  1
 1114  79

 शिव  रेलमे  पर  ग्रिम्न  लेकोलिफ्कों  को  कोट  में  शारीरिक  कप  से  विकलांग  व्यक्तियों  का
 भस्ते  के  संबंध  में  उक्त  रेलवे  से  सूदना  इकहूठी  छो  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 रेलवे  कुलियों  को  भंज्री  संबंधी  झिकायतें

 4371.  भरी  सो०  सम्श  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुलियीं  कै  भार  उंठाने  की  दरों  कौ  हांल  ही  में  समीक्षा  कौ  गेयी  क्षौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 हेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  ओर  क्षंत्रीय  रेलों  द्वारा  भारिकों

 की  भजदूरी  कौ  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  विगत  समीक्षा  के  बाद  क्षेत्रीय  रेलीं  द्वारा

 रित  की  गई  भीरिकों  की  मजदूरी  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 प्रति  40  कि०  प्रा०  वजन  ढोने  के  ख्िए्‌  प्रति  फ़रा  भारिक  मजदूरी  की  दर

 रेलये  बड़  स्टेदान  मझोले  स्टेशन  छोटे  स्टेहान  लागू  किए  जाने  को  कारोश

 मध्य  3.00  2«5  2.00  1998

 पूब॑  3.00  2500  2.00  1989

 उत्तर  3.50  2.50  250  1989
 स्टेशन  को

 छोड़कर )

 पूर्बात्तर  3.00  2.50  2.00  1989

 पूर्वोत्तर  सीमा  3.00  2.00  2.00  1988

 दक्षिण  3.00  2-50  1.90  1987

 दक्षिण  भध्य  3४00  2,530  2.00  1986

 पद्दिचम  45.00  2.50  2.00  1988

 दक्षिण  पृ  --  हाल  ही  में  समीक्षा  की  गई  है  प्रस्तावित  संशोधन  दरों  के  लिए  क्षेत्रीय  रेल
 कर्ता  परामर्श  समिति  के  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  पद  पर  राज्य  से  बाहर
 के  ग्यायाधीक्षों  को  नियुक्त

 4372.  भरी  मोहम्मद  सहफूज  अलो  खां  :  क्या  बिधि  और  म्पाय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 ह
 (०)

 कमा  उच्च  न्यायालयों  में  राज्य  से  बाहुर  के  मुरुय  न्यायाधीशों  और  स्यायाधीणों  की

 नियुक्ति  की  पद्धति  को  समाप्त  कर  दिया

 यद्वि  तो  इस्रके  क्या  क  रभ

 गदि  तो  इस  व्यवस्था  का  सख्ती  से  पालम  करमे  के  लिए  क्या  कक्‍ल  छठाए  गए
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 ऐसे  कोम  से  उच्च  न्यायालय  जिनमें  मुद्य  न्यायाधीश  उसी  राज्य  के  और

 (5)  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  स्याय  मंत्रों  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  थी०  :

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 यह  पद्धति  प्रवृत्त  की  जा  रहो

 और  इलाहाबाद  भौर  जम्मू-कश्मीर  उच्च  न्यायालयों  के  वर्तमान  मुख्य  न्यायमूर्ति
 उन्हीं  राज्यों  के  हैं  ।  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायामूर्ति  शीघ्र  ही  सेवानिवत्त  होने  वाले  हैं
 भर  जम्म्‌-कद्मीर  के  मुख्य  स्यायमूर्ति  का  स्थानान्तरण  होने  वाला  है  ।

 अंजर  भूमि  के  विकास  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्राभोण
 विकास  बेक  की  रिपोर्ट

 4373.  श्री  बिनेश  गोस्थामी  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बंजर  मूमि  के  विकास  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक
 की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  क्‍या  भक्षित  बंजर  ममि  के  विकास  का  काय॑क्रम  देश  के  अनेक  भागों  में  अभी
 तक  आरम्भ  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  राज्य-वर  कठिनाइयां  सामने  आा  रही
 और

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मरजालम  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  रा््य  मंत्री  एडुआडों  :  से

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  बैंक  मे  बताया  है  कि  उसने  बंजर  भूमि  के  विकास  के  बारे  में  कोई
 रिपोर्ट  प्रकाशित  नहीं  की  है  लेकिन  राष्ट्रीय  बेंक  ने  देश  में  बंजर  भूमि  का  विकास  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 उपाय  किए  हैं  जिनमें  ये  महत्वपूर्ण  --

 (1)  वन  विकास  निगमों  द्वारा  चलाई  जा  रही  परियोजनाओं  के  लिए  बेंकों  को  पुनवित्त  की
 सुविधा  ।

 पेड़ों  क ेबागान  लगाने  के  लिए  अलग-अलग  किसानों  को  व्यक्तियत  रूप  से  या  ध्यक्तियों
 के  समूह  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कृषि  वानिकी  योजना  के  वास्ते  बेंकों  को  पुनवित्त  की

 सुविधा  ।

 (3)  बंजर  मूमि  में  जलावन  इमारती  लकड़ी  भर  फलों  के  पेड़ों  के  पीधे  उगाने
 के  वास्ते  वाणिज्यिक  पौध  शालाओं  के  लिए  बकों  को  पुनवित्त  की  सुविधा  ।

 (4)  उपभोक्ता  उद्योगों  द्वारा  कच्चे  माल  की  अपनी  अबध्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 बंजर  भूमि में  अपने  बागान  लगाने  के  सम्बन्ध  में  बेंकों  को  पुनरवित्त  को  सुविधा  ।

 है  बजा
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 (5)  आदर्श  बंजर  मृमि  विकास  परियोजनाएं  तंयार  करना  ।

 (6)  पट्टा  स्कीमਂ  के  अन्तगंत  तेयार  की  गयी  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  को

 पुनवित्त  की  सुविधा  ।

 नकद  प्रतिप रक  सहायता  योलना  सम्बन्धी  समिति

 ]
 4374.  थवो  बी०  तलसीराम  :

 थरों  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  बालिल्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  की  जाने  वाली  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  नकद  प्रतिप्रक  सहायता
 की  नयी  दरों  को  निर्धारित  करने  हेतु  एक  उच्च  शक्त  प्राप्ति  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  |  नाम  क्या  है  और  हसकी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए
 जाने  को  सम्भावना

 यह  सम्रिति  किस  अवधि  तक  के  लिए  दरों  को  निर्धारित  और

 इस  नयी  योजना  के  अंतर्गत  ६।मिल  की  गयी  मदों  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  और

 राष्ट्र  से सिले-सिलाये  बस्त्रों  और  हाथ  से  बनी  वस्तुओं  का  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बाजिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  समय-समय  पर
 अलग-अलग  निर्षात  उत्पादों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  की  दरों  की  समीक्षा  करने  और  दरें  निर्धारित
 करने  के  लिए  एक  स्थायी  अंतर-मंत्रालयी  समिति  वाणिज्य  विश  मंत्रालय  कार्य
 विभाग  और  राजस्व  उद्योग  मंत्रालय  विकास  महा  और  मुझरुय  नियंत्रक
 आयात  एबं  निर्यात  के  प्रतिनिधि  इस  समिति  के  सदस्य  अलग-अलग  निर्यात  उत्पादों  पर  मकद

 मुआवजा  सहायता  की  दरें  दिनांक  [-4-1989  से  लागू  होंगी  और  सूती  वस्त्रों  को  छोड़कर  तीन  बर्षों
 की  अवधि  के  लिए  लागू  रहेंगी  और  सूती  वस्त्रों  के  म!मले  में  ये  दरें  31  1991  तक  बेष

 । नकद  मुआवजा  सहायता  की  दरें  मद-वार  निर्धारित  की  जाती  राज्य-बार

 आर०  बी०  आई०  स्टडी  फंव्स  लो  टेक्स  रिवेट्स  भोष॑क

 से  प्रकाशित  समाचार

 4375.  श्री  बिनेश  गोस्वामी  :  क्‍या  बिल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  6  1989  के  टाइम्सਂ  में  बो०  आई०
 स्टडी  फेवर्स  लो  टेब्स  रिबेट्सਂ  छीषंक  से  प्रकशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 (=)  यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बंक  के  उक्त  अध्ययन  से  प्राप्त  विभिन्‍न  निष्कर्षों  के  बारे  में
 सरकार  ने  कया  अनुवर्ती  कायंबाहो  की  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  आ्िक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मस्ती  एड्आर्डो  :  भोर

 हां  ।  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  अपने  एक  अधिकारी  हारा  निजी  निगमित  क्षत्र  पर  राजकोषीय  नीति
 का  से  1987-88  तकਂ  नामक  विषय  पर  किए  गए  एक  अनुसंघान  अध्ययन  के  निष्कर्षों
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 को  1988  के  अपने  साथक्षिक  पत्नों  में  प्रकाशित  किया  इस  अध्यमन  में  अब्य  बातों  के

 साथ-प्राथ  निम्नलिखितों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  है  आम  धारणा  है  कि  भारतीय  निगमित

 क्षेत्र  पर  करों  का  अत्यधिक  भार  निराधार  प्रतीत  होती  अनेक  राजकोषीय  प्रोत्साइनों और
 रियायतों  से  भारत  में  निगभित  क्षेत्र  के लिए  प्रभावी  कर  दरों  को  एक  ऐसे  स्तर  तक  कम  कर  दिया
 गया  है  जो  अपेक्षाकृत  कुछ  विकसित  जर्थव्यत्स्यां  सै  भीं  कं  है  भर  करों  में  कमी  करने  से  संबंधित

 उपायों  को  राजकोषीय  रियायतों  तथा  प्रोत्साहनों  में  कमी  ओर  समीक्षा  से  सम्बद्ध  किया  जाला

 चाहिए  ।

 हु  प्रकार  के  शभी  अध्यय्ों  के  निव्कर्व  उपलब्ध  छेने  भर  उत्दें  सरकारी  नीति  तंयार  करते

 प्रमय  ध्यान  में  रखा  जाता

 झाजोवय  पयाकान  पोजनता  के  अभ्ततत  ऋण  शादि  बढ़ाने  का  फ़ह्साथ

 विनुकस्व  ]

 4376.  श्री  सो०  सम्थ  :  क्या  बितत  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीदय  पंथाकामू  यौजना  स्वरोजगार  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराहि  का
 ऋण  दिंयां

 कया  यह  राशि  व्यापार  आरम्भ  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 स्रढि  तो  क्‍या  इसके  अंतरगंत  दी  जाने  बाली  घनराधि  को  ब्रढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 धर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ढ्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिल  भ्रेज़ालप  में  शाधिक  कार  के  राज्य  बंजो  एशुआह़ों  :
 प्रहण  का  भाज़थ  वर  1939-94  में  आरब्ध  की  गई  शिक्षित  बेरोजन|र  युक्‍कों  की  रोअगार

 वोजना  से  है  ।  इस  सोना  के  अंद  उच्धम्ियों  को  औद्योगिक  धम्धों  के  लिए  अकिक  के  अग्रिक  35,000
 सेया  शम्बन्धी  धन्धों  के  लिए  शषिक  ते  अधिक  25.000/  रवए  और  जवबु  ब्यवसाथों  के लिए  अधिक

 से  अधिक  15,000/-  बए  का  हंयुक्त  ऋशण  प्रद्ाय  किया  जाता  शिक्षित  वेरोअग्रार  ब्रुबकों  को
 रोजगार  योजना  के  अतगंत  उपयुक्त  अधिकतम  सीमाओं  के  अधीन  रकम  मंजूर  करते  हैं  जो
 प्रस्तावित  धन्धा  आरम्भ  करने  कै  लिए  पर्याप्त  समझी  जाती  तथा  इस  समय  बतंमान  ऋण  सीमाकोों  को

 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ब्रह्मपृत्र  नदी  का  फरक्का  क्षेत्र  को ओर  बहने  बाला  जल

 4377.  भो  हुसेन  दलथाई  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कलकता  पत्तन  को  गादपन  के  खतरे  से  बचाने  के  उहूंए्य  से  ब्रह्मपुत्र
 नदी  का  फरकवका  क्षेत्र  की  ओर  बहने  वाले  जल  का  प्रवाह  कलकत्ता  पत्तन  की  ओर  किया  गया

 यदि  तो  ब्रह्मपुत्र  के  जल  प्रवाह  को  कलकत्ता  पत्तन  की  ओर  मोड़ने  से  कलकत्ता  पत्तन

 गृदपन  की  समस्या  के  समाधान  में  कहां  तक  मदद  मिली

 यदि  इसमे  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  तो
 क्या  भारत  सरकार  ब्रह्मपुत्र नदी  के

 घ्रवाह  को  पहले  की  दिशा  में  ही  प्रवाहित  द्वोने  को  अनुमति  देने  पर  विज्ञार  और
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 नम  चचचलकिलडसससस:सकसकअइ  eee
 (©)  गीदि  तो  श्रत्यंत्रिक  शा  में  उ्ततभाहस  प्रको  कक्षिक्त  किस  प्रकार

 का  ऋाकता  है  ?

 जल  संलायत  मंजालव  में  सल्य  मंत्री  कण्णा  :  (क)/शे  मज़ीवरे
 जल  को  कलकत्ता  पत्तन  की  और  फर्श  है

 खिद्न  क्री  ऐेरपसपाककृत हबतुओं
 ०4878  एस»  ०  जिएामा  .:  जया  अप्रीक्षय  अंडी  उड़  दत्सने ही  कृपा  करंगे

 छिपकी य  अफाचार  कट को  कमःक रने  क्रेपकि  ये  हैं ज़ेनि्स  इक्षद्धदी
 जेसी  गैर-परम्परागत  वस्तुओं  के  निर्यात  में  भारत  को  मदद

 तो  क्या  इस  सज्यश्य  में  क्लौई  अंशिम  विंयात्रित्रा जानना  हर

 ण्दि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  हुए  समझौते  की  मुख्य  बात  कया  है  ?

 बाजियय  अंशालप  पें  राज्य  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  ते  भरत-ब्रिटिश
 आर्थिक  समिति  की  1989  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक मैं  होनों  देशी के  औच  व्यापार

 तथा  संसे  विविध  बनाने  की  संभावना  १र  अर्चा हुई  ।  इस-फर  आहत कुई  लक  कोकों-आग्  भ्यापार  के

 शढ़ाने  के  श्रयास  ताकि  क्रपापारिक  असंखुत्र नਂ  लो  ध्टीक्र-फराला  '  या  +  को  कक  के  में

 कार्यव्त  पर  हस्तालर  किए  थए  श्िलमें/अन्य-वातों' के  समयम्तक्ा  प्ैं,अहाजर  केक  में

 सहयोग  भौर  «्यफक्पार  बहुफलीप'भुर्  'कवा”विज्ञा/श,  वा  उसका  क्री  र-हरक
 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  नागरिक  दूर  मशीम  औजार  तथा
 माटिव  संघटकों  ज॑से  क्षेत्रों  में  भौद्योगिक  सहयोग  आदि  ।

 पंजाब  में  मदी  थाही  परियोजना

 4379.  थी  कमल  चौधरी  :  क्यातलल  संसायकशांत्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  काटी  '
 होलानी

 यदि  तो  तत्सम्बन्शी  ब्जौरा

 “भत्त:तीन  अध्थों  के  वी  सन  क्रकार|हाता  फंका  बाते  क़रद्वंबयवर  कतज़्ी  धनराशि  की

 सहायता  दी  गई  और  इस  योजना  के  अंतगंत  कौण-सा“स्रेत्र  शांज्लि किया  क  ड़ा  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  के  तकਂ  फंचाव-से  अदी  कड़ी  ््रफ्रफ्रेडह्पओं डरा  कौन-सा
 क्षेत्र  शामिल  किया  क्राएभा  ?

 अल-संशायन  हैं  मंत्री  आफ  wet: (#)  छोर  जी  गदी  की
 सिंचाई  और  जल-विद्युत  क्षमता  को  केतीवाए-संआान  शक  कर्क  पढ़ी  आदठ्दी  पर  रुणजीत
 सागर  बाँध  नामक  ब़हुउदं।धयीय  छठी  काटी  परियोजना  को  शुरू  किया  गया  परियोजना  मैं  !60
 मीटर  ऊचा  बांध  तथा  600  मेगावाट  प्रतिध्ठापित  क्षमता  का  विद्युत  संयंत्र  शामिल

 पंजाब  सरकार  असने  स्वयं  के  संसाधनों  में  से  परियोजना  निर्माण  कर  रही  तथापि
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  परिग्रोशना  के  लिए  वर्ष  1985-86  में  45  करोड़  रुपये  तथा  वर्ण  1986-87  में

 ,35  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  संसाप्रन  उपलब्ध  कराए  हैं  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  पंजाब  में  किसी  क्षेत्र  के  परियोजना  में  आने  की
 सम्भावना  नहीं  है  ।  पंजाब  सरकार  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 अंत  तक  इस  परियोजना  द्वारा  3.48  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  के  सिंचाई  के  अंतगंत  लाया  जाएगा  ।

 ओऔषधों  ओर  दवाइयों  को  क्ष्य  सम्धन्धी  नीति

 4380.  भी  बिजय  एनस०  पाटिल  :  क्‍या  बाजिज्य  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारो  क्षेत्र  और  संयुक्त  क्षेत्र  क ेएककों  से  औषधों  और  दवाइयों  को  खरीदने  में
 सरकार  हारा  प्राथमिकता  देने  संबंधो  नीति  का  खघ  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 (@)  क्‍या  सरकार  लक  क्षेत्र  द्वारा  उद्धुत  मूल्यों  की  छुलना  में  सरकारी  और  संयुक्षत  क्षेत्रों  से  ६  न
 मदों  की  अधिक  मूल्य  पर  खरीद  करती  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  कम  दर  अश्नवा  अधिक  दर  के  आधार  पर  निर्णय  लेने  के  लिए
 निविदा  आमंत्रित  करने  की  नीति  का  अनुकरण  न  किए  जाने  के  गया  कारण  हैं  ?

 कर
 बांजिल्य  सरजालय  में  राज्य  भरत्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  सरकार  को  क्रय  नीति +  झें  कोई  बात  नहीं  है  जिससे  लघ  उच्योग  इकाइयों  पर  को  तुलना  में  सरकारी  क्षत्र  को  इकाइयों  को 5

 भी  खरीद  में  अथवा  कीमत  निर्धारण  में  कोई  तरजोह  मिले  ।  कुछ  ऐसे  ओषधों  तथा  मेषणरो  की  खरोद
 सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  से

 की
 जाती  है  जिक्का  निर्माण  सघु  उद्योग  क्षंत्र  में  नहीं  किया  जा

 न

 प्रश्न  नहीं
 प्रश्न  नहों

 बुश्सकों  का  निर्यात

 4381.  भी  आर०  एम०  भौये  :  क्‍या  बाजिल्य  मश्तो  वह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  विदेशों  को  पुस्तक  निर्यात  कर  रहा

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  भारत  से  माधाचार  पुस्तक  निर्यात  की  गई
 तथा  ये  पुस्तकें  किन-किन  देशों  को  निर्यात  की  और

 क्‍या  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  इन  पुस्तकों  के  निर्यात  में  कोई  वृद्धि  अथवा  कमी  हुई  है  ?

 थाणिज्य  सस्त्रालय  में  राज्य  मर्ज  प्रिय  रंजन  दास  जी  हां  ।

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  निर्यातित  समाचार  पन्नों  और  पत्रिकाओं

 सहित  पुस्तकों
 और  अस्य  प्रकाशमों  का  अनुमानित  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :

 बर्थ  निर्यात

 1985-86  6  24.00

 1986-87  26.00
 1987-88  27.00

 वुस्तकों  की  कुल  संडया  और  भाषावार  निर्यातित  पुस्तकों  के  निर्यात  आंकड़े  नहीं  रखे
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 SEE जअनय  राज्य

 जिन  मुख्य  देशों  को  पुस्तकों  ओर  प्रकाशनों  का  निर्यात  किया  गया  वे
 संयुक्त  राज्य  अमरीका

 यू०  ए०  सऊदी  बंगला
 पदिचम  सोवियत  कीनिया  भौर  मिश्र  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  में  मिर्यात  में  मामुली  बद्धि  हुई

 रसाथन  ओर  सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवधेन  कलकत्ता  ।

 सीमेंट  उत्पादन  पर  उत्पाद-शुश्क  में  रियायतें

 4382  ड्ा०  ए०  के०  पढेल  :  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सीमेंट  उत्पादन  के  लिए  उत्पादन  धुल्क  में  रियायत  दी  गई

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 इस  रियायत  को  प्राप्त  करने  वाली  सीमेंट  का  निर्माण  करने  बाली  कम्पनियों  के  माम
 कया  हैं  और  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्ष  तथा  चालू  वर्ष  में  उक्त  प्रत्येक  कम्पनी  को  कितनी
 राशि  की  रियायत  और

 कया  यह  रियायत  उन  पुराने  सोमेंट  उत्पादकों  को  भी  दी  गई  है  जो  नया  लाइक्ेस  लिए
 बिना  अपनी  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  कर  सकते  थे  ?

 विश  मस्जालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  प्न्त्रो  ए०  के०  :  बोर
 ग्रे  पोर्ट  लण्ड  सीमेंट  पर  उदग्राह्म  उत्पादन  शुह्क  की  सामान्य  रियायतती  धर  अवधि  ढपए  प्रति

 मोटरी  टन  है  |  जिन  कारखानों  हारा  रखानों  निर्मित  से  सीमेंट  मूल  तक  की  अवधि  के  दौरान

 डत्पादन  आरम्भ  किया  गया  है  उन  का  रखानों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  मूल  उत्ादन  शुल्क  की  रिय  यती
 दर  बाद  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  उत  कारखानों  के  मामले  जिन्होंने  165  मीटरी  को  या

 उसके  बाद  उत्पादन  आरम्भ  किया  मूल  उत्पादन  शुल्क  की  रियायती  दर  का  रुपए  प्रति  मीटरी  टन

 है  ।  उन  कारखानों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  के  मामले  जो  वर्टीकल  शाफ्ट  किलन  का  प्रयोग  करते  हैं  ओर
 जिनकी  ला  हसेंस  शुदा  क्षमता  प्रतिदिन  200  मीटरी  टन  से  अधिक  नहीं  लागू  उत्पादन  शुल्क  की

 रियायती  दर  जहां  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  पटल  पर  रख  दी  आएगी  ।

 जहां  पर  शुल्क  को  रियायती  दर  का  सम्बन्ध  उत्पादन  आरम्भ  द्वोने  से  यह  ऐसे  उस
 कारखानों  के  लिए  उपलब्ध  है  जिन्होंने  प्रश्नगत  अवधि  के  दोरान  उत्पादन  आरम्भ  किया  हो  ।

 00  मधष्यातह

 प्रो०  मु  बध्छवते  :  मैं  सदन  में  आपकी  घोषणा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  पूछता
 चाहता  हूं  ।  उस  दिन  आपने  घोषणा  की  थी  कि  आप  महास्यायवादी  की  राय  ले  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  मैं  देख  गा  ।

 प्रो०  मथ  दण्डबले  :  हमें  पता  चला  है  कि  आपके  द्वारा  सदन  में  यह  घोषणा  करने  कि  आप
 स्थायवादी  से  सलाह  लेने  जा  रहे  स ेपहले  ही  सरकार  महाम्यायवादी  से  सलाह  ले  चकी  यदि

 ऐसा  है  तो  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  उनकी  कया  राय
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 अध्यल  महोदय  :  मुभी  अपने  से  मतलब  है  ।

 कु  कछवते  :.  किन्तु  हमें  करकार  मतलक  ।

 अध्यक्ष  भहोदव  :  हो  सकता  किन्तु  जहां  तक  मेरे  का  तस्कध  मैं  केक्ल उरी
 से  सलाह  लू  गा  जिन  पर  मैं  के  तहुठ़  कर

 प्रो०  सथु  बण्छबते  :  असम  छरक#हर  सकते  ।  मद्भधोेदय
 *'

 झाप्यक्ष  महोवल्कਂ  :.  मैं  अपने  निशंश  पर  निर्भर  करता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  हमें  बताथा  गयः  है.कि  चुके  हैं  ओर  कद  में  उन्होंने  आपको
 सुझाव  दिया  है  कि  आप  सलाह  कर  सकते  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  पूछ  सकते  हैं  ।  मुझे  उनसे  कोई  मतलब  नहीं

 We  कडठकले  :  वे  कह  दे  कि  उन्होंति  महान्यायवादी  से  सलाह  नहीं  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  पता  नहीं  कि  उन्होंने  सलाह  की  है  या  उन्हें  करे  की

 जहाँ  तक  केस  सम्काथ  अपने  सलाह  करूंगा  ।.

 प्रो०  भधु  बण्डबते  :  महोदय  आप  पर  कोई  आक्ेंव  नंहों  है  ।  हुम  मौनतीम  मम्भीःजींसे  जावनक
 चाहते

 लेग्यर्क  भाप  उनसेवात  करे  +

 प्रो०ਂ  सु  :  हम  उर्ते  सीधे  बातਂ  सहीं  करा  अहे  इसे  सभा  का  नियम  कै
 ऑपपके  माध्यम सैर  मानेभीय  गह  मंत्री  से  पूछ्ताਂ  है  कि  क्या  उरहोंने  महार्यायबादी  हें  सलाह  ली।हैं जौए
 उनकी  क्यो  विचार

 महोदम  :  मुझे  देखने  दोगें  कि  गया  वह  उनसे  नहीं  कर  सकतें  ।  मैं  नहीं
 उन्होंने  उनसे  सूलकहू.की  या  जहां  तक  मेंरा  सम्बन्ध  मैं  स्वय॑  सलाह  कहूंगा  ।  मैं

 स्पष्ट  से  सलाह  चाहता  हूं  ।  न  केवल  मौखिक  बल्कि  मैंने  उस्हें  लिल्लित  रूप  से  क्पनी  पूरी  राय  देने
 को  कहा  है  |

 ह

 प्रॉ०  मधुं  रबर  :  वह  उत्तर  देंती  नहीँ  चाहते

 अध्यक्ष  मेहीक्थ  :  मैं  नहीं  जानता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैंने  गीता  जो  से  कहा

 ;
 जी  कह

 भाप  मत  किया  आप  क्यों  गड़बड़
 करते  २हके
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  शान्त  रह  कर  सहयोग  क्यों  नहीं  करते  ?  कृषया  बेठे

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  स्वास्थ्य  कुछ  सक्क के  खर।ब  है  ।  मैंने  उन्हें  बुलाया  है  ।

 शरिक्षतीः  मुलजग  :  मैं  सका  का  ध्यातਂ  एक  नह्वपूने  महिलाओों
 पर  अत्याचार  को  ओर  दिलाना  चाहती  हूँ  ।

 कूसारी  ममता  बनर्जो  सुप्रिमाः  का  क्या  हुआ  ?

 श्रीमती  गोता  मुरर्णो  :  यदि  आप क्ष क्रीषਂ  भाका/या  अग्नेजी  का  कोई  भी  अखबार  छोले  तो  आप
 महलाओं  पर  अत्याकरों  के  एक  से  अश्निक  पढ़ें  मे  इस  में  यहूं  पुपक  चर्चा

 चाहती  हूं  जो  गृह  मन्त्रालय  को  माँगों  पर  होने  वाली  बहस  में  शामिल  न  हो  ।  मैने  इसके
 नोटिस  दिया  है

 अध्यक्ष  महोबय  :  गीता  जी  मैंने  आपको  पहले  ही  अनुमति  दे  दी  है  ।  इस  बारे  में  मैंने  कभी
 भी  किसी  बात  की  ना  मजूर"नहीं  किया  मैंनें  हमेशा ही  अनुमति  दो

 क्रोमतो  गोता  मुखर्जो  :  मैंने  नियम  193  के  अम्तगंत  सूचना

 सहेदय  :  भाप.पहले  ही  ऐसा  कर  चुकी  आप  समय  ले  सकती  है  आप  लिखकर  दे
 सकतीं  दम  इस  पर.विचार

 हो  पो०  आर०  कुमार  सगलस्‌  :  जब  कुमारी  जय  ललिता  का  मामला  यहां  उठाया

 गया  तब  उन्हें  इसका  समर्थन  करना  चाहिए

 कुमारी  मंतता  बसर्जी  :  उन्होंतें  तुर्पिया  के  मामले  पर
 बहककाਂ  क्लिक

 किक

 अध्यक्ष  भहोवेय  :  जंब॑  समय  आएगा  तब  हम  इस  पर  बहस  करेगे  ।

 क्षी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  टक्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  के  छिपाए  गए
 झण्डों  के  समाचार  पत्रों  में  किइ्तों  में  छप  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  मेरा  इससे  कोई  7 रो#र  नहीं  ।

 क्षी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अपका  निर्णय'कंबਂ  तक

 अध्यक्ष  महोदय  :  ज्यों  ही  मुर्म  इस  बरे  में  सलाह  मिलती  मैं  दे
 दू  गा  ।  मैं  काई  मशीन  नहीं

 मैंसे  सभा  यह  सुपष्टਂ कर  शिया  कि  मैंने  इसे!सनोक्चਂ  की  है  ।  न  केकल  मैंने

 इ्योरे  से  लिखा  है  कि  मैं  क्या  चाहता  मैंने  उनसे  कहा  है  कि  रुपण्छ  रूप  उचिश  राध  दें  ।  अम

 यह  उन  पर  निर्भर  करता  है  कि  आज  कल  वह  सब  अपनी  राय  देते  पूछे  करना  है  ।

 क्षी  एच०  ए०  ढोरा  जब  तक  आपको  राय  पूरी  रिपोर्ट  बाहर  भा

 चको  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अ।प  फिर  वहीं  कर  रहें  हैं  मै ंआपको  पहले  हीं  बताਂ  भक्त  हूं  कि  मुझे  किसी

 अस्या  कक  से  कुछ  लेन  देना  नहीं  कदि  वह  कहते  हैं

 यह पू खेः कहीं हैः तो मैं रूछक।र से इसे समा पटल पर रक्ने के श्िए कहूँगा ।
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 झो  एम०  रधुसा  रेड्डी  :  क्‍या  हमें  पूरी  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  लिए  इच्डियन

 एक्सप्रेस  का  सहारा  लेना  पड़ेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  पता

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  आपको  बताया  है  कि  जब  मैं  किसी  एक  व्यक्त  से  बोलते  के  लिए  कहूं  तो

 केवल  उसी  व्यक्ति  को  इसको  अनुमति
 शी  सी०  पी०  एम०  सिह  ॥

 अध्यक्ष  सहोदय  :  जब  मैंने  किसी  व्यक्षित  को  अनुमति  दे  दी  तो  आप  कृपया  व्यवधान  ने

 डालें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तांता  आप  नहीं  सुधर  सकते  ।  मैंने  उन  महानुभाब  की  अनुमत्ति  दी

 आप  बीच में  कथों  बोल  रहे  कृपया  बंठ  आप  बीच  में  न  बोलें  ओर  एक  भद्र  पुरुष  सा  ब्यवहार
 जो  कि  मेरे  विचार  से  आप

 शो  चम्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मैं  आभारी  हूं  कि  आपने  मुर्के  एक  सम्मा

 नित  भद्गपुरुष  समझा  ।  किल्‍्तु  दुर्भाग्य  स  एसा  लगता  है  कि  भद्र  पुरुष  होने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  आपका  क्या  है  ?

 लो  चमा  प्रताप  नारायणभ  सिंह
 :  मै  ओर  अधिक  स्पष्ट  करता  हूं  ।  श्रो  इन्द्रओत  गुप्त  को  थुनना

 खणी  की  बात  चाहे  यह  विपक्ष  या  सत्ता  पक्ष  या  मर  इस  बात  से  सहमत  हृ।|ग  |क  बहू
 ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  अपनी  बात  नियमों  के  भीतर  कहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  यह्‌  ठीक

 क्रो  चन्द्र  प्रताप  नारायभ  सिह  :  सोभाग्य  से  या  दुर्भाग्य  से  मैं  उनका  अनुसरण  करने  और  नियमों

 के  भीतर  रहने  की  कोशिश  करता  हू
 '''

 प्रो०  मु  दष्डबते  :  उन्हें  उसके  निलम्बित  किया  गया

 भ्रो  अनन्द  प्रताप  गारायण  सिंह  :  मैंने  तो  जो  कहना  बाहता  अभी  कहा  भी  नहीं  कि

 प्रोफेसर  आप  पर  हावी  हो
 »  किन्तु

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं
 '*

 शो  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैं  जो  कहना  चाहता  हूं  कृपया  मुझे  कहने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किन्तु  मैं  भी  एक  बात  चाहता  हुं
 *'

 शो  चस्द  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नियमों  के  भीतर  मैं  बह  नहीं
 कह  सका  जो  मैं

 कहना
 चाहता

 हू  ।  अब  फिर  आयोग  ने  बहुत  समय  ले  लिया  किन्तु  उससे  बहुत
 मैंने  नियमों  के भीतर  रहते  हुए  नम्र  निवेदन  किया  था  कि  विभिन्‍न  गोपनीय  चाहे  वह  रक्षा
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 सम्बन्धी हो  या  ठककर  ग्रायोग  से  सम्बन्धित  के  लीक  होने  के  प्रएन  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा की

 अनुमति  दी  किन्तु  आपने  उस  पर  अपना  निर्णय  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  थी  सी०  पी०  एम०  देखिए***

 घी  चग्र  प्रताप  नारायण  यह  काफी  समय  से  लम्बित  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अयनो  बद्धिम  ।  का  बहुत  अधिक  प्रदर्शन  कर  रहे  यह  नियमों  के

 बिल्कुल  विरुद्ध

 शी  चमतर  प्रताप  नाराथण  सिह  :  मैं  आप  से  कुछ  भोर  कहना  चाहता  हूं  ।  इससे  -  पहले  मैंने
 श्री  मधु  दण्डवते  ने  भोपाल  गे  शज्रासदी  पर  बोलते  हुए  संजय  गांधी  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  उस
 बारे  में  नोटिस  दिया  था  ।  आपने  कह  कि  यह  नियमों  के  भीतर  नहीं  है  और  आपने  मुर्क  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  भी  आप  नियमों  से  बाहर  बोन  रहे  हैं  ।  ह
 श्रो  चन्त्र  प्रताप  सारायण  जो  कछ  मैंने  कहा  वह  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया

 परन्तु  जो  वे  कहते  हैं  वह  नहीं  निकाला  जाता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  जो  कहना  चाहते  हैं  वह  आपने  श्री  हस््रजीत  गुप्त  का

 हवाला  दिया  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  सीमा  के  भीतर  रहते  हैं  किन्तु  आप  नहों  आप  के  साथ  यही
 समस्या

 क्री  चसा  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैं  नहीं  रह  सकता  |  वहु  एक  वरिष्ठ  साँसद  और  आपसे
 चिल्लाने  से  ही  काम  चलता

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मैं  आपकी  बात  से  सहमत  नहीं  है  |  बंठ  ज।हए  ।

 थी  चस॒  प्रताप  लारायण  सिह  :  मैंने  काफी  दिन  पहले  आपको  आधे  धण्टे  की  चर्चा  का  एक
 नोटिस  दिया  कल  या  परसों  श्री  शरद  दिघ  का  प्रस्ताव  स्वीकार  हो  गया  ।  और  उनके  नोटिस  पर

 चर्चा  भी  हुई  ।  मैंने  उससे  काफी  पहले  नोटिस  दिया  था  उसका  कया  हुआ  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  इसमें  समय  लगता  मैं  बंधा  हुआ  नहीं  हूं***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जितना  शोर  इसमें  समय  लगता  Be

 )

 क्षी  चना  प्रताप  नारायण  लोगों  को  सती  के  जिए  नशीले  पदार्थों  के  लिए  फांसी  पर

 लटकाया  जाना  चाहिए  किन्तु  देशद्रोह  के  लिए  नहीं  ।  इसी  लिए  गुप्त  बातें  बाहर  निकलतो  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  इच्छाओं  से  बंधा  हुआ  नहीं  हूँ  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की  इच्छाओं

 से  बंधा  हुआ  नहीं  हूं  ।  आपने  समूचे  सदन  को  सिर  पर  उठा  रखा

 क्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  जी  नहीं
 **'*****  आप  रहे  आप  हमें  नियम  दिखाइए  ।

 यदि  हम  सदन  से  बाहर  जाने  की  धमकी  देते  हैं  तो  आप  कया  करते  हैं
 _  बननम-म_म-न्‍मनलकन»»क  िनिननननन्‍नभन-+-नयनननगननननननननमन+ 191
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 अकाल  ऋहोशा  :  यदि  भाप  डाहें  तो  ध्राहर  त्ाउसकते

 की  चगा  प्रताप  मारायण  सिह  :  अब  मैं  सदस  से  थाहर  महीं  जाऊ  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  मैं  आपका  नाम  पुकारूता  |  यह  क्‍या  आप  हर  शमय"“अध्यक्षपीठ  पर
 आक्ष ५  करते  स्कलिरं

 भी  ध्णा  छाताप  ताराकम  किह  ;  पर  अप्क्षीस  रहे  कल  ज्मरे  पछने  से

 पहले  आपने  क्‍या  कहा  था  ?

 अध्यक्ष  महीदय  :  प्रदान  नहीं  आप  इस  तरह  कक  हु  समझना

 बहुत  मुक्तकिल  मैं  आपका'भास  पुफारूता  ।  मैं
 दस  शरह  नहीं  जाने  हूं ना  ।

 करी  एम  ०  रधमा  रेडडी  :  उन्होंने  आप  पर  आक्षेप  किए  उन्होंने  रूहा  कि**

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  बिल्कल  ठीक  |  वह  आश्ष  प  कर  रहे  हैं  ।

 की  एच्र०  ए०  उन्होंने  कहा  कि
 ***  उन  णद्दों  को  कार्यवाही  बत्तांत से  निकाल  दिया

 जाना  चाहिए  |  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  यह  बात्त  कही  थी  ।

 अध्यक्ष  भूड्रोबय  :  बिलकल  उत्होंने  यही  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  बात  सदन  को  तंग  कर  रहे  जी  श्री  क्रियन ।

 प्रो०  पौ०  जे०  क्रियम  :  आपने  मुझे  बुलाया

 थी  श्री
 ०  कै

 ०
 हू  णजदक  परक्ष्य  :

 कह  मिलकर  अरका  न्‍इता  हैँ

 अर्यक्ष  महीरेद  :  पपहुलि  हों  एक  आपत  तका  मिप्लाश  करना  क्षमा  ।
 श्री  सी०  पी०  एन०  सिंह  को  श्मा

 झरी  पी०  के०  थु  उत्हींने  ब्रो/क्ठ  कहा मैं  जकहीं  करता

 क्री  अन्दर  प्रताप  नारायण  सिह  :  आपने  कहा  कि  प्रे  सदन  को  सिर  पर  उठा  रखा
 मैंते  कहा  थाਂ  ४७***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  कहा

 की  चगा  प्रताप  नाइशाग्रण  लिह  :  फिर  तो  स्लुकू  क्षमा  मांगती  चाहिए  ?

 अध्यक्ष  महोद्रय  :  जी  क्रापको  क्षमा  मांग्रनी  श्रह  देखला  मेरा  काम  है,कि  सदन  का
 कार्प  नियमानुसार

 «“मप््वधार )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  जैंने  ऋु&-छक्ढी  क्रो/है  दोमबुमे  तक  खिक्तल सी  खिए  ।  प्रद्धिअनेशालती
 तननीाा+  ब्य्थ्ेूे्ष्घ्च्च्थ्ल्

 +*  अध्यक्षपीठ  के  आदेशामुस्तर  कार्मवाशी"क्तांतग्ते हिकल  दिया
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 की  है  तो  मेरे  विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  रखिए  और  मुझे  सभा  से  निकाल  दीजिए  |  मुभे  यहे  पसंद  नहीं
 मैं  इसे  चुपचाप  सहन  नहीं  करूँगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उस  तरह  काम  करना  असम्भव  मंत्री  महौदय  ।  बहुत-ड्ो  चुका  ।

 यह  हर  समय  मुझे  धमकाते  हैं  ।  वह  अपने  आपको  समभते  नया  हैं  ?  भी

 हो  एस  ०  जयपाल  रैडडी  :  क्‍या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कछ  भी  हुआ  आपसे  पहले  हुआ

 संसदीय  कार्य  मस्त्रो  तथा  सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रों  एच०  के०  एल०  :  किसी  भी
 सदस्य  के  लिए  अध्यक्षपीठ  पर  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  आक्षेप  करना  उचित  नहीं  किसी  भी
 सदस्य  को  ऐसा  नहीं  करना  यह  गलत  यदि  ऐसे  आशक्षेप  करिए  जाते  हैं  हू  बुरी  बात
 कोई  भी  उसका  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।  कोई  भी  इसे  पसंद  नहीं  इस  सेंध्चथन्ध  में  वह
 पहले  ही  खेद  व्यक्त  कर  चुके  हैं  |  मैं  भी  खेद  व्यक्त  करता  हूं  ।  ऐसे  आक्षेप  कार्यवाही  बक्तांत  से  भी
 निकाल  दिए  जाने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक

 झो  दिनेश  गौस्वानो  :  मैं  यहां  उपस्थित  नहीं  था  परस्तु  मैं  समझा  कि
 ठक्‍कर  आ'”गेग  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  सोमवार  को  श्रू  होनी  है  ।  यदि  विनिणंय  नहीं  दिया  क्‍या  तो  मैं
 नहीं  समझता  कि  सोमवार  को  हस  पर  चर्चा  कराना  सम्भव  हो  मैं  चाहता  हूं  कि  इस
 बारे  में  आप  विनि्णय  दें  क्योंकि  यह  मामला  आपके  अश्तिम  विनिर्णय  और  निर्णय  पर  निर्भर  करेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जब  अपना  विनिरणणय  तभी  ऐसा  हमने  चर्चा  का  दिन
 सोमवार  रखा  तब  तक  देखें  क्या  होता

 भी  विनेदा  गोस्वामी  :
 कितु  तब  तक  हमें  पूरी  रिपोर्ट  नहीं

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  साधारण-सा  प्रदन  है  कि  क्या  रिपोर्ट  पूरी  रखी  गयी  यदि
 यह  रिपोर्ट  प्री  है  तो  फिर  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  यदि  मैं  यड्‌  विनिर्णय  देता  हूं  हू  रिपोर्ट

 प्री  नहीं  है  तो  पूरी  रिपोर्ट  रखनी  होगी  ।  तब  तो  हमें  इसे  स्थगित  करना  पड़ेगा  ।

 भरी  बिनेश  गोस्वामी  :  यह  ठीक  है  ।  के

 प्रो०  पी०  जे०  मैं  सिर्फ  दिल्ली  में  4  लाख  मलयालय  भाषियों  के  बारे  में  एक  निवेदन
 कर  रहा  हूं  ।  गर्मी  की  छुट्टियाँ  शुरू  हो  गई  हैं  ओर  यह  देखा  गया  है  कि  उनके  केरल  जाने  के  लिए
 पर्याप्त  सुविधाएं  नहीं  दी  गई  मेरा  आपसे  केवल  यही  अनुरोध  है  कि  आप  रेल  मन्त्री जी  की
 दिल्ली  से  केरल  जाने  के  लिए  गर्मियों  में  कुछ  विशेष  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  कहें  ।  क्या  आप

 उन्हें  यह  निदेश  देंग  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मुझे  दे  दीजिए  ।  मैं  इसे  देख  गा  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  धन्यवाद  ।  |

 भरी रणजीत सिंह गायरुबाड़ तिड्बत में लोगों को मारा आाक्मा
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 झथ्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  आप  मुझसे  चर्चा  आप  आकर  मुमसे  मिल  सकते  हैं  ।

 श्री  तम्पत  चामस  :  मैं  बछावत  आयोग के  बारे  में  कह  रहा  हूँ  ।

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  ध्यानाक्ंण  प्रस्ताव  या  कोई  अन्य  प्रस्ताव  दे  सकते  हैं  कितु  स्थगन
 प्रस्ताव  नहीं  दे  सकते  ।

 ही  तम्पत  थामस  :  1978  से  पत्रकारों  को  संक्षोधित  वेतन  नहीं  मिला  है
 ।  मैंने  एक  प्रस्ताव  की

 सूचना  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देख  गा  ।

 की  बो०  किशोर  चणा  एस०  देव  :  रिपोर्ट  के  सभा  पटल  पर  रखे
 जाने  के  यह  सभा  की  सम्पत्ति  हो  गई  मेरा  निवेदन  है  कि  उचित  यही  होगा  कि
 भ्यायवादी  को  अपनी  बात  कहने  के  लिए  यहां  बुलाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  भाने  पर  यदि  आवश्यक  हुआ  ओर  हमने  ठीक  समक्का  तो  उस  पर  भी
 विचार  किया  जा  सकता  जी  हूं  श्री  तांती  ।

 झरो  भाई  इधर  तांतो  :  उस  दिन  आपने  महान्यायवादी  की  सलाह  मांगी  थी  गौर
 अब  तक  आपको  सलाह  नहीं  मिली  है''****

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसमें  कुछ  नया  नहीं  मैं  पहले  ही  यह  कह  चुका  आप  हर  बात  को
 दोहरा  क्यों  रहे  हैं  !

 थी  भह्र  एथर  तांतो  :  सरकार  पहले  ही  अधिसू चना  वापिस  ले  चुकी  है  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसप्रें  कुछ  नयी  बात  नहीं  है  ।

 क्रो  भग्वइबर  तांतो  :  हमें  पूरी  रिपोर्ट  जानने  का  अधिकार  हैं  ।

 प्रो०  सेफुद्ोग  सोथ  :  यह  सिद्धांत  की  बात  किसी  विपक्षी  सदस्य  ने  मुझसे
 कुछ  कहा  है  |  होली  पर  कुछ  विपक्षी  सदस्यों  को  निलबित  किया  गया  था  |  उन्हें  वाद-विवाद  मे  भाग
 लेने  स ेमना  किया  गया  था  कितु  देनिक  भता  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसे  शालीनतापूव॑क
 बहाल  करता  होगा  ।

 थी  सम्पन  थामस  :  हमें  निलंबन  की  अवधि  का  कोई  भत्ता  नहीं  निलंबन  रदृद  किया
 जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  संफुदोन  सोज  :  आप  पह  नहीं  लेकित  मै  इस  बारे  में  विनिर्णय  चाहता

 मैं  इसे  सिद्धांत  का मामला  मानकर  उठाना  चाहता  हूं  । इसलिए  नहीं  कि  मुझे  किसी  विपक्षी
 सदस्य  ने  कहा  मैं  आपका  विनिर्णय  चाहता  हूं  ,  देनिक  भत्ता  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  यह  मेरा

 अनुरोष  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ;  सोज  बेठ  जाइए  ।
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 इस  मामले  पर  यहां  चर्चा नहीं  की जा  सकती  ।

 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  सहानुमति  से  सुन  लेंगे  ।

 क्री  राजकमार  राय  :  अध्यक्ष  इन  लोगों  को  डी०  ए०  नहीं  चा  हम  उन
 दिनों  का  डो०  ए०  नहीं  चाहते  ।

 ]

 प्रो०  सफ्दीन  सोज  :  मैं  विनिणंय  चाहता  हूं  ।

 भी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  निवेदन  है  कि  देनिक  भत्ता  चाहे  न  दिया  जाए
 लेकिन  निलंबन  रदृद  किया  जा  सकता  है  ।

 शो  सोसनाथ  चटर्जी  :  हम  मिलंबन  का  भत्ता  नहीं  चाहते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  हम  दे  तो  ।

 ]

 प्रो०  संफददीन  सोज  :  मैं  भविष्य  के  लिए  विनिर्णय  चाहता

 प्रो०  मधु  दंढवते  :  इसे  प्रधानमन्त्रों  कोष  में  ढाल  दोजिए  ।

 श्री  इमाजोत  ग॒ष्त  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  परामश  भादि  लेने
 के  बाद  यदि  आप  इस  बारे  में  संतुष्ट  है  कि  जो  रिपोर्ट  रखी  गई  वह  प्री  है  और  इसमें  भागे  और

 कछ  रखा  नहीं  जाना  जा सकता  ओर  इस  अपके  निष्कषं  से  यदि  समाचार  पत्रों  में  रिपोर्ट
 के  कथित  रोके  गए  हिस्से  प्रकाशित  हो  गए  भोर  सरकार  की  ओर  इसका  खण्डन  नहीं  किया  गया--वे

 हर  रोज  प्रकाशित  हो  रहे  हैं  तो अप  तथा  सदन  स्वयं  को  बड़ी  सुविधापूर्ण  स्थिति  में

 आपको  तथा  सदन  को  इस  स्थिति  में  नहीं  डालना  चाहिए  ।  मैं  नहीं  चाहुता  कि  आपके  समक्ष

 ऐसी  स्थिति  पंदा  हो  |  यदि  आपको  यह  सलाह  दी  जाती  है  जिसे  आप  मान  लेते  हैं  और  इस  आधार  पर
 आप  यह  निर्णय  देते  हैं  कि  रिपोर्ट  रखी  गई  है  वह  पूरो  है  ओर  इसमें  आगे  और  कुछ  नहीं  रखा
 जाना  है  रखा  जा  सकता  है--तो  अपकी  स्थिति  बड़ी  शर्मनाक  होगी

 *'***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  देखता  पड़ेगा  ।  मुझे  इस  बात  पर  विच्वार  करना  होगा  कि  क्‍या  किया
 जा  सकता

 भो  इन्द्रजोत  इस  बीच  सरकार  द्वारा  कोई  खण्डन  न  किए  जाने  कारण  रिपोर्ट  के  रोके
 गए  हिस्सों  के  बड़-बड़  अंश  प्रतिदिन  समाचार  पत्रों  में  छत  रहे  तब  क्‍या  होगा  ?  स्थिति  बड़ी
 अजीब  हो  जाएगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पता  नहीं  ।  मुझे  इस  पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।

 थरो  इसाजीत  गुप्त  :  सरकार  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  करती  ।

 1985
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 कक  समओ़अआफस  ससफन्‍फन्‍स्‍क्‍स्‍+

 प्रो०  सघु  दंडबते  :  हमारी  मांग  है  कि  रिपोर्ट  के  वे  अंश  यहां  रखे  जाने  चाहिए  लेकिन  वें
 संपादकों  की  मेज  पर  रखे  जा  रहे  कितु  उन्हें  एडीटरों  की  मेज  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  भी  सकता  नहीं  भी  हो  मैं  नहीं  जानता  ।

 थो  इन्रजोत  गुप्त  :  समाचार  पत्रों  में  उठ्ध  रण  छप  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  यह  क्या  है  ।

 श्री  इम्रजोत  गृप्त  :  गृह  मन्त्री  यहां  उपस्थित  आप  उनसे  पूछ  सकते  उन्हें  यह  पता
 लगाने  की  बिता  नहीं  हैं  कि  यह  लीकेज  कंसे  हो  रही

 भी  सोमनाथ  चढर्जो  :  आपको  स्पष्टीकरण  देने  की  सरकार  की  जिश्मेदारी  है  कि  क्‍या  स्थिति
 |  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  स्थिति  के  अनुलार  देख्‌ गा  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं  पह  ने  से  कुछ  नहीं
 सोच  सकता  ।  मैं  काल्पिनक  प्रइनों  का  उत्तर  नहीं  दे  सकसा  ।  मुझे  वेख ता  है  कि  मेरे  सामने  क्या

 )

 अध्यक्ष  भ्होदय  :  श्री  सिह  |  व्यवस्था  रखिए  ।

 भो  चसा  प्रताप  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  यदि  मैंने''***ਂ  कहा  मैं  क्षमा  चाहता  हूं
 और  आशय  करता  हूं  कि  यदि  अष्यक्ष  पीठ  ने  कहा  है  कि  मैं  सदन  में  मनमानी  कर  रहा  हुँ  तो  उसके
 सहित  इस  भाग  को  कायंबाही  वृत्तांत  से निकाल  दिया

 वरन्‌ अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सभा  में  सशते  माफी  नहीं  होती  ।  श्री  थिह  मैंने  नकेवल  आपको
 उस  ओर  के  अन्य  अनेक  भित्रों  को  भी  कहा  है  ।

 भी  जरा  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैं  अध्यक्ष-पीठ  से  क्षमा  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ध्यान  मैं  किसी  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध  गलत  इरादे
 अथवा  ऐसी  कोई  मावना  नहीं  रखता  ।  मैं  आप  सभी  सदस्यों  को  अपना  मित्र  तथा  साथी  मानता

 कभी-कभी  राय  अलग-अलग  हो  सकती  है  कितु  इसका  अर्थ  यह  नहीं  कि  हमारे  बीच  फूट  हो  ।

 मुझ  हसमें  विश्वास  नहीं  यह  मेरी  कर्सी  नहीं  यह  आपका  स्थाम  किसी  समय  यहां  कोई
 और  भी  बेठा  हो  सकता  है  |  आज  मैं  बेठा  इसका  जय  यह  महीं  कि  यह  ब्यक्तिगत  रूप  से  मेरी

 नहीं  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ।

 श्रो  बी०  हांकरानन्द  ।
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 विधि  झौर  ग्थाय  मस्त्रालय  को  बज  1989-90  के  लिए  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 विधि  और  स्माय  संत्री  तथा  जल  संसाधन  मर्जी  बो०  :  मैं  विधि  और  न्याय
 मन्त्रालय  की  वर्ष  1989-90  की  अनुदानों  की  विस्तत  मांगों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संक्या  एल०  टो०  7646/89]

 वित्त  सोमा  शुल्क  केश्ीय  उत्पाद  शुर्क  और  ममक

 अधिनियम  के  अस्तगंत  अधितचनाएं

 संसदोप  कार्य  मन्‍्त्री  तथा  सचना  प्ोर  प्रसारण  मम्त्रो  एच०  के०  एल०  मैं
 श्री  एं०  के०  पांजा  की  ओर  से  निम्नलिब्वित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  वित्त  1979  की  धारा  4]  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एंक-एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 सा०  का०  नि०  129  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  जो  26  1959  से  3  1989  तक  भारत  के
 दौरे  पर  आये  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचित्र  महामहिम  श्री  जंवियर  पेरेज  दे

 क्रुयियार  तथा  शिष्टमण्डल  के  अन्य  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा-कर  के  संदाय  से
 छट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शञापन  ।

 सा०  का०  नि०  345  जो  8  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  जो  7  से  10  1989  तक  भारत  के  दोरे  पर  आये  मंगोलिया
 की  पीपुल्स  रिवोल्यूशनरी  पार्टी  सट्रल  कमेटी  के  महासबिव  महामहिम  श्री  जे०

 ग्रंट  पोपुल्स  खुरल  प्रीसिडियम  के  अध्यक्ष  तथा  श्षिष्टमण्डल  के  अन्य
 सदस्यों  को  विदेश  यात्रा-कर  के  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  316  जो  8  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  6  से  12  1989  तक  भारत  के  दोरे  पर  आये  सोवियत
 समाजवादी  सघ  गणराज्य  के  उप-प्रधानमन्त्री  महामहिम  श्री  बी०  एम०
 कामेन्तसेव  ओर  दिष्टमण्डल  के  अन्य  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा-कर  के  संदाय  से

 छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्यार॒यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  347  जो  9  1989  के  भारत  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  9  से  10  1989  तक  भारत  के  दोरे  पर  आये  फिलिस्तीन

 मुक्ति  संगठन  की  कार्यकारिणी  समिति  के  श्रष्यक्ष  महामहिम  श्री  यासिर
 अराफात  और  शिष्टमण्डल  के  अन्य  संदस्यों  को  विदेश-यात्रा-कर  के  संदाय  से

 छूट  देने  के
 बारे  में  है  तथा  एक  व्यार्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7647/89]

 हु
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 (2)  शुल्क  की  घ।रा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  भधिसू  चनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 सा०  का०  नि०  जो  9  1989  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1988  की  अधिसूचना  संरूया  ०शु ०
 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  जिनका  आह्यय  मोटर  बाहनों  के  इंघन  दक्षता
 मानदण्डों  को  संशोधित  करना  है  और  इस  अधिसूचना  की  वंधतावधि  को
 3।  1990  तक  बढ़ाना  है  तथा  एक  व्याल्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  णो  9  1989  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1988  फो  अधिसूचना  संसया  ०शु  ०
 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  जिनका  अशय  मोटर  वाहनों  के  ईन्घन

 सूचना  की  वेधतावधि  को  31  1990  तक  बढ़ाना  है  तथा  एक  व्याहुयात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  943  जो  9  1989  के  भारत  के  राजपक्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  25  1983  की  अधिसूचना  संझ्या  30/83-
 सी०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  जिनका  आशय  दो  पहिया  वाहनों  के
 ईन्धन  दक्षता  मानदण्डों  को  संशोधित  करना  है  ओर  इस  अधिसूचना  की
 वधि  को  3]  1990  तक  बढ़ाना  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक

 सा०  का०  नि०  जो  9  1989  के  भारत  के  राजपज्च  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1984  की  अधिसूचता  संरुया  210/84-
 सी०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  जिनका  आह्यय  दो  पहिया  वाहनों  के
 ईम्घन  दक्षता  मानदण्डों  को  संशोधित  करना  है  और  इस  अधिसूचना  की
 बंघतावधि  को  3।  1°90  तक  बढ़ाना  है  तथा  एक  ठ्याड्यात्मक

 सा०  क।०  नि०  95  जो  9  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  8  1984  की  अधिसूचना  संदया  254/88-
 सी०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  जिनका  आशय  मोटर  कारों  के
 ईन्धन  दक्षता  मानदण्डों  को  संशोधित  करना  है  ओर  अधितूचना  की  वेधतावधि
 31  1990  तक  बढ़ाना  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक

 सा०  का०  नि०  जो  9  !989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।2  1988  की  अधिसूचना  संख्या  288/88-
 सो०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  जिनका  आद्यय  स्वच्ालित-संघटकों  के
 निर्माण  के  लिए  आयातित  जिगों  और  जुड़नारों  के  संबंध  में

 शुल्क  की  रियायती  दर  निर्धारित  करना  है  तथा  एक  व्याव्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  15  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए थे  तथा  जितके  द्वारा  2  1980  को  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  भारत  नेपाल  व्यापार  1978  की
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 द्वर्तों  के  अनुसार  भारत  में  अधिमान्य  प्रवेश  के  लि  एपातन्रपाए  गए  नेपाली  मूल
 के  चार  और  उत्पादों  को  मदों  की  सूची  में  जोड़ा  जा  सके  तथा  एक  व्याख्याट्मक
 ज्ञापन  ||

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7648/89]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  की  घारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अस्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :--

 सा०  का०  नि०  जो  9  1989  के  भारत  के  राजपन्र  में
 छित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1986  की  अधिसुच्नना  संख्या  332/86-
 के०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  जिनका  आशय  1000  घन

 मीटर  से  अनधिक  ईन्धन  क्षमता  वाले  ईन्धन  दक्ष  मोटर  बाहनों  के  ईन्धन  दक्षता
 मानदण्डों  को  संशोधित  करना  है  और  इस  अधिसूचना  को  वेधतावधि  को
 31  1990  तक  बढ़ाना  है  तथा  एक  व्याद्यात्मक  शञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संक्या  एल०  टी  ०  7649/89]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1989,  जो  22  1989
 के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संडढया  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए  में  रखा  गया  ।  बेलिये  संडया  एल०  टो०  7650/89]

 सा०  का०  नि०  जो  20  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकादित

 हुए  तथा  जिनके  द्वारा  |  1988  की  अधिसुचना  सं०  5/88  के  ०उ०्शु०
 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  “]  1988”  अंकों  और  दा«्दों के
 स्थान  पर  “28  1986”  अंक  और  हाद्द  प्रतिस्थापित  किए  जा  सके  तथा
 एक  व्याल्यात्मक  शापन  ।

 में  रखा  गया  |  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  7651/89] ]

 बंककारो  कम्पनो  का  अजन  ओर  प्रादेशिक
 ग्रामीण  बेंक  झधिनियम  के  अस्तगंत  घोदाबरोी  प्रामोण  बेक

 का  31  विसम्यर  1987  को  समाप्त  होने  बाले  बर्थ  का  प्रतियेदन

 कानपुर  क्षेत्रोय  प्रामोण  थेक  का  31  1987  को
 समाप्त  होने  बाले  बद  का  प्रतिवेदग  प्रादेशिक  प्रामोंग

 बेकों  के  31  1987  को  समाप्त  होने
 बाले  बय  के  फायंकरण  के  समेकित  प्रतिबेदन

 र्त

 विश  सस्जालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आडों  :  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  बैंककारी  कम्पनी  का  भर्जन  और  1980  की  घारा  19  की

 उपधा ।  (4)  के  अंतगगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एवं एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ;--
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 प्रआ  पटम  पर  रखे  मए  पत्र  31  £989 जज  -  ने  सलकन  मन  लक  ee  7 पर  २...  स०++>»>न
 भओोरियन्टल  बेंक  भ्ॉफ  का मसं  अधिकारी  कमंचारी  संशोधन
 1982,  जो  ।2  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  लधिसूचना  संदया  3903  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 न्यू  बेंक  ऑफ  इंडिया  कर्मचारी  संशोधन  1988,  जो  4
 1988  के  भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  5005  में  प्रकाशित  हुए

 में  रख  गए  ।  देखिए  संस्था  एल०  टी०  7652/89]  /89]

 (2)  बेंककारों  कम्पनी  को  अजंन  और  1970  की  घारा  19  की
 उपधारा  (4)  के  अंतगंत  इंडियन  ओवरसीज  बेक  अधिकारी  कमंचारी  संक्ोषन

 1988,  जो  10  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया
 आई०  ई०  एफ०|एच०  आर०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सढ्या  एल०  टी०  7653/89]

 (3)  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  1976  की  घारा  30  की  उपधारा  (2)  के  अंतर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 हिंडौन  ग्रामीण  बैंक  सेवा  1989

 [  प्रंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7654  /89

 विद्वेश्वरंया  ग्रामीण  कमंकारिव्‌  द  सेवा  1985
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7655/89]

 अधिनियम  ग्राम  बेक  कमंचारिव द  सेवा  विनिमय  !

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सख्या  एल०  टो०  7656/89  ]

 (4)  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 गोदावरी  ग्रामीण  बेंक  का  3।  1987  को  समा/त  हुए  वर्ष  का
 सेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  वेलिए  स्ंक्या  एल०

 कानपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 बेख  तथा  उन  पर  लेलापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रख  वए  |  डेलखिए  संक्ष्य  एश+०  2-07658/89)  ]

 (5)  प्रादेशिक  प्रामीण  बैंकों  के  3।  1987  को  सम्ताप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  के
 समक्षित  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  हिम्दी  तथा  अंग्र जी  ।

 मैं  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 उच्च  ग्यायालव  में  लम्बित  मासले  -  एक  मवोल  अआकलन  विधि  और  न्याय  मंत्रशलथ  में  राज्य
 मंत्री  एच०  आर०  :  मैं  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामले-एक  नवीन  के  आरे में
 विल्लिि  आयोग  के  |24वें  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंप्र  जी  सभा  पल  प्र  रक्षता

 हूँ  ।
 प्रिंपलय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संल्या  एल०  टी  ०-7660/89]
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 10  191  1"(ere)  सभा  पटल  पर  रले  गए  फथः न  नअ्ति-++  a
 केगीय  लिचाई  धौर  विद्धुत  नई  विश्लो  का  ब्ष  1987-88  कावादिक

 प्रतियेदत  तथा  इस  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलस्थ के
 कारण  दर्क्षाने  बाला  विवरण

 जल  संताधन  मंत्रालय  में  राज्य  घंत्री  कण्जा  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रश्त्री  हूं  :  ह

 (1)  केंद्रीय  सिंचाई  और  विश,त  नई  दिल्‍ली  के  बे  1987-88  के  बाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्र ंजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिख्वित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्व॑  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विधरण  तथा  अंग्र  जी  |  में  रखे  गए  ।  देखिए

 संश्वा  एल०  ही  ०  7661/89] ]
 व्यापार  विकास  नई  दिल्‍लो  का  वर्ण  1987:88  का  वाधिक  प्रतिवेवन

 कार्य  करण  को  समीक्षा  तथा  इन  पन्नों  को  सभा  पढल  पर  रखने  में  हुए
 विसम्ब  के  कारण  बहाति  बाला  विवरण  तस्खाक्‌  गदर  का

 वर्ष  1987-88  का  प्रशासनिक  प्रतिवेदद  तथा  कार्यकरण
 को  समीक्षा  और  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ज  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण
 ल्यलरी  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  फाउ  सिल  का

 बर्ष  1987-88  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तभा
 कार्यक्रण  की  सपोक्षा  आदि

 वशजिज्य  संत्रालव  में  राज्य  मंत्री  प्रिव  रंजन  वास  :  में  निम्नलिलिस  पश्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  ध्यापार  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  लेखापशीक्षित  लेखे  ।

 व्यापार  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यक्रण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  संस्क  ।

 (2)  उपयुक्त  (!)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलभ्ब  के  कारण
 दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंप्रंजी  में  रखे  गए  ।

 देलिए  संख्या  एल०  ]

 (3)  तम्बाकू  गु  टूर  के  वर्ष  1987-88  के  बाबिक  प्रशासनिक  प्रतिवेतन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 तम्बाक  गु'ट्र  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंप्र  जी  ॥  में  रखे  गए  ।

 बेलिए  संख्या  एल०  89]
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 राख्य  सभा  से  संदेश  31  1989.
 सन  ममममाभान  नमन  न

 (5)  जेम  एण्ड  ज्वेलरी  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  काउ  सिल  के  वर्ष  1987-88  के  बाधिक
 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 जेम  एण्ड  ज्वलरी  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउ  सिल  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उलह्लखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दंशनि
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं जी  [  प्रंघालय  में  रखते  गए  |  बेलिए
 संल्या  एल०  टी०  7664/89] ]

 (7)  खल-कद  सामान  निर्यात  संवर्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  लेखा7रीक्षित  लेख  ।

 श्लेल-क््‌द  सामान  निर्यात  संवर्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  |  987-88  के

 >  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंप  जी

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण
 दक्शनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रजी  [  प्रस्थलय  में  रखे  गए  ।

 देखिए  संक्या  एल०  ही०  7665/89]

 संजियान  के  अनुस्छेद  15)  (1)  के  हाम्तगंत  भारत  के

 परोक्षक  संघ  सरकार  दस--फर्टिलाइजप  एण्ड
 केमसिकल्स  ट्रायनकोर  लिमिटेड  का  थ्  1987  का  प्रतिवेदन

 कृषि  मस्त्रालय  में  उयरक  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  आर०  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद
 151  (1)  के  अंतर्गत  भारत  के  नियंत्रक--महालेखापरीक्षक  %  वर्ष  1987  के  प्रतिवेदत  -  संध  सरकार

 भाग--दस--फर्टिला इ  जसं  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लिमिटेड  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्र जी  सभा  पटल  पर  रशता  हूँ  ।

 में  रखे  गए  |  देलिए  संश्या  एल०  टो०  7666/89  ]

 ज०  १०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 भहासलि  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से
 प्राप्त  निम्न  संदेक्षों  की  सूचना  प्षभा  को  देनी

 (1)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कायं  संचालन  के  नियमों  के  नियम  86  के  उपनियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  पंजाब  विनियोग  विधेयक  1989
 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  27  1989  की  बैठक  में  पारित  किया गया  था  ।  और
 राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने
 का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिशों  नहीं  करसी
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 10  1911  सभा
 भोौ  बेंठकों!से  सदस्यों  की:अनुपस्थिति  कौ  अनुमति

 (2)  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  186  के  उपनियम  (6)  के
 उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  दिल्‍ली  नगरपालिका  विधि  1989
 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  21  1989  को  बंठक  में  पारित  किया  गया था  और
 सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यहू  बताने का
 निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  दस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी
 हैं  ।'

 स०  १०

 संविधान

 राष्ट्रपति  को  अनुमति  प्राप्त

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  के  महासचिव  द्वारा  संविधान
 1988  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  जिसे  संसद  की  दोनों  सभाओं  मे

 पिछले  सत्ता  में  पारित  किया  था  तथा  इसे  अनुमति  प्रदान  की  थी  इस  संबंध  में  अंतिम  सूचना  समा  को

 27  1989  को  दी  गई  थी  ।

 12.20  म०प०

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  को  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  !  सभा  की  बंठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  ने  30  1989

 को  सभा  में  प्रस्तुत  अपने  15  वें  प्रतिवेदन  में  निम्नलिखित  सदस्थों  को  प्रत्येक  के  सामने  दिखाई  पई

 अवधि  के  लिए  सभा  की  बंठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  :

 1.  श्रीमती  प्रेमलाबाई  चण्हाण  —  30-11-88  से  16-12-88  2-88

 2.  श्रीमती  डो०  के०  मंडारी  --3-1  1-88  और  4-11-88  और  15-11-88  से
 —  16-12-88  2-88

 3.  श्री  श्रीकांत  दस  नर  सिंह  राज  वाडियर  से  15-3-89

 4.  श्री  एस०  एस०  रामा  स्वामी  पदाय।बी  --18-8-88  से  24-8-88
 --2  /-8-8  8  से  5-9-88
 —  2-11-88  से  4-11-88

 15-11-88  से  16-12-88  2-88
 और

 24-2-89

 5.  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  --23-8-88,  29-8-88  से  5-9-88
 से  4-11-88

 —  15-11-88  से  16-12-88
 ओर

 से  7-3-89
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 6.  भ्री  भाऊ  साहिब  थो  रट  --21-2-89  से  10-3-89
 +  क्‍या  यह  सभा  समिति  द्वारा  दी  गई  अनुमति  देने  के लिए  सहमत  है  ?

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 ,  शुध्यक्ष  महोदय  ४  अनुमति  दी  जाती  सदस्यों  को  तदनुसार  सचित  किया

 12.20% है  म०  १०

 सभा  को  बंठकों  से  सदस्यों  को  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 कार्यबाही-सारांग

 भी  अनुप  अम्द  शाह  मैं  सभा  की  बंठकों  की  अनुपस्थिति  संबंधी

 खृमिति
 की  29  1989  को  हुई  बेठक  के  कायेवाहो-सारांश  तथा  अंग्र जी  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 12.21  भर  ०प०

 सभा  का  का  ये

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्री  तथा  सूजमा  और  प्रस्तारण  सम्त्रो  एच०  के०  एल०  :

 अनुमत्ति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  इस  सदन  में  3  1989  से  प्रारम्भ  होने  वाले

 संप्ताहँ  के  दौराम  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 (1)  आज  की  कार्यसूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  को  हत्या  के  संबंध  में  ठक्कर  अ।योग  के  अंतरिम
 और  अंतिम  प्रतिवेदतों  तथा  इन  प्रतिवेदनों  पर  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  ज्ञापन  पर
 चर्चा  ।

 (3)  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की  अनुदांनों  फी  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदाव  ;--

 ऊर्जा

 मानव  छंसताप्नन  विकास

 विदेश

 श्रम

 (4)  अफगान  विद्रोहियों  और  पंजाब  में  आतंकवादियों  के  कथित  संबंधों  से  उत्पम्न  स्थिति  पर
 नियम  193  के  अंतर्गत  अपराह्न  5  1989  को  4.00  बजे  चर्चा  ।

 भी  वृद्धि  चना  लेन  :  तिम्तलिखित  विषय  अगले  सप्ताह  के  कार्य  में  सम्मिलित  किया

 जाए  :
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 राजस्थान  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  राजमार्गों  को  देवा के  लिए  एक्सप्रेस  वे  प्रणालीਂ

 के  तोर  पर  प्रस्तावित  किया  गया  :--

 1.  दिल्‍ली--जयपुर--अहमदाबाद--बम्बई  राजमार्ग  सं०  8)
 2.  आगरा--इम्दौर---मासिक--बम्बई  राजमार्ग  संढ्या  20)

 हन  सड़कों  पर  व्यापारिक  तथा  पर्यंटन  यातायात  को  भारी  भीड़  रहती  यह  राजस्थान  के
 अधिकतर  इलाके  में  जाने  और  मध्य  गुजरात  और  महाराष्ट्र  और  वहां  से  आगे  सम्पर्क  के  लिए
 महत्वपूर्ण  मार्ग  है  |

 निवेदन  यहु  है  कि  इन्हें  अधिकतम  प्राथमिकता  दी  जाए  ।

 12.23  स०  १०

 महोदय  पीठासोन

 ]

 जोधरो  अख्तर  हसन  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  खेतों  में  स्िच्राई  व्यवस्था  की भोर
 दिलाना  चाहता  मुख्य  रूप  से  सिंचाई  ट्यूबवंल  व  राजबाहों  व  नहरों  द्वारा  की  जाती  बिजली  के

 ट्रांसफामर  व  लाइनें  अधिक  दिनों  तक  खराब  रहने  के  कारण  ट्यूबवल  अकिकतर  बंद  हो  रहते  हैं  तथा

 दूसरी  शलर  रा  जवाहे  द्वारा  दिया  जाने  वाला  पानी  ऊपरी  हिस्से  में  ही  काट  या  रोक  दिया  जाता  है
 जिससे  राजवाहे  के  पानी  का  लाभ  किसानों  को  नहीं  मिल  जबकि  आवपाश्षी  उन्हें  भी  देनी  पड़ती

 सिंचाई  की  इस  अव्यवस्था  में  किसान  इन  दोनों  तरफ  से  परेशान

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  देश  की  पूरी  सिंचाई  व्यवस्था  में  सुधारात्मक  कदम
 उठाने  पर  शीघ्र  बल  दे  ।

 नबाद ]
 करी  बलथंत  सिंह  रागुकलिया  :  निम्नलिखित  विषय  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्य

 सूचो  में  सम्मिलित  किया  जाए  ।

 देश  पंजाब  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  उत्सुक  सरकार  जोधपुर  के  कैदियों  को  रिहा
 करने  का  दावा  करती  किन्तु  अन्य  मामतों  में  सरदार  गुरचरण  सिंह  तोहरा  तथा  अम्य  78  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  इससे  सदभावना  का  बातावरण  बिगड़  गया  सरकार  को  अकाली
 नेताओं  तथा  कार्यकर्ताओं  को  तत्काल  रिहा  करना  चाहिए  ओर  नवस्वर  1984  के  दंगों  के  हत्यारों  को

 दण्ड  देने  के  लिए  प्रभावशाली  उपाय  करने  चाहिए  ।  सरकार  को  सुनिहिचत  करना  चाहिए  कि  भिर्दोष

 नागरिकों  के  खिलाफ  पुलिस  द्वारा  दबाव  नहीं  होना  चाहिए  ।  केवल  ऐसा  करने  से  हो  पंत्राब  समस्या  के

 समाधान  के  लिए  अनुकूल  वातावरण  तैयार  होगा  ।

 डा०  बत्ता  सासंत  दक्षिण  :  महाराष्ट्र  ओर  कर्नाटक  के  बीच  सीमा  विवाद  पिछले

 32  वर्ष  से  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।  कारवाड़  और  पास के  ग्रामों  में  15  लाख  मराठी  बोलने

 घाले  अपने  आपको  महाराष्ट्र  क ेसाथ  विलयन  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  महाराष्ट्र  विधान  सभा ने
 इस  क्षेत्र  को  महाराष्ट्र  क ेसाथ  मिलाने  के  लिए  वियरमत  के  पश्चात  स्वध्षम्मति  से  संकल्प  पारित

 किया  ।  इस  मतलेद  को  दूर  करना  केन्द्रीय  सरकार  को  जिम्मेदारी  है  और  यह  काम  दोनों  राज्यों  के  मुख्य
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 मंत्रियों पर  नहीं  छोड़  दिया  जाता  चाहिए  ।  च्‌  कि  मराठो  भाधी  जनता  को  भाषा  सीखने  पर

 मजबूर  किया  जा  रहा  है  जिससे  असंतोष  बढ़  रहा  इस  समस्या  को  सुलझाने  की  आवश्मकता

 प्रो०  संफुद्दीन  ख्लोथ  :  हमें  बढ़ती  हुई  चिल्ताजनक  मूल्य  वृद्धि  पर  चर्चा  करनी

 चाहिए  जिससे  जनसाधारण  का  जीवन  संकटमय  बन  है  ।

 मछली  तथा  साबंजनिक  उपभोग  की  अभ्य  बस्तुओं  के  मूल्य  निरम्तर  बढ़
 रहे  मांस  का  मूल्य  पिछले  महीने  से  2  रुपये  प्रति  किलोग्राम  मास  बढ़ता  जा  रहा  है  जिस  कारण
 मां  में  इसकी  कीमत  40  रुपये  प्रति  किलों  तक  बढ़  गई  ।

 सरकार  को  इस  वृद्धि  की ओर  गम्भीरतापुर्वक  ध्यान  देना  चाहिए  ओर  इस  स्थिति  को  काब  में क
 लाना  बाहिए  ।

 ॥ं

 ]

 क्री  मानक्राल  सोडी  :  उपाध्यक्ष  इस  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची
 में  शामिल  किया

 आज  देदा  के  उस  क्षेत्र  में  परिवार  नियोजन  कारयंक्रम  के  होते  हुए  जनसंख्या  अत्याधिक  बढ़  रही
 है  जहाँ  एकदम  पिछड़े  हुए  गरीब  लोग  निवास  करते  शिक्षित  वर्ग  की  तुलना  में  उनमें
 सामान्‍य  ज्ञान  को  अत्यन्त  कमी  है  ।  ऐसी  जगहों  में  स्वास्थ्य  सेवा  व्यवस्था  भी  पर्याप्त  नहीं  न  कोई
 डाबटर  रहता  है  न  कोई  उसका  स्टाफ  ।  इस  तरह  पूरे  अस्पत।ल  बिना  स्टाफ  के  बन्द  पड़  हैं  या  कार्य  नहों
 हो  रहा  है  ।  इन  जगद्टों  में  परिबार  नियोजन  के  बाद  उनके  बच्चों  को  कोई  संक्रामक  बीम।री  आक्रमण
 करती  है  तो  उन्हें  बचाने  के  लिए  समय  पर  ओर  ठीक  ढंग  से  इलाज  की  आधुनिक  व्यवस्था  उपलब्ध  नहीं

 ऐसी  ज्गह  के  निवासियों  को  परिवार  नियोजन  कायंक्रम  में  तब  तक  शामिल  नहीं  किया  जाना
 साहिए  जब  तक  उनके  क्षेत्र  में  इलाज  की  पूर्ण  आधुनिक  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  ।

 केन्द्र  शासन  से  अनुरोध  हैं  कि  इस  पर
 गम्भी

 रता  से  विचार  कर  इस  कायेक्रम  में
 तबदीली  हेतु  राज्यों  को  निर्देश  दें  ।

 भ्रो  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  इस  विषय  को  अगले  सप्ता  ह्की
 कार्यवाही  में  शामिल  किया

 देश  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संह्या  दिनों  दिन  बढ़ती  जा  रही  हूं  शिक्षक
 की  ऊ  ची  शिक्षा  प्राप्त  कर  लालों  युवक  बेरोजगार  है  नेहृढ  रोजगार  योजना  की  घोषणा  से  देश  के
 बेरोजमार  युवकों  में  नई  आशा  का  संचार  हुआ  परन्तु  इस  योजना  में  बसे  युवकों  को  लाभ  होगा  जो
 स्वयं  का  रोजगार  करना  चाहते  हैं  ।

 मेरा  आग्रह  है  कि सरकार  किसी  ऐसी  योजना  की  तलाद  जिसमें  ऊ  थी  शिक्षा  प्राप्त  युवकों
 को  रोजगार  का  अवसर  मिल  सके  ।

 ]

 श्रोमतो  गीता  मुखर्जी  :  पहला  मुद्दा  तो  मैंने  पहले  ही  उठाया  था  और  अध्यक्ष  ने

 इससे  सहमति  व्यक्त  करने  की  कृपा  की  ।  मैं  अपना  प्रथम  मुद्दा  छोड़कर  दूसरा  भुद्दा  उठाता  हूं  ।
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 यह  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एक  महत्वपूर्ण  मामला  अर्थात्‌  भोपाल  गंस  पीड़ितों  के

 मुआवजे  का  मामसा  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  साथ  ही  न्यायालय  में  सरकार  ओर  यूनियन  कार्बाइड  के
 बीच  न्यायालय  से  बाहर  सहमति  और  इसके  संबंध  मे  पहले  निर्णय  के  बारे  में  नए  आवेदन  दायर  किए
 गए  यह  चर्चा  इसी  प्रकार  लम्बित  नहीं  रहनी  च।हिए  जिस  प्रकार  हस  समय  है  ।

 ]
 थी  मदन  पाण्ड  :  उपाध्यक्ष  यह  सबंविदित  है  कि  भारतवर्ष  दुनिया

 में  सबसे  बड़ा  मुस्लिम  आबादी  वाला  देश  है  और  प्रतिबर्ध  लगभग  एक  लाख  भारतोय  मुस्लिम
 यात्री  हज  के  लिए  सऊदी  अरब  की  यात्रा  करते  भारत  सरकार  द्वारा  हज  यात्रियों  की
 सुविधा  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हज  कमेटियों  का  गठन  कर  हज  यात्रियों  को  त्रिभिन्‍्न  प्रकार  की

 सुविधाएं  प्रदान  करने  का  जो  प्रहंंसनीय  कार्य  किया  गया  है  वह  सराहनीय  है  परन्तु  हाल  ही  में  हज
 यात्रियों  के  लिए  सऊदी  अरब  की  सरकार  द्वारा  आवास  आदि  की  व्यवस्था  करने  में  असमर्थंता  प्रऊुट
 करने  के  कारण  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  हज  कमेटी  की  तरफ  से  ठहरने  की  व्ण्बस्था  की  जाने  लगी

 है  जिसके  लिए  पन्द्रह  सौ  रियाल  अर्थात  लगभग  &:  हजार  हज  यात्रियों  से  वसूल  किए  जाते  हैं  जो
 कांश  हज  यत्रियों  क ेलिए  असहनीय  भार  है  और  इसीलिए  बहुत  से  लोग  इस  यात्रा  से  वंचित  रह  जाते

 यात्रियों  ने  गह  भी  मांग  की  है  कि  यदि  यह  शुल्क  इतना  ही  लिया  जाना  है  तो  उसे  स्वेज्छिक  घोषित
 कर  दिया  जाए  ताकि  जो  यह  बोर  बर्दाइत  कर  सके  बह  मुग-ान  करे  और  उनकी  व्यवस्था  कमेटी  द्वारा
 की  जाए  और  जो  उसे  न  बर्दादइत  कर  सके  वह  अपनी  जिम्मेदारी  स्वयं  बहन

 सरकार  मेरा  अनु  रोंध  है  कि  इस  समस्या  पर  गंभी  रतापूर्वक  विचार  करें  और  उपरोक्त
 आवास  शुल्क  के  रूप  में  टिकट  के  साथ  वसल  किए  जाने  वाले  पन्द्रह  सौ  रियाल  की  रक्रम  स्वेच्छिक
 करा

 ?  दे  ।

 ]

 क्री  वो०  एस०  कृष्ण  अम्पर  :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  मुह
 अगले  सप्ताह  की  कार्यंसच्री  में  सम्मिलित  किए  जाएं  :--

 फागज  के  मूल्यों  में  का्गंज  मिलों  द्वात  एकतरफा  मूल्य-वृद्धि  से  देश  के  सहस्नों  मुद्रक  प्रभावित
 हुए  मुद्रण  उद्योग  उपयुक्त  वृद्धि  के  होते  हुए  काम  नहीं  कर  सकता  चने  को  मांड  से  बना  हुआ
 कागज  या  दवेत  मुद्रण  कागज  का  मूल्य  सितम्वर  1988  से  12,400  रुपये  से  17  हजार  रुपये  प्रति टन
 बढ़  गया  कागज  की  अस्य  किस्मों  जैसे  मेपलियो  और  गूद  के  तढ्ते  )
 के  मूल्यों  में  लगभग  35  प्रतिशत  वद्धि  हुई  केस्त्रीय  सरकार  को  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के
 लिए  आयात  की  अनुमति  देती

 कर्नाटक  को  रामगुण्डम  सुपर  तापीय  संयंत्र  से  बिजली  मिल  रही  इस  संयंत्र  से
 मिलने  वाली  बिजली  पर  घुल्क  बढ़ा  दिया  गया  जिससे  कर्नाटक  राज्य  विद्युत  बोड़  प्रभावित  हुआ  है
 जो  10  पैसे  प्रति  यूनिट  की  दर  पर  तिंचाई  पम्प  सेटों  को  बिजली  दे  रहा  है  जो  उत्पादन  लागत  से

 बहुत  कम  न  र/ज्य  सरकार  और  नह्टी  केन्द्रीय  सरकार  विजली  बोर्डों  को  कोई  राहत  दे  रही  है  ।
 मैं  सरकार  से  निवेदत  करता  हूं  किर  हद्रीय  तागीय  विद्यत  निगम  को  आदेश  दें  कि

 रामगु  डम  सुपर
 तापीय  संयंत्र  से  कनटिन  दी  गई  ऊर्जा  पर  शुल्क  न  बढ़ाएं  ।

 संसदीय  काय॑  मंत्री  तपा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं

 आदरणीय  सदस्यों  की  टिप्पणियां  काय॑  मंत्रणा  समिति  के  नोटिस  में
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 केल्-राज्य  संबंधी  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  31  1969
 जय  केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

 ्ै++++जता..अ5फफडक़फ:रकक5फ।  फफसफकफफफफनफकइअ्  लि
 म०  प०

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेवन  के  बारे  में  प्रस्ताव
 -

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला  विषय  लेंगे--सरदार  बटा  सिह  द्वारा  40  19:9  को
 प्रस्तुत  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  किया  जायेगा  बी०  आर०  भगत  |

 शो  बो०  आर०  भगत  :  उपाध्यक्ष  कल  से  सभा  सरकारिया  आयोग  की
 महत्वपूर्ण  रिपोर्ट  पर  चर्चा  कर  रही  सरकारिया  आयोग  ने  केनद्र-र।ज्य  संबंधों  के  प्रघन  के  तहत
 सभी  पहलुओं  पर  बहुत  मेहनत  से  गोर  किया  है  और  एक  बहुत  व्यापक  रिपोर्ट  पेश  की  आयोग  इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  भारतीय  संघवाद  के  लगभग  चार  37  वर्ष  या  इमसे  थोड़ा  अधिक
 कार्ग  करने  के  बाद  भी  संघवाद  का  आधारभूत  टांचा  और  अभिधारणा  समय  की  वेदी  पर  खवरी  उतरी
 हैं  ओर  इसने  इतना  अधिक  लचोलापन  दिया  इसमें  नये  परिवत्तेंनों  की  बात  भी  है  जो  कि  समस्त
 विद्वव  में  हुए  परिवतंनों  की  देखा-देखी  हुए  संघवाद  में  दासन  व्यवस्था  के  संबैंघ  में  एक  प्रवत्ति  सारे
 विद्वव  में  है और  यह  केन्द्रीयकरण  की  प्रवृत्ति  है--ऊपर  ही  ऊपर  केन्द्रीयकरण  की  आधुनिक
 राज्य  ने  सक्रिय  होकर  काये  करने  से  औद्योगिकीक  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  सारे  धरातल
 पर  फैलाने  की  कोशिद्  करती  परिणामस्वरूप  शक्तियों  का  केन्द्रीयकरण  हो  जाता  परन्त  यह
 संविधान  निर्माताओं  की  होशियारी  और  दूरदाशिता  है  कि  उन्होंने  इसमें  काफी  लचीलापन  रखा  हुआ  है
 और  मैं  उस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  संविधान  की  मश्नविदा  समिति  के  अध्यक्ष
 डा०  अम्बेडकर  ने  कही  उन्होंने  कहा  था  कि  भारत  जंसे  विविधता  वाले  देश  भारत  जैसे
 विभिन्न  धामिकता  वाले  देश  में  सभी  प्रकार  की  विविधताओं  को
 बाद  के  जरिये  एक  साथ  जोड़कर  रखा  जा  सकता  भारतीय  संघ  की  आधारमत  धारणा  यह  हैं  कि
 एक  शाक्तिशाली  केन्द्र  तथा  समान  रूप  से  शक्तिशाली  स्वायत्त  शासी  राज्य  में  सभी  दक्तियों
 का  चाहे  वे  विधायी  हों  या  कार्यकारी  हों  या  वित्तीय  शक्तियां  हों  प्रदान  की  गई  हैं  ताकि
 भारतीय  केन्द्र  मजबूत  बनें  और  साथ  ही  साथ  राज्य  स्वाय  गुनरुत्यानशोल  और  जोवन्त  बन  सके  ।

 यह  स्थिर  रहने  वाली  राज्य  स्वायत्तता  नहीं  है  अपितु  इसमें  विभिन्‍न  चीजें  दो  गई  उन्होंने
 उस  वक्‍त  कहा  भ्रा  कि  संघवाद  का  असली  दिन  आएया  अर्थात  एक  दिन  भारत  में  संघब;द  सामने

 भाज  केज्ज  के  साथ-साथ  राज्यों  में  एक  पार्टी  ज्ञासन  एक  राजनेतिक  पार्टी  फ्रन्तु
 डा०  अम्बेडकर  ने  भविष्यवाणी  की  थी  कि  एक  दिन  आयेगा  जब  ऐसी  स्थिति  जायेगी  जहां  भारतीय
 संघवाए  में  केन्द्र  पर  एक  राजनतिक  दल  का  शासन  होगा  और  अधिकांश  राज्यों  में  विभिन्‍न  राजनेतिक
 दलों  का  दासन  होगा  ।  और  उस  वक्‍त  भारतीन  संघवाद  के  काये  की  जरुरत  होमी  ।  ग्रही  उन्होंने
 सोचा  था  और  इसके  लिए  काफो  लचोज़ापन  रखा  था  ।  उन्होंने  लगभग  सभी  बातों  का  ध्यान  रखा
 था  ।  कोई  भा  भविष्य  का  ध्यान  नहीं  रख  सकता  कभी  भी  एक  नई  बात  हो  सकती  है  और  इसका
 ध्यान  रखा  जाता  परल्तु  उन्हें  विश्वास  था  और  वह  इस  सभा  में  बोले  थे  कि  भारतीय  संप्रीय
 ड्यवस्था  उन  दिनों  की  वेदी  पर  भी  खरी  उतरेगी  और  वह  समय  आ  गया  सवंप्रथम  यह  बात  दल
 में  सामने
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 10  1911  केशानराज्य  संबंध  आादोमग  के  प्रतियेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 राज्यों  में  शासन  कर  रहे  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  डा०  अम्बेडकर  ने  विभिन्‍्त  अनुण्छेदों  के  हहुंत
 संविधानिक  मंच  उपलब्ध  किये  सरकर्रया  आयोग  ने  के  इक्च  अमुच्छेव  पर  गौर  किया  है
 जो  केन्द्र  ओर  राज्य  के  वीच  संबंधों  के  स्वरूप  ओर  दाक्तियों  के  बारे  में  परन्तु  मुक््य  बात  यह  है
 कि  यह  जड़  अभिधारणा  नहीं  यह  कोई  ऐसे  जड़  नियम  नहीं  है  जिनके  तहत  उपबन्ध  संबेधानिक
 कार्यंकरण  का  मारगंद््शांन

 संविधान  एक  जीवन्त  चीज  राज्य  एक  जभीवस्त  चीज  है  राजनीति  सजीव  अक्षः  इशके
 संचालन  ग्यवहार  ओर  मानक  संविधान  के  सफल  काने  में  काम  आते  कि

 मैं  एक  शब्द  का  प्रयोग  करूं  जिसे  सरकाश्िया  आयोग  मे  प्रयोग  किया  है  कि  ऋरतीय  सं  एक  सहकररी
 संघवाद  है  _ तब  इसमें  मतमेद  होने  का  कोई  मतलब  नहीं  यह  बात  हमें  दुख  देते  है  जब  हुक  बह
 देखते  हैं  कि  जो  लोग  राज्य  के  घासन  को  चसाते  हैं  जो  हर  जगह  बढ़े-बड़े  भधिकारिकों  के  में
 दलगत  भावना  का  लिहाज  किये  बिना  कार्य  करते  हैं  उन्हें  केवल  इश  परीमण  और  भावनत  से  अचा
 जाना  और  यवि  हम  यह  जांच  करेंगे  कि  क्‍या  वे  अपने  स्तर  को  बनाये  हुए  हैं  क्या  के  भोज  योग्य
 गौर  ऊंचे  तबके  के  उच्च  मंतिक  व्यक्तित्व  के  क्‍या  ये  लोग  खां  बनिक  भलाई के  प्रति  व  कादड

 क्या  थे  लोग  ऐसे  हैं  जो  अपने  विचारों  में  या  भपने  व्यवहार  में  देश  को  राष्ट्रीय  एकता  तक  देक-के
 सा्व हित  का  भाव  रखते  हैं  और  पूरी  भाक्‍ना  से  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  संजिभत्न  से  अशिक  मस्कप्त्तक
 रूप  से  जुड़े  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  कोई  कठिताई  महीं  होकी  ऋष्िए  भर  तर  के  लिए  कोई
 गजाइश  नहों  होती  चाहिए  क्योंकि  मेरा  कहता  है  कि  संघर्ण  के  लिए  यहां  कोई  स्थान  रहीं  भारत
 में  विविचता  में  एकता  वाली  बात  हमें  महान  भास्तीय  सक्ष्यसा  से  बिरासह  में  मिली  खुरू-से  ही  हम
 व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  में  विश्वास  रखते  भाये  हमने  अभिव्यक्ति  की  वामिक  स्कशंभत  थोर
 सभो  प्रकार  की  स्वतंज़््ताओं  में  विश्वास  किया  है  और  हुमते  महु  स्व्नभता  स्कथं  को  गह्ीं  की  लेकिन
 जो  भो  यहां  आया  है  उसे  हमने  यह  स्वतंत्ता  दी  है  मारतोव  सध्यशा  के  इत्र  5003  वर्षों  का  अबना  ही
 महत्व  हैं  अपना  ही  संदेश  है  जो  इस  विश्व  में  थे जोड़  प्रस्पेक  कांति  का  अपना  ही  dr देश  झ्ेता  है  फू  च

 रिवोल्यूशन  ओर  प्रंट  अक्टूबर  रिवोल्यूडन--परस्तु  भारतीय  भारतीय  स्वसं  भरता  असन्दोखन  का
 अपना  ही  महत्व  है  और  संघीय  संधीय  ढांचा  जो  संविधान  सभा  के  बनते  के  लगभग

 वर्ष  या  3  वर्षों  क ेबाद  बना  है  और  यह  पिछले  35  वर्षों  से  अषमी  मापदंडों  कॉ  लिए  हुए
 यह  दिखाना  चाहतो  है  कि  हमारे  पास  बेजोड़  मार्भ  हैं  और  यह  मार्ग  जंसे  कि  मैंने  कह  है

 चाहे  आप  हसे  गॉधीवाद  कहिए  या  चाहे  आप  इसे  महिसा  हो  सकत्ता  है  यह  अर्ट्रा  खक्ष  मी  मोजूद
 हम  यह  कहते  हुए  प्रसस्न  हैं  कि  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसे  श्वीकार  किया  गया  है  तक  अभ्चर्राष्छकीय

 संबंधों  के  लिए  अहिसा  ही  मार्ग  निर्देश  होना  चाहिए  ।  यह  तारे  वेद  में  स्थीकायं  मृरतीय
 भारतीय  पद्धति  और  हमारी  संस्थाएं  थाहें  यह्‌  संसद  हो  या  राज्य  विधान  सभाएं  हों  या  भले  ही  बहु
 नई  संस्था  द्वो  जिनका  अब  सुझाव  दिया  गया  है  और  जिसके  संबंध  में  संसद  में  प्रस्ताव  पेश  किया  गया

 है  संसद  को  अब  यह  जानकारी  होगी  अब  जो  ढांचा  होगा  उसके  अनुसार  स्थानीय  जिला
 परिषद  और  पंचायत  व्यवस्था  होगी  जिसमें  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाएंगा  और  यह  भारतीय

 ऋति  का  उस  तीसरा  स्तर  है  ।  यह  सब  दिखाता  है  कि  हम  सब  में  संतुष्टि  की  भावना  है
 न  कि  संघर्ष  की  ओर  यहीं  वह  वास्तविकता  है  जिसे  आप  जानते  जो  भी  व्यक्ति  कतिप्य  दलनंत
 स्वार्थों  के  लिए  सघर्ष  का  अनुकरण  करता  है  वह  भारत  के  संविधान  की  भावनाओं  के  विशद्ध  जा  रहा

 वह  राष्ट्रीय  आंदोलन  के  विरुद्ध  जा  रहा  है  तथा  वह  राष्ट्रीय  आंदोलन  आजादी  को  मावना  और
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 संविधान  को  नई  राजनेतिक  व्यवस्था  के  विरुद्ध  जो  हमने  इस  देश  में  अंग्र जों  से  लड़ने  के  लिए
 कांपम  कौ  थी  ।

 इसलिए  इस  बात  पर  आते  हुए  हमें  अब  उन  सिफारिशों  को  जांच  करनी  चाहिए  जो  इस  आयोग
 ने  की  हैं  ।  कई  लोगों  ने  विचार  ब्यक्त  किया  है  कि  वे  संतुष्ट  नहीं  दो  चरम  पी  माएं  आ  घकोी  हैं
 आप  जानते  ऐसी  रिपोर्ट  है  कि  एक  तरफ  जब  आप  कहते  हैं  कि  केन्द्र  को  मजबत  होना
 चाहिए  तो  दूसरो  तरफ  इस  आयोग  को  सिफारिश  की  गई  है  कि  केन्द्र  की  शक्तियों  को  सीमित  कर
 दिएा  जाए  और  केवल  चार  विषयों  -  मुद्रा  ओर  संचार  तक  ही  सीमित  रखा
 ये  दो  चरम  सीमाएं  पहले  भी  ऐसा  था  परन्तु  इस  बात  पर  विचार  नहीं  किया  परन्तु  यह  बात
 उठी  और  आयोग  ने  इस  बात  से  स्पष्ट  रूप  से  इस्कार  कर  दिया  था  और  स्पष्ट  रूप  से  कहा  कि  हम  इस
 दिद्दा  में  कार्य  नहीं  कर  रहे  ।  ऐसा  निर्णय  करने  पर  यह  आयोग  कहता  है  कि  विकास  की  भांगों  के
 फारण  केर्द्र  राज्य  संबंधों  में  कुछ  और  परिवर्तन  लाने  की  गु  जाइश  है  क्योंकि  किसी  भी  राजनेतिक
 वार्टी  द्वारा  शासित  अधिकाधिक  संसाधनों  की  मांग  कर  रहे  वे  कहते  हैं  उनके  पास  स्वंसाधनों
 की  कमी  कांग्रेस  शासित  राज्य  भी  यही  बात  कहते  यहां  तक  कि  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी
 मे  भी  पहले  इस  संबंध  में  रिपोर्ट  पेश  को  हमने  इस  तथ्य  को  मान्यता  दे  वी  है  कि  राज्यों  को
 गरीबी  हटाने  की  मांगों  को  पूरा  करने

 के  लिए  अधिक  संसाधनों  की  अ।वद्यकता  क्षेत्रीय  असंतुलन
 का  प्रष्न  भी  यहां  कई  राज्यों  को  संसाधनों  से काफो  बंचित  रखा  जाता  है  ओर  वे  पीछे  रह  जाते

 अरय  अधिक  विकसित  कई  राज्यों  में  अच्छे  बिकास  के  कारण  उनके  पास  अधिक  संसाधन
 अस्य  राश्ष्यों  के  पास  कम  ये  सभी  तथ्य  हैं  ओर  हम  इनसे  आंश्षं  नहीं  फेर  सकते  ये  कुछ  चीज  हैं
 जिनका  हमें  ४प्रान  रखना  हमें  प्रसन्नता  है  कि  सरकारिया  आयोग  ने  इस  प्रइनों  को  मैं  उनमें
 से  कुछ  को  ही  लेना  चाहुंगा  |  कुछ  मानतीय  सदस्य  जो  मुभसे  पहले  बोले  ने  इन  मामलों  को  उठाया
 है  और  कुछ  इसका  अनुसरण  करेंगे  ओर  मिदिचत  रूप  से  मेरे  प्रतिष्ठित  साथी  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  वदि
 वे  बोले  तो  ऐसा  ही

 ली  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  कल  दो  बार  बोला  पहला  अनस्तरिम  और  दूसरा  अंतिम

 थी  बो०  आर०  भ्रगत  :  हस  अभिधारणा  का  ध्यान  रखते  हुए  कि  संघवाद  मिलजुल  कर  क॒र्प्य
 करने  या  धारणा  के  बजाय  एक  कार्यकारी  व्यवस्था  अधिक  है  सरकारिया
 आयोग  ने  संविधान  के  कार्यंकरण  के  लिए  कतिपय  संशोधनों  का  सुराव  दिया

 मेरे  विचार  से  उनमें  से  सबसे  महत्वपूर्ण  सुकाव  अनुच्छेद  258  में  संशोषन  करने  का  जिसमें
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  अधिकार  सोंपने  की  बात  कही  गई  एक  योजना  पहले  से  ही  विश्वमान  है  जिसमें
 यहू  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सरकार  का  तीसरा  स्तर  भी  बनाया  यह  भी  कहा  गया  है  कि  केस्द्र
 स्‍तर  की  तरह  राज्य  स्तर  पर  भी  वित्तीय  आयोग  होने  जो  राजस्व  अन्तराल  को  पूरा
 हमारे  यहां  दो  निकाय  हैं  राष्ट्रीय  विकास  योजना  आयोग  ओर  केन्द्रीय  वित्त  आयोग  ।  केन्द्रीय
 वित्त  आयोग  पांच  वर्षों  बाद  व्यय  की  पुनरीक्षा  करता  है  भोर  राजस्व  अन्तराल  को  पूरा  करने  के  लिए
 संसाधनों  का  इस्तेमाल  कसे  किया  जाये  इस  बारे  में  सुकाव  देता  इसी  तरह  योजना  निकाय  जब

 राज्य  की  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  अवष्यक  संसाधनों  को  ज|च  करता  है  तो  पू  जी  अन्तराण
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 तथा  संसाधनों  के  स्थानान्तरण  कः  भी  प्रावधान  करता  देश  का  विकास  इस  स्तर  पर  पहुंच  भया  है
 कि  आज  जिला  स्तर  पर  प्रशासन  एक  व्यक्ति  जिलाधीश  के  हाथों  में  केन्द्रित  हो  गया  यहां
 तक  कि  सांसद  और  विधायक  जो  कुछ  सिफारेश  करते  हैं  उसे  क्रियाग्वित  नहीं  किया  जाता  ।  अगर
 जिलाधीएश  अच्छे  हैं  तो  वह  उसे  क्रियान्वित  करते  हैं  अगर  वह  भ्रष्ट  हैं  तो  कोई  काये  क्रियास्वित  नहीं
 किया  जाता  ।  मुख्य  मुदह्ा  यह  है  कि  जिला  प्रशासन  होना  जिला  परिषदें  हैं  लेकिन  इसे  संघवाद
 के  तीसरे  स्तर  के  रूप  में  संवंधानिक  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  राण्य  और  जिला  स्तर  यह

 सुझाव  दिया  गया  है  वित्त  आयोग  का  गठन  नियमित  रूप  से  किया  जाता  चाहिए  जिससे  कि  संसाधन  न

 केबल  केन्द्र  से  राज्यों  को  बल्कि  राज्यों  से  जिला  परिषदों  को  भी  दिये  यहां  निर्वाचित  प्रणाली

 मुझे  खछ्ी  है  कि  प्रधाममंत्री  ने  इस  पर  ध्यान  दिया  है  ।  वह  अधिकतर  जिसाधीक्षों  के  पास  गये
 उनका  कार्य  देखा  और  उन्होंने  नियमित  निकायों  या  जिला  परिषदों  के साथ  बातश्रीत्त  भी

 की  इसे  संसद  के  समक्ष  लाने  के  लिए  संवंधानिक  संशोघन  के  रूप  में  सिफारिश  की  जायेगी  इसी

 तरह  यह  सुझाव  है  कि  केन्द्र-राज्य  संबंध  जटिल  इस  विषय  की  यही  मुश्य  समस्या  भगर  राज्य

 महसस  करते  हैं  कि  उनके  पास  संसाधन  नहीं  हैं  ओर  उन्हें  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  गा  तो  वे
 निराष्  हो  जाते  हैं  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  ऐसा  अधिक  समय  तक  नहों  होता  ।  जो  कुछ  उन्होंने  सुझाव
 दिया  है  उसकी  हमें  जांच  करनी  चाहिए  ओर  देखना  चाहिए  कि  इसे  कहां  तक  लाग  किया  जा  सकता  है
 उदाहरण  के  लिए  उन्होंने  राज्यों  की  सहभागिता  के  बारे  में  सुझाव  दिया  महत्वपूर्ण  यह  है  कि  राध्य
 सरकारें  संध  सरकार  सहयोग  से  कार्य  करे  ।  इस  बात  का  सुझाव  दिया  गया  उन्होंने  दो  संस्थागत
 रूपों  में  सुकाव  दिया  है  एक  अन्तर्राज्य  परिषदों  के  बारे  में  उन्होंने  एक  निकाय  के  गठन  का  सुझाव
 दिया  है  जिसमें  मुख्यमंत्रियों  ओर  केन्द्रीय  मंत्रियों  और  एक  स्थाई  समिति  और  एक  औपचारिक
 सचिवालय  आदि  सम्मिलित  लेकिन  मुख्य  मुद्रा  यह  है  कि  मल  मतमंवों  रो  इस  श्रकार  के  निकाय
 द्वारा  निपटाया  जा  सकता  उदाहरण  के  लिए  नदी  जल  विवाद  लम्ब  20  वर्षों  तक  चलते

 रहते  नमंदा  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  गें  कितने  वर्थष  गे  ?  गोदाबरी  ओर  काबेरी  के  बारे  में

 इस  समस्या  को  सुलमाने  में  कितने  वर्ष  लगे  ?  हमें  मदी  जल  विवादों  को  सुलफ्राने  क ेलिए  एक  समय
 सीमा  अर्थात  पांच  वर्ष  या  कुछ  ऐसी  समय  अवधि  निर्धारित  करनी  लेकिन  बहुत  से  मामलों  में

 यह  एक  नियमित  निकाय  एक  अस्तर्राज्य  परिषद  जो  इस  समस्या  को  सुलझा  सकती  है  और  जहां
 राजनीतिक  और  अन्य  मतमदों  को  दूर  किया  जा  सकता

 इसके  उन्होंने  क्ष  त्रीय  परिषदों  के  पुनगंठन  का  सुकाव  दिया  है  और  पूर्वोत्तर  क्ष  त्रीय
 परिषदों  के  लिए  विशेष  सिफारिशों  को  हन  पर  विचार  किए  जाते  की  आवश्यकता  निस्सन्दैह्
 वे  क्रांतिकारी  प्रकार  की  नहीं  हैं  जिसे  इस  तरफ  और  उस  तरफ  से  सुना  जा  श्कता  अगर  मुझ  कुछ
 कहना  है  तो  मैं  यह  कहुूँगा  कि  यह  एक  माध्यम  उन्होंने  इस  माध्यम  का  सुझाव  दिया  मेरे
 विचार  से  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 वित्तीय  अधिकारों  को  सौंपने  के  बारे  में  उन्होंने  अनुल्छेद  269-270  और  272  का  इस्तेमाल
 किया  है  उन्होंने  सहायतानुदानों  के  बारे  में  अनुक्छेद  275  ओर  282  का  इस्तेमाल  किया  है  और  ऋण
 के  बारे  में  अनुच्छेद  293  का  इस्तेमाल  किया  उन्होंने  बहुत  उपयोगी  सुझाव  दिये  उदाहरण  के

 लिए  उम्होंने  सुकाव  दिया  है  कि  निवमित्र  कर  राज़्पों  को  अस्तरित  कर  दिया  जाये  तथा  प्राष्तियां  और

 राजस्व  भी  उन्हें  जाये  ।  उन्होंने  परेषण  कर  के  बारे  में  व  दिया  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात
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 पारेषण  कर  के  बादे  में  अमी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  यया  इसी  तरह  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  और  शअ्रार्थिक  परिषद  के  निर्माण  के  बारे  में  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  उन्हें  अधिक  कार्यकारी
 निकास  बनाया  जाना  चाहिए  |  आ्राज  भी  राज्य  योजनाएं  योजना  भ्रायोग  द्वारा  निर्धारित  की  जाती
 वे  निर्यय  लेते  हैं  कि  उन्हें  अल्लग  से  कितने  संसाधन  दिये  जाने  मेरे  विचार  से  यह  ठीक  नहीं

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  यह  पार्टो  का  मामला  नहीं  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वे  क्या  कर  रहे  मेरे
 विश्यार  से  राज्यों  को अपनी  योजनाएं  और  अपने  संसाधन  स्वयं  निर्धा।रत  करने  चाहिएं  |  यही  सिफारिश
 की  गई  इसे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ओर  आ्थिक  विकास  परिषद  द्वारा  सुलकाया  जा  सकता  है
 ओर  यह  सिफारिश  की  गई  उनका  पहले  ही  गठन  किया  जा  चुका  इस  सिफारिश  पर  भी
 क्थार  किया  जा  सकता  इससे  राज्यों  भोर  केग्दर  के  बीच  सोहाद्रपूण  संबंध  स्थापित  किये  जा
 सकते  हैं  ।

 भ्रन्‍्य  महृत्वपूर्ण  बात  यह  है  ।  उस  बारे  में  मेरे  अपने  विचार  उस  बारे  में  मेरे  दृढ़  विच।र

 वह  राज्यपाल  की  भूमिका  के  बारे  में  वह  अब  बहुत  विवादास्पद  विषय  बन  गया  मेरे
 बिचार  से  राज्यपालों  की  भरमार  हो  जायेगी  ।  मैं  यहाँ  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  सरकारिया  आयोग  से

 सहमत  नहीं  हूं  जब  वे  कहते  हैं  कि  कोई  राजनीतिश  को  राज्यपाल  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।
 क्ापको  भ्यक्ति  कहां  से  मिलेंगे  ?

 औ  सोमनाथ  चटणी  :  मुद्दा  पह  है  कि  किसो  विवादास्पद  साजभोीतिजशञ  को  नहीं  करना

 बाहिए  ।

 शी  बरी०  स्रार०  भक्त  :  रख्का  निर्षारण  आप  कंसे  करेंगे  ?  आप  यह  कंसे  निर्भारण  करेंगे  कि
 कौन  विषादाल्स्व  राजनीतिश  है  भोर  कौन  नहीं  उसका  पता  अ।पको  उसकी  नियुक्ति  के  बाद  हो
 सगेणाਂ  *  ।  भुभे  भागालड  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  आरे  भें  याद  जो  पिछली  आर  प्रस्तुत की
 गईं  थी  ।  कह  हक  प्रतिष्ठित  सेवाॉनियत  जनरल  उन्ती  रिपोर्ट  के  दाब्द  राजनीतिश्ञ  की  तरह  नहीं
 ये  ।  सनमके  शब्द  स्पष्ट  थे  ।  उनका  शोलने  लिखने  का  तरीका  मही

 की  सोमनाथ  चहझों  :  उसे  सरदार  बटा  सिह  द्वारा  बनाया  गया

 गृह  मर्जी  बूटा  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  स्वयं  एक  विवादास्पद  ध्यक्ति  नहीं  हैं  ।

 ।

 थी  शी ०  आर०  जगत  :  हणें  कशिपय  मानदंडी  का  अभुसरण  करते  मैं  एक  थात  से

 शहुमत  अगर  कोई  व्यवित  दाज्यपाल  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  उसे  किसी  अन्य  राजनीतिक पद
 पर  नहीं  होना  चाहिए  ।  यही  एक  बात  पिछली  बार  यह  पंडित  जी  के  समय  के  दोरान  आये  में

 हुआ  था  जब  श्री  अजोत  प्रताद  जन  को  राज्यपाल  नियुक्त  किया  गया  तबबे  वापिस  आये  और

 ऊ्दोंते  भरुनाव  खड़ा  ।  भौर  यह

 की  सोभनात  सटलों  :  मैं  श्री  बी०  श्रार०  भगत  को  राज्यपान्न  के  रूप  में  स्वीकार  करूंगा  ।

 की  थी०  आर०

 भगत : मैं राज्यपाल नहीं बनना संसद सदस्य होना शर्वाधिक सम्मान की बात है |



 10  1911  केलाम्शाकय  संबंध  अधोग'के  धल्किदन  के  सारे  में  प्रस्ताव
 —

 झपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  उन्हें  अपने  राज्य  के  लिए  र।ज्यपाण  धनकरना  चश्हते

 )

 झी  थी०  आर०  भगत  :  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  थह  कह  है  कि  राज्यपाल  का  पक  संशिधान  में

 बहुत  सम्माननीय  पद  उन्हें  न  केवल  स्वतन्त्र  रूप  से  निष्पक्ष  ओर  उद्ूंहय  परक  रूप  से  कार्य  करना

 होता  है  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिए  जाना  जाता  राज्यपाल  प्रत्येक  बत  से  ऊपर  होना  चाहिए
 जिससे  कि  वह  अधिकारों  पर  नियंत्रण  न  उनका  पद  अत्यधिक  प्रतिष्ठा  और  सम्मान
 जनक  £ः

 एक  बार  राज्यपाप्त  का  सम्मान  थ्रो  जाता  है  तो  उसका  सब  कुछ  थ्रो  जाता  मानदण्डों  के

 अनुसार  वह  राष्ट्रपति  की  इच्छा  से  तियुक्त  किया  जाता  राष्ट्रपति  निश्चय  ही  उनका  मार्गनिदेशन
 कर  सकते  लेकिन  वे  उसका  लिखित  रूप  में  मार्गनिदेशन  नहीं  कर  सकते  ।  राज्यपाल  को  जिस  राज्य
 में  नियुक्त  किया  उन्हें  लोगों  का  सम्मान  प्राप्त  करने  वाले  कार्य  करने  चाहिएं  -  और  यही  बात
 न्यायाधीषों  पर  भी  लाग्‌  होती  अगर  किसी  न्यायाधीश  को  नियुक्तित  उच्चतम  म्यायालय  में  को
 जाती  है  तो  वे  शीघ्र  ही  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  बन  जाता

 हमारी  ग्वाय  व्यवस्था  में  डज्यतम  भ्यावालय  अस्तिभ  स्वायालप  हफारे  देश  में

 स्यक््यपा  लिका  को  वियाद  से  परे  समझा  जाता  थह  मानता  आता  है  कि  एक  स्थायाधीता  का  कथन
 भगवान  का  कथम  है  ।  यह  सच्य  थोलता  है  और  स्व  के  अलावा  किसी  अभ्य  बात  से  प्रभाधित  नहीं  होता

 यदि  किसी  भ्यायाश्रीक्ष  की  पेसी  प्रसिद्धि  नहीं  है  तो  सम्पूर्ण  लोकसम्ब  भध्ट  हो  जायेगा  ।  एक  बात
 जिसे  हम  मान  सकते  यह  है  कि  केवल  विक्षेष्ष  परिस्थितियों  में  ही  स्वायाथीजों  को  नियुक्त  किया

 दूसरी  जब  उच्चतम  न्यायालय  अथथा  उच्च  स्मामालय  के  किसी  स्थायात्रीक्ष  की  किसी
 आयोग  में  नियुक्त  करने  की  मांग  की  जाती  है  तो  उसके  परिणामस्थरूप  आयोग  को  अपना  काय॑  पूरा
 करने  में  कभी-कभी  बहुत  अधिक  समय  लग  जाता  है  ओर  एक  आयोग  की  श्वमाध्ति  के  दाद  उसे  हूसतरे
 आयोग  में  नियुक्त  कर  दिया  जाता  इससे  एक  कुचक्र  बत  जाता  मैं  समझता  हुँ  कि  सामास्य
 मान्यताओं  के  बारे  में  कोई  समझौता  हो  जाता  है  तो  इन  बातों  को  निपटाया  जा  सकता

 अब  भारतीय  संसदीय  प्रणाली  के  37  बर्षों  के  इतिहात्  में  भारतीय  लोकतन्त  मे  ऐसे  हच्च
 आदर  स्थापित  किए  हमारे  सामने  राष्ट्रपिता  के  अद्श  हैं  ओर  हमारी  पांच  हजार  बर्च  बुरतात्ी
 संस्कृति  के  आदशं  मानव  स्म्पता  को  ६&तना  अधिक  योपक्षत  किस  देश  ते  दिया  है  ?  और  बढ  हल
 स्वयं  इन  आदर्शों  का  पालन  नहीं  करते  और  स्वयं  इनकी  उपेक्षा  करते  हैं  तो  क्या  होमा  ?  क्या  बह
 संभव  नहीं  है  कि  एक  विशेष  कानूत  बताने  के  लिए  सम्पूर्ण  देश  के  नेता  एक  साथ  बंठ  जाएं  ?  वास्तविक
 समस्‍या  राजनंतिक  संगठनों  की  प्रणाली  की  चुनाव  की  बात  को  ही  श्रीजिए  ।  मैं  इस
 बारे  में  प्रत्येक  बात  नहीं  कहना  चाहता  ।  परस्तु  मैं  आपकी  यह  बता  सकता  हूं  कि  चुनावों  ढ़े  बारे  में
 मैं  यहां  सबसे  अधिक  अनुभवी  व्यक्ति  मैंने  पिछले  सभी  चुनाव  लड़े  हैं  और  मैं  गत  40  वर्षों  से  इस
 सदन  में  मैं  आपको  यह  बता  सकता  हूं  कि  सभी  दलों  की  एक  सामान्य  आचार  प्ंहिता  होनी

 यदि  आप  एक  पक्षीय  अथवा  प्रास्तीय  लाम  उठाना  चाहते  हैं  तो  उससे  राष्ट्रीय  हितों  का

 नुकसान  यदि  हमारी  राजनेतिक  प्रणाली  और  राजनेतिक  दल  उच्च  जीवन
 सत्यनिष्ठा  ओर  देश  की  सेवा  के  लिए  समपंण  के  गाँधीवादी  स्तर  को  बनाए  रलते  हैं  तो  सम्पूर्ण  कार्य
 चलता  भारतीय  राज्यों  की  कार्य  प्रणाली  के  बारे  में  मी  वही  बात  भागू  होती  हमारे  देश
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 बी०  आर०

 की  संस्थाओं  में  कार्य रत  महान  व्यक्तियों  ने  ऐसे  उदाहरण  किए  हैं  जिनका  अनुपालन  अन्य

 व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा  सकता  है  ।  प्रसिद्ध  कहाबत  है  :

 येन  गता  सो

 ]

 हमारे  पास  ऐसे  उदाहरण  हैं  तो  उनका  अनुगमन  क्‍यों  न  किया  इन  सभी  बातों  को
 सम्मिलित  क्‍यों  न  कर  लिया  जाए  ?  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  प्रमस्याओं  का

 समाधान  किया  जा  सकता  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  समाधान  सुरएं  हम  उन्हें  अपना  सकते

 उन्होंने  ऐसा  कहा  है  कि  सहकारी  संघवाद  कायंकारी  और  संचालन  स्तर  पर  जिप्त  रीति  से  कार्य
 करता  उसी  से  इसकी  सफलता  का  निर्धारण  होता  है  |  हमें  इसका  अनुपालन  करना

 1.00  भ०  १०

 श्री  एन०  थो०  एन०  सोम  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  देने
 के  लिए  मैं  आपका  आमारो  हूं  ।  मैं  डी०  एम०  के  जोकि  केन्द्र-राज्य  संबंधों  में  सुधार  का  समर्थन
 करने  में  अग्रणी  क ेएक  सदस्य  के  इस  चर  में  भाग  लेने  पर  गर्व  अनुभव  १.रता

 तमिलनाड़  के  मुख्यमंत्री  डा०  करुणानिधि  ने  वर्ष  1969  में  भारत  वर्ष  में  पहली  बार  हा०  पी०
 बी०  राजामम्नार  को  अध्यक्षता  में  केन्द्र  और  राज्यों  के  मध्य  संबंधों  की  जांच  करने  ओर  उनके  बारे  में
 सिफा  रिक्षें  प्रस्तुत  करने  के  एक  विदोषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  उस  समिति  के  अन्य  सदस्य
 मद्रास  विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  डा०  ए०  लक्ष्मण  स्वामी  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के

 भूतपूर्व  मुख्य  स्यायाधीश  श्री  पी०  चन्द्र  रेड्डो  थे  ।

 राजामन्नार  जेसा  कि  इसे  कहा  जाता  ने  1971  में  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  थी  ।  उस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  ही  तत्कालीन  जो  कि  वर्ते  मान  मुख्यमंत्री
 भी  ते  तमिलनाड़  को  विधानसभा  में  राज्ण  स्वायत्ता  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
 विधानसभा  में  उस  प्रस्ताव  पर  पांच  दिमों  तक  चर्चा  हुई  थी और  मारतीय  इतिहास  में  पहली  बार  केन्द्र
 शाण्य  संबंधों  के  दारे  में  संविध।न  में  उचित  संशोधन  और  परिवतंन  लाने  के  लिए  20  1974
 को  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  गया

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कई  वर्षों  तक  किसी  राज्य  विधानसभा  के  ऐसे  प्रस्ताव  और  देहा  के
 विभिन्‍न  भागों  से  अन्य  अनुभवी  नेताओं  की  ऐसी  मांग  के  बारे  में  विचार  नहीं  राजामस्तार
 समिति  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  उल्लेख  किया  है  कि  केन्द्रीय  ओर  राज्य  दोनों  के  पास  अपने
 कार्यकारी  कार्यभार  को  निष्पादित  करने  के लिए  आवद्यक  वित्तीय  संसाधन  जुटाने  की  शक्ति  होनी

 दोनों  सरकारों  की  शक्तियां  एक  दूसरे  से  स्वतंत्र  होनी  चाहिएं  क्योंकि  यदि  राज्य  सरकारों
 को  बड़े  पंमाने  पर  केन्द्रीय  सहायता  पर  निर्भर  रहना  पड़ेगा  तो  भ्रम्य  मामलों  में  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 उनकी  स्वायत्तता  समाप्त  हो  जायेगी  ।  मैं  इस  वाक्य  पर  जोर  देना  चाहता

 इतनी  अच्छी  बात  पर  बिलकुल  भी  बिचार  नहीं  किया  राजामन्नार  समिति  की  रिपोर्ट
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 तत्कलीन  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  भेज  दो  गई  रिपोर्ट  की  प्राप्ति  को  स्वोकार  करते

 हुए  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  मुरुपमंत्री  श्री  निधि  को  दिनांक  22  1971  के  अपने
 पन्र  में  इस  प्रकार  लिखा

 करी  का्यस्वुर  जनाद सन  :  यह  चर्चा  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  के

 बारे  में  है  परन्तु  वे  राजामन्मार  समिति  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  बोल  रहे  हैं  ।

 क्री  एन०  बो०  एन०  सोस्‌  :  मैं  इस  बात  पर  आऊ  राजामन्नार  आयोग  सरकारिया  आयोग

 का  अग्रणी

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  यदि  वे  एक  संगत  बात  कह  रहे  हैं  ओर  वे  इसे  उद्ध,त  कर  रहे  हैं  तो  मैं

 ञ्म्हें  रोक  नहीं  सकता  ।

 क्री  एन०  बो०  एन०  सोम  :  मैं  श्रीमती  हल्दिरा  गांधी  के  पत्र  से  उद्धत  करता  हूँ

 श्रो  करुण

 मुझे  आपका  दिनांक  जून  का  पत्र  मिला  है  जिसके  साथ  आपने  मुझे  केरद्र  राज्य
 संबंध  जांच  समिति  को  एक  प्रति  सम्भवतः  आपकी  सरकार  इन  रिपोर्ट  की
 सिफारिशों  की  जांच  करेगी  |  जंसा  कि  आप  जानते  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  भी

 इस  प्रदन  की  जांच  की  है  ओर  पहले  हो  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  जो  कि  हमारे
 विचाराधीन  यदि  इस  मामले  के  बारे  में  आपकी  ररकार  के  दृष्टिकोण  को  भी  हमें
 जानकारी  दी  जाती  है  तो  उसे  भी  ध्यान  में  रखा  ये  मुह  महत्वपूर्ण  हैं  और  हम
 इन  मुद्दों  के  बारे  में  सभी  मुख्यमंत्रियों  की सलाह  लेना  चाहते  आदर  आपकी
 आभारी  इत्यादि  ।”,

 परम्तु  केद्रीय  सरकार  ने  आगामी  वर्षों  में  कोई  प्रभावी  कार्यवाही  महीं  बच  1971  में

 प्रधानमंत्री  भीमती  इन्दिरा  गांधी  को  उत्तर  दे  दिया  गया  था  ।  परन्तु  श्रीमती  इम्दिरा  गांधी  ने  अपने

 प्रधानमंत्री  पद  के  द्वितीय  दौर  में  बं  1983  में  वतंमान  सरकारिया  आयोग  की  नियुक्ति  कौ  ।

 स्थायमरति  सरकारिया  की  राय  पर  विचार  करने  से  पहले  मैं  इस  सम्मानित  सवन  के  ध्यान  में

 राज्य  पुनगं  ठन  आयोग  के  विचारों  को  लाना  चाहता  हूं  । कल  भी  किसी  माननीय  सदस्य  मे  इस  समस्या

 को  उठाया  था  ।  मैं  राज्य  पुनगंठन  आयोग  की  रिपोर्ट  से  उद्धत  करता  हूं  :

 की  झक्तियों  को  एकजुट  करने  से  ही  राष्ट्रीय  आन्दोलन  का  निर्माण  हुआ
 जिससे  भारत  को  स्वतंत्रता  प्राप्त  भाषाई  इकाई  के  अ्राधार  पर  कांग्रंस  का

 पुनगंठन  करने  के  बाद  ही  इसका  एक  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  रूप  में  विकास  हुआ
 महात्मा  गांधी  के  नेतृत्व  के  अन्तगंत  ही  कांग्रंस  ने  यहू  समझा  था  कि  हमारी  राष्ट्रीय
 एकता  के  लिए  काये  करने  वाली  शक्तियों  ने  ही  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  विकास  में  भी
 सहायता  की  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  अखंडता  ओर  राष्ट्रीय  भावना  का  उदय  हुभा
 जिससे  हमें  अपनी  आजादी  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिली  ।””

 कल  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  राष्ट्रीयता  के  बारे  में  मी  माषण  दिया  है  ।  भारत  में  भी  सोवियत
 चीन  और  स्वीटजरलेंड  इत्यादि  की  मांति  बहुत  सी  राष्ट्रीयताएं  हैं  जिनकी  अपनी  अलग-अलग
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 हम

 जो  एन»  बी'०  एत०

 परम्परातुं  औरਂ  इतिहास  दूसरा  महस्वपूर्ण  कारक  महाद्वीपीय  भोगोलिक  विस्तार

 है  जिसमें  विभिन्‍न  राज्यों  क ेविकास  की  स्थिति  अलग-अलग  ऐसी  स्थिति  में  राज्यों  को  भी  संभौय

 इकाइयों  के  रूप  में  समझा  जहना  चाहिए  जो  कि  भारतीय  उपमहाह्ीय  की  एकता  ओर  क्किस  के  लिए
 कार्य  कर  रहे  जता  कि  एक  महान  इतिहासकतर-ब्ो ०  ठोयनबी  के  टिप्पणी  की

 की  कड़ती  हुई  जावति  में  स्व  फो  न  तो  फरम्फ्रानत  सीमाओं  से  संलस्न  किया  है
 ओर  न  ही  नये  भोगोलिक  संबंधों  से  अपितु  स्वयं  को  एकमात्र  रूप  से  मात  भाषाओं  से
 संलग्न  किया  है  ।  यहां  मैं  प्रो०  के०  सी०  हूं  को  भी  उद्धत  करता

 एक  ऐतिहासिक  बात  है  कि  संघवाद  ने  एक  ऐसे  तरीके  की  व्यवस्था  की  है  जिसके  माध्यम
 से  विभिम्न  राष्ट्रीक्ख एं  अपना  जलग-अलय  अस्तित्व  खात्रम  रखते  हुए  समान  राष्ट्रीयता
 की  भावना  उत्पस्न  करने  का  प्रयास  करती  है  ।”  संघवाद  में  राष्ट्रीयवाद  को  कम  से  कम
 दो  स्तरों  पर  व्यक्त  किया  जा  सकता  यह  एकमात्र  रूप  से  समरूप  भाव  नहीं  परन्तु
 स्वतंत्रता  40  वर्षों  के  बाद  आज  क्या  स्थिति  है  ?  स्वयं  सरकाशिया  महोदय  इस  बात
 को  स्वोंकार  करते  हैं  और  जैसा  कि  श्रीं  अय्यपू  रेड्डी  ने  उद्धत  किया  है  और  मैं  भी  इसे

 डद्धत  करना  चाहूंगा  :

 कशन  में  कर  प्रे  है  कि  अनुचित  केन्द्रीक रण  से  केन्द्र  बहुत  शक्तिशाली  हो  जाता  है
 अ्लेर  सज्मों  के  आद्िकारों  में  बहुत  कमी  हो  जाते  इसका  अवष्यभावी  परिणाम  है
 बिक्ृति  और  वाक््क  में  केल्ट्रीक रण  लोगों  को  समस्याओं  का  समाधान  नहीं
 करता  अपितु  उन्हें  और  गम्भीर  बता  देता  है  ।/

 इससे  उनके  मुह  कम  सार  स्पष्ड  होता  मैं  इस  सरकार  से  ओर  विश्वेष  रूप  से  गृह  मंत्री

 महोश्वढः  से  महू  वृछना  अकछ्कूंपः  कि  वे  कब  तक  झक्ति  के  इस  केख्ीकरण  और  अधिकारों  में  कमी  की

 अनुमति  भव  इस  सरकार  के  सामते  यही  प्रइत  यह  प्रषन  बिलकुल  स्फ्थ्ट  है  ।

 अतपूर्न  राष्दुफति  ओ  एन०  संजीया  रेड्डी  ने  एक  समय  कहा  था  :

 भी  क्षय  से  अलग  होने  का  कोई  प्रदत  महों  संविधान  उपलब्ध  है  ।  मुदा  यह  है  कि
 संविधान  में  जिस  संचीव  ढांके  कौ  परिकल्पना  की  गई  थी  उसमें  कुछ  कमी  आई  मैं
 यहू  नहीं  फह  रहा  कि  राज्यों  को  नई  अथवा  अतिरिक्त  शक्तियां  दी  जानी
 मैं  यह  नहीं  समझता  कि  बहुत  से  राज्यों  का  यही  विचार  है  ।  ऐंसे  कुछ  ब्यक्ति  हैं  जो
 ऐसा  चाहते  हैं  कि  वन  तथा  प्रत्येक  विभाग  केर्द्र  के  अन्तगंत  आने

 मानो  केन्द्र  के  पास  दिव्य-प्रतिभा  सम्पन्न  अधिकारी  हैं  जो  कि  इन  सभी  क्षेत्र
 में  जाकर  उचित  कार्यवाही  कर  सकते  हैंਂ  लोगों  की  गलत  घारणाएं  हैं  ।''

 शी  रेडडी  कांग्र  स  के  एक  पुराने  और  अनुभवी  नेता  वे  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  और  एक
 केस्द्रीय  मंत्री  भी  रह  चुके  वे  भारद्  के  राष्ट्रपति  भी  थे  ओर  उम्होंने  लोकसभा  के  अध्यक्ष  पद  को
 भी  सुझोभित

 किया  मैं  आगे  उद्धुत  करता  हूं  :

 के  राष्ट्रपपत  टीडो  लमभभ  20  ब  जय  मैं  मुख्यमंत्री  था  मौर  उन्‍होंने



 एए  1911  केल-राज्य  संबंध  आथोध  के  प्रतिगेदाद कै  था  है  मेंਂ  प्रभर्स

 आंध्र  प्रदेश  का  दौरा  किया  मुझ  यह  बताया  राजद
 मेरे  शाज्य  से  दूक्‍मा  परन्तु  किसी  राज्य  कमर  एक  ल  कक
 एक  कस  जिंकात  योजनः  जेसे  छोटे  से  कार्य  को  भी  अरध्य  महों  कर  केसीय
 अधिकारी  ऐश  सोचते  हैं  कि  उन्हें  फहां  से  काकर  देसे  छोटे-छोटे  कार्य  भी  करवे  हैं

 क्षय  मैं  एक  सीधा  प्रदन  पूछना  चाहता  कि  क्या  आप  इसकी  अनुमति  देंगे  अथवा  हसे  जारी

 रखने  जा  रहै

 हम  अनेक  वर्षों  से  केन्द्र-राज्य  संबंधों  पर  वाद-विवाद  कर  रहे  इस  संबंध  में  के  न्‍द्न  सरकार

 कौन  से  प्रभावी  कदम  उठाने  जा  रहौ  हैं  ?

 महात्मा  गांधी  ने  केन्द्र-र/ज्य  व्यवस्था  के  बारे  में  क्या  सोचा  था  ?  मैं  यह  इस  सभा  के  हयान  में

 लाना  चाहता  मैं  संविधान  सभा  में  श्री  के०  हनुमम्तंया  का  कथन  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :

 स्रंषर्ष  के  दिनों  में  हम  कुछ  सिद्धान्तों  भऔौर  विद्या  रधाराओं  के  प्रति  समफ्ति  थे  हमें
 महात्मा  यांघी  ने  सिल्चाई  थीं  ओर  उन्होंने  ही  इम्हें  प्रस्तुत  किया  उन्होंते  अपनी

 सुन्दर  भाषा  में  पहली  ओर  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  सलाह  यह  दी  थी  किइृस  देश  को

 संबंघानिक  व्ववस्था  व्यापक  आधार  वाली  तथा  पिरामिड  की  तरह  की  होनी

 कल  मेरे  कुछ  मिश्रों  में  यहां  पर  मंजबूत  केरत्र  सभ्नर्थन  किया  था  वे  मजबत  राज्य  नहों  चाहते
 लेकिन  महात्मा  गांधी  ने  अपनी  सुम्दरਂ  भाषा  में  पहुंली  भौर  अतिःमहत्वपूर्ण  सजाहे  यह  दी  थी  कि

 इस  देश  की  संवेबानिक  व्यवस्था  व्याफ्कਂ  आधार  वाली  और  विशॉभिद्  की  भांति  होती  चाहिए  ।  उन्हाँते

 अंगगे  कहा  है  :

 निम्नतम  स्तर  स्ले  बग्मयया  जाए  अर  उच्चतम  स्तर  तक  यह्‌  कम  होता  लेकिल
 इसके  एककम  शिपरीक्ष  किया  गया  है  ।  प्रान्तों  और  राज्यों  दाय  और  लोगों  क्षरा  की  कई
 पहुल  को  छीनकर  सभी  ध्वित्नयां  केर्द्र  में  केरिद्रत  कर  दी  गई  डि#कुल  ऐसा  संविषाम
 तो  महारमा  फंब्री  नहीं  चाहते  थे  और  न  ही  उन्होंने  ऐसा  सोचा  था  ।

 लेकिन  समस्या  यह  है  कि  जाप  महारमा  बांधी  को  जिल्कुश  भी  याद  नहीं  करते

 पहला  और  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  कॉये  यह  है  कि  अन्तर्राज्य  परिषद  गठित  की

 सभी  राज्यों  के  मुश्यमंत्रियों  की  यही  इच्छा  इससे  समी  भारतोयों  में  भागीदारी  की  भावना  उत्पम्त

 होगी  ।

 राज्यपाल  का  पद  ब्रिटिदा  डकतिकेशकादी  ३पवस्ख  को  उपज  राज्यडालों  की  मिप्रुक्ति  का

 तरीका  एक  लोकतांजिक  भ्यवस्था  में  पुराना  पढ़  च्‌का  भीमती  विजय  श्रक्ष्मी  पंडित  ने  एक  बार  कहा

 था  कि  राज्यपाल  के  पद  को  समाप्त  कर  देना  लेकित  समस्या  यह  है  कि  यह  सरकार  पुराने
 प्रशासकों  और  भूतबूर्ष  राष्ट्रफतियों  को  सलाह  का  अनुसरण  नहीं  करती  के  कही  चिता

 है  ।

 अथ  मैं  संविश्ान  के  अ्वुच्छेद  356  का  उल्लेश्  करता  केन्द्र  में  राष्ट्रपति  शासन  का  कोई

 प्राथधान  नहीं  इसी  राश्ष्यों  में  भी  राष्ट्रपति  शासन  का  कोई  प्रावधान  नहीं  होता  चाहिए  ।
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 एन०  बी०  एन०  सोम ]
 यह  तो  राज्य  सरकारों  पर  मंडराता  हुआ  एक  खतरा  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  को  मर्जो  पर
 सिर  यदि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  को  हटाना  चाहे  तो  वह  तुक्छ  कारणों  के  आधार  ऐसा

 तुरन्त  कर  सकती  भारत  के  संविधान  से  अत्यधिक  दुरुपयोग  किये  गये  अनुच्छेद  356,
 357,  360,  365  भादि  को  हटा  दिया  जाना

 योजना  आयोग  को  पूर्ण  लोकतांत्रिक  सिद्धान्तों  क ेसाथ  एक  संवंधानिक  संस्था  बनाई  जाए  ।  मैं
 इस  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।

 सिर्फ  यही  बं  किंग  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  यूनिट

 शचब्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  जंसी  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  पर  केवल
 केस्द्र  का  नियंत्रण  ये  सभी  संस्थाएं  अन्त  राज्य  परिषद  के  अन्तगंत  लाई  जाएं  ।

 केन्द्र  सरकार  कोयला  भौर  टो०  वी०  तथा  रेडियो  पर  भी
 नियंत्रण  रख  हुए  इस  प्रकार  सुबह  से  रात  तक  केन्द्र  सरकार  का  सभी  चीजों  पर  नियंत्रण  रहता  है  ।
 मैं  कहता  हूं  कि  ये  सब  अन्तर्राज्य  परिषद  के  नियंत्रण  में  लाया  दूरदशंन  का  दूसरा  चंनल
 तया  राज्य  सरकारों  को  आवंटित  कर  दिया  प्रभारी  मंत्री  रह  चुके  श्र  के०  सन्‍्थानम  ने  एक
 बार  कहा  था  :  आर्थिक  मुद्दों  पर  एक  निदिच्वत  स्वतंत्रता  ओर  पहल  के  बगेर  राज्य  सरकारें  हृताश  ओर
 दाक्तिहोन  हो  आएगी  ।  संविधान  सभा  में  22  1947  को  स्वीक्षत  हुए  उह् ढयों  के  प्रस्ताव  में

 यह  घोषणा  की  गई  यी  कि  केर्द्र  के  पस  कंबिनेट  मिदान  द्वारा  इसे  दी  गई  तोन
 विदेशी  मामले  ओर  संचार  ही  रहने  चाहिएं  भौर  संघ  के  स्वायत्तशासी  इका  हयांਂ  और  केन्द्र
 को  उपरोक्त  तीनों  शक्तियां  देने  तथा  केन्द्र  को  दी  गई  शक्षितयों  से  उत्पन्न  उन  शबितयों  के  अतिरिक्त
 सभी  अवदिष्ट  शक्तियां  इन  राज्यों  के  पास  द्वोंगी  |  मेरा  सुझाव  है  कि  संविधान  सभा  द्वारा  22  जनवरी
 1947  को  स्वीकृत  उह्ं  ए्यों  के  प्रस्ताव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केभ्द्र-राज्य  संबंधों  का  एक  स्थाई
 धान  किया  मैं  डा०  चन्द्रपाल  को  उद्धत  कर  रहा  हूं  जिन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था
 स्‍्वायत्तता  की  मांग  राष्ट्र-निर्माण  की  प्रक्रिया  या  राष्ट्रीय  अखंडता  के  बिल्कुल  भी  प्रतिकल  नहीं
 बल्कि  यह  तो  आवद्यक  है  ।  इस  समय  आवद्यकता  की  की  नहीं  एकता  में
 अमेकता  को  अनुमति  दिये  बिना  अनेकता  में  एकता  कायम  नहीं  की  जा  सकतो  को  नष्ट
 करने  का  कोई  भी  प्रयास  खतरनाक  परिणामों  से  पूर्ण  है  और  इससे  अंततः  देश  का  विधटन  हो  जायेगा
 और  इसके  छोटे-छोटे  टुकड़े  हो  इन  सभी  मुद्दों  के लिए  संविधान  का  उपयुक्त  संशोषन  ही
 एकमात्र  उपाय  क्योंकि  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  के  संविधान  सभा  एक
 समाਂ  इसलिए  ऐसी  सभा  द्वारा  निर्मित  संविधान  की  उपयुक्त  रूप  से  समीक्षा  हो  ओर  इसमें
 संशोधन  किया  केवल  तभी  केर्द्र-राज्य  संबंध  कायम  हो  सकगे  ।

 इन  हाभ्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  ली०  एस०  ढिल्लों  :  उपाध्यक्ष  सरकारिया  आयोग  ने  वास्तव  में

 एक  अत्यंत  सराहनीय  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  तथा  एक  शिक्षाविद्‌  और  राजनीतिज्ञ  के  रूप  में  मैंने
 इसका  अत्यंत  ध्यान  से  अध्ययन  किया  प्रतिवेदन  पढ़ने  के  बाद  मैंने  सोचा  कि  मैं  आपको  कोई
 समाधान  दे  सकू  गा  जो  मैं  अपने  उन  मित्रों  को  सुझा  सकता  जो  कि  पुथकता  के  लिए  चिल्ला

 रह ेहै ंओर  हर  तरह  के  नारे  लगा  रहे
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 हा

 औ  एन०  बो०  एस०  सो  :  मैंने  पृषकता  के  लिए  नहीं  मैंने  तो  सिर्फ  स्‍्वायतता
 के  लिए  कहा

 डा०  जी०  एस०  ढिल्‍लों  :  मैं  आपके  बारे  में  नहीं  कह  रहा  मैं  पंजाब  के  बारे  में  कह  रहा
 मेरा  या  से  कोई  सरोकार  नहीं

 '*'

 मुझे  बताइये  कि  क्या  आपने  पंजाब  में  श्ालिस्तान  ओर  अन्य  बातों  के  बारे  में  सुना  मैं
 पंजाब  के  बारे  में  कह  रहा  सदस्यों  ने  राज्यपालों  के  काये  भोर  मुख्यमंत्रियों  तथा  अस्य

 विथयों  के  बारे  में  कहा  है  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  भी  दिये  हैं  ।

 डन

 उपाष्यक्ष  मैं  इस  सभा  में  अन्य  अवसरों  पर  व्यक्त  किए  गए  विचारों  और  बिभिन्‍्स

 न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  व्यक्त  विचारों  की ओर  भी  आपका  ध्यान  आकर्षित  करता
 जब  भी  एक  राज्यपाल  राष्ट्रपति  शासन  ल।गू  करने  के  आदेश  मेजते  हैं  तो  हम  मंत्रिमंडल

 को  मंग  किये  राज्यपालों  के  गलत  कार्य  या  किसी  मंत्रिमंडल  को  गलत  रूप  से  हटाने  और  फिर

 एक  अवधि  +  बाद  कुछ  और  लागू  करने  जंसी  अनेक  समस्वाओं  का  स,मना  करते  रहे  जब  मैं  इस
 सभा  का  पीठासौन  अधिकारी  था  और  बाद  में  भी  अध्यक्षों  के  सम्मेलनों  में  विभिम्न  प्रस्ताव  पारित  हुए

 हैं  कि  जब  तक  बहुमत  या  अल्पमत  का  परोक्षण  न  हो  कोई  मंत्रिमंइल  बर्खास्त  नहीं  किया  जा

 सकता  है  या  राष्ट्रपति  शासन  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  वे  एक  निष्क्व  पर  पहुंचे  हैं  कि लथथ  किसी
 पार्टी  के  बहुमत  का  परीक्षण  हो  तो  वह  सभा  में  ही  किया  आप  इस  परीक्षण  को  सभा  में  ही

 मैंने  देखा  है  कि  पंजाब  में  सबसे  अधिक  बार  राष्ट्रपति  शासन  हुआ  मैं  वहां  अध्यक्ष  रहा  हूं
 और  काफी  समय  मंत्री  भी  रहा  जब  मैं  यहां  आया  तो  मैंने  दूसरा  पक्ष  भी  विभिस्त  राज्यों
 से  समी  तरह  के  सुझाव  आते  कमी  राज्यपाल  एक  पार्टी  के  बहुमत  पर  प्रदनलिल्ह  लगाते  हैं  और

 कहते  हैं  कि  उन्होंने  बहुमत  खो  दिया  है  और  दूसरी  पार्टी  कहती  है  उन्होंने  बहुमत  नहीं  खोया  है  ।

 ऐसा  अनेक  बार  हुआ

 भारतीय  संधीय  व्यभस्था  की  बुनियादी  समस्या  यह  है  कि  हमारे  यहां  एक  विशिष्ट  व्यवस्था
 मैं  राजनीति  विशान  और  अयंशास्त्र  का  छात्र  संघवाद  सिर्फ  एक  प्रकार  का  ही  नहीं  है  जेसाकि

 हम  अपने  देश  में  देखते  यह  विभिम्न  प्रकार  का  यह  सोवियत  संघ  में  भी  आपके  यहां  एक

 ही  प्रकार  को  संघीय  गण  स्वायत्त  क्षेत्रों  आदि  में  विभिन्‍न  राष्ट्रीयताएं  समायोजित  है
 और  ये  पूर्णतया  सफलतापूवंक  चल  रही  कुछ  लोग  मुझसे  इनकी  सफलता  का  कारण  पृछते
 उनकी  अनेकता  में  एकता  का  रहस्य  यह  है  कि  वे  एक  एक  पार्टी  विचारधारा  के  सिद्धास्त  का  अनु रण
 करते  हमारे  देश  में  बहुदलीय  प्रणाली  है  मोर  हमारे  यहां  भित-भिन्‍न  विदारबाराओं  तथा
 नेतिक  विचार  रखने  वाले  लोग  अमेरिका  और  आस्ट्रेलिया  में  हम  दूसरी  तरह  का  संधवाद
 देखते  हैं  ।

 हमारा  भारतीय  संबेधानिक  प्रणाली  बेस्ट-मिनिस्टर  संबंधानिक  प्रजातंत्रीय  प्रभान्ली  के  अनुरूप
 अब  हमने  इंगलेड  से  एक  व्यवस्था  की  नकल  की  है  जो  कि  अपने  आप  में  एक  एकात्मक  सरकार

 उनकी  संधीय  व्यवस्था  नहीं  हमारा  एकात्मक  देश  नहीं  फिर  भी  हमने  उनके  उसके

 इतिहास  और  उनकी  परम्पराओं  का  अपने  देश  में  आयात  किया  हमने  इसे  समझने  और  अपनी

 संघीय  व्यवस्था  में  इसे  लागू  करने  की  कोशिक्ष  की  है  जिससे  एक  अनुपम  संघीय  व्यवस्था  कायम  की  जा
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 पृरा०  ठिल्लों  ]
 जहां  हम  यह  कह  सको  कि  हम'री  एक  संधोय  व्यवस्था  हो  लेकिन  सही  तोर  पर  हमारी  एक

 एकात्मक  ठयवस्था  है  जंसा  क्रि  विपक्ष  के  हमारे  मित्र  श्री  सोसू  ने  कहा

 प्ैंकनऊका  में  दो  साल  रह  चढ्व॑ं  के  राज्य  ज्यादा  आकितशाली  हैं  ।  कहां  के  उप-रज्यप्रल
 की  कायेफकितरां  काफ़ो  बिस्तुत  आुनाव  प्रक्रिया  के  कारश  ये  जिल्‍्कुल  ही  विवाक/स्फ्द  नही  होते  है  ।

 ऐसी  ही  स्क्रिति  संयुक्त  राम्य  अमेरिका  की  है  ।  लेकिन  ऋस्ट्रेकिभ्रा  में  ऐसा  नहीं  इस-तरह.हम/से
 संवंधानिक  व्यवस्था  में  अनेक  चीजों  का  मिश्रण  ज़िपमें  से  छुछ  डंग्केंड  कुछ  कनाडा  बोर

 आस्ट्रेलिया  से  लिया  गया  है  जो  कि  वेस्ट-मिनिस्टर  व्यवस्था  पर  कायम  है  ।  लेकिन  जहां  तक  राष्ट्रपात
 ओर  हपराष्ट्रयति  का  सम्कक्‍स्थ  तो  इसे  हमने  अभेरिका  से'लिया है  जहां  उप-रष्ट्रपत्ति  शिनिट  का
 गज्यक्ष  होता  हमें  ऐसे  समंतुल्य  मामले  यदाकदा  ही  मिलते  हैं  जिनके  द्वारा  यदि  कोई  सभस्या
 शल्फन  हीतीक़  तो  हम  यह  निर्णय  ले  सकते  हैं  कि  उसका  समाधान  किस  प्रकार  किया  आना  चाहि९  ३
 अशार  समकक्ष  अस्तुएं  हैं  तो  हम  उसका  अध्ययन  कर  अपने  समस्याबी  को  घुलकाने  की  कॉशिश  कर
 हकते  हैं  । लेकिन  नहीं  उसके  बावजूद  भौ  यह  व्यवस्था  अच्छी  तरह  फाम  कर  रही  इसमें
 कतफी  लचीलापन

 मेरे  प्रित्र  श्री  सोमू  शायद  गुस्से  से  कहा  है  कि  अनु*छद  356,  357,  357  ओर  इसे  तरह
 के  दूसरे  अनुच्छेरों  को  रह  कर  दिया  जाता  जयहिये  क्योंकि  इनका  करेई  उपमोग  वहों  है  ।  लेकिन  थे
 हमारी  संघीय  का  सार  है  इयोंकि  उन  पर  देश  को  एकता  निर्म्नृर  करती  थे  मूल  अमुच्छद हुं
 शोर  अगर  आप  इन्हें  रहू  क  पते  तो  इछके  स्थान.पर  लायेगे  ?  उन्होंत  बारे  में  रो
 नहों  कहा  मेरे  विबार  से  यह  केशा  के  घूल  अनुऋ्छवढ  और  देश  की  एकता  ओर
 अंखेंडता  को  बनाये  रखने  लिए  अस्यक्ष्यक है  ।

 केरद्र  और  राज्य  के  बीच  राज्यपाल  एक  महत्वपूर्ण  सूत्र  अब  जाथ्ोग  ने  राष्यपाल
 के  लिए  कुछ  अहुँताएं  निदिचत  की  ब्रायोग  का  यह  मत  था  कि  राज्यपाल  को  नियुक्ति  के  सम्बन्ध
 के  केर्र  सरकार  ओर  राज्य  के  मुख्यमंत्री  के  बीच  मंत्रणा  होनी  भावदयक  साथ  हो  बह  राज्य  को
 भान्य  होना  चाहिये  ।  रिपोर्ट  में  यह  भरी  सुझाव  दिया  यथा  है  कि  जब  भी  राज्यपाल  किसी
 प्रकार  की  रिपीर्ट  केन्द्र  को  मेजता  हैं  तो  वह  मुख्यमंगरी  को  दिखाई  जानी  ज्राहिये  |  जब  द्राज्यपाल  क्रिसी
 स्थिति  का  विशलेषणात्मक  अध्ययन  और  मूल्यांकन  करता  है  तो  उसे  अपने  इस  स्पष्टीकल्ण
 जौर  सुरावों  से  मुख्यमंत्री  को अवगत  करना  ताकि  प्रति  माह  एकतरफा  राज्य  सरकार
 के  ध्यान  में  लाये  बिना  मेजनी  सरक्रारिया  आयोप  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 सुकाव  दिया  है  कि  इस  रिपोर्ट  का  दोनों  पक्षों  द्वारा  किया  जाना

 जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  है  तो  वहां  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  वहां  से  हमें  सिक्के  छक
 शापन  मिला  है  लेकिन  विभिन्‍न  अकाली  प्रतिनिधियों  ढरा  आयोग  के  साथ  कोई  बंठक  नहीं  हुई  है  ।
 अकाली  ध्रपने  अनन्दपुर  साहैब  के  समाधान  के  लिये  स्वायत्त  शासन  की  मांग  पर  बल दे  रहे  हैं  ।
 हम  इस  स्थायत्त  क्षासन  को  अच्छो  तरह  जानने  की  कोदशिश  कर  रहे  एक  पिछले  वित्त  मंत्री
 जौरषक  पहले  भी  वित्त  मंत्रो  ने  कहा  था  कि  वे  राजस्व  सम्बन्धो  स्वायत्त  शासन  चाहते  मेरो
 शमझ  में  यह  नहीं  आता  कि  यह  राजस्व  सम्बन्धो  स्वायस  शासन  कया  है  !  इस  सम्बन्ध  में  केस्द्र  सरकार
 को  कसी  भी  कोई  सुराव  पेश  नहीं  किया  यह  उनके  पास  अच्छा  सुमबसर  था  जिससे वह  आयोग
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 को  पासन  के  बारे  में  बता  सकते  यह  राजस्व  सम्बन्धी  लत्द  अपेद्ील  अभ्योग  की
 रिपोर्ट  में  इसका  कहीं  वर्णन  नहीं  अगर  ये  खाहते  हैं  कि  कोई  व्यक्ति  किक्षी  स्यक्तित  के  लिये
 दाधो  न  हो  --  चाहे  बह  योजना  भाबोग  हो  वा  फिर  मंत्रालय  था  वित्त  मंजो  सभी  शरह  के
 वित्त  क्रे.मामले  वित्त  मंबी  पर  पूपम्नं तया  निभ्व॑र  ऐसा  स्वायत्त  प्रदान  करमा  भुर्किल  होथा  ।  इस
 शब्द  को  पैंने  पहली  बार  सुता  है  लेफिल  राजनेतिक  दष्टिकोम  से  इसे  वहां  होना  जहां  तर्ज
 सममभझता  हुं.तो  कुछ  सविभाग  जो  कि  पहने  केन्द्र  के  पस  हिश्वतिनुसार  उन्हें  रार्प  को  विया
 जा  सकता  है  |  उदाहरणार्थ  कृषि  जो  कि  एक  राज्य  का  बिषय  कृषि  मंत्री  होने  के  मैंने  आद्रोष
 के  समक्ष  भी  कहा  था  कि  कृषि  मंनत्नालम  के  अनुसं  आयात-णिर्यात  और  बोणजों  की  किस्मों  को
 उन्नत  करने  का  मामला  राज्य  सूची  में  होना  अर्थहीन  यही  कारण  है  कि  कभी-कभी  प्रकार  की
 व्यवस्था  पर  ध्यान  देना  होता  यह  खराब  नहीं  जहां  तक  पूर्ण  राष्ट्र  की  मांग  का  प्रएन  है  तो
 इसमें  कोई  हानि  नहीं  है  कि  इस  विषय  को  समवर्ती  सूची  में  रखा  जाये  ।

 मेरे  कुछ  सुझाव  मरे  विपक्ष  के  दोस्तों  ने  भी  मुझ्य  अश्बारों  में  कृधि  आयकर  के  बारे  प्ले
 खेल  देशे  यह  एक  बहुत  ही  विवादास्पद  क्पिय  हे  ।  इस  भाभोग  ने  स्पपट  किया  है  कि  धगर  अन्न
 तरह  कृषि  आयकर  की  अवधारणा  को  स्वोकार  किग्रा  यया  तो  राज्म  को  कुछ  उत्पाद  श्रोर  फूस रे  बर्तन
 करों  से  हाथ  घोता  पड़ेया  ।  अगर  आपकी  एक  शोर  फायदा  होता  है  भर  हूसरी  छोर  छुकक्ाद  तो/श्ो
 स्वीकारने  में  कोई  ओजित्य  नहीं  इषि  के  ऊपर  आयकर  एक  स्रदेशनकशोल  विदय  है  और  काका
 सरकार  को  इसे  सभी  राज्यों  और  अन्य  हितों  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करने  के  बाद  ही  कोई  कदम
 हठाना  चाहिये  |  हमने  पंजाब  के  कुछ  नेशाओं  और  कुछ  दलों  से  यह  जानने  को  कोशिक्ष  को  है  कि  उनकी
 मांग  क्‍या  है  |  कहा  है  हमसब  सत्रिधान  कै  अन्तर्गत  काम  करने  के  लिए  तेयार

 तत्वरकात  थे  ख्िकिश  अवध  रभाओं  को  पुमेस्थाफना  जैसे  संथिमाशों  के  बंठयारे  का  जिक्र  करने
 1835 के  अभिनियम  के  दो  साल  शक  इस  पर  कार्यवाही को  बई  कि  माश्तके  लिए  किश

 प्रकार  का  शंभवाद  उपयुक्त  होगा  ।  समी  दलों  स ेविचार  करने  के  ब।व  भूल  सुक्ताव  दिया  क्षेसा
 कि  बेरे  मित्र  मे-कहा  है  कि  जिदेशी  मुद्रा  इत्यादिकेशा  सरकार  के  प'क्ष  होगी

 तथा  बाको  भ्षव  राध्य  के  पाष्त  |

 इसी  सभय  युद्ध  छिड़  गया  |  यह  विषय  फिर  क़िप्स  मिशन  और  कंबिनेट  कमेटी  के  साथ
 उठाधथा  गधा  ।  उन्होंने  भी  वही  क्राधार  अपनाया  और  उपरोक्त  चारों  विषय  केन्द्र  को  देने  और  बाकी
 राज्य  को  देने  की  पेशकश  की  ।  लेकिन  हैरातीं  की  बात  है  कि  उन्होंने  दूसरे  कुछ  दोस्तों  को  उद्धत  क्रिया
 जबकि  मैं  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  ही  उद्धत  करता  जिनका  जिक्र  उन्होंने  1946  में
 किया  था  ।  उन्होंने  इस  चार  विभागों  का  वर्णन  तो  किया  था  पर  उन्होंने  अवधिष्ट  शक्तियां  और  दूसरे
 चिद्ययों  के  बारे  में  कुछ  भहीं  कहा  --  उन्होंने  सिर्फ  स्वायत्त  के  आधार  परਂ  ।  बःद  में
 हा०  अम्बेडकर  के  प्रयश्तों  के कारण  इन  अवधारणा  को  छोड़ना  पड़ा  भोर  मजबूत  केग्द्र  साथ-साथ  इन
 चारीं  विषयों  की  अवधारणा  तथा  अनेक  भय  शीर्षों  का  अमेक  दूसरे  विषयों  के  साथ  वर्तमान
 संचीय-व्ववस्था  लाई

 मुझे  इस  बात  की  अत्यधिक  खुशी  है  कि  सरकारिया  आयोग  ने  इस  अश्रंघीव्  व्यवस्था  क्रो
 बरकरार  रखा  जिसे  हमते  अपनाया  हाइपटेक्षत  या  ब्लडजेशर  या  एनीरिया  एक ज़र हैं  मैं  ६ससे

 पूर्णतया  सहमत  हूं  ।

 एक  अश्तवीय  शदस्थ  :  ऐेसा  वूसरी  ओर
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 केख-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  31  1989

 क्ाः
 डा०  जी०  एस०  हिल्‍्लों  :  एकता  में  अनेकता  की  घारणा  अब  नहीं  है  वंसी  जंसी  संविधान

 निर्माण  के  समय  एक  ओर  अनेकता  में  तो  वृद्धि  हुई  है  जबकि  दूसरी  ओर  एकता  में  कमी  आई

 हैं  सोचता  हूं  कि अगर  आप  एनीमिया  को  एक  तरफ  से  हटाकर  दूसरी  ओर  करते  हैं  भोर  कहते  हैं  कि

 हम  ब्लडप्रेशर  से  ग्रसित  हैं  तब  ब्लडप्रेशर  दूसरी  मोर  जायेगा  ओर  एनीमिया  इस  ओर  आ

 हम  ऐसी  स्थिति  पर  पहुंच  चुक  इसके  परीक्षण  के  लिये  गहन  प्रयत्नों  की  जरुरत  है  ।

 इसमें  संविधान  संशोधन  की  जरुरत  नहीं  यहू  प्रश्न  है  अनेकता  की  बढ़ती  प्रवृत्ति  पर  गहन  रूप  से

 विचार  करने  का  और  यह  केवल  इसलिए  नहीं  किया  जायेगा  कि  दूसरों  के  द्वारा  इसे  बढ़ावा  दिया  जाता

 यह  समय  की  मांग  क्योंकि  हम  ऐसी  स्थिति  पर  पहुंच  चुके  हैं  जहां  हमें  अपनी  पुरानी  संस्कृति

 का  पुतरत्यान  करना  होगा  ।

 ओर  दिनेश  गोस्वासी  उपाध्यक्ष  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  पुनगेंठन  की  मांग

 कुछ  समय  से  राष्ट्रीय  सूची  में
 है

 ओर  आज  हमारे  सामने  सरकरारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  है  ।  लेकिन  मैं

 पाता  हूँ  कि  जब  कभी  भी  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  को  चर्चा  की  जातो  है  इसमें  दो  त्रुटियां  रह  जाती

 प्रथम  तो  यह  है  कि  जब  ओर  राक्ष्यों  को  अधिक  अधिकार  देने  को  मांग  करता  है  तो  इसकी

 इस  प्रकार  से  की  जाती  है  मानो  राज्योंको  अधिक  अधिकार  देने  का  अर्थ  केन्द्र  को कमजोर  बनाना  होगा
 क्षयवा  वे  जो  प्रशासनिक  या  वित्तीय  क्षेत्र  में  राज्यों  को  अधिक  स्वायत्तता  बेकर  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  के

 पुनर्गठन  का  समर्थन  करते  हैं  उनका  उहूं ए्य
 केग्द्र

 को
 कमजोर  बनाना  होता  है  ।

 द्वितीय  त्रुटि  जो  बिल्कुल  निश्चित  म।लूम  होती  है  यह  है  कि  मानो  यह  कांग्रंस  ओर  विपक्ष

 अथवा  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  भोर  राज्यों  में  सत्तारूढ़  विपक्षी  दलों  के  बीच  का  संघ  हो  ।

 मैं  इसे  सही  नहीं  मानता  वे  जो  राज्यों  के  लिए  अधिक  अधिकारों  का  समथंत  करते  एक
 कमजोर  केन्द्र  नहीं  चाहते  मैं  एफ  कमजोर  केरद्र  नहीं  भाहूंगा  |  निश्षित  रूप  से  शब्द  नहीं  है
 क्योंकि  संविधान  में  शब्द  का  उपयोग  नहीं  हुआ  है  बल्कि  के  संधਂ  दाब्द  का  उपयोग  किया
 गया  है  लेकिन  जंसा  कि  भाम  बोल-चाल  की  जाया  में  हाब्य  का  उपयोग  किया  जाता  मैं  भी
 उसी  शब्द  का  उपयोग  यदि  केन्द्र  कमजोर  हो  जाता  है  तो  निश्चित  रूप  से  राज्य  भी  कमजोर
 बन  जाएंगे  ।  लेकिन  यदि  राज्य  कमजोर  पड़  जाते  हैं  तो  केन्द्र  कमी  मजबूत  नहीं  रह  मैं
 सममता  हूं  कि  केना-र।ज्य  सम्बन्ध  की  तुलना  एक  शरीर  से  की  जा  सकती  यदि  केन्द्र  हृदय  है  तो
 राज्य  बाको  अंग  यदि  हृदय  काफी  मजबूत  हो  और  बाकी  अंगों  में  लकवा  म।रा  हुआ  हो  तो  शरीर
 कभी  भी  मजबूत  नहों  हो  सकता  ।  समान  रूप  से  यदि  हृदय  कमजोर  हो  तो  छोष  अंग  कभी  मजबूत  नहीं
 हो  सकते  प्रशासनिक  क्षेत्र  विधायी  क्षेत्र  में  ओर  साथ  ही  वित्तीय  क्षेत्र  में  सामन्जस्य
 स्थापित  करने  को  आवद्यकता  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  की  यह  समस्या  नई  नहीं  राजनेतिक  सूची
 में  यह  समस्या  1967  तक  नहीं  आई  यद्यपि  1959  में  कुछ  समस्याएं  हुई  थीं  जब  संविधान  के
 अम्तगेंत  घारा  356  का  प्रयोग  कर  ई०  एम०  एस०  नम्बूदरीपा।द  को  प्रथम  कम्यूनिस्ट  सरकार  को
 बर्खास्त  कर  दिया  गया  वर्ष  1667  तक  मुरुय  रूप  से  यही  कारण  था  कि  एक  ही  दल  केन्द्र  और
 राज्य  दोनों  जगह  सत्तारूढ़  था  ओर  दूसरा  कारण  यह  था  कि  राज्यों  में  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  भी  थे  जो  केन्द्र
 के  नेतृत्व  क ेसाथ  बराबरी  के  स्तर  पर  बात  कर  सकते  उदाहरण  के  तौर  पर  गोपीनाथ  बारदोलीय
 थो०  पी०  विधानराथ  ऐसे  व्यक्ति  थे  जो  जवाहुरलाल  को  उनके  प्रथम  नाम  से  सम्बोधित  करते

 जी  ०  बो  ०  वाई०  बी०  चब्हाण  बड़े  ही  प्रतिभावान  राजनीतिज्ञ  थे  जिनकी

 बातें  केन्द्र  में  बहुत  प्रभावकारी  हुआ  करती  लेकिन  दुभाग्थवश्  राजनेतिक  क॒प्रक्रिया  के  कारण
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 10  1911  केख-राज्य  सम्दध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 1967  के  बाद  कोई  भी  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  राज्यों  में  महीं  भाया  ओर  इस  कारण  राज्यों  क ेलोग
 अपमानित  महसूस  करते  तुलगु  देशम  की  तरह  के  दल  का  आंध्र  प्रदेश  के  राजन  तिक  वातावरण  में
 आने  का  क्‍या  कारण  है  ?  असम  गण  परिषद  को  तरह  के  दल  का  असम  में  आने  का  क्या  कारण  है  ?  इस

 कछ  बातों  पर  गम्मीरतापूर्वक  विच।र  किया  जाना

 हमें  यह  नहीं  मूलना  चाहिए  कि  1977  में  करोब-करीब  परे  देश  में  कांग्रेस  दल  की  हार  हो
 घुको  लेकिन  आंध्र  प्रदेश  को  42  सीटों  में

 से  41  पर  कांग्र  स  की  जीत  हुई  थो  ।  हमें  यह  भो  नहीं

 भूलना  चाहिए  कि  1977  मेंजो  कांग्रंस  के  लिए  पूर्ण  आहृति  का  वर्ष  असम  को  14  सीटों  में

 10  सीट  कांग्रेस  ने  जीती  थीं  ।  क्या  कारण  है  कि  तेलगु  देशम  एक  बड़े  दल  के  रूप  में  अचानक  उभर

 कर  आ  गया  ?  इसका  कारण  है  कि  लोगों  के  आत्मगौरव  को  ठप  लोगों  ने  महसूस  किया  कि
 यदि  छोटी-छोटी  बातों  के  लिए  भी  मुख्यमंत्री  को  दिल्‍ली  जाना  पड़े  ओर  केसर  के  भिर्देश  में  काम  करना
 पड़े  तो  उनका  अपना  व्यक्तित्व  व्यर्थ  है और  लोगों  ने  ऐसी  सरकार  की  कामना  की  जो  लोगों  की  यश

 ओऔर  सम्मान  प्रदान  कर  सके  ।  यह  सम्मान  भारतीय  लोगों  का  एक  स्वाभाविक  गुण  है  ओर  जब  तक  कि

 राजनीतिक  सम्बन्ध  इस  बात  पर  आधारित  न  हो  जिसमें  कि  इस  देश  को  चलाने  की  प्रक्रिया  में

 यह  मुद्दा  प्रदर्शित  न  इस  सम्बन्ध  में  तनाव  पड़  जायेगा  और  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  देहा  प्रगति  कर
 पायेगा  ।  द्वितीय  कारण  यह  है  कि  इतिहास  ने  पूर्णतः  यह  प्रमाणित  कर  दिया  है  कि  उदार  रबंये  के

 कारण  देश  खण्डित  नहीं  हुआ  है  बल्कि  देश  तभी  खणष्डित  हुआ  है  जब  अधिक  केर्द्रीकरण  हुआ  ।  हमारे
 इतिहास  के  सबसे  बंभवशाली  दिन  अशोक  या  अकवर  के  समय  रहे  जब  उदारवाद  था  ओर  ओरंगजेव
 के  समय  देण  खण्डित  जो  इसलिए  नहीं  हुआ  कि  औरंगजेब  एक  भ्रष्ट  शासक  बल्कि  इस
 लिए  हुआ  कि  उस  वक्‍त  बहुत  अधिक  केख्रीकरण  वास्तव  में  सरकारिया  आयोग  ने  भी  इस  बात
 पर  €यान  दिया  है  '  अपने  रिपोर्ट  के  पेज  5  पर  इस  मुद्  पर  चर्चा  करते  वक्‍त  इसमें  कहा  गया  है  :

 के  इतिहास  का  अन्य  उल्लेल्लननीय  तथ्य  यह  है  कि  मोर्यों  से  लेकर  मुगलों  तक  बिभिम्न

 साज्र  ज्यों  के  प्रान्‍्तों  और  स्थानीय  सरकारों  को  काफी  अधिक  स्वायत्तता  प्राप्त
 इतिहासकार  सर  यदुनाथ  सरकार  के  कथनानुसार  साज्राज्यों  में  प्रत्येक  प्राम्त
 का  अपना  अलग  अस्तित्व  था  और  उसमें  पुरानी  बिरपरिधित  शाध्तन  प्रणाली  के  अनुसार
 शासन  चलाया  ज.ता  था  ।  केन्द्रीय  शक्ति  के  एजेंटों  के  अधीन  शासन  कारये
 चलाया  जाता  और  इनमें  अपनो  स्थानीय  माषा  का  प्रयोग  किया  जाता  था  ।”  जब
 कभी  किसी  अतिमहत्वाकांक्षी  सम्राट  ने  स्थानीय  स्वायक्तता  का  दमल  करके  केग्ट्रीकरण
 का  प्रयास  किया  तब  उस  प्रान्त  के  लोगों  ने  उसका  कड़ा  विरोध  इस  प्रकार  का

 सम्पूर्ण  केन्द्रीकरण  न  केवल  अनुशासनिक  दुष्टि  से  हानिकर  सिद्ध  हुआ  अपितु  इसका  एक
 प्रतिकूल  परिणाम  यह  भी  हुआ  कि  उप-राष्ट्रीय  शक्तियों  पर  स्थिरतापूर्वक  भोर  स्थायी
 भाधार  पर  नियंत्रण  बनाये  रखने  को  केस  को  क्षमता  भी  कम  हो

 यदि  आज  हम  अपमे  देश  का  निरोक्षण  करें  तो  यह  स्पष्ट  हो  जायेमा  कि  अत्यधिक  केन्द्रीकरण

 ने  ही  वास्तव  में  विधघटनकारी  शक्तियों  को  जन्म  दिया  साथ  ही  हमें  यह  भो  याद  रखना  चाहिए
 कि  भारत  ज॑ंसे  देश  में  यदि  लोगों  को  बंभवशाली  होना  यदि  हमारी  योजनाक्षों  की  कार्यप्रणाली  में
 तेज  लानी  यदि  योजनाओं  के  कार्यास्वयत  के  लिए  खथ्  की  जा  रही  राशि  को  आम  जनता  तक

 पहुंचना  तो  यह  सिर्फ  शक्ति  के  विकेम्द्री करण  द्वारा  ही  सम्मव  हो  सकता  है  और  वहां  मैं  कहूंगा  कि
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 केल्क्र  राज्यਂ  सम्यन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव  31  #989
 el  +वियननक-नीयनीनीीी--ीक्‍क्‍न्‍ीलमऋ  स्‍उ  उ  के  व  आई  gears  से

 दिलेक्ष  मोक्कमी  ]

 जब मैं  के  राज्य  संध्वन्ध  की  बात  करता  है  तो  मेरा  मतंलव  सिर्फ  केगद्र  और  राज्य  के  बीच  सभ्यन्ध  से
 घहीं  है  ।  दे  वहां  सम्बन्ध  समषष्त  हो  आते  हैं  तो  हम  एक  बेहतर  दुनिया  की  प्रोष्तिः  नहीं  करਂ  सकते

 यह  सम्बन्ध  निश्चित  रूप  से  आगे  भी  बना  रहना  चाहिए  ।  स्थानीय  निकायों  की  स्वायत्तता  को  लेकर
 भी  एक  सम्बस्ध  बना  रहना  यही  कारण  है  +#  शायद  गांधी  जी  गांवों  को  पूर्ण  स्वात्तता  दिये
 जाने  की  बांत  करते  थे  ओर  ग्राम  पंचायतों  पर  वे  विशेष  बल  देते  लेकिन  कोई  भी  इन  पहलुओं  की

 गहराई  में  और  इस  प्रकार  का  वाद-विवाद  विस्तृत  रूप  से  नहीं  कर सकता  है  और  इसलिये  मैं  कुछ
 विशेष  मुद्दों  का  जिक्र  करूंगा  जिन  पर  ऋऋ्रज  शौयद  विशेष  धयान  देने  कौ  आवश्यकता

 सबसे  पहले  प्रशासनिक  सम्बस्धों  को  लिया  स्पष्ट  है  कि  धारा  356,  यह  धारा  है  जिसके
 अम्तगंत  राज्यों  में  राष्ट्र4त  शासन  लागू  किया  जाता  इस  कारा  वो  चर्चा  सभी  वक्‍ताओं  हारा  को
 यई  है  ।  संविधान  सभा  में  जब  इसे  करा  पर  बाद-विबाद  किया  जा  रहा  था  तो  अनेक  वक्‍ताओं  ने  पह
 मक्षंका  ब्मगत  को  थी  कि  इस  धारा  का  क्लत  उपयोग  किया  जायेगा  ओर  संबंधातिक  रूप  से  निर्वाचित
 राज्य  क्धिन  परिषदों  को  बर्खास्त  करने  के  लिए  इसका  उपयोग  किया  जावेबा  ।  इस  वाद-विवाद  का
 उत्तर  देते  हुए  डा०  अम्बेडकर  ने  कहा  कि  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  इसे  वहां  रखा  गया  उसका
 कोण  थਂ  कि  हसे  कार्यरूष  में  नहीं  लाया  ।  मैं  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  से  उद्धत  करता

 हैं  जय  इसने  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  विचारों  को  चर्चा  जिसमें  कहा  में  मैं
 सम  भावनाक्षों  म ेसहमत  हूं  कि  इस  धारा  का  दुश्पयोग  राजनेतिक  उहेश्यों  के  किये  किये  जाने  की
 सम्मावमा  है  ।”  लेकित  किर  उन्होंसे  बाराओं  का  प्रयोग  कमी  नहीं  किया  जायेगा  और  वे
 अप्रचलित  नियमों  की  मांति  पड़े  रहेंगे

 ।/  लेकिन  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  के  अध्ययम  करने  से
 स्पष्ट  होता  कि  संविध!म  सभा  हस्रा  संविषान  पारित  किये  जाने  के  तुरम्त  बाद  पेपस्‌  में  में
 राष्ट्रपति  शासन  की  परिचर्चा  में  भाग  लेते  बकत  डा०  अम्बेडकर  ने  सरकार  द्वारा  पेपस्‌  में  राष्ट्रपति
 धींसंन  लागू  किये  जाने  की  कड़ी  आलोचना  की  स्वयं  सरकारिया  आयोग  ने  अनेकों  बार  ऐसे
 उंदाहंरणों  को  चर्चा  की  है  जब  धारा  356  का  दुरुपयोग  किया  गया  है  अथवा  कांग्रेस  दल  के  आंशिक
 कलेहों  को  निंपटानें  के  लिये  इसका  दुरुपधोंग  किया  गया  मेरा  निजी  विचार  है  कि  सिर्फ  राज्यों  में

 हीं  संरबंधानिक  व्यवस्था  नहीं  हों  सकती  है  वरन्‌  केन्द्र  में  भी  सवंधानिक  व्यवस्था  ठप्प  हो  सकती

 किन्सु  यदि  केन्द्र  में  संनिधानिक  व्यवस्था  ठप्प  पड़  जाती  है  या  बदि  संघ  सरकार  असंविधानिक
 तसीके  से  कार्य  करती  है  तो  राष्ट्रपति  झ्लासन  का  कोई  प्रवधान  नहीं  है  बठिकि  ये  सब  बातें  अन्‍्ततोगल्वा
 प्रांच  वर्ष  के  बाद  क्योमों  के  निर्णय  पर  छोड़  दी  जानी  चाहिएं  कि  कया  बहु  सरकार  जिस्रने  अक्विधानिक
 तरीके  से  कार्य  किया  है  या  संविधान  के  टुकड़-टुकड़े  किए  सत्ता  में  रहनी  कड्टिए  या  नहीं  और  मेरा
 विद्वास  है  किਂ  जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  एक  मामले  को  छोड़कर  कि  यदि  किश्लो  भी  दल  को
 विध।नमंडल  का  विद्वास  प्राप्त  न  हो  या  कोई  भी  दल  राज्य  पर  शासन  करने  की  स्थिति  में  न  उस
 स्थित्ति  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  को  बात  सोचों  जा  सकती  यही  सिद्धान्त  अप॑नाया  जाना
 चआहिंए  ।

 अन्य  सभी  मामलों  में  मेरा  निवेदत  यह  है  कि  राज्यों  को  अपने  पूरे  कायंकाल  तक क्षारान  कससे
 का  अधिकतर  द्ोना  चाहिए  ओर  वह  बात  लोगों  के  निर्भय  पर  छोड़  दी  जानी  उाहिए  कि  क्‍या  राज्य
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 10  1911  केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सरकार  की  कारंवाई  ठीक  रही  है  या  हसें  यह  नहीं  मूलना  चाहिए  कि  जनता  में  कई  बार  अनुच्छेद
 356  के  अधीन  दिए  गए  केन्द्र  सरकार  के  निर्णय  को  अस्वीकार  किया  है  और  इस  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश
 का  उदाहरण  सबसे  उत्त  म  उदाहरण  जब  एन०  टी०  आर०  की  सरकार  को  गिराया  गया  तो  लोगों
 ने  भारी  बहुमत  से  एन०  टी०  आर०  को  वापस  बेठा  संविधान  का  वास्तव  भें  किसने  उपहास

 किसने  वास्तव  में  असंविधानिक  रूप  से  कार्य  किया  है  ?  यह  कार्य  केर्द्र  सरकार  ते  किया
 किस्तु  केन्द्र  सरकार  जिसने  असंविधानिक  रूप  से  कार्य  किया  बाहर  नहीं  फेंका  गया  ।  इसे  पांच
 वर्ष  के  लिए  पूरे  अधिकार  दिये  गये  हैं  और  अस्ततोगस्वा  पांच  वर्ष  के  बाद  लोग  इसका  निर्णय  करेगे  ।
 मेरा  विष्वास  है  कि  यही  सिद्धास्त  संविधान  के  अनुक्छेद  356  के  अधीम  भी  लाबू  होता

 मेरा  दूसरा  प्वाइंट  यह  है  कि  जहां  तक  विधेयकों  का  संबंध  ऐसे  मार्ग  दर्शी  सिद्धास्त  हैं  जिनके

 अन्त  गत  राज्यपाल  किसी  विधेयक  को  राष्ट्रपति  के  पास  मेज  सकता  यदि  राज्य  बिधान  सभा  को

 सूची-दो  के  अन्तगंत  उल्लिखित  विषय  के  संबंध  में  कामून  बनाने  का  प्रमुसत्ता  सम्पन्न  अधिकार  है  तो

 सुची  के  अन्त्गंत  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  पारित  किसी  भी  विधान  को  भारत  सरकार  या  राष्ट्रपति  के
 पास  उनकी  सहमति  के  लिए  नहीं  मेजा  जाना  चाहिए  ।  हमें  शक्तियां  दी  गई  हैं  और  सरकारिया  आयोग
 ने  भी  ऐसे  बहुत  से  उदाहरण  दिए  हैं  जहां  विधेयक  12  वर्ष  की  अवधि  तक  राष्ट्रपति  के  पास  विभाराथे

 पड़े  रहे  यदि  विधेयक  राष्ट्रपति  को  फाईल  में  12  ब्॑  तक  पड़े  रहे  तो  विधेयक  पारित  करते
 के  क्‍या  उदय  हैं  ?  मेरे  विद्यचार  में  उस  प्रावधान  को  जिसमें  राज्यपाल  को  बिता  किसी  मारंदह्शांन  के
 विधेयक  मेजने  की  अनुमति  दी  गई  उस  प्रावधान  को  हटाया  जाना  चाहिये  ।  ऐसे  कुछ  विशिष्ट
 प्रावधान  हैं  कि  उस  मामले  विशेष  में  जहां  विधेयक  संविधानिक  प्रावधान  को  प्रभावित  कर  रहा  हो  तो
 विधेयक  को  मेजा  जाना  चाहिए  ।  ठीक  यह  प्रावधान  रहना  चाहिए  ।  किस्तु  अम्य  सभी  मामलों  में
 विधान  सभा  में  संविधानिक  शक्तियों  के  अधीत  पारित  विधेयकों  को  तत्काल  सहमति  दी  बानी

 यदि  कोई  राज्य  विधाम  समा  ऐसा  विध यक  पारित  करतो  है  जो  इसके  सं  विधानिक  शक्ति  से
 परे  है  तो  न्यायालय  तो  है  जब  भी  श्री  चिदम्ब रम  द्वारा  इस  सदन  में  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 गया  भाहे  वह  यह  महसूस  करें  कि  यह  संघद  की  विधायी  क्षमता  से  परे  उस  समय  संसद  विधेयक
 को  अपनो  अम्तिमप्र  अनुमोदन  या  अस्वीक्ृति  नहीं  देता  अध्यक्ष  कहते  हैं  कि  अस्ततोगत्या
 न्यायालय  इसका  निर्णय  करेगा  और  यही  सिद्धास्त  यहां  भी  लागू  होगा  थाहिये  ।

 मेरा  तीसरा  प्वाइंट  भआापातकालीन  प्रावधानों  के  संबंध  में  यह  ऐसा  प्याइट  है  जिस  पर

 सरकारिया  आयोग  ने  अपनी  राय  नहीं  दी  सरकारिया  आयोग  का  विचार  यह  था  कि  आंतरिक

 आपातस्थिति  को  आपातस्थिति  के  विषारार्थं  बिन्दु  होने  के  क्षेत्र  से  हटाए  जाने  के  बाद  सभी  पार्टियों  ते

 यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  आपातस्थिति  प्रावधान  जंसे  के  तेसे  बने  रहने  एक  नई  स्थिति

 पैदा  हो  गई  है  क्योंकि  स्वयं  संविधान  में  आंतरिक  गड़बड़ी  को  शामिल  कर  गया  है  जिसके  आधार
 पर  आपातस्थिति  प्रस्यापित  की  जा  सकती  यह  सदन  का  एकमत  विचार  है  क्योंकि  वर्ष  19  77  के

 चुनावों  के  बाद  कांग्रेस  पार्टी  की ओर  से  बोलते  हुए  श्री  वाई०  बी०  चव्हाण  ने  देश  को  यह  आदयासनभ
 दिया  था  कि  हमने  आपातस्थिति  से  एक  सबक  सीखा  है  और  यह  कि  आपातस्थिति  के  लिए  इस  आधार
 पर  आंतरिक  आपातस्थिति  नहीं  लगाई  जायेगी  ओर  आपातस्थिति  प्रावधान  दोबारा  उस  स्थिति  तक

 वापस  लाए  जाएंगे  जिस  स्थिति  में  जनता  पार्टी  इस्हें  संशोधन  करने  के बाद  लाई  जहाँ  तक

 अनुच्छेद  294  का  संबंध  यह  अनुच्छेद  श्री  चिदम्बरम  ने  प्रंस्तुत  किया  था  किम्तु  इसे  कामून  गहीं
 बनाया  मैंने  इसका  कड़ा  विरोध  किया  था  क्योंकि  मेरे  विचार  से  यह  अनुक्छेद  249  बहुत  ही
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 दिनेश  गोस्वामी ]

 '  खत्तरनाक  अनुच्छेद  है  जिसके  द्वारा  राज्य  सभा  2/3  बहुमत  से  संविधानिक  संशोधन  के  बिना  सभी
 विधयतें  को  समवर्ल्ली  विधय  बना  सक्रती  है  ओर  राज्य  सभा  में  नामित  सदस्यों  के  7  सज्य  2/3  बहुमत
 प्राप्त  कश  सकते  हैं  ।  कुछ  भी  हो  अनुच्छेद  बेकार  साक्ति  हुआ  और  यहां  तक  कि  श्री  चिदम्बरम  ने

 अनुच्छेद  249  का  सहारा  लेकर  संकल्प  पारित  कर  राज्य  सभा  कानून  बनाने  में  असफल  रही  ,
 मेरे  विचार  में  हस  तरह  का  खतरनाक  विधान  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशत  मंऋलय  में  रपज्य  अंजो  तबत  गृह्‌  मंजालय  में  सल्य  मंत्री
 पो०  वह  मुझे  ही  इसका  श्रेय  दे  रहे  किन्तु  अनुच्छेद  (249  भ्री  मधु

 दंडबते  हारा  जाया  गया

 करी  बितेदा  गोस्वाभी  :  हो  सकता  है  किन्तु  श्री  भधु  दण्डक्ती  मे  कह  कान  लागू  नहीं  किया  ।

 मैरा  अपना  विंचार  यह  है  कि  असुच्छेद  249  मारत  के  संविषांन में  से हटाया  जाला  चाहिए  ।

 अनुच्छेद  3  में  कट्टा  गयत  कि  संसद  राज्य  की  सीमाओं  में  परिवर्तत  कर  सकता

 अनुष्छेद  इस्र  तरह  से  तेयार  किया  गया  है  कि  संविधानिक  प्रावधानों  के  अंतगगंत  थी  कुछ  अपेक्षित  है
 बहू  बह  है.कि  कोई  भी  ऐसा  विधेयक  जो  राज्यक्की  सीमाओं  में  परिकतंन  करने  के  लिए  पेश  किया  जाता

 उस  व्रिघेयक  पर  विधान  परिषद  में  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  किन्तु
 अनुजछद  में  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकार  या  राज्य  विधान  परिषद  द्वारा  व्यक्त  किए
 ब्रएं  विथारों  पर  संघ  सरकार  या  संसद  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।  राज्य  सरकार  से  परामक्षे  किर्ये
 जाने  संदंधी  कोई  प्रवधान  नहीं  भाखिरकार  किसौ  राज्य  को  सीमा  को  कम  कर  विया  जायेगा
 बौर  मैं  सम  प्रकश्प  कि  राज्य  से  इध्तकी  सम्मति  के  लिए  पूछना  तो  हृद  होगो  क्योंकि  कोई  भी  राज्य
 सबनोहिक  महत्व  की  दृष्टि  से बपनी  सीमा  को  कम  किये  जाने  पर  सहमत  नहीं  होगा  चाहे  वहु  राज्य

 चाहता  दी  क्यों  न  हो  |  किल्तु.पर।म्रद्यं  के  लिए  विशदिष्ठ  प्रवधान  होता  चाहिए  और  ऐसे  प्रावधान
 भी  होगे  चरहिएं  कि  एस्र.पर  राज्य  विधयव  परिषव  द्वास्ा  व्यक्त  विचार  पर  सौभा  कम  से  पूरब
 सरकार  या  संसद  द्वारा  उक्षित  विद्यार  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  सज्यपाल  का  संबंध  मेरा  निवेदन  यहू  है  यह  एक  ऐसा  कार्यालय  है  जिसे
 संविधान  के  अंतर्गत  निरस्‍्तर  जवाबदेह  नहीं  समझा  गया  भारत के  राष्ट्रपति  पर  महाभियोग
 चलाया  जा  सकता  भारत  के  उप-राष्ट्रपति  को  संकल्प  द्वारा  पद  से  हटाया  जा  सकता  उच्च
 ल्थापलयों  ओर  उज्यतम,स्याय  लब  के  न्यायाधीक्षों  के  विरुद्ध  मद्धाभियोग  को  कायंवाही  की  जा  सकती

 प्रभाषश्नंत्री  के  गिरुद़  बविश्वास  प्रस्ताव  लाया  जा  सकता  है  ।  किम्तु  आप  राज्यपाल  पर  चर्चा  नहीं
 कर  सकते  आहे  वह  पूर्णतः  भस्ंबिघानिक  ढंग  से  काये  करता  हो  ।  ऐसा  प्रावधान  किया  जाना  बाहिए
 कि  सक़््यपाल  भी  के  अंतर्गत  हो  किसी  भी  रूप-में  हो  चाहे  आप  मझभियोग
 के।हात  था  संकल्प  के  इस  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आतय  कि  सज्तप्राल  के  पद  को  संविधान  के
 अभिक्रोदः  क्षेत्र  से  ब।हर  कयेें  रखा  जन्म  चाहिए  जबकि  राष्ट्रवति  के  लिए  समात्र  फ्रवभान  छिये  गय्रे

 सब्ट्र्फलि  अधिक  महत्वपूर्ण  मोर  अधिक  व्यक्ति  हम  ऊप  पर  महां  चर्चा  कर  सकते  हैं  थोर
 उत्तके  आचरण  पर  महू  भियोग  कर  सकते  हम  महात्ियोग  कारयवाड़ी  द्वारा  उच्चतम
 स्थायासत्र  के  न्यर्यधीकों  के  बारे  में  चर्चा  कर  खकते  किस्तु  हृम्र  राज्यपाल  के  आचरण  पर  चर्चा
 नहीं  कर  सकते  चाहे  वहू  असंविधानिक  ढंग  से  ही  कार्य  क्यों  न  करता  मेरा  विध्वास  है  कि  संविधान
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 में  इप  आशय  का  वि.शष्ट  प्रावबात  कायंप्रगाली  में  प्रभावी  ।  यह  बटुत  हुर्मास्प्रपृर्ण  है
 दि  तरकाहिया  आयोग  4  राज्ययाल  विश्युक्ति  राज्यपाल  की  योग्यत्ाओं  ओर  कुछ  अन्य  मामलों
 पर  की  गई  सभी  थिऊ़।रिक्रों  को  धर  का  वे  सरकार  को  यहद्ध  रिपोर्ट  प्रहतुत  किए  जाने  के  तत्काल  बाइ

 दही  अस्कोकार  कर  मेटे  बिजार  में  एके  एक  बहुत  हो  प्रशंततीय  सिफारिश  यह  है  कि
 ब्रिस्ल  दारप  पासित  र.ज्ऐों  में  कि्िय  राजवीतिय  को  राज्ययाल  के  रूप  में  नहीं  मेजा  जाना
 ऐश्वा  नह्डीं  है  कि  हभ४रे  यहां  ऐसे  बूरे  ह्यतितत्य  हैं  जिरहें  सक्तिय  राजनीति  में  शामिल्ञ  होने  के  रारण
 राज्यपाल  के  हप  में  नहीं  मेजा  जा  सकता  ।  किन्तु  हम  जानते  हैं  रि  केरल  में  क्या  हुआ  ।  जित
 पालों  के  दाज्य  सरकार  के  साय  ओवीपएिू्स  संबंध  थे  उन्हें  गदत  दिया  गया  है  ।  जित्र  राज्प्रपालों  की
 राज्य  सरकार  के  प्ाब्  अनबन  रहती  है  उन्हें  नहीं  बदला  जाता  ।  इससे  सरकार  को  बदतीग्रती  रा  पता
 चलता  मेरे  विद्धार  राज्यगाल  के  संबंध  में  नि्वारित  की  गई  योग्यताओों  भोर  शर्तों  पर
 ततकाक्ष  अमल्ल  किया  जाना  भ्ाहिए  ।

 जहां  तक  सशस्त्र  बलों  और  अद्धं-सेनिक  बलों  को  लगाये  जाने  का  संबंध  परामर्ं  किया
 जाना  चाहिए  और  यह  अनिवायं  भी  है  ताकि  ज़िपुरा  विवाद  की  भांति  कोई  विवाद  उत्पस्न  न  हो  जहां
 इस  ओर  से  बहुत  से  आरोप  लगाये  गये  और  श्री  पी०  विदम्बरम  के  ओर  से  प्रत्युत्तर  दिया  मेरा
 विश्वास  यदि  सम्मति  नहीं  कम  से  कम  सक्रिय  परामझ  लिया  जाना  जहां  तक
 विधामिक  सम्बन्ध्तें  का  ब्रश्त  हम  पहले  ही  निश्वेदन  कर  चुके  हैं  कि  व्िषातिक्  सम्कस्थों  की  नई  सिरे
 से  समीक्षा  की जानी  चाहिए  ।  उद्योग  राज्य  का  विषय  संबिहान  में  कहा  गया  है  कि

 कुछ  जो  राष्ट्रीय  हित  में  हैं  पर  भी  छंघ  कातूत  बनाया  जा  सकता  है  बची  बढ़तो
 ही  जा  रही  है  ओर  यह्ि  मैं  यक्षत्त  नहीं  हूं  ठो  आज  लो  भी  स्रंघ  सूची  के  बजिकार  क्षेत्र  में  है
 मेरे  में  यह  नें  आता  कि  छोपਂ  राष्ट्रीय  महत्व  का  विषय  क्यों  है  जिसके

 लिए  संसद  में  कानून  बताया  तेल  क्षेत्र  के  बिकाप्त  के  अंतर्गत  नियंत्रण  केम्द्रीय  सुख्की  में  है  ।
 परिणाम  यह  होता  है  कि  हर  सहायता  के  हमें  सरकार  के  पास  भीक्ष  का  कटोरा  लेकर
 आना  पड़ता  जहां  तक  असम  का  सम्बन्ध  है  हमारी  1-4-1987  से  1-4-1987  तक  देय
 रायल्टी  में  परिशीषन  किपा  जनता  परिशोधित  रायलटी  अत  या  गुज  रात  अन्य  राज्यों  को  नहीं
 दी  गई  बाप  ऐसा  क्यों  नहीं  करते  कि  के  राज्य  जहां  खनिज  सम्पद  उन्हें  कुछ  लाभ  का  वहू
 हिस्सा  मिले  जिसे  सरकार  या  सस्द  सिर्वारित  करती  इसलिए  मेरा  तिवेदत  यह  है  कि  ऐसा
 जाता  चाहिए  ।

 मैं  सरक्रिया  आसकेश  को  सपद्रतिों  ब्रे  सहसत  हूं  कि  ससभतीं  सूची  के  च्रिल्व  जब  भी

 संघ  विप्लेकक-क्राप्‌  तो  राज्कों  भौर  छंध  के  कीच  पद४मश्ष  चाहिए  ।

 मैं  वित्तीय  संबंधों  का  घोड़ा  सा  जिक्र  करके  सम|प्त  कद  यदि  वास्तव  में  किड्े  झमगाको

 कुछ  शक्तियां  देक  स्वायतता  प्रदान  की  गई  है  तो  उस्त  राज्य  के  पास  वित्तीय  ब्यवहायंता  के  लिए  कुछ
 शह्षि  होनी  चाहिए  ।  ब्यवहायंता  के  रहित  राज्य  को  हमेता  केश  पर  निभेर  करेगा  ओर  इसलिए  वित्तीय

 संबंध  इस  प्रक्रार  बदादु  जामे  चाहिएं  रक्रि  धाज्य  में  वित्तोध  व्यवक्ष  बंता  आ  क्षके  ।  हमें
 कह  नहीं  मूलता  चाहिए  कि  आते  बले  कल  को  राजनीतिक  समीकरण  बदल  भी  सकता  है  ।

 2.00  म०  १०

 अदि  संविधान  क्यावत्ष  रहुता  है  तो  मतयुटाव  बना  रहैना  |  मेशा  विश्वास  है  कि भायकर  को
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 दिनेश  गोस्वामी  ]
 आयकर  के  रूप  में  न लेकर  और  इसी  को  अधिभार  के  रूप  में  लगाकर  तथा  राज्यों  को  इनके  हिस्से  से
 वंचित  रख  कर  संविधाम  के  साथ  धोक्षा  किया  गया  जब  मूल  उत्पाद  शुल्क  को  मूल  उत्पाद  शाल्क
 के  रूप  में  न लेकर  अधि  भार  के  रूप  में  लिया  जाता  है  और  हस  प्रकार  राज्यों  को  उनके  हिस्से  से  वंखित
 किया  जाता  है  तो  यह  संविधान  के  साथ  धोखा  ही  इस  सम्बन्ध  में  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ
 सिफारिशों  की  हैं  मैं  पूर्णंघप  से  संतुष्ट  नहीं  व|स्तव  में  मैं  प्रशासनिक  विधायी  भौर  वित्तीय  सम्बन्धों
 के  मामलों  में  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  से  बिल्कुल  असंतुष्ट  परन्तु  सरकारिया  आयोग  की

 कुछ  सिफारिदों  से  निदिचित  रूप  से  सम्बन्धों  में  सुधार  होगा  और  मरे  विचार  यदि  इस  सिफारिशें  को
 स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  हमारा  बहुत  हित  होगा  ।  परन्तु  मुझे  कोई  शक  नहीं  है  कि  यह  सरकार

 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लेगी  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  मामूली  परिवतंन  किए  जाए  परन्तु  मामूली
 परिवतंनों  से  वातावरण  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  यदि  हम  चाहते  है  कि  देश  समृद्ध  यदि  हम  चाहते  हैं
 कि  प्रशासन  की  पहुंच  सीधे  जनता  तक  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  जनता  की  प्रशासन  में  भागीदारो  हो
 तो  प्रशासनिक  और  विधायी  सम्बन्धों  का  समग्र  पुननिर्धारण  आवश्यक  इसकी  वकालत  करने
 का  आशय  यह  नहों  है  कि  मैं  केन्द्र  को कमजोर  करना  चाहता  हूं  ।  महसूख  करता  हूं  कि  ऐसा  करने  से  न
 केवल  राज्य  मजबूत  होंगे  बल्कि  केन्द्र  भी  मजबत  होगा  और  भारत'वर्ष  समृद्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रघुनन्दन  लाल  आज  गंर-सरकारी  सदस्यों  का  दिन  है  ।
 कृपया  अपना  भाषण  संक्षेप  में  ही  दे  ।

 मरी  रघुनदंन  लाल  भाटिया  :  मैं  केवल  दो  मुह  उठाऊगा  क्‍योंकि  स्त्री  मुद्दों  पर
 चर्चा  की  जा  चुकी  मैं  सरकारिया  आयोग  की  प्रशंसनीय  भूमिकर  के  लिए  उन्हें  मुबारकबाद  देता  हूं  ।
 सभी  राजनेतिक  दलों  और  सभी  अन्य  गुटों  ने  अपने  अम्यावेदन  और  मत  प्रस्तुत  किया  हैं।सरक।रिया
 आयोग  ने  उन  सभी  पर  गहराई  से  विचार  कर  बहुत  अच्छी  रिपोट  प्रस्तुत  की

 हंविधान  निर्माताओं  ने  दो  स्तरीय  अर्थात  संघ  और  राज्यों  की  व्यवस्था  की
 संविधान  में  उन्होंने  केन्द्र  और  राज्यों  के  क॒त्वों  और  अधिकारों  को  निर्धारित  किया  वर्षों  से  यह
 संविध।न  के  बल  पर  इस  देश  की  प्रगति  सम्भव  हो  पाई  संविधान  निर्माताओं  के  दिमाग  में  एक  बात
 यी--देश  की  एकता  और  इसलिए  उन्होंते  संघ  की  भूमिका  अथवा  शाक्तिशाली  केन्द्र  पर
 बल  दिया  केन्द्र  हन  सभी  शक्तियों  को  अपने  हाथ  में  लेकर  उनका  प्रयोग  इस  प्रकार  करने  की  स्थिति
 में  है  जिससे  सभी  राज्यों  के  साथ  समानता  का  व्यवहार  हो  ।  इसलिए  यह  राज्य  बना  केर्द्र  या  केन्द्र
 बनाया  राज्यों  का  प्रधन  ही  नहीं  है  जसा  कि  कुछ  मित्रों  ने  कहा  है  ।  विचार  दोनों  को  मजबूत
 करने  की  आवश्यकता  है  और  यह्‌  मजबती  राज्यों  और  केन्द्र  क ेबोच  सहयोग  पर  आवारित  है  ।

 2.04  भ०  १०

 बसवराजेइथरो  पीठासोन

 संविधान  के  उपबस्धों  से  या  संविधान  में  संशोधन  बरने  से  एकता  नहीं  सबसे  बढ़िया
 बात  यह  है  कि  राष्ट्रीय  मुद्दों  पर  सबब  सम्मति  होती  चाहिए  और  उन  पर  विचार  कर उन्हें  सोहाई  पूर्ण
 ढंग  से  हल  किया  जाना

 ओभ्नती  इन्दिरा  गांधी  ने  जन  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ओर  उठाए  गए  विभिन्न  मुद्दों
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 को  देखते  हुए  विकास  और  सामाजिक  परिवर्तन  के  कारण  सरकारिया  आयोग  का  घठत  किया  |  आयोग
 ने  पूरे  पांच  वर्ष  देश  के  सामने  प्रस्तुत  समस्याओं  के  लगभग  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  ओर  अपनी
 रिपोर्ट  पेश  की  कुछ  विपक्षी  मित्रों  ने  दो  मुद्दों  उठाए  है  ।  पहला  मुद्दा  वित्तीय  क्षक्ततियों  के  बारे  में  है

 ओऔर  दूसरा  राज्य  पाल  को  मूमिका  के  बारे  में  है  ।

 जहां  तक  वित्तीय  शक्तियों  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  केन्द्र  के  पास  ये  शक्तियों  होनी  ही
 चाहिए  क्योंकि  केन्द्र  का  सभी  राज्यों  के  प्रति  दायित्व  है  ।  केन्द्र  को  राज्यों  की आवद्यकतों  को  ध्यान  में

 रखते  आगे  बढ़ना  है|  जेसा  कि  हम  बाढ़  के  मामले  में  देखते  हैं  कि  केन्द्र  क ेपास  उपलब्ध  घनराशि
 और  केन्द्र  को  प्राप्त  अधिकारों  का  इस्तेमाल  जनता  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  होना  मेरे
 विचार  यह  बहुत  अच्छी  व्यवस्था  है  इसे  जारी  रखना

 राज्यपालों  के  बारे  में  बहुत  चर्चा  हो  चुकी  श्री  सरकारिया  ने  भी  विभिन्न  पहलुओं  से  इस
 बारे  में  विचार  राज्यपालों  की  निवद्धि  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि

 किसी  राज्यपाल  को  सेवाएं  समाप्त  की  जाती  है  तो  उस  मामले  में  स्पष्डीकरण  लिया  जाना

 यदि  उनकी  जियुक्ति  राष्ट्रपति  सहर्ष  करता  है  तो  उनकी  सेवाएं  समाप्त  भी  राष्ट्रपति  के  अफसल  होने
 पर  समाप्त  की  जानी  इसलिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  राज्यपाल  से  कारण  पूछे  जाएं  और

 स्पष्टीकरण  लिया  मैं  यह  इसलिए  कह  रह  हूं  क्योंकि  राज्यपाल  की  मूमिका  अत्यस्त  नाजुक
 केन्द्र  और  राज्य  के  बोच  वहू  एक  कड़ी  वह  केन्द्र  की  इच्छा  और  सरकार  की  भावनाओं  के  बीच

 घमनन्‍्वय  स्थापित  करता  वह  अपने  आकलन  के  आधार  पर  केन्द्र  को  रिपोर्ट  भेजना  उसकी  किसी
 श्लीज  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  ।  परन्तु  वह  महसूस  करते  हैं  कि  वे  केर्द्र  को  रिपोर्ट  मेजे  तथा  उसके  आधार
 पर  केन्द्र  कायंवाही  करता

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  राज्यपाल  का  क्‍या

 दृष्टिकोण  है  ।

 झी  रचघुनदन  लाल  भाटिया  :  आपने  कहा  है  कि  राज्यपाल  का  कया  दृष्टिकोण  मुझे  मालम
 है  कि  कितने  अच्छे-अच्छे  व्यक्ति  राज्यपाल  बने  है  |  माननीय  उपराष्ट्रपति  महोदय  राज्यपाल  प्रो०

 नूझल  हसल  भी  राज्यपाल  सभी  बड़े  व्यक्ति  राज्यपाल  रहे  प्रो०  मूदल  हसल  अभी  भी  राज्यपाल
 मैं  आपको  कुछ  उदाहरण  दे  रहा  ऐसे-ऐसे  महानुभाव  इस  पद  पर  रहे  है  |  इस  बारे  में  कोई

 सन्देह  नहीं  होती  चाहिए  ।  भापको  राज्यपात्र  की  मंशा  पर  संदेह  नहीं  करना  चाहिए  ।  आप  भी  कमी
 राज्यपाल  बन  सकते

 प्रो०  सेफुहोन  सोज  :  कौत  जानता  है  ?  आपको  कुछ  व्यक्तियों  के  नाम  याद  रखने

 )

 झो  रजुनम्दन  लाल  भादिया  :  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  अस्तर  राज्यीय  परिषद  का  गठन
 किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  राष्ट्रीय  आथिक  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  और
 योजना  आयोग  पहले  ही  वित्त  श्रायोग  भी  ये  सभी  निर्णय  कार्य रत  वे  बहुत  भ्रल्छी  तरह
 से  कायं  कर  रहे  जहां  तक  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  का  सम्बन्ध  इसकी  आवधिक  बंठक  होती

 मुख्य  मन्‍्त्री  इसके  सदस्य  वे  अपने  राज्यों  से  सम्बग्धित  विचार  व्यक्त  करते  उत  पर  थर्चा  द्द  ती

 है  ।  कुछ  सिफारिशें  की  जातो  जिनके  आधार  पर  केन्द्र  निर्णय  करता  है  |  मेरे  विचार  यह  एक
 मच्छी  प्रणाली  इसे  जारी  रखना  चाहिए  ।  अस्तर  राज्यीय  के  गठन  की  कोई  आवदयकता  नहीं
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 बा  —  — न  जन  अमन  जनक

 व्यी  कमुवतक्ना  लाथ  भाटिक  ]

 इंसी  अकार  योजना  आयोग  है  |  योजना  आयोग  राज्यों  के  साथ  उनको  क़ोन्ननाओं  कोर  केमक्रीय  प्रोजनाक्षों
 फर  चर्चा  कस्ता  ररस्‍्पर  विकार-बिम्शं  से  द्वोता  है  |  अन्त  में  परस्क्र  सहमति  से  विणंग्र  लेते  हैं
 कि  किन  क्षेत्रों  में  उन्हें  मूमिका  निभानो  चाहिए  ।  त्‌  कि  सारा  कार्य  खब्रक्षग्भति  ओर  पिल्लार:क्मिकरां  से

 योज़ना  आयोग  भी  ब्रहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहा  इसलिए  अन्तरराज्यीय  परिषद  के  गठन
 की  कोई  अ्रावदयकता  नहीं

 मारतबर्थ  एक  विशाल  देश  इसकी  जिभिन्त  समस्याएं  कुछ  क्ष त्र॒  अन्य  क्षेत्रों
 की  अपेक्षा  अधिक  विकप्नित  इसलिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विकास  करने  की  विभा  के  योजना  आयोग

 एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  रहा  इसी  प्रकार  राज्यों  की  आक्श्यक्ताओों  को  पूस  करने  के  लिए
 बिल  ब्रामोग़  ने  प्रद्यंसनी  य मूमिका  निभाई  विकासशील  अथ॑  व्यवस्था  राज्य  अधिक  धनराशि
 की  मांगग  करते  उन्हें  अधिक  ब्रिलोीय  दाक्तियां  चाहिएं  ताकि  वे  अपने  राज्यों  का  विकास
 कर  सके  ।  परन्तु  केन्द्र  को  समूचे  राष्ट्र  का विक।स  सुनिष्तरिषत  करना  है|  निसन्देह  अधिक  धन  राशि  की

 पखनकी  मांग  सही  है  ।  इस  बात  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।  प्रत्येक  राज्य  विकास  के  लिए  अधिक

 धज़राशि  परन्तु  इसका  आधार  ऐसे  कानून  या  शक्तियां  नहीं  होनी  बढ़िया  तरीका  यह

 है  कि  उन्हें  अपनी  आवश्यकताओं  के  बाले  में  केन्द्र  से  सौहादंपूर्ण  ढंग  से चर्चा  करती  चाहिए  ताकि  वे

 योअनाएं  प्रगति  कर  सके  ।  केन्द्र  ने  सद्रव  राज्यों  की  अवश्यकताओंकों  पूरा  किया  ब्योंकि  यदि

 राज्यों  को  प्रगति  होगी  तो  पूरा  भारत  प्रगति  मैं  एक  और  बात  कहना  मेरे  माननीय

 मिक्रों  ने  कई  बातों  का  जिक्र  किग्रा  है  कि जब  अमुक  पार्टिया  सता  में  थी  तो  उन्होंने  कुछ  काग्रं  किए  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने  अभी  आंध्र  प्रदेश  का  जिक्र  किया  है  कि  राज्यपाल  ने  सरकार  को  बक्षस्त  कर
 मैं  इस  का  हवाला  दू  गा  1977  में  जनता  पार्टी  ने  कितनी  कांग्र  स  सरकारों  को  बर्शास्त  किया  था

 उसका  क्या  आधार  था  ?  नो  सरकारें  बर्लात्त  की  मई  ।  प्रइन  यह  नहीं  है  fs  कांग्रेस  पार्टी  ने

 एन०  टी०  आर०  को  हटा  दिया  परन्तु  उस  पार्टी  ने  भी  यही  किया  ।  मेरा  केवल  यह  विचार  हैं  कि

 इन  बातों  से  ब्रिकरसः  होगा  और  राज्य  संतुष्ट  नहीं  वास्तबिक  तथ्य  परस्पर  ब्रिक्नर-विमश

 ही  देषा  में  सरंश्रम्म्तत  स्रत  तेयार  करने  की  अवदग्रकता  है  क्मंर्ेफ़ि  यह  संजिघात  सबंस्म्मत्ति  पर

 लाभ्ारित  है  |  ब्रििन्‍्न  मत  काक़त  करिए  गए  थे  ।  उतहें  इस  सं  क्रिबतन  में  सांविश्न  पुस्तिर  में  क्षामिल  क्रिस

 इसी  खकार  यवि  यह  दृष्टिकोण  ही  रहता  यदि  राज  केन्द्र  से  टकराव  नहीं  करें  ओर  राज्यों

 भौर  केज्द  परस्पर  म्रहयोग़  हो  क़ो  निश्चित  रूप  से  विकास  होगा  भौर  कोई  समस्या  नहीं  होगी  ।  मेरा

 यही  निवेदन  है  कि  हमें  कानूनी  विवाद  में  पड़ने  के बजह  सहयोग  पर  बल  देना

 आंत  मैं  कहू  कर  कि  अकाली  दल  के  सरक्रा  रिया  आयोग  के  सामने  राफसा  स्का

 आपने  आनम्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  पेश  किया  कई  प्रकार  के  अनन्दपुर  साहिब  बज़्ताब  हैं  ।

 कठकी  विभिल्‍्त  व्यास्माहं  को  गई  आप  भी  अपने  ढंग  से  व्यादया  कर  रहे  द्वोंगे  प्राटी  कुछ
 आर  ब्यफ्शश्या  कर  रही  होदी  ।

 कितु  अब  च्‌कि  यह  कार्य  सरकारिया  आयोग  को  झोंपा  यय्  है  भोर  सरक्षारिया  आयोश्  ड़े

 क्षपनो  निर्णय  दे  दिया  मेरा  जिक्र  है  कि  भब  अक।सो  दख्न  दोबारा  आनस्वपुर  साहिब  प्रक्तान्  कते

 महीं  दोहराएया  ।  गयोंकि  अब  इस  पर  उच्च्रतस  स्तर  परब्रिचार  हो  चुका  है  ओर  उन्हें  तरकारिधा
 आयोग  की  रिपोर्ट  से  संहुष्ट  होना  चाहिए  ।  सुझे  मड़ीन  है  कि  श्री  रामवालिया  सरकारिशा  आयोग

 द्वारा  किए  मए  काम  की  सराहना  यह  प्रशंसनीय
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 मैं  फिर  दोहराता  हूं  कि सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  एक  विशेष  बष्टिकोण  दलभत
 कोण  समूह  के  दुष्टिकोज  अक्या  किसो  क्षेत्र  बिदष  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  देखना  चाहिए  ।  इस  पर  एक  ऐसी
 रिपोर्ट  के  रूप  में  जियार  किया  जाना  चाहिए  जो  सभी  क्षेत्रों  क ेलिए  ह ैओर  राज्यों  की  महत्वाकांक्षाओं
 के  अनुरूप  समस्या  से  निपटने  के  लिए  विवाद  को  अपेक्षा  सहयोग  होना  चाहिए  ।

 *झी  आर०  जीवर्मम  :  सभापति  केन्ह्  तथा  राज्यों  के  सभ्यष्पों  के  बारे
 में  सरकारिया  औआयौंग  की  सिफारिशों  के  बारे  मैं  कुछ  शक  कहना  चाहता  हमारे  राष्ट्र  को  एक
 सुदृढ़  के'द्र  कौ  आवश्यकता  है  |  हमारे  देश  में  विविधता  में  एकता  है  ।  अनेक  विचिधताओं  के  बीच  एक
 कमजौर  केन्द्रीय  सरकार  नहीं  हो  सकती  |  इसके  साथ  ही  साथ  हमारे  संविधान  में  भी  श्यतंत्र  राज्यों  की
 परिकल्पना  की  गई  है  जो  अपना  कार्य  करते  हैं  तथा  अपने  संसाधनों  का  विकास  करते  हैं  ।  इसलिए  मैं
 जाहुता  हैं  कि  संविधान  में  परिकल्पित  बतंमान  सम्बन्ध  जासे  रहते  चाहिएं  ।

 केवल  राज्य  ही  कुषि  के  क्षत्र  में  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यक्रम  बना  कर  उम्हें  कार्यान्वित  करे
 सकते  खाद्य  उत्पादन  तथा  उससे  संबंधित  अस्य  कायंपूर्ण  रूप  से  राज्यों  द्वारा  किए  जाते  इसलिए
 मेरा  आग्रह  है  कि  कृषि  के  क्षंत्र  में  समी  अधिकार  राज्यों  को  दिए  जाए  संविधान  में  यहूं  भी  भहागेथों
 है  कि  कालेज  स्तर  तक  हिक्षा  के  संबंध  में  अधिकार  राज्यों  को  दिए  जाने  चाहिए  ।  पश्चपि  गिश्वविंधालिय
 स्तर  पर  शिक्षा  को  व्यवस्था  केन्द्र  सरकार  के  हाथ  में  होती  मानव  संप्ताधभ  विंकांस के  लिए
 विश्वविद्यालय  की  शिक्षा  महत्वपूर्व  अतएव  यह  केन्द्र  सरकार  के  अधीन  होनी  कावेरी  नर्दी
 जल  विवाद  इसका  एक  उदाहरण  कावेरों  नदी  के  अति  रिक्त  अल  को  सागर  मैं  डाल  क्या  जाता

 किन्तु  तमिलनाडु  के  किसानों  के  पास  अपनी  फसलों  की  सिंचाई  के  लिए  पर्याप्त  जल  नहीं  रा०्शों
 में  नदियों  क ेजल  विभाजन  के  लिए  एक  अलग  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  भो  केरल  सरेकफार  के
 अधीन  कार्य  करे  |  सभी  नदी  जल  विवादों  को  5  से  6  वर्ष  के  ज्षमय  के  भीतर  ही  मिपटाया  जाता

 जब  कभी  भी  केरदर  सरकार  को  नदी  जल  विवाद  सुलझाने  के  लिए  कहा  जाता  है  तों  सरकार  को  यही
 हत्तर  झोता  है  कि  मामला  न्‍्यायाधि  करण  को  सौंप  दिया  यह  बिलम्धकारी  ढंग  इससे  अधिक
 विकास  नहीं  इसलिए  के  रद्र  को  नदी  जल  विवाद  निपटाने  का  कार्य  अपने  हाथ  में  ले  लेना
 केन्द्र  सरकार  के  पास  अधिकार  होना  चाहिए  कि  वे  अतिरिक्त  जल  उस  राज्य  कौ  दे  सके  जहाँ  जल

 भापूर्ति  कम  है  ।  द्वाल  ही  में  कर्नाटक  के  मुद्य  मंत्री  ने घोषणा  की  थो  कि  ने  तमिलनाडु  को  केस  सरकार
 के  कहने  पर  जल  नहीं  दे  रहे  बल्कि  तमिलनाडु  सरकार  से  इस  संबग्ध  में  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  उन्होंने
 स्वयं  यह  निर्णय  लिया  उन्होंने  कहा  है  कि  तमिलनाडु  के  मुरुष  मंत्री  ने  उससे  जल  आपूर्ति  के  लिए
 जाफक्रहू  किया  था  ओर  वे  इससे  सहमत  हो  यह  एक  अच्छी  बात  केस  सरकार  को  बौध  में
 लाए  बिना  वे  दोनों  ही  निर्णय  ले  यह  स्वागत  योग्य  किन्तु  अब  कर्माटक्क  के  मुख्यम/त्री  का  कहता

 है  कि  उन्हें  देखना  है  कि  नदी  में  तमिलनाडु  को  दिए  जाने  के  लायक  अतिरिक्त  जल  उपलब्ध  है  अथधा

 नहीं  |  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  आगामी  बातचीत  इस  विषय  पर  दोनों  मुक्यमंत्रियों  की  अम्तिम
 बातचोत  इससे  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  होती  ।  इसलिए  मेरा  आंग्रह  है  कि  नदी  जँस  विवाद  के  संबंध

 में  निर्णय  का  अधिकार  केन्द्र  सरकार  के  पास  देना

 मैं  सरकार  का  ध्यान  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  कए  कुछ  ऐसे  कार्यों  की  ओर  आक्ित  करता

 चाहता  हूं  जिनके  लिए  उन्होंने  योजना  आयोग  से  पहले  से  स्वीकृति  महीं  आंध्र  प्रदेश  की  तेलगु  गंगा

 जन जलन के मूलत तमिल में दिए भाषण के अंग्र जी का हि्दी रूपातंरण ।
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 आर०  जीवरत्नम  ]
 परियोजना  एक  उदाहरण  आंध्र  प्रदेश  के  मुश्यमन्त्री  का  कहना  है  कि  योजना  आयोग  को  स्वीकृति
 आवदध्यक  नहीं  है  ।  योजना  आयोग  स्वीकृति  दे  या  न  दे  उनका  कहना  है  कि  वे  यो  अना  पर  अमल

 यह  अस्यंत  गंभीर  मामला  योजना  आयोग  केन्द्र  सरकार  का  एक  महत्वपूर्ण  निकाय  योजना  आयोग
 कांग्रस  द्वारा  श्री  नेहरू  के  जमाने  में  स्थापित  किया  गया  यह  एक  सुविश्यात  सगठन  है  इसे  इस
 प्रकार  अनदेखा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ऐसी  बातों  के  विरुद्ध  केंद्र  सरकार  को  एक  मजबूत  कदम  उठाना
 चाहिए  |  ऐसी  अनेक  गर-काँग्र सी  सरकारें  है  जो  देश  में  सक्रिय  जिनकी  अलगाब  वादी  मांगे  जो
 केगा  सरकार  को  कमजोर  करने  में  उहूँ  द्य  से  कार्य  कर  रही  इसलिए  इस्र  संदर्भ  में  एक  सुदृढ़  केन्द्र
 की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 राज्यपालों  को  नियुक्ति  के  बारे  में  आयोग  ने  सिफारिश  को  है  कि  उनकी  नियुक्त  से  पहले
 सम्बंधित  मुस्य  मन्त्रियों  से  परामर्ष  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  इस  प्रस्ताव  में  दम  नहीं
 राज्यपाल  स्वतंत्र  तथा  मजबत  होने  चाहिए  ।  अभी  नियुक्तित  बे  नद्र  सरकार  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  वे
 राज्य  सरवारों  के  प्रशासनिक  प्रनुश्ष  यदि  उनकी  नियुक्ति  के  लिए  मुझुय  मंत्रियों  से  परामश  करना
 आवश्यक  होगा  तो  इस  पद  को  गरिमा  बहुत  कम  हो  इसी  प्रकार  की  भावना  उत्पम्न  होगी  कि

 एक  राज्य  पाल  विशेष  की  नियुक्ति
 रकम

 रूप  मन्‍्त्री  की सिफारिश  पर  की  गई  यह  संवंधानिक  उपबंधों
 के  अनुरूप  नहीं  इसलिए  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाना

 मैं  तमिलनाडु  विधान  सभा  में  होने  वाली  कुछ  घटनाओं  का  भी  जिक्र  करता  चाहता
 तमिलनाडु  विधान  सभा  में  विपक्ष  के  नेता  ने  अध्यक्ष  को  कुछ  पत्र  वह  दलों  का  अन्दरुनी  मामला
 था  ।  हम  उसके  बारे  में  नहीं  कहते  ।  उन्होंने  वह्‌  पत्र  किसी  को  दिया  और  ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  वह
 पन्न  अध्यक्ष  को  देने  का  निर्देश  बाद  में  किम्हीं  कारणों  से  उन्होंने  अपना  निर्णय  बदल
 समाचार  पत्रों  के  अनूसार  बाद  में  उन्होंने  वह  पत्र  नस्ट  करने  का  निर्देश  किस्तु  पत्र  नष्ट  किये
 जाने  से  पहले  बिना  किसी  अधिकार  के  पुलिस  ने  अपने  कब्जे  में  ले  यह  विपक्ष  के  नेता  द्वारा
 अध्यक्ष  को  लिखा  गया  एक  गोपनीय  पत्र  था  पुलिस  ने  वह  लिफाफा  खोलकर  जिसमें  वह  गोपनीय  पत्र
 रखा  हुआ  था  अपने  अधिकारों  की  सीमा  का  उल्लंघन  किया  यह  अध्यक्ष  को  दिया  इस  सभा  को
 यह  निर्णय  अवद्य  करना  चाहिए  कि  कया  विपक्ष  ने  नेता  द्वारा  अध्यक्ष  को  लिखा  गया  गोपनीय  पत्र

 पुलिस  द्वारा  अपने  कब्जे  में  लिया  जा  सकता  है  और  उसकी  गोपनीयता  समाप्त  की  जा  सकता  है  ?  इस
 कारण  राज्य  विधान  सभा  में  अनेक  समस्यायें  उठ  खड़ा  हुई  वह  पत्र  अध्यक्ष  के  पास  किस  प्रकार

 पहुंचा  यहू  अभी  तक  समझ  नहीं  यह  निदिच्षत  रूप  से  विपक्ष  के  नेता  के  विदोषाधिकार  के  हनन
 का  मामला  यह  मामला  विधान  सभा  में  कांग्र सी  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  था  |  इसकी  अनुमति
 नहीं  दी  गई  और  उल्टे  उन  पर  हिसा  का  प्रयोग  किया  गया  ।  महान  कवि  मारती  ने  कहा  है

 भारत  हैज  30  करोड़  फेसेस
 बट  हर  बॉडी  हज  बन
 शी  स्पीक्स  18  लेगवेजेज
 बट  हर  फिलासफोी  हज  वन
 बेदाज  रिजाइड  इन  हर  हंग

 शी  हैज  सेक्रेंड  स्वोर्ड  इन  हर  हैंड
 शी  बलेसड  रि  गुड
 एण्ड  डिस्ट्रायड  रि  दिकड  ।
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 भारती  ने  इस  धरती  का  मानवीकरण  एक  स्त्री  के  रूप  में  किया  है  कित्तु  विधान  श्रभा  में

 हिंसा  एक  स्त्री  के  प्रति  की  यह  स्त्रीत्व  का  सबसे  बड़ा  अपमान  है  और  सम्पूर्ण  विश्व  को  इस  बांत
 पर  शर्म  आनी  माननीय  श्री  सोमू  ने  अपनी  बात  के  समरथन  में  एक  फोटो  भी  दिखाई
 कि  मुझुय  मंत्री  को  भी  चोट  आई  थीं  |  किन्तु  विधान  सभा  में  जो  कुछ  भी  हुआ  वह  मुश्यमन्जी  के  सामने

 हुआ  ।  सत्तारूढ़  दल  के  लगभग  160  सदस्प  थे  और  40  से  60  सदस्य  विपक्ष  के  थे  ।  40  से  60  सदस्य
 160  सदस्यों  पर  किस  प्रकार  हावी  हो  सकते  थे  ?  यह  एक  प्रढदन  वह  ऐसी  विधान  सभा  है  जिसमें
 राजा  जी  सत्यमूर्ति  तथा  अन्य  जाने  माने  नेता  सदस्य  रहे  ।  अतएव  पुलिध्च  द्वारा
 अपने  अधिकारों  की  सीमा  का  उल्लंघन  करके  विशेषाधिकार  का  हनन  किया  गया  केस  सरकार  को
 इस  पूरे  मामले  की  जांच  गरवानी  चाहिए  तथा  अपराधियों  को  दंड  दिया  जाना  चाहिए  |  हम  यह  नह्ढीं
 चाहते  कि  करुणा  निधि  के  नेतृत्व  वाले  मश्त्रालय  को  बर्खास्त  किया  हम  सरकार  का  तदता  पलटने
 में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  ।  उनके  इद  गिई  प्राधिकारियों  तथा  सलाहकःरों  ने  उनके  लिए  लज्जाजनक
 स्थिति  उत्पन्ध  की  है  ।  उन्होंने  राज्य  का  अपमान  किया  है  और  हसे  दूर  किया  जाना  इन
 शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 शी  पी०  भ्रार०  कुंभारभंग्लभ  :  सभापति  फैन्द्र  और  रफ्त्थों  के  शम्धध्धों  के
 विषय  पर  बोलने  और  इस  विंधंय  के  प्रति  न्‍्वांय  करने  में  तो  पूरा  एक  दिन  लग  शसलिशਂ  मैं
 सभी  मुख्य  प्रश्नों  को  न  उठाते  हुए  केवल  कुछ  चिशेष  प्रश्नों  को  उडांऊ'गा  जी  केश  और  सरज्पों'के
 सम्बस्धों  के  बारे  में  नि:संदेहू  भारतीय  संधिचान  को  प्रस्ता  वंभा  में  अ।धारमुंत'मार्भ  मिरकश  चिए  सं  हैं
 और  वॉस्तव  में  हमारे  गणतेंत्र  का  मूलमूंत  व्योर्पेक  स्वहूप  भी  स्पछ्ट  कैंप  ले  कतोंयों  गया

 हमारे  संविधान  की  उहूं  शिका  में  अत्यन्त  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  गया  है  कि  :

 भारत  के  भारत  को  एक  सम्पूर्ण  प्रभत्व  सम्स्‍न  समाजयादी  पंथ  विरपेज्ञ  ओोफ
 शंत्राट्सक  गणराज्य  बनासे  के  लिए  तथा  उसके  सभरत  भावरिकों  को  शामाजिक  अधिक
 और  राजनैतिक  न्याय  विकार  विश्वास  धरे

 ओर  उपासना  को  स्वतम्त्नता  प्रतिष्ठा  और  अवसर  की  समतो  प्राप्त  करने  के  उन
 संब  में  व्यक्ति  की  गरिमा  भोर  राष्ट्र  की  एकता  और  अश्वंडता  सुनिश्चित  करें  बींली

 बन्धुता  बढ़ाने  के  लिए  |ਂ

 जो  बात  भेरे  दिवाण  में  जासो  है  बह  यह  है  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के बीच  नाजुक  तम्दम्धों
 की  स्थिति  क्या  होगी  जप  राज्य  सरकार  संविधान  की  ऊँ  शिका  में  विहित  सिद्धांतों  की  अवहेलसत  करती

 इसका  क्‍या  उरत्त  र  दे  ?  जब  शंविंध।न  शोर  उसके  बौतिक  सिद्धांतों  का  उल्लंक्‍न  होता  है
 लो  उसका  तत्काल  हल  यह  हीता  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीस  संविधान  के  अंवर्भत  भाप  काल  की
 थोंषणा  की  जाती  कितु  सरकारि  मा  आ  यरेस  जे  भरे  अपनी  रिफॉोर्ट  में  स्वष्ट  रूप  से  कहा  है  दर
 बार  यही  तरीका  अपनाधथा  जाता  है  तोकहू  एक  अस्वश्य  परश्परा  होगा  ओर  हथारी  स्थिति

 हो  भाएगो  ।  यदि  हम  देखें  कितनी  बार  अशत्त  काल  के  रुपब्षंधों  का  इस्तेमाल  कस्ना  पढ़ा  तो  श्षयसे
 अधिक  1975-79  के  वोशान  करता  फ्छा  और  21  भाकलों  में  से  9  मामआों  में  1977  के  दोरान

 इस  उपयरधों  का  प्रयोग  करता  पड़ा  |  उस  समय  यह  कलीक्ष  दी  वई  थी  कि  शाज्य  सरकारें  केवल  इसलिए
 जयता  का  विद्वाश  छोर  चुकी  है  क्‍यों  संतीव  भुनानों  में  एक  दूसरा  दल  एक  दूसरी  श्ररकार  केन्द्र  में  भा
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 पी०  आर०

 गई  राज्य  सरकारों  द्वारा  सत्ता  के  दुरूपयोग  को  घटनाए  होती  रहती  राज्प  सूची  ओर
 समवर्ती  सूची  के  साथ  भारत  के  संविधान  की  सौमा  के  भीतर  यदि  सत्ता  का  स्पष्ट  रूप  से  दुरुपयोग  होता
 है  जिससे  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का  औवित्य  सिद्ध  नहीं  तो  क्या  होगा  या  किया  जाएगा  ?
 कन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रपति  और  राज्य  बाल  के  रूप  में  उसका  प्रतिनिधि  स्वतंत्र  रूप  से  इस  निष्कर्ष  पर
 कंसे  पहुंचेगे  कि  उल्लंघन  हुआ  है  या  नहीं  ?  हमने  पंजाब  में  कुछ  समय  पूर्व  देखा  #  जबश्री  कंरों

 मुश्यमन्त्री  तो  सत्ता  के  दुरुपयोग  की  जांच  की  गई  थी  |  जब्ब  तत्कालीन  मुख्यम्न्त्री  ने  अधिकारियों
 को  प्रभावित  करने  की  सीमा  तक  सत्ता  का  दुरुयोग  तो  हमने  जांच  मुख्यमन्त्री  को  बर्खास्त
 किया  हमने  की  गई  कार्यवाही  तथा  उसके  परिणाम  भी  देखे  |  किन्तु  आज  जब  सत्ता  के  दुरुपयोग  की
 जांच  के  लिए  जांच  आयोग  अधिनियम  का  इस्तेमाल  किए  जाने  की  बात  होती  है  तो  विभिन्‍न  दलीलें

 प्रस्तुत  की  जाती  है  |  वास्तव  में  इस  मामले  की  छानबीन  करते  हुए  सरकारिया  आयोग  ने  कहा  है  कि
 सत्ता  का  दुरूपयोग  दोनों  ही  स्तरों  पर  संभव  है  ।  जब  यह  केन्द्रीय  स्तर  पर  हो  तो  इसकी  जांच  के  लिए
 केन्द्र  द्वारा  जांच  भायोग  बंठाया  जा  सकता  है  किन्तु  जब  यह  राज्य  स्तर  पर  तब  प्रएन  यहू  उठता  है
 कि  क्‍या  राज्य  सरकार  जांच  आयोग  नियुक्त  करेगी  या  केन्द्रीय  सरकार  भी  ऐसा  कर  सकती  है  ?  ऐसे
 पू्ष  दष्टांत  है  जब  केम्द्रीय  सरकार  ने  ऐसा  किया  ऐसी  बात  नहीं  कि  इसका  कोई  पूवव  दुष्टांत  नहीं
 है  |  मैंने  पहले  एक  उदाहरण  विया  किन्तु  सभापति  दुर्भाग्य  से  सरकारिया  आयोग  ने  इस
 दाकित  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  सिफारिदा  की  हैं  जो  जांच  आयोग  अधिनिमय  में  पहले  से  मौजूद
 इसलिए  इस  समय  मेरे  लिए  कुछ  उदाहरण  देना  अप्रसांजिक  नहीं  होगा  कि  कितने  धोर  उल्लंघन  किए
 जा  सकते  हैं  ।

 जसा  कि  मैंने  कहा  यदि  कोई  राज्य  सरकार  चाहती  है  तो  स्वतन्त्रता  तथा  ओर  लोकतन्त्र  का

 खुला  उल्लंघन  कर  सकती  है  क्‍योंकि  कानून  भर  व्यवस्था  उसके  हाथ  में  है  वास्तव  में  तमिलनाडु  राज्य
 मैं  इस  महीने  की  1५  तारीख  को  हाल  ही  में  हुआ  यह  कि  पुलिस  मे  धोकाधड़ी  की  शिकायत  पर  राज्य  में
 विपक्ष  के  नेता  के  एक  पारिवारिक  मित्र  के  घर  पर  छापा  मारा  ।  जब  उन्होंने  छापा  मारा  तो  उन्होंने
 कुछ  माल  पकड़  29  मार्च  के  दिनमती  नामक  देनिक  समाचार  पत्र  में  जो  महानगरਂ  ७पा  है
 उसमें  मद  संक्षया  7  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  यदि  मुझे  अनुवाद  करने  की  अनु्मात  कि  अध्यक्ष
 को  सम्बोधित  एक  नीली  पंड  जिसमें  एरू  बन्द  लिफाफा  था  |  सील  किया  गया  उसे  जब  खोला
 गया  तो  उसमें  अध्यक्ष  को  संबोधित  कुमारी  जयललिता  का  दिनांक  15  1989  का  पत्र  पिला  ।
 इससे  यह  बात  साफ  सिद्ध  होती  है  कि  संविधान  सभा  के  एक  चने  हुए  प्रतिनिधि  के  विशेषाधिकार
 का  हतत  किया  गया  अष्पक्ष  को  संयोषित  पत्र  राज्य  की  प्रशासनिक  क्ाखा  अर्थात  पुलिस  द्वारा

 पकड़ा  गया  जिसका  उन्हें  कोई  अधिकार  नहीं  शिकायत  धोका-धड़ो  से  सम्बन्धित  थी  जिसका  एक
 विधायक  द्वारा  सदन  के  अध्यक्ष  को  लिखे  भमए  पत्र  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  पत्र  को  पकड़  ने  के  बाद

 उन्होंने  उसे  खोला  जिसका  उन्हें  अधिकार  नहीं  तत्पदचात  रिपोर्ट  और  बाद  की  बटनाओं  से  पता
 चलता  है  कियह  पत्रगहू  सचिव  और  मुख्यमन्त्री  के  हाथों  होता  हुआ  अध्यक्ष  के  पास  पहुंचा  इससे  पता
 चलता  है  कि  पुलिस  का  दस्तेमाल  बिपक्षी  नेताओं  विधायों  को  डराने-घमकाने  के  लिए  किया  जा  रहा

 है  तथा  लोकतांत्रिक  कार्य  चालते  के  सभी  मानदण्डों  की  नष्ट  किया  जा  रहा  वास्तव  पुलिस
 कप्मिश्तर  इससे  मुकरने  में  और  भी  आगे  बढ़  गए  कि  यह  मूल  पत्र  नहीं  उसकी  फोटो  काफी  है  ।  जब

 महाजार  को  सबत  के  तौर  पर  पेश  किया  गया  तो  उन्होंने  कहा  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  जानता  ।
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 जब  उनसे यह  पूछा  गया  कि  यह  पत्र  अध्यक्ष  महोदय  के  पास  केसे  पहु था  तो  उन्होंने इस  बारे  में
 कोई  जानकारी  होने  से  इंकार  कर  दिया  जबकि  यह  बात  सर्वविदित  हैं  जैसा  कि  वीकਂ  पत्चिकां
 के  दिनांक  2-9  1989  के  अ  क  में  छपा  है''****

 मैं  बता  रहा  था  कि  जब  कानुन  और  व्यवस्था  अस्तश्यस्त  हो  जाती  है  तो  क्‍या  होता  है  ।  यह
 विषय  से  बाहर  नहीं  यदि  कानून  ओर  व्यवस्था  तंत्र  का  राजनंतिक  फायदे  के  लिए  दुरुपयोग
 किया  जाएगा  तो  क्‍या  होगा  ।  यह  मामला  केस्त्र  राज्य  सम्परषों  से  सम्बन्धित  क्या  केसा  के  करने
 को  कुछ  दे  या  केन्द्र  मजबूर  है  ?

 इसके  पदचात  जब  यह  मामला  विधान  सभा  में  उठाया  गया  तो  एक  दूसरे  विधायक  ने  यह
 मामला  विधेषाधिकार  के  मामले  के  रूप  में  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?  शाम  को  जहां
 उसका  भाई  अपनी  पार्टी  के  दोस्तों  के साथ  बैठता  वहां  छापा  मारा  गया  और  पुलिस  की  सहायता
 से  उसे  लूटा  गया  ।  यह  काम  गुण्डों  द्वारा  किया  गया  ।  जब  पुलिस  को  उन  स्कूटरों  और  टैक्सियों  के
 नम्बर  दिए  भए  जिनमें  हमलावार  आए  तो  पुलिस  ने  कोई  कार्यवाही  तहीं  की  ।

 उसके  विपरीत  उस  सदस्य  को  डराया-धमकाया  जा  रहा  तमिलनाडु  में  हत  घटना  के
 णामस्वरूप  एक  ऐसी  स्थिति  उत्पस्न  हो  गई  है  कि  विपक्ष  का  कोई  भी  बाहर  की  तो  बात  ही  -

 विधान  सभा  के  भीतर  भी  अपने  मन  की  बात  नहीं  कहता  या  कोई  आरोप  नहीं  लगाता  ।  लोकत ंव
 की  बुनियादी  बातों  को  कुचला  जा  रहा  है  और  वहां  ऐसी  स्थिति  है  जिसमें  कोई  भहों  कह  सकता  कि

 राष्ट्रपति  शासन  लगाया  जाना  साथ  ही  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  कछ
 नहीं  करना  चाहिए  ।

 समापति  सरकारिया  आयोग  ने  पेरा  2.4304  में  अपनी  सिफररिशों  में  इस  बात
 का  जिक्र  किया  है  ओर  कहा  है  कि  जांच  आयोग  अधिनियम  के  ही  कुछ  सुरक्षोपाय  किए  जाने  चाहिए  |

 एक  सुरक्षोय  पहले  ही  मोजूद  हैं  लिसके  अनुसार  एक  आयोग  संसद  के  एक  संकल्प  द्वारा  नियुक्त
 किया  जा  सकता  इस  बारे  में  उपवन्ध  पहले  से  मौजूद  हैं  किंतु  रिपोर्ट  नियुक्ति  के  मामले  में

 केम्द्रीय  सरकार  को  शक्तियों  को  ध्वीमित  करने  के  लिए  कहा  गया

 सभापति  यदि  ऐसा  होता  तो  यह  अत्यम्त  दुर्भाग्यपूर्ण  होगा  क्योंकि  कई  आर  ऐसा
 होता  है  कि  स्थिति  काबू  से  बाहर  हो  जाती  उस  समय  केन्द्र  सरकार  के  लिए  यह  आवश्यक  हो

 जाएगा  कि  वह  तुरन्त  हस्तक्षेप  करें  ।  और  यदि  यह  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  कि  जांच  के  लिए  दोनों

 सदनों  द्वारा  संकल्प  पारित  किया  तो  इस  बीच  कई  जानें  चली

 सभापति  मैं  गृह  मन्त्री  का  राज्य  मंत्री  भो  यही  मोजूद  इस  बात  की  ओर

 दिलाना  चाहता  हूँ  कि  संसद  सदस्यों  न ेसरकार  तथा  भारत  के  राष्ट्रपति  को  एक  ज्ञापन  मेजा  जिसमें

 उन्होंने  इस  मामले  में  तमिलनाडु  में  जहाँ  लोकतंत्र  खतरे  में  है  जांच  करवाने  का  आग्रह  किया  मैं

 केवल  यही  आशा  कर  सकता  हूं  कि  केर्द्र  जल्द  कार्यवाही  करेगा  क्‍योंकि  बहुत  से  लोगों  का  जीवन

 खतरे  में  सता  के  दुरुपयोग  के  कारण  लाखों  रुपयों  की  सम्प्ति  पहले  ही  नष्ट  हो  भुकी

 दूसरी  बात  यह  कया  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  मंगबाना  ही  पर्याप्त  क्या  यह
 वास्तव  में  जांच  के  समकक्ष  है  |  मैं  इससे  असहमत  हूं  ।  मैं  यह  कहूँगा  कि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  ,
 कर  इन  दलीलों  के  परिभ्रक्षय  देखी  जानी  जो  दूसरी  ओर  के  माननीय  सदस्यों  ने  दी  कि
 राज्यपाल  पक्षपात  कर  रहा  है  और  इसके  परिप्रेक्ष्य  में  ऐसी  रिपोर्ट  पक्षप्रातपूर्ण  नहीं  है  या
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 केसा-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  38  1989
 ही  न सन लक  ल  विलनन  लिन  जम ज+

 पी०  कार  कुमारमंगलमत  ]

 तटस्थ  यह  आबदयक  है  कि  सत्य  किए  एक  स्वतंत्र  जयंत  आयोग  नियुक्त  किया
 कम

 से  यदि  यह  राजनीति  ही  देश  को  यह  पता  है  कि  हमारे  संविधान  की  उद्ं  छिका  में  विदित

 भौतिक  मार्ग  निदेशों  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 ब्रत्केक  व्यक्ति  को  अपमी  मर्यादा  की  रक्षा  का  मोलिक  अधिकयर  जब्र  बह  व्यक्ति
 विधान  सभा  में  विपक्ष  का  नेता  दुर्भाग्य  से  वह  प्रदन  नहीं  उठाया  गया  +  कम्र  से  कम  विधान  सभा

 में  ऐसी  स्थिति  झेती  भब्राहिए  जहां  विपक्ष  के  सदस्य  इस  प्रकार  से  अपनी  बात  कह  सके  जंसे  कि  यहां
 सदस्य  बोलते  उन्हें  द  ध्वाबासी  मिलती  है  बल्कि  जञ्र  वह  सरक।र  के  विरुद्ध  आक्रामक  रुख्त

 अपनाते  हैं  तो  उन  प्रक्षप्रा  भो  होती  है  भोर  दष्चाई  दी  जाब्ी  क्ायद  वहू  दोलने  की  स्वतंत्रता  के

 कुषल  प्रयोग  के  कारण  द्वी  बहुत  सी  मांगें  मतवा  लेते  अन्य  विधान  सभाएं  और  विधषन  मण्डल
 इस  मोलिक  सिद्धांत  को  क्यों  सद्ीं  अपना  सकते  ?  हमने  लोकृतांजिक  मानदण्डों  को  क्यों  खो  दिया  है  ?

 हैं  फेवक  बढ़  रूहुकर  अपनय  भाषण  समाप्त  करना  चाहता  हूँ  कि  आयोग  के  लिए  यह  मानना
 गलत  है  कि  यदि  राक्यप्रात  को  राजनेतिक  अनुभव  रहा  हो  अथवा  वह  केर्द्र  में  ससाझुढ़ू  दल  से  संबद्ध
 है  क्रो  ब्रह  विष्परक्ष  नहीं  हो सकता  ।  ऐसे  कई  लोग  हैं  ।  प्रो०  नुरूल  हसन  जिनकी  विपक्ष  के  मेरे

 विह्ठान  सिक्र  भरी  सोमक्ताश्र  चठर्णो  ने  पुरजोर  वकाशत  को  केन्द्र  में  सताढृढ़  कांग्रेस  पार्टी  के  मंत्री

 कह  इस  हुआ  तक  मिट्पक्ष  थे  कि  उन्होंते  स्वयं  उतका  झचाव  किया  हम  इससे  अच्छा  ओर  क्‍या

 उदाहरण  दे  सकते  हैं  कि  हम  निष्पक्ष  लोग  हैं  ?  च्‌  कि  एक  व्यक्ति  एक  विद्योष  पार्टी  या  दल  से  संबद्ध
 है  अथवा  वह  एक  विशेष  पद  पर  आसीन  मात्र  ऐसा  होने  से  ही  आप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह
 निष्पक्ष  नहीं  है  ।

 भी  ई०  अभ्यक्  रैडडो  :  कमारी  ममता  कनर्जो  को  ऐसा  कहना  चाहिए  ।

 झो  पी०  आर०  कमारमंगलम  :  कुमारों  ममता  बनर्जी  ऐसा  नहीं  कह  सकती  क्योंकि  वह्‌  अब
 उड़ीसा  के  राज्यपाल  हो  गए  हैं  ।

 अड़े  को  भी  सिफारिछ्त  को  यई  चाहे  वे  राज्यपालों  की  नियुक्तित  के  बारे  में  चाद्दे  जांच
 अ/ढोद  अधिज्ियम्न-के  बारे  में  अथवा  भ्रापतकालीन  उदक्षध्ों  के  बारे  हफें  उन्हें  इस  दृष्टिकोण  से
 देखना  चाहिए  कि  भारत  एक  रद  है  न  कि  कई  राढ्टरों  को  मिलाकर  बता  मैं  इसे  एक  बड़ा  बगीचा
 कहू गा  ज़िसम्रें  राष्ट्र  तो  भूप्ति  श्वोर  मिट्टी  है  तथा  राज्य  इसके  फूलों  की  कयारियां  दोगों  को  ही

 नही  पे

 लब्े  दीज़िए  ।  जब  तक  मूमि  उपजाऊ  नहीं  फूल  नहीं  खिल  यदि  फूल  सु  दर
 नड्डीं  होंगे  तो  जमीन  का  कोई  महत्व  ही  नहों  रह  जाएगा  ।

 हम्प्ररा  केसर  कथा  सज्प  मम़बूत  होने  मेरे  विश्वार  से  केज्द्र  राज्य  संबंधों  के  लिए  यहू
 मूलभत  बात  है  ।

 ध्रो०  ले  शह्दीन  सोम  :  माननीय  समायति  सवंप्रथम  मैं  भारत  सरकार  को
 सस्काशिया  आयोग  के  मठन  के  लिए  फर्यवाद  देता  अब  आयोब  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  होन ेसे  हम

 इसकी  सिफारिशतें  के
 भ्राधार  पर  सुधार  कर  सकते  हैं  ।  मश्धपि  सरकाईस्या  आयोग  मे  काफी  हृद  तक

 हमारी  मछ्कक्षाएं  पूरी  नहीं  हुई  फिर  भी  कुछ  सिफारिशों  शचमुक्ष  बहुत  अष्छो  हैं।मैं  सरकारिया
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 10  1911  केरब्र-सज्य  संबंध  आयोग  के  फ्रतिकेशन  के  बररे  मे ंऋ्स्ताव

 OT  अि  सम  नमन  मनन  नमन  न  नम आयोग के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि केर्द्र को मजबूत होना चाहिए । डिन्तु  साथ
 आयोग  के  इस  विचार  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  केर्द्र  को मजबूत  होना  चाहिए  ।  डिन्तु  साथ  हो  मैं

 यह भी  कहूँगा  कि  राज्य  कसजोर  नहीं  रहने

 हमारे  माननीय  सहयोगी  डा०  गुरुदयाल  सिंह  ढिल्‍लो  हमारे  संविधान  के  ढांबे  के  बारे  में  चर्चा

 कर  रहे  हमारा  संविधान  एकात्मक  है  कितु  यह  संधारमक  भी  वास्तव  में  हम  एक  संध

 जुसा  कि  श्री  कुमारमंगलम  ने  कहा  है  मारत  कई  अंगों  को  जोड़कर  नहीं  बना  यह  एक  राष्ट्र
 निदच्य  भारत  में  कई  राज्य  है  और  सभी  राज्यों  से  मिलकर  केन्द्र  बना  है  और  हम  चाहते  है  कि

 केम्द्र  मजब्‌त  होना  चाहिए  ।  प्रदेशों  की  आकांक्षाएं  भी  पूरी  होनी  चाहिए  और  राज्यों  को  भी  भारत

 के  संविधान  के  उपबंधों  के  अनुरूप  मजबूत  होना  होगा  ।  एक  मुह  के  करे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 केस  राज्य  संबंधों  को  संम|क्षा  करने  की  आवद्यकता  अंतसः  हमारा  सम्राब  प्रगतिशील  हैभौर

 हम  स्थिद्र  नहीं  रद  सकते  ।  इस  आयोग  का  गठन  कक्‍्लना  बढुत  जरूरी  अब  इसकी  सिफारिशों  हमें
 मिल  गई  भी  रारकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पढ़ते  का  प्रझृश्न  राफ्यों  ओर  विश्निम्य
 व्यक्षितयों  द्वारा  दिए  गए  बहुत  से  झापनों  को  देखना  बहुढ़  कटिम  लेकित्र  स्रफारिलों  को  पढ़ा

 है  |  कुछ  ऐसी  सिफारिशों  को  गई  हैं  जित  पर  भप्रत  सरकार  क्यंदराह्डी  कर  सक्ृतो  कुछ  विश्नाग्री

 सिफारिशों  की  गई  हैं  '  बित्तीय  क्षेत्र  के  बारे  में  भी  सिफ़ारिशें  को  गई  उन  सभी  सिफारिशों

 पर  गहराई  से  विचार  करना  और  उन  पर  चर्चा  करना  बहुत  कठित्  कितु  जहाँ  तक  विधायी

 सिफारिशों  का  संबंध  मैं  कुछ  कहना  चाहता  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  संसद  द्वारा

 सूची  !  में  प्रविष्टि  925  और  920  के  साथ  पठित  अनुच्छेद  356  के  खंड  3  के  अन्तगंत  कामून  बनाने

 से  पहले  राष्ट्रीय  बिकास  पश्थिद  और  राज्यों  से  परामर्श  लेना  चाहिए  और  उनके  द्वारा  की  गई

 टिप्पणियों  ससद  के  समक्ष  स्थी  जानी  मैं  सिफारिशों  का  स्वागत  करता  मुझे  तब  बहुत
 खुशी  हुई  जम्र  आयोग  ने  भारतीय  जनता  वल  के  उस  ज्ञापन  को  अस्थीकार  कर  दिया  जिसमें  संचिषान

 के  अनुच्छेद  370  को  रद्‌द  करने  के  लिए  कहा  गया  यह  अस्थायी  नहीं  है  अपितु  अल्पकालिक
 मैं  यह  फिर  कभी  बताऊगा  कि  संबिधान  में  यह  अल्पकालिक  ही  क्‍यों  भारतीय  जनता  दल  के

 अलाबा  अन्य  किसी  दल  ने  यह  मुददा  नहीं  उठाया  मैं  भारतीय  जनता  दल  के  बारे  में  थोड़ा  बाद  में

 बोल

 जहां  तक  जम्मू  और  कश्मीर  की  जनता  का  संबंध  हम  सम्रझते  हैंकि  यह  भारत  के

 संविधान  का  ही  अभिन्न  अंग  जब  तक  जम्मू  ओर  कदमीर  राज्य  की  जनता  इस  अनुच्छेद  को

 चाहती  है  तब  तक  पथ्वी  पर  कोई  भी  ताऊ़त  भारत  के  संविधान  इस  अनुच्छेद  को  हटा  नहीं  सकती  |

 जहां  तक  विशीम  मामलों  का  संबंध  ज॑सा  कि  मैंने  सभी  सिफारिशों  को  देखना  बहुत
 मुदिकन  अनुच्छेद  268  के  भर्यात  केन्द्र  द्वारा  लगाए  जाने  वाले  शुल्क  तथा  राज्यों  द्रारा  वसूल  किए
 जाने  वाले  शुल्क  संबंध  मै ंआयोग  की  सिफारिशों  का  स्वागत  करता  आयोग  भाहृता  है  कि
 भारत  सरकार  अनुच्छेद  268  और  269  के  उपबंधों  को  उपयुक्त  रूप  से  लागू  लेकिन  मैं  यह

 कहूंगा  कि  मुझे  यह  आशा  थी  कि  आग्रोग  इससे  आगे  ज/कूर  हमारी  इस  बात  से  सहरत  होश्वा  कि

 अवधिष्ट  शक्तियां  राज्यों  को  दी  जानी  बहरहाल  आयोग  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  पर
 भारत  सरकार  को  विचार  करना  वे  सिफारिश  इस  प्रकार  हैंਂ  कि  मूल  परिस्थितियां  सदा
 एक  सी  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  के  परामहां  से  सम्तम-समय  पर  इन  धरुक््कों  दो  पुनरीक्षा
 अथवा  इन्हें  लगाए  जाने  पर  क्चार  करना  चाहिए  ।”  अतः  इस  संबंध  में  राज्योंसे  पद्धामश  करना
 आवश्यक
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 पी०  आर०  कुमारमंगलम ]

 इसके  पश्चात  राज्यपाल  की  भूमिका  की  बात  आती  राज्यपालों  की  नियुक्ति  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  मेरे,मित्र  कृतिपय  राज्यपालों  की
 प्रशंसा

 कर  रहे  थे
 मे

 उन्होंने  डा०  शंकर  दयाल  दर्मा

 के  नाम|का  उल्लेख  किया  था  ।  जी  वे  बहुत  अच्छ
 राज्यपाल

 में  से  थे  ।  बाद
 में  उपराष्ट्रति

 बने  ।  उन्होंने  प्रो०  नुरूल  हसन  को  भी  प्रदंसा  की  थी  ।
 लेकिन  हमें  सावधानी  बरतनी  होगी  ।

 हमें
 राज्यपालों  को  अधिक  शक्तियां  नहीं  देनी  चाहिए  राज्यपाल  संसद

 के  समक्ष  जवाबदेह  नहीं  है  ।  आपने

 राज्यपाल  को  उत्तरदायित्व  से  मुक्त  कर  दिया  है  और  कई  बार  वे  बरबादी  भी  कर  देते

 सरकारिया  आयोग  ने  हमारी  अपेक्षाओं  के  अनुकूल  सिफारिश  नहीं  की  कितु  अब  भी

 सरकारिया  आयोग  अनुच्छेद  155  में  संशोधन  करना  चाहता  है  ताकि  आप  मुद्पमन्त्री  के  साथ  परामश्षं

 के  लिए  उपयंध  बना  सके  |  केवल  ६तना  ही  नहीं  ।  सरकारिया  आयोग  यह  भी  चाहता  है  कि

 जारिक  और  विद्व्रसनीय  रूप  से  पीठासीन  अधिकारियों-दोनों  पीठासीन  अधिकारियों  सभा

 के  अध्यक्ष  और  र  ज्य  सभा  के  का  परामझशं  लिया  जाना  चाहिए  और  राज्य  के  मुख्यमत्रियों
 के  साथ  भी  परामर्श  किया  जाना  यह  जरूरी  मैं  एंसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मैं

 यह  बात  नहीं  भूला  हूं  कि  जम्म्‌  ओर  कद्टमीर  राज्य  में  2  1984  को  उचित  रूप  से  निर्वाचित

 सरकार  बर्खास्त  कर  दी  गई  थी  और  यह  कांग्रेस  के  वर्त  मान  लोगों  के  कारण  नहीं  हुआ  था  ।

 मैं  एक  दिन  यह  प्रदन  दस  सम्माननीय  सभा  में  उठाऊ गा  ।  कांग्रंस  पार्टी  इस  देश  में  सबसे  बड़ी

 वार्टी  है  जो समाजवाद  ओर  धमं-निरपेक्षता  के  सिद्धांत  से  जुड़ी  हुई  इसे  बड़ी  जिम्मेदारियाँ  निभामी

 इसे  जोड़-तोड़  की  राजनीति  सहन  नहीं  करनी  चाहिए  ।  मैंने  यहां  ऐसा  इसलिए  कहा--क्योंकि
 इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जा  रहा  हैं--कि  भारत  के  प्रधानमम्त्री  श्री  राजीव

 जैसा  कि  मैं  उन्हें  व्यक्तिगत  रूप  से  जानत्ग  जोड़-तोड़  को  राजनीति  का  समर्थन  नहीं  वह
 राजनीति  का  खेल  नियमानुसार  हो  खेलना  चाहते  लेकिन  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  जोड़-तोड़  में

 माहिर  हैं  और  जिन्होंने  ठक्कर  आयोग  पर  दबाव  डालकर  पूरी  रिपोर्ट  समाचार  पन्नों  में  प्रकाशित  करके

 लोगों  पर  प्रभाव  डालना  चाहा  वे  कांग्र  स  में  अस्थिरता  ला  रहे  ये  लोग  श्री  अरुण  नेहरू  भी

 हो  सकते  है  और  श्री  म/खन  लाल  फोतेदार  भी  ।  इन  लोगों  ने  जम्मू  और  कष्मीर  में  विधिपृर्वक  निर्वाचित
 सांवंधानिक  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दिया  था  |  हम  वह  बात  नहीं  मूल  सकते  ।  यह  हमारा  इतिहास
 है  ।

 इसलिए  राज्यपालों  का  चुनाव  उचित  तरीके  से  किया  जाना  चाहिए  और  जोड-तोड़  की  राजनीति
 को  छोड़ना  होगा  तथा  यदि  राज्यपाल  को  पीठासीन  अधिकारियों  के  साथ  अनौपचारिक  परामह्ं  करके
 तथा  मुख्य  मन्त्री  के  साथी  प्रभावी  ढंग  से  परामर्श  करके  नियुक्तत  किया  जाता  है  तो  हमें  संविधान को
 और  व्यवहाये  बनाएंगे  ।

 सभापति  सहोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 प्रो०  सफुहोम  सोज  :  मैं  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहूंगा  ।

 हम  अनुच्छेद  356  लेते  जिसके  अंतर्गत  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  सरकारिया
 आयोग  कहता  है  कि  उस  अनुच्छेद  का  प्रयोग  कभी-कभार  किया  जाना  जब  तक  कि  इस  बात
 का  कोई  पक्का  सबूत  नं०  मिल  जाए  कि  राज्य  में  सांबर्धानिक  तंत्र  ठप्प  पड़  गया  है  और  वहां  कानून
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 अनफनननन न  --
 और  व्यवस्था  भंग  हो  गई  राष्ट्रपति  शासन  लाग  नहीं  किया  जाना  और  जहां  तक  हमारा
 संबंध  हमारे  यहां  राज्यपाल  का  शासम  है  ।  लेकिन  राज्यपाल  बहुमत  का  निर्णय  अपनी  बंठक  में  बेठ
 कर  नहीं  कर  सकता  |  हम  चाहते  है  कि  हमें  सरकारिया  आयोग  की  सलाह  मानकर  चलना  चाहिए  तथा
 इस

 बहुमत  का  निर्णय  हमेशा  विधान  सभा  में  हो  लिया  जाना  और  जैसा  मैंने  कहा  हमें
 जनीति  का  खेल  इसके  नियमों  के  अनसार  ही  छेलना  चारशिए  और  र|ज्यपाल  क  ।  राष्ट्रपति  द्वारा

 प्रक्रिया
 के  अनुसार  नियुक्त  किये  जाने  के  पदचात्‌  कभी  भी  उन्हें  सरकार  के  कामों  में  हस्तक्षेप  करने  की

 अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  फिर  उन्हें  हमारे  काम  में  दखल  नहीं  देना  चाहिए  और  जब  कभी  वह  संविधान
 के  खिलाफ  काम  करते  हैं  तो  उन्हें  उत्तररायी  होना  चाहिए  ।  इस  समय  वह  संश्नद  के  प्रति  उत्तरदायी
 नहीं  हैं  और  इसके  लिए  हमें  संविधान  में  संशोधन  करना  पड़ेगा  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  अखिल  भारतीय  सेवाओं  को  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बताया  है  ।  मैं  कहता  हूं
 कि  पह  सेवाएं  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  ।  +ितु  मुझे  दुख  हो  रहा  है  कि  पडित  जवाहर  लाल  नेहरू  हमारे

 थ  एक  दशक  और  जीविति  नहीं  क्योंकि  तब  उन्होंने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  अफसरशाही
 को  भी  हमारी  आगकांक्षाओं  के  प्रति  उत्तरदायी  बना  दिया  होता  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  शुष्क  सिफारिश्ष  को  मैं  इस  अध्याय  में  और  सिफारिशों  ढू  ढ़  रहा
 था  ।  इसमें  कोई  सिफारिश  नहीं  हैं  ।  अफसरशाही  जो  है  इसमें  बहुत  अच्छे  लोग  हम  सभी  में
 अच्छ  ओर  बरे  लोग  भी  हम  भारत  के  अफसरशाही  तो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  एक
 अच्छी  सेवा  और  यह  ऐसी  ही  रहेगी  और  मैं  सरकारिया  आयोगसे  निदिच्रित  रूप  से  सहमत  हूं
 कि  यह  भारत  की  एकता  ओर  अजछंडता  में  सहायक  है  ।  किन्तु  हम  अफसरशाही  को  किस  प्रकार  अपनी
 आकांक्षाओं  के  उत्तरदायी  बना  सकते  जो  कूल  भिलाकर  ऐसा  नहीं  यही  समय  है  कि  हम
 ऐसा  करें  ।  अनेक  लक्ष्य  हम  इसलिए  प्र।प्त  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हमारो  अफस  रशाही  को  इस  बात  की
 जानकारी  नहीं  है  कि  निम्न  स्तर  पर  क्‍या  हो  रहा  है  ।  यह  हमारी  आकांक्षाओं  ओर  जनता  के
 निधियों  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  यह  प्रश्यक्ष  रूप  से  जनता  की  आकांक्षाओं  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं
 है  हमें  इस  संबंध  में  कुछ  करना  उन्हें  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजकर  कितु  इनके  साथ
 बातचीत  करके  तभी  हमारी  आकांक्षाएं  पूरी  मु्के  यह  कहते  हुए  दु:ख  हो  रहा  है  कि  सरकारिया
 भमायोग  ने  इन  अश्विल  भारतीय  सेवाओं  के  संबंध  में  शुष्क  सिफारिश  की

 हां  संविधान  में  एक  अनुछ्छद  अर्थात्‌  अनुच्छेद  249  भी  तो  यह  एक  खतरनाक  अनुर्छेद
 मेरी  राज्य  सरकार  पहले  से  ही  गृह  मंत्री  महोदय  के  साथ  सम्पक  बनाए  हुए  है  ओर  यहां  श्री  दिनेश
 गोस्थामी  हैं  जो  इस  अनुच्छेद  को  निकाल  देना  चाहते  मैं  कहता  हूँ  कि  इस  अनुच्छेद  को  निकाला

 नहीं  जाना  कितु  इसको  राज्यों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इसमें
 संझोधन  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  अब  तक  यह  संसद  के  अधिकार  में  है  fe  बह  राष्ट्रीय  हित  में
 राज्य  सूची  के  किसी  ऐसे  मामले  के  संबंध  में  कानून  बनाए  |  कोई  भी  राष्ट्रीय  हित  निर्धारित  कर  सकता

 है  ।  इसका  कभी  भी  निर्धारण  जा  सकता  कितु  राज्यों  से  कभी  भी  सलाह  नहीं  ली  जाएगी  ।
 जहां  तक  राज्य  सच्ची  का  संबंध  है  ससद  की  यह  हाक्ति  अत्यस्त  खतरनाक  है  ओर  अनुच्छेव  249  को

 समस्त  देश  पर  लागू  करते  समय  हमने  आशंका  व्यक्त  की  हमने  अपनी  आबथाज  उठाई  हम
 माननीय  गह  मन्‍्त्री  के  साथ  सम्पक  बनाए  हुए  श्री  दिनेश  गोस्वामी  चाहते  है  कि  इसको  समाप्त  कर
 दिया  मैं  कहता  हूं  कि  इसको  सम।प्त  महीं  किया  जाए  कितु  यह  उपबस्ध  किया  शराएं  कि  राज्य
 सरकारों  से  सनाहू  ली  जाएगी  ।

 :



 केला-राज्य  संबंधो  थ।वयोग  के  अतिथेदण  के  धारे  भें  श्रस्ताव  31  1989

 से  कुछ  नहीं  कहा  मुझे  लगता  है  कि  आयोग  ने  बलती  की  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रइन  सरकारिया
 आयोग  ने  इस  प्रदन  के  संबंध  प्ें  सरसरी  तोर  पर  ही  कहा  है  ।  मैं  कहता  हूँ  कि  संसद  ने  जिस  रूप  में
 ज़िभावा  सत्र  पर  निश्चय  किया  है  उसको  उचित  ढग  से  लामू  किया  फिलहाल  तो  मु्क  आप  से
 बही  कहना  है  कि  इसको  उचित  हंग  से  कार्यात्वित  महीं  किया

 भी  पो०  क्लनवईवेल  :  ऐसा  कंसे  हो  सकता  हैं  ।  केवल  द्वि-भाषा

 प्रो०  सफुद्ीन  सोज  :  आपके  लिए  यह  द्वि-माथा  सत्र  मैंते  लक्ष्बे  मत  से  जिमाषा  क्षत्र  स्थीकार
 किया  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  हम  हिन्दी  को  राष्ट्रीय  भाषा  बनाते  हैं  तो  हमें  कश्मोरी
 को  नहीं  मूलना  हमें  संविधान  की  अष्टम  अनुसूची  में  शामिल  भारत  की  प्रभी  चोदह  भाषाओं
 को  नहीं  भूलना  चाहिए  ।  मुझे  भाप  से  यह  कहना  है  कि  उदू  के  विरुद्ध  एक  षड़यन्त्र  चल  रहा  इस

 बड़्यन्त्र  में  कुछ  मुसलमान  अधिकारों  भी  शामिल  हाल  दो  में  मलीफ्कू  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के

 कुलपति  ने  कहा  है  उदूਂ  की  लिपि  बदल  सकते  हैं  ।  मैं  रसदत  को  विष्वास  में  लेकर  यह  कहना
 अरहता  हूं  ।  हमें  अधिकारियों  के  प्रति  उचित  सहानुभूति  व्यक्त  करमी  फितु  वे  अपने  पद  के
 साथ  चिंपके  रहुंना  चाहते  अंपने  मिजी  हित  के  लिए  वे  सभस्त  देश  को  बेच  सकते  उनमें  से  एक
 हैं  अलीगढ़  मस्लिप  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  ।  वह  कहते  हैं  कि  लिपि  भी  बदश  सकते  हैं  ओर
 इसे  देवनागरी  बना  सकते  हैं

 ।”
 भक्त  इस  पर  आर्पौत्त  हमें  यह  स्वीकार  महीं  करना  यह

 जाषा  मशेलभाभों  की  नहीं  यह  समस्त  भारत  की  मैं  अलीगढ़  मुस्लिम  विववविद्यालय  के  कुलपति
 से  कहना  चाहत  हु  कि  यह  भांवा  हिन्दुओं  तथा  मुसलमानों  दोनों  ने  स्वीक।र  को  थी  जसे  थज  मारायण

 श्री  आधेर्य  देशांत्य  कफी  श्री  जिंलोक  च*द  श्री  रतन  नाथ  श्री  जगस्ताथ
 ज।जाद  और  श्रो  गीपीच ंदे  शरण  ने  उसे  सभी  लोगीं  ने  इस  लिंपि  को  स्वीकार  किया  और  इसको  बदला

 नहीँ  जा  सकता  है  ।  of  भांघा  के शाथ  उचित  व्यवहार  नहों  किया  जा  रहा  जहां  कहीं  भी
 हुम  इस  अकार  की  आवोर्जे  हमें  हस्हें  अंस्थीकांर  करना  चाहिए  ।

 अंत  में  मैं  यह  कहने  चाहता  हूँ  कि  भारतोय  जनता  हिन्दुओं  का  पक्ष  लेता  मैं  चाहते  हूं  कि
 कांग्रस  वल  जो  सबसे  बड़ा  दल  है  दस  स्थिति  का  सामना  करे  और  बचाव  की  नीति  न  अपन  ओर
 उसेभारत  की  एकता  और  लखंडता  के  लिए  अपनी  विंचा  रंधारा  के  हरा  विशेष  करना  चाहिए  ।  उदयपुर
 में  भारतीव  जनता  पार्टी  भे  भ्रस्तांव  पारित  किए  जो  साम्प्रदायिक  पैं  न ेपहले  ही  उसकी
 भिरंदा  की  इसमें  उम्होंने  इसलाम  के  चिरुद्ध  ईशलिन्दा  की  पुस्तक  लिखने  के  लिए  रलदी  को  त्रशंसा
 की  ।  पुरी  के  शंक  राचार्थ  ने  रक्षदी  की  भिन्‍दा  की  थी  क्‍योंकि  ईक्षनिम्दा  बुरी  धात  है  ।  आज  यह  इसलाम
 के  पंगब्वर  के  खिलाफ  है  जौर  हो  सकता  है  कश्  ऐशा  राम  अथवा  कृष्ण  के  बिरद  भी  हो  ।  हमें  इन
 लोगों  को  प्रोश्साहंत  नहीं  देवा  चाहिए  ।  उन्होंने  हस  पर  प्रतिबन्ध  का  समर्थन  करने  के  लिए  वामपन्‍्थी
 दशों  की  अआशीचता  की  ।  मैं  सरकार  की  बधाई  देता  हूं  कि  इस  पुस्तक  पर  अनेक  मुसलमान  देक्षों  से  पूर्व
 ब्रतियत्थ  खंगाया  गया  जिससे  इस  देश  को  गहयुद्ध  तथा  रक्‍्तपात  से  बच्चा  लियय  चिफ्क्ष  केवल
 विरीध  के  लिए  काम  कर  रहा  ऐसे  अवसर  भी  होते  हैं  जब  भारत  शरकार  अच्छे  काभ  करती  है
 और  सन्त  लोगों  को  स्थयं  इनका  संजर्थन  करमा  चाहिए  ।  उदयपुर  में  उन्होंने  अनुच्छेद  370  को  रहकरने
 की  मांस  को  है|  रन्होंने  वह  भी  है  कि  अस्यसंक्षणक  जावोग  को  सम्प्त  किथा  जाना  मैं
 यहां  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अल्पसंदयक  आयोग  फ्रो  एक  सांविधिक  निकाय  बनाया  बाना  मैं

 240



 10  1911  )  केन्द्र-राज्य  संबंध  भायोग  के  प्रतिवेदन  के  बारै  में  प्रस्ताव

 भारत  सरकार  का  यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहूँगा  कि  भा०  ज०  पार्टी  संम्प्रदायिक  राधमीतिं
 अपना  रही  है  ओर  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  जब  मंत्री  महोदय  श्रो  चिदम्बरम  या  सरदा९  बूटा  सिंह
 विवाद  में  भाग  लेंगे  तो भा०  ज०  पार्टी  द्वारा  देश  में  उत्पन्न की  गई  साम्प्रदा५क  स्थिति  के  सम्बस्ध  में  भी
 उत्तर  देंगे  ।

 300  म०  १०

 डा०  भौरो  शंकर  राजहुंस  ;  मंडम  मैं  संक्ष प  में  ही  बोलू  मैं

 तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 पहली  बात  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि सरकारिया  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  पूरे  देश  में
 केवल  संसद  में  ही  जिस  तरह  से  हमने  नई  शिक्षा  तीति  को  चर्चा  स्कूलों  लेजों

 में  और  दूसरी  एप्रोसियेशन्स  में  की  उसी  तरह  से  इसकी  भी  चर्चा  होनो  मैं  च।ह ूगा  कि  इस
 की  एक  ब्रीफ  समरी  बनाई  जाए  ओर  सारे  दे  के  स्कूलों  कालेजों  यूनिबर्सिटोज  वकीलों  की

 एसोसियेशन  में  और  पब्लिक  इंस्टीट्यूक्षस्स  में  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहुए  क्योंकि  मेरी  समझ  में  आजादी
 के  बाद  कोई  दूसरा  डाकमेंट  इतना  इम्पोटेस्ट  नहीं  जिसमें  सारे  देश  को  दिलचस्पी  सरकारिया
 कमीशन  ने  ठीक  ही  है  कि  सेन्टर  को  मजबूत  होता  चाहिए  श्र  स्टेट्स  में  आटोनामो  होगी
 चाहिए  ।  हिन्दुस्तान  का  जो  इतिहास  पिछले  तीन  हजार  साल  का  जो  इतिहास  यह  यह  है  कि
 जब-जब  सेन्टर  कमजोर  पड़  देश  के  कई  टुकडं  हो  गए  ओर  अब  जबकि  देश  पर  कई  तरह  के
 खतरे  सेम्टर  का  मजबूत  होना  बहुत  ही  अधिक  अंवदयक  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हुਂ  कि
 सेन्टर  को  किसी  हालत  में  कमओर  न  बनाया  मैं  राज्यों  के  हकों  के  पक्ष  में  हूं  लेकिन  सेम्टर  और
 स्टेट  दो  भाइयों  की  तरह  जब  दो  भाई  मजबूत  तमी  देश  मजबूत  एक  दूसरे  के  लिलाफ

 होकर  नहीं  ।

 सरकारिया  कमीदान  की  रिपोर्ट  में  एक  जो  सबसे  कम्ट्रोवशियल  बात  आई  वह  है  कि  गवर्भर
 का  एपाइम्टप्रेंट  चरोफ  मिनिस्टर  की  कम्सल्टेंशन  से  हो  ।  मेरे  रुयाल  में  इससे  ज्यादा  ढेंजरस  बात  कुछ  नहीं
 हो  सकती  क्योंकि  यदि  चींफ  र्भा  सठर  की  कन्सल्टेशन  से  ही  एपाइस्टमेंट  तो  चीफ  मिनिस्टर  अपने
 मन  का  गवन्‌र  वहां  गवनंर  केन्द्र  का  प्रतिनिधि  होता  है  और  राज्यों  में  बहुत  तरह  की  गाते

 होती  हैं  ।  कभी  ला  एण्ड  अर  का  ब्रेकडाऊन  हो  जाता  कभी  फाइनेश्षियल  बेंकरप्ट्सी  हो  जातो  है
 और  कभी  ओवरड्राफ्ट  लिमिटि  से  बाहर  चत्रा  जाता  है  इसलिए  कोई  तो  ऐसा  आदमी  होना  चाहिए  जो
 कि  केन्द्र  को  बतावे  कि  राज्यों  में  क्या  हो  रहा  है  यदि  आप  गवने  र  को  चीफ  मिनिस्टर  की  कश्सलेंशन  से

 ही  एपाइन्ट  करना  चाहते  तो  संविधान  में  संशोधन  कर  बहुत  से  देशों  में  गबंगर  का  इलेक्शन

 होता  तो  यहां  पर  भी  गवनेंर  का  इलेक्शन  करा  फिर  चीफ  मिनिस्टर  को  यरूरत

 उसी  को  गवनंर  बनाइए  और  उसी  को  चीफ  मिनिस्टर  मेरे  कहने  का  अर्थ  यंह  है  कि  इस

 बात  पर  सरकार  को  कभी  राजी  नहीं  होना  चाहिए  कि  गवर्नर  चीफ  मिनिस्टर  को  कम्सल्टेशन  से  हो  ।

 यह  एक  बहुत  ही  डेंजरस  प्रावधान  होगा  और  अन्त  में  इसका  बहुत  बड़ा  मूल्य  देश  को  चुकाना  पड़
 सरकारिया  कमीएन  ने  यह  भी  कहाऔहकि  कटेट  के  जो  बिल  आते  हैं  उनको  प्रेसीडेंट  की

 एसेम्ट  देने  मे  काफी  देर  हो  जाती  है  ।  प्रे

 /  agi
 बहुत-सी  बातों  को  सोचना  होता  है  और  इस  मामले

 मैं  प्रसीढेंट  को  सेन्ट्रल  गवनेमेंट  की  लेनी  पड़ती  सेम्टर  केवल  एक  स्टेट  के  इन्ट्रेस्ट

 भव
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 गोसी  छ्ंकर

 को  नहीं  देख  सकता  ।  वह  कई  स्टेट्स  के  इ्ट्र स्‍्ट  को  देक्षता  है  ओर  सारे  देश  के  इन्ट्रस्ट  को  देखता  है  ।
 इसलिए  यवि  किसी  स्टेट  के  बिल  को  सेन्टर  पर  पक्षपात  रबेया  अपनाए  जाने  का  दोषारोपण  नहीं  हो
 सकता  ।  इसमें  सेन्टर  को  बड़  आराम  से  और  हृत्मीनान  से  |सोथना  पड़ता  है  कि  पूरे  देश  के  ६  स्ट्रेह्ट  में
 क्या  इसलिए  सरकारिया  कमोशन  की  इस  रिकमेडेशन  से  भी  मैं  सहमत  नहीं  हूं  ।

 सरकारिया  कमीशन  ने  इम्टर-स्टेट  कौंसिल  की  जो  बात  कही  यह  एक  ठीक  रिकमेडेशन
 और  यदि  इस  तरह  की  कौस्चिल  हो  जिसमें  कैविनट  मिनिस्टसं  स्टेट  के  चीफ  मिनिश्टसं  तो
 निदिचत  ही  बहुत-सी  समस्याओं  का  समाधान  हो  जाएगा  और  बहुत:सी  कंट्रोवर्सी  समाप्त  हो  जाएगी  ।

 गवरनंर  के  बारे  में  सरकारिया  कमोशन  कहता  है  कि  संभव  हो  तो  पोलिटिशियंस  को  गवनेर
 नहीं  बनाइये  ।  यह  तो  बड़ी  अजीज  बात  हो  गयी  कि  पोलिटिशियंस  को  अछुत  को  श्रेणी  में  रख  दिया
 जाए  |  गलती  ट््‌  कोई  मेन  आफ  मांस  भी  पोलिटिक्स  में  आ  जाता  मेन  आफ  स्टेटस  भी  पोलिटिशियन
 हो  सकता  है  ।  आज  तो  पोलिटिक्षियन  का  फंदान  हो  गया  आप  रोज  अश्ववारो  में  काटून  देश  सकते
 हैं  कि  लोग  किस  तरह  से  पोलिटिदियन  की  समालोचना  करते  क्या  आप  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि
 टिक्स  में  अच्छे  लोग  आएं  ?  इसलिए  मैं  सरकारिया  कमीशन  की  इस्च  रिकमण्डेशन  का  कड़ा  विरोध
 करता  हूं  कि  पोलिटिशियन  को  ही  गवनंर  नहीं  बनाया  जाए  मैं  तो  कहता  हूं  कि  पोलिटिशियम  को  ही
 गवनेर  बनाया  जाए  क्‍योंकि  वह  एक्सपीरियंस  होता  है  और  उसने  सारे  रंग  देखे  होते  कुछ  लोग
 यह  समभते  हैं  कि  पोलिटिक्स  में  रिजेक्टंड  लोग  आते  मैं  कहता  हूं  कि  समाज  के  अच्छे  लोग  भी
 पोलिटिक्स  में  आते  अब  बाते  बदल  गयी  हैं  ।  पोलिटिक्स  में  बहुत  अच्छे  नोग  आने  लगे  हैं  और  आने
 वाले  वक्‍त  में  और  भी  अच्छे  लोग  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  पोलिटिशियन  को  ही
 गवर्नर  बनाया  अगर  शतप्रतिशत  नहीं  तो  80  परसेंट  पोलिटिशियंस  को  ही  गवर्नर  बनाया

 रीजनल  हम्बेलेंस  की  बात  कही  गयी  ।  इस  बात  की  पूरी  कोशिश  होनी  चाहिए  कि  स्टेट्स  में
 रीजनल  हम्बलेंस  खत्म  हो  |  मैं  बहुत  ही  विनम्रता  से  कहना  चाहता  मेरी  बात  को  गलत  न  समझा
 जाएं  कि  बिहार  में  सारो  धोजें  मिनः  हस  लेबर  है  और  सारा  इंफ्रास्ट्रक्चर  है  लेकिन  वह  बहुत  पीछे

 पड़ी  हुआ  मेरी  बात  आप  यह  कह  कर  हंस  देते  हैं  कि यह  बिहारी  है  और  बिहार  की  तकदीर  में  ऐसा
 लिखा  हुआ  है  या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  तकदीर  में  ऐसा  लिखा  हुआ  ऐसा  नहीं  होना  भाष
 निष्यक्ष  होकर  सोधें  कि  बिहार  या  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  भाग  क्रो  आप  कम  से  कम  उस  श्रेणी  में
 तो  ले  आएं  जहां  कि  उनका  हक  बनता  है  ।  अगर  आप  रीजनल  इस्बेलेंस  को  खत्म  नहीं  करेंगे  तो  असंतोष
 ओए  आज  मध्य  बिहार  में  जो  नक्सलाईट  मूबमेंट  फेल  रहा  है  और  वह  पूरे  बिहार  में  फैलता

 है  ।  यह  कोई  हंसने  की  बात  नहीं  यह  बिता  की  बात  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  रीजनल

 इम्दूलेंस  के  मामले  पर  आप  पूरा  गौर  करें  ओर  ऐसा  काम  करें  जिससे  रीजनल  इम्बेलेंस  खत्म  जो
 राज्य  पिछड़े  हुए  हैं  उनकी  आप  आगे  लाने  की  कोशिश  कौजिए  ।

 सरइाररिया  कमीक्षम  की  रिपोर्ट  को  एक  बात  मुझे  बहुत  पसंद  आई  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि
 मित्रद्ल्स.पर  जु  राफ़ल्‍दी  का  रिवीजन  चार  सालों  में  किया  जाता  है  वह  रिवीजन  दो  सालों  में  किया

 मैं  तो  कहता  हुं  कि  रिवीजन  हर  साल  किया  आए  ।  हम  बिहार  के  लोग  इस  मामले  में  बहुत  मार

 खा  रहे  हैं  ।  हमारे  यहां  के  सारे  भिमिरत्स  देश  और  विदेश  में  जा  रहे  उन  पर  हमें  नाम  मात्र  की

 रायछटी  मिलती  इसलिए  सरक।रिया  कमीक्षन  को  चिशेट  में  जो  कहा  गया  है  कि  दो  वर्षों  में
 रिंबॉजन  किया  मैं  इसका  पूरा  समर्थन  करता  हूँ  ।
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 सरकारिया  कमीशन  ने  एक  सबसे  बड़ी  बात  जो  प्रीटायर  गवरनंमेंट  को  कैंही  है  उसके  लिए
 हमारे  राजीव  जी  प्रयास  कर  रहै  पंचायंती  राज  चामे  की  कोशिश  हो  रही  है|  येदि  श्िवोल्युशम  आफ
 पावर  सैन्टर  स्टेट  को  होता  है  तो  स्टेट  स ेफिर  लोकल  बौडीज  में  भी  हो  ।  तभी  सही  अरबों  मैं
 क्रेसी  आ  पाएगी  ।  जब  पंचायती  राज  के  बारे  में  चर्चा  होगी  तो  इसके  बारे  में  हम  विस्तार  से  चर्चा

 हमारे  पूर्व  वक्ता  ने  कहा  मैं  फिर  जोर  से  इस  बात  को  दोहराना  चाहता  हूं  कि एक  बड़ी
 टेडेंसी  फैल  रही  है  कि  सारे  अधिकार  डिस्ट्रिक्ट  मेजिस्ट्रेट  को  साँप  दिए  गए  सारे  डवलपमेंट  के  काम
 ही०  एम०  करता  है  |  जन  प्रतिनिधिनियों  की  कोई  वोईस  नहीं  यह  बहुत  हो  खतरनाक  बात  है
 जिसका  भारी  मोल  डेमोक  सी  को  चुकाना  विकास  के  कामों  में  एक  ब्यारोक्र  ट  को  कोई  दिलचस्पी
 नहीं  करप्शन  की  बाते  इस  हा  उस  में  कही  जाती  है  जिसको  मैं  दोट्राना  महीं  लेकिन  कहने
 चाहता  हूँ  कि  कंसट्रडन  आफ  पावर  एक  आदमी  के  हाथ  में  नहीं  ही  कोई  आई०  ए०  एस०  होकर
 डी०  एम०  हो  जाता  है  |  गांव  के  जिस  लड़से  को  पढ़ने  की  सुविधा  नहीं  है  वह  बंथारा  कंपीट  नहीं  कर

 सेंट्रल  सर्विसेज  में  नहीं  आ  श्राई०  ए०  एस»  नहीं  हो  उसको  गुलामी  की  जिंदगी
 बितानी  होगी  ओर  एक  शहरी  लड़का  जो  फटाफट  अंग्रंजो  बोल  सकता  पढिकल  सकल  में  जिसकी

 एजुकेशन  मिली  हुई  चाहे  उसंको  सब्जेक्ट  की  नामेज  हो  या  न  वह्‌  आई०  ए०  एस०  बन  जाता  है
 और  राज  करता  इस  सिस्टम  को  हमें  खत्म  करना  यदि  सही  अर्थ  में  लोगों  का  राज  लागा

 थाहुते

 स्टेट  को  अपने  यहां  प्लानिंग  करने  का  अधिकार  होना  भाहिए  और  रेजू  इपूरी  पावस्म  के  बारे  में
 सरकारिया  कमीशन  ने  कहा  उससे  मैं  एग्री  महीं  क ेरता  |  रेअश्यरी  पावेस  सेंटर  के  हाथ  में  रहे  और
 सेंटर  ओ  सस्‍्कोम  स्टेट  में  एग्मीक्यूट  करता  उसमें  भी  पीपल्त  एम०  वीजे०  और  एम०
 एल०  एज०  का  दक्षल  होना  लोगों  की  भलाई  के  लिए  क्या  काम  किये  जाते  हैं  यह  उनकी  बताया
 जाना  चाहिए  ।

 सरकारिया  कप्तीशन  ने  सुप्रीमेसी  आफ  पार्लियामेंट  के  बारे  में  कहा  मैं  और  आातों  के  डीटेल्स
 में  नहीं  जाना  पहले  कही  हुई  बातों  को  दोहराना  चाहता  सरकारिया  क्षीक्षन  पर  वेश  में
 हर  तबके  लोगों  में  डिटेल्ड  डिसक्शन  होना  क्योंकि  कांस्टीट्यूजन  को  लानू  किए  हुए  48-49
 साल  हो  गए  हैं  ओर  अभी  जरूरत  है  कि  पेडरल  स्ट्रक्चर  में  कहींन  कहीं  कुछ  नकुठ  बदलाव  किया
 जाए  भौर  वह  बदलाव  लोगों  की  सलाह  से  होना  चाहिए  ।

 [  झगुधाद  ]

 क्षी०  पी०  कलतदईबेल  (गोबिचबेटिटप/लयंम)  :  सभ।प्ति  सरकारिया  आयोग  का
 गेठन  1983  में  हुआ  था  और  इसने  1987  में  अपनी  रिपोर्ट  चार  वर्ष  के  कठिन  परिश्र /  के  प९चात्‌
 उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दी  है और  लगभग  हभी  राष्यीं  ने  केन्ट्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  अपनी  राय दी

 जहाँ  तक  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध  जब  मेरे  स्वर्मीय  मुश्य  मंत्री  तमिलनाडु  मे  थे  उन्होंने
 राज्य  संबंधों  के  बारे  में  अपगी  राय  दी  थी  ।  उन्होंने  यह  राय  दी  थी  कि  केग्द्र  के  साथ  राज्यों  के  संबंध
 मंत्रीपूर्ण  होने  चाहिए  और  केर्द्र  मजबूत  होना  चाहिए  क्योंकि  केवल  शक्तिश।ली  केगद्र  ही  मजबूत  राज्य
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 पी०  कुलनदईबेल ]
 बना  सकता  यदि  नींव  ही  मजबूत  नहीं  है  तो  ढांचा  मजबूत  नहीं  होगा  ।  इसीलिए  केन्द्र  बहुत  मजबत
 होना  चाहिए  और  केन्द्र  को  अधिक  शक्तियां  दो  जाएं  ।  राज्यों  की  अपनी  शक्तियां  होनी  चाहिए  ।

 कछ  ऐसे  राज्यों  के  मुश्य  जहां  कांग्रेस  (६)  की  सरकार  नहीं  प्रधानमंत्री  और  केन्द्रीय

 मंत्रियों  की आलोचना  करते  तमिलनाडु  में  जहां  करुणानिधि  विपक्ष  के  नेता  जब  हमारे
 प्रधान  मंत्री  तमिलनाडु  गए  तो  राजनीति  में  भाई  कह  कर  उनकी  आलोचना  क्‍या

 ऐसा  कहना  ठीक  है  ?  करुणानिधि  को  भले  ही  राजनीति  में  या  आयु  में  भी  काफ़ी  अनु मव  हो  ।

 बह  साठ  वर्ष  से  भ्रधिक  आयु  के  कितु  इसका  यह  अथथ  वहीं  है  कि  हमारा  प्रधान  मंत्री

 कितु  इस  प्रकार  इनकी  आलोचना  की  यहां  तक  कि  हमारे  गृह  राज्य  मंत्री

 थी  चिदम्यरम  की  भी  आलोचना  की  गई  कि  वह  राजनीति  में  एक  छोटा  बच्चा  वे  ऐसा  कंसे  कह

 सकते  न  केवल  तमिलनाडु  के  भुरूप  परन्तु  आंध्र  प्रदेश  के  मुक्य  मंत्री  ने  भी  प्रधान  मंत्री  को

 इसी  प्रकार  आलोचना  की  मैं  समझता  हूं  कि  केवल  एक  क्षक्तिष्ठाली  केन्द्र  ही  कांग्रेस  (६)  शासित

 राज्यों  तथा  गैर-कांग्रेस  ($)  क्षासित  को  नियंत्रण  में  रख  सकता  हैं  ।  राज्यों  को  भी  सीमित

 शक्तियां  दी  जानी  चाहिए  |  यदि  इन्हें  अधिक  शक्तियां  दी  जाती  हैं  तो  बे  यह्‌  समझाने  लगेंगे  कि  वे  केन्द्र
 से  अलग  हैं  ओर  फिर  वे  अपने  राज्यों  में  निरंकुश  शासक  बनेंगे  ।  मैं  शक्तिशाली  केन्द्र  का  समर्थन

 करूंगा  ओर  चाहूंगा  कि  केद्ध  ओर  सरकार  राज्यों  के  बीच  मंत्रीपूर्ण  संबंध  होंने  जब  1949  में
 संविधान  बनाया  गया  उस  समय  अलग  स्थिति  की  उस  समय  साम।जिक  स्थिति  बिल्कूल  अलग  उस
 समय  से  इस  देदा  में  व्यापक  परिवतंन  हुए

 इसी।लए  बत॑ंमान  स्थिति  संविधान  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  संविधान  में  संशोधन
 देश  में  हुए  अमुल  परिवतंनों  के  अनुसार  किया  जाना  चाहिए  ।  संविधान  में  तीन  सूचियां  दी  गई

 समवत्ती  सघ  सूची  ओर  राज्य  अब  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  राज्यों  को  सूचित  किए
 बिना  उनसे  कुछ  ऐसे  अधिकार  वापस  ले  लिए  गए  हैं  जो  कि  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार  के  अस्तगंत
 यदि  राज्य  के  किसी  अधिकार  को  अम्तगंत  यदि  राज्य  के  किसी  अधिकार  को  वापस  ले  लिया  जाता
 हैं  ओर  केरद्र  को  दे  दिया  जाता  है  तो  राज्यों  को  उन  अधिकारों  के  बारे  में  सूचित  किया  जाना  चाहिए
 जो  उनसे  लेकर  केग्द्र  को  दे  दिए  गए  यदि  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  स ेअधिकार  ले  लिए  गए  हैं  तो  यह
 अस्वस्थ  कर  प्रथा  होगी  और  यह  पूर्व  उदाहरण  बन  जाएगा  ।

 जहां  तक  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  का  संबंध  है  उन्होंने  यह  सिफारिश  की  है  कि  कराधान
 के  संबंध  में  अवधिष्ट  अधिकार  संध  सरकार  को  दिए  जाने  चाहिए  और  विधायी  अधिकार  समवर्ती

 सूथी  में  होने  मैं  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करता  हूं  क्‍योंकि  यह  सही  सिफारिश
 केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  संबंध  तमिलनाडु  के  तातकालीन  मुख्य  मंत्री  स्वर्गीय  श्री  अन्तादुरई '

 ने  वर्ष  1962  जब  उन्हें  एक  रंली  में  भाग  लेने  क ेकारण  जेल  में  डाला  गया  था  ओर  उन्हें  छः

 माह  से  अधिक  समय  तक  बेलोर  जैल  में  रखा  गया  था  और  जब  प्रेस  वालों  ने  उनसे  जब  चीन  ने  उस
 समय  भारत  पर  आक्रमण  किया  उनकी  पृथक  की  मांग  के  बारे  में  पूछ  था  तब  उन्होंने
 कहा  था  इस  मांग  को  छोड़  रहा  हूं  ।  मैं  एक  मजबूत  केन्द्र  चाहता  हूं  ओर  राष्ट्र  महान  है  भोर  जब

 राष्ट्र  मझन  तो  मैं  और  मेरा  राज्य-सुरक्षित  हो  सकता  है  ।”  इस  प्रकार  उन्होंने  बष  1962  में
 .  हमेशा  के  लिए  पृथक  को  मांग  को  छोड़  दिया  था  |  डी०  एम०  के०  पार्टी  के  मेरे  साथी

 श्री  सोमू  कह  रहे  थे  कि  अनुच्छेद  356  को  संविषान  से  हटाया  जाना  यह  कंसे  हो  सकता  है  ?
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 बं  1980  में  अनुच्छेद  356  के  अधीन  उन्हीं  प्रावधानों  को**  की  मोन  स्त्रीकृति  से  तमिलनाडु  में

 हमारी  सरकार को  बर्खास्त  करने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  गया

 थी  एम०  बो०  एन०  सोभू  :  वर्ष  1980  में  एम०  जी०  आर०  को  हूटाते  के  बहुत  से  कारण

 )

 सभापति  महोदय  :  श्री  वह  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहे  श्रो  कुलनदईबेलू  कृपया
 जारी

 भी  पो०  कुलनदईबलू  :  वह  भारत  के  तात्कालोन  राष्ट्रपति  श्री  संजीव  रेड्डी  के
 शब्दों  को  उद्धत  कर  रहे  थे  कि  संविधान  का  अनुच्छेद  356  हटाया  जाना  भाहिए

 ओर  एन०  बो०  एन०  सोम  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  वह  मुर्के  गलत  ढंग  मे  उद्धत  कर  रहे
 मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  कृपया  रिकाई

 सभापति  भहोंदय  :  अपने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  बस  काफी

 झरो  पो०  क्लमबईबेल  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  जो  लोग  सत्ता  में  थे  वे  संविधान  के

 अनुच्छेद  356  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह  रहे  थे  ओर  उन्होंने  इस  अनुच्छेद  को  भी  आलोचना  नहीं
 की  है|  श्री  संजीव  रेडडो  ने  राष्ट्रपति  का  पद  छोड़ने  के  बाद  यह  कहा  श्रा  पं  विध्ान  में  संशोधन
 किया  जाना  चाहिए  श्री  संजीव  रेडडी  को  संविधान  के  सम्बन्ध  में  टिप्पणी  क्‍यों  करनी  चाहिए
 उन्होंने  उस  समय  कोई  टिप्पणी  क्‍यों  नहीं  को  जब  वह  उस  पद  पर  थे  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  जहां  तक  संभव  हो  नामों  का  उल्लेख  न  करें  क्योंकि
 वे  यहां  अपना  बचाव  करने  के  लिए  उपस्थित  नहीं  कृपया  विषय  पर  बोलिए  ।

 क्षी  पी०  कूलनबईबेल  :  जहां  तक  केरद्र-राज्य  सम्बन्धों  का  सम्बन्ध  हर  राज्य  का

 मुख्य  मंत्री  विषोषकर  गे  र-कांग्रेस  शासित  राज्यों  के  हाक्तिया  अपने  हाथ  में  रखता  मुझ्य  मंत्री
 अपनी  शक्तियों  का  दुदपयोग  कर  रहे  समापति  दिनांक  18-3-89  को  श्री  नटराजन  के
 घर  पर  छापा  मारा

 क्रो  एमन०  थो०  एन०  सोम  :  इसका  सम्बन्ध  इस  संकल्प  से  कंसे  है  ?

 समापति  महोदय  :  मुझे  देखने  दो  ।

 )

 क्री  पी०  फुलनदईबेल  :  यह  क्‍या  मुख्य  मंत्री  अपने  राजनीतिक  हितों  के  लिए  अपनी
 हाक्तियों  का  दुर्धपयोग  कर  रहे  है  ।

 क्षी  एन०  बो०  एन०  सोम  :  इसका  संबंध  क ंसे  हुआ  ?

 सभापति  महोदय  :  कार्यवाही  देखने  का  काम  मेरा  आप  बीच  में  क्‍यों  भाते  मुझ
 देखने  दो  कि  यह  कया  है  ?

 क्री  पो०  कलनइईबेलू  :  समापति  दिनांक  18-3-1989  को  यही  हुआ  था  जब  मद्रास

 के  पुलिस  आयुक्त  ने  श्री  नटराजन  के  घर  पर  छापा  उसने  उनके  भर  से  बहुत सी  अस्तुएं  जम्त
 नि  ले  तल  ऑन  चीन  डे  णक्‍  /

 +०अध्यक्षपीठ  के  आदेदानुसार  कार्यवाही  बृत्तांत  स ेलिकाशा  गया  ।
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 कर  मैरे पास  द्वारा  जब्त  की  गई  रिपोर्ट  की  फौटोस्टेट  कापी  भी  मेरे  पास  इसकी
 वास्तविक  प्रति है  ।

 घी  एन०  बो०  एंन०  सोम  :  क्या  हम  गह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा कर  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  मुझे  देखने  श्री  सोमू  आप  व्यवधान  क्‍यों  डाल  रहे  जो  कुछ बह
 कहना  चाहते  हैं  उन्हें  कहने  दो  ।  मैं  यहां  मैं  कारैवाही  को  ध्योनपूर्वक  देख  रही  मुझे  देखने

 )

 क्रो  पी०  कलनदईबेल  :  पुलिस  ने  नीला  मुहरबंद  लिफाफा  जब्त  कर  लिया  जो
 समिलनाडु  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  के  नाम  था  ।  वास्तव  पुलिस  ने  धारा  420,  407,  409  ओर  307
 अन्तेगंत  आरोपों  के  लिए  उसके  घर  पर  छापा  क्‍या  अध्यक्ष  १  नाम॑  मुहरबैंद  लिफाफा
 वास्तव  में  उस  अपराध  से  सम्बन्धित  था  ?

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  विषय  १२  बोलने  का  प्रयास

 की  पी०  कलनदवबेल  :  जी  मैं  विषय  पर  ही  आ  रहा  यह  बहुत हो  शर्मनाक
 कार्य  हैं  ।

 करी  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  हर  व्यक्त  वही  कह  रहा  है  जो  वह  कहना  जाहृता  है  वि  तु  विषय  पर
 कोई  नहीं  बोल  रहा  है  ।

 सभापति  महोदय  :  किन्तु  उन्हें  कंसे  भी  विषय  पर  ही  बोलना

 क्रो  पो०  क्लमवईबेलू  :  वास्तव  में  मैं  विषय  पर  ही  बोल  रहा  हूँ  ।  मैं  बता  रहा  हूं  कि  मुख्यमंत्री
 किस  प्रकार  पुलिस  का  दुरुपयोग  कर  रहे  यही  मैं  बता  रहा  वास्तव  में  यह
 लिफाफा  मुहरबंद  लिफाफ़ा  है  जिस  पर  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  अष्यक्ा  का  नाम  लिखा  था  कितु
 यह  भी  लिखा  गया  है  कि  लिफाफा  खोला  गया  ओर  पत्ने  निकालकर  तमिलनाडु  सरकार  के  गृह  सविय
 के  पास  मेजा  यहां  तक  कि  इसे  वीकली  मंगजीन  में  प्रकाशित  किया  गया  है  ।

 ,
 आसूचना  के  स्रोतों  के  अनुसार  पत्र  मिलते

 सभापति  महोदथ  :  पढ़िए  नहीं  ।  उल्लेख  फीजिए  ।

 भी  पी०  कुलनदईवेल  :  ठोक  मैं  उल्लेख  कर  रहा  उपायुक्त  ने  इसे  आयुक्त  के  पास  भेजा
 और  भआयुक्‍त  ने  10.30  बजे  इसे  गृह  सचिव  के  पास  मेज  ।  गृह  सचिव  का  उस  लिफाफे  से  क्‍या  संश्ंघ
 था  जो  तमिलनाड़  विधान  संभा  के  अंध्यक्ष  के  नाम  था  ?  हसका  किस  प्रकार  दुश्पयोग  किया  गया  ?

 वास्तव  में  यह  पत्र  अध्यक्ष  के  पास  भेजा  गया  आज  भी  प्रेस  वाले  पूछते  यहां  तंक  कि
 बहुत  से  राजनीतिज्ञ  भी  इस  प्रइन  के  बारे  में  पूछते

 श्री  एन०  बो०  एन०  सोम  :  वह  अनावश्यक  रूप  से  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  अध्यक्ष का
 नाम  घसीटने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  )

 भो  पो०  कुलनववेलू  :  मैं  अक्षेप  नहीं  कर  रहा  गृह  सचिव  का  संबंध  था  ?

 मैं  तमिलनाड़े  के  अध्यक्ष  का  हवाला  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  एन०  वोी०  एन०  सोम  :  यहां  तमिलनाडु  के  अध्यक्ष  के  उल्लेश्  का  क्या  भौवित्य  है  ?
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 सभापति  महोद
 मैं  यह  देव  रही  हूं  कि  यह  संगत  है  य

 नहीं  ।

 एन०  दो०  एन०  सोम्‌  :  वह  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  का  हवाला  कंसे  दे  सकते

 पो०  कलनवईबेल  :  मैंने  उनका  नाम  नहीं  लिया  है  |

 समाप्ति  महोदय  :  वह  इस  मामले  में  उनका  नाम  नहीं  घसोट  रहें

 लोक  शिकायत  तथा  पुँशान  मम्जालल  में  रास्म  मंत्री  तपा  गृह  सभालय  में  राश्य  संत्री

 पी  :  उन्होंने  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कहा  है  |

 क्षी  जो०  एस०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  पीठ  फंसला  करेगी  ।  उन्होंने  कुछ  नहीं कहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  को  हस  तरह  टोका  नहीं  जाना  चाहिए  अध्यक्ष  पीद  फेसला

 की  एन०  बो०  एन०  सोम  :  वह  तमिलनाडु  विधान  समा  के  अरष्परक्ष  का  उल्लेश  कंसे  कर

 सकते  हैं  !

 भापति  महोदय  :  श्री  आपको  बोलने  से  पूर्व  अनुमति  लेगी  चाहिए  ।

 ही  एन०  थी०  एन०  सोम  :  इसका  संबंध  क्‍या  है  ?

 सभापति  महोदय  :  आप  हस  तरह  व्यवघान  क्‍यों  डालते  हैं  ?  जो  क॒छ  वह  बोलना  भाहते  हैं

 उन्हें  बोलने  दीजिए  |  मैं  कार्यत्राही  देख  रही  हूं  ।

 क्री  ई०  अब्यप्‌  रेडडो  :  इनका  प्वाइंट  यह  है  कि  अनुच्छेद  356  रहना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयास  कपया  जारी  रखे  ।

 को  पो०  कलनदईबेल  :  यही  सबसे  उच्च  मंच  है  जहां  मैं  हुल  ६  ढ़  सकता  हूं  और  भाप

 लोकदंत्रु  की  रक्षक  हैं  ।

 ब  लोकतंत्रीय  मानदण्डों  का  उल्लंघन  होता  है  तो  मुझे  आपको  रिपोर्ट  करना  पड़ता

 मायुक्त  ने  इसे  गृह  संविव  को  दिया  ।  10.30  बजे  तक  त्याग  पन्र  की  प्रतियां  और  पार्टी के
 लोगों  को  चार  पष्ठ  को  अपील  स्माच्षारपन्रों  के  कार्यात्रयों  में  पहुंच  मई  ।  ऐसा
 कहा  गया  है  कि  पुलिसकर्मी  सादे  कपड़ों  में  उन्हें  समाचारपन्रों  में  ले

 को  एम  ०  थो०  एन०  सोम्‌  :  दह  किस  अक्षबार  को  उद्भुव  कर  रहे  हैं  ?

 क्षी  पो०  कलसदईबेलू  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्रो  मैं  आपको  अखबार  से  पढ़ने  के  लिए  मना  फर  चुकी
 जहां  तक  सम्भव  इसे  न  पढ़े  ।  यदि  आपको  इस  चर्चा  के  अन्तर्गत  कूछ  कहना  है  तो  नहीं  बातें

 कहने  का  कर  ।

 झो  पो०  कुलसदईबेलू  :  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  पुलिप्त  कर्मी  उन्हें  सादे  कपड़ों  में

 अश्षबारों  तक  ले  गए  ।  ऐसा  करने  का  उस्हें  कया  अधिकार  या  ?
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 सा  -  सा  पारा

 सभापति  महोदय  :  आप  ध्यवधान  बयों  डाल  रहे  हैं

 श्री  एन०  थो०  एन०  सोम  :  हम  इस  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकते

 समापति  महोदय  :  श्री  आपको  इस  तरह  व्यवधान  नहीं  डालना  चाहिए  ।  का  देखने

 के  लिए  मैं  यहां  हूं  ।

 श्री  पी०  कलन4ईवेल  :  जब  आप  बोल  रहे  थे  तब  मैंने  तो आपको  इस  तरह  नहीं  टोका  ।

 धो  एन०  थो०  एने०  सोम  :  जब  मैंने  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  भाषण  दिया  था  तो  मैं  सैद्धांतिक
 रूप  से  इससे  जड़ा  हुआ  था  ।  मैंने  केवल  मुख्य  मुद्दे  का  ही  उल्लेख  किया  था  ।  परन्तु  वे  यहां  अनावश्यक

 रूप  से  सभी  थातों  का  उल्लेख  कर  रहे

 सभापति  भहोशे॑य  :  मेरी  अनुमति  लिए  बिना  इस  प्रकार  उठने  का  प्रयास  मत  कीजिए  |  यह
 अच्छी  बात  महीं  है  ।  मेरी  अनुमति  लेनी  आप  क्‍या  कह  रहे  क्‍या  यह  कोई
 व्यवस्था  कौ  बात  है  अथवा  कोई  सूचना  आप  चाहते  हैं  ?

 को  एन०  थी०  एस०  सोम  :  मैं  एक  ग्यवस्था  का  प्रएन  उठा  रहा  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  किस  नियम  के  अस्तगंत  ?  श्री  सोम  कृपया  वापस  अपनी  सीट  पर  बंठ
 जाइए  |  श्री  कूलनदईबेलू  कृपया  अपना  भाषण  जारी

 हो  एन०  बो०  एन०  सोम्‌  :  उन्हें  अपने  भाषण  को  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  संकल्प  तक

 ही  सीमित  रखना  चाहिए  ।

 करी  पो०  कुलमदईबेलू  :  यह  केस्द्र-राज्य  सम्बन्धों  से  सम्बन्धित

 सभापति  बहोधय  :  श्री  मुद्दे  पर  आते  का  प्रयास  कीजिए  ।

 श्री  पो०  कलमवईबेल  :  सादे  कपड़े  पहने  पुलिस  के  लोग  पत्र  को  सभी
 पत्रों  तक  ले  गए  ।  यह  एक  बुरी  बात  वास्तव  में'**'**  १७००००००  राजनैतिक  लाभ  के  लिए  पुलिस
 का  दुरुपयोग  कर  रहे  यहां  राजन  तिक  लाभ  क्‍या  है  ?  वास्तव  में  हाल  ही  के  उपचुनावों
 के  बाद  उन्हें  इस  बात  का  डर  है  कि  विपक्षी  नेता  कुमारी  जय  लघिता  सस्ता  में  भा  सकती  इसलिए
 उन्हें  विपक्षी  नेतृत्व  से  हटाने  के  लिए  उन्होंने  अपने  राजन  तिक  लाभ  के  लिए  पुलिस  का  दुरुपयोग
 किया  ।

 वास्तव  में  उन्होंने  इस  मामले  को  जाँच  करने  और  सभी  हमलांवरों  का  पता  लगाने
 के  लिए  तुरंत  कार्यवाही  करने  के  लिए  एक  जांच  आयोग  नियुक्त  करने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  ओर
 राष्ट्रपति  को  एक  ज्ञापन  भेजा

 अगली  घटना  भी  2]  मार्च  को  तमिज्नाडु  विधान  सभा  में  घटित  हुई  ।

 झी  एन०  बो०  एन०  सोम  :  वे  तमिलनाडु  विधान  सभा  को  धटनाओं  को  चर्चा  यहां  कंसे  करे
 सकते  हैं  ?  ि

 **अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  बृत्तांत स ैनिकाल  दिया  गया  ।

 ३ न्‍उमअमकमकक  eee  जनक
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 10  1911  केरद-राज्य  संबंध  आयोग के  प्रतिवेदन  के  बारें  में  प्रस्ताब
 ७.  ५७+  4  ७३ —  —  —  जप  ना  ee  न

 सभापति  महोदय  सुनने  दीजिए  कि  वे  क्‍या
 कहते  हैं  ।

 मैं  नहों  जानता  कि  वे  क्‍या  कहने
 जा  रहे

 शो  एन०  बी०  एन०  सोम  ४  उन्होंने  तमिलनाड़  विधान  सभा  का  उल्लेख  किया  है  ।  इसमें
 सुनते  का  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ह

 थी  पी०  कलनदईवेल  क्या  आप  यह्‌  कहना  चाहते  हैं  कि  मुझ  तमिलनाड  विधान  सभा  का
 उल्लेश  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ?  यह  कया  है  ?  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  नाम  के  उल्लेख
 मात्र  से  ही  वे  उत्त  जित  हो  रहे

 सभाषति  महोदय  :  श्री  सोमू  ,  मुझे  यह  सुनने  दीजिए  कि  वे  क्‍या  कहने  जा  रहे

 ही  एल०  वो०  एन०  सोम  :  आप  कसे  इसको  अनुमति  दे  सकती  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  मुझे  पहले  उनकी  बात  सुनने  दीजिए  ।

 शी  एन०  थो०  एन०  सोम  :  उन्होंने  तमिलनाडु  विधानसभा  का  नाम  लिया

 झी  पी०  कुलमदईबेल  :  क्‍या  यह  ग॑र-कानूनी  है  ?

 भी  एमन०  थी०  एन०  सोम  :  वे  कंसे  इसका  उल्लेख  कर  सकते  हैं  ?

 झी०  पी०  कलम  वईबेल  :  क्या  मुझे  तमिलनाड़  विधानसभा  के  नाम  का  उल्लेख  करने  का  भी
 अधिकार  नहीं  है  ?

 थी  एन०  बो०  एन०  सोम्‌  :  उन्हें  इसका  उल्लेख  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं

 क्री  पी०  कूलतवईबेल  :  कया  यह  अससंदीय  है  ?  यह  एक  लोकतान्‍न्त्रिक  मंच
 सभापति  महोदय  :  यदि  यह  असंसदीय  हुआ  तो  मैं  इसे  कार्यवाही  बृत्तांत  स ेबाहर  निकाल

 दू  मुर्के  पहले  उनकी  बात  सुनने  पैं  उन्हें  केसे  ऐसा  कहने  से  रोक  सकतो  हैं  ?  ऐसा  संभव
 नहीं  है  क्योंकि  मैं  उन्हें  रोक  नहीं  सकती  |  नहीं  ।  कृपया  अपने  हथान  पर  बैठ  जाइए  ।

 थी  एन०  बी०  एम०  सोम्‌  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रइन  उठा  रहा  हूं  ।

 छू  सभापति  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रएन  कया  है  ?
 जप

 भी  पी०  लिबस्यरम  :  मैं  समझता  हूं  कि आपको  यह  सिफारिश  करनी  चाहिए  कि  हमें  डी०एम०
 के०  डी०  एम०  के०  सम्बस्धों  के  बारे  में  मी  एक  सरकारिया  आयोग  नियुक्त  करना

 झी  एन०  बो०  एन०  सोम्‌  :  केवल  यही

 सभापति  महोव॒य  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 क्रो  एन०  बो०  एन०  सोम  :  आयोग  द्वारा  एम०  के०  और  ए०  डी०  एम  कै०  के  सीच
 कांग्रस  के  पूर्व  सम्बन्धों  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रएइन  क्या  है  ?

 आर  एमन०  बी०  एन०  सोम  :  तमिलनाडु  विधान  सभा  एक  अलग  मंत्र  इस  खदन  ने  अभी  तक

 किसी  भी  विधानसभा  अथवा  किसी  अन्य  मंच  की  घटनाओं  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  की  अध्यक्ष

 249

 का



 जुनद्रंधाया  कृद्धि  पर  तियंत्रण:किने  जा  मे  के  लिए  उप्रायों  के  बारे  में  संकल्प  31  1989.

 ने  इस  बारे  में  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  उसे  ध्यान  में  हुए  मैं  आपसे  यह्द  पूछ  रहा  हूं
 कि  आपने  उर्हें  तमिलनाडु  विधानसभा  की  घटनाओं  का  उल्लेख  करने  को  अनुमति  कंसे  दे  दी  यह

 शुद्द॒वा

 ne  लुललभुलनलनुुतईप  मकर  ा  रा एए॒॑श्रा८ए्णरणना्णाआआआआखआखआखआख इवाशआशशांधत  ममनकवरल

 समापति  महोदय  :  मैं  अपना  विनिर्णय  दू  आपको  इसका  उत्तर  नहीं  देना  में
 बिनिणं  य  देने  के  लिए  यहां  उपस्थित  हूं  ;  मेरा  विनिर्णय  यह  है  कि  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं  बनता
 है  ।  फिर  भी  आप  कुछ  कह  रहे  मैं  इस  बात  का  ध्यान  रख  गी  कि  श्री  कुलन  वईवेलू  क्या  जा
 रहे

 श्री  कुलनदईबेलू  आप  सोमवार  को  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 थ०  प०

 महोदय  पोठासोत

 भ०  प०

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  सलिति
 प्रतिगेदत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  णुरू  कर  रहे  श्री  रामअवध
 प्रसाद

 की  रानजबथण  धसाद  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  स  म्बन्धी  समिति  के
 प्रतिवेदन  जो  29  के  को  सभा  में  प्रश्तुत  किया  गया  सहमत

 शपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 यह  स्रभा  ये  र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  समिति  के
 प्रतिवेदन  जो  29  किए  को  समा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  सहमत

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ

 3,32  ण०  १०

 जनसंख्या  बढ्धि  पर  मियन्त्र०  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  सिंध  आप  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते
 ....  डा»  कुकलिप्पु  भोई  मैं  इस  वात  के  लिए  आपका  आभारी  हैं  कि  भेरे

 भवशस्क  प्रस्तुत  करतेसमश  आप  पीठासोस



 1044,  1911  जनसरूया]बढ़्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  थारे  में  संकल्प
 EE हम  ——

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सभा  देश  में  जिसके  कारण  सभी  विकास  प्रयासों  में  थाधा  पड़ी  पर
 गंभीर  बिता  व्यक्त  करती  है  ओर  सरकार  से  अ।ग्रह  करती  है  कि  थह  लोगों  के
 स्तर  में  सुध।र  करने  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिलित  उपाय  करै  :

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  अनिवायंता  के  रूप  में  मास्यता

 जनता  में  प्रति-दम्पत्ति  एक  बच्चे  के  सिद्धांत  को  स्वीकार  करने  के  लिए  शक्द्रीव
 जनमत  तेंयार

 —

 महिलाओं  का  दांक्षिक  स्तर

 महिलाओं  तथा  अच्चों  के  स्वास्थ्य  को  देख-रेश  के  लिए  पर्याप्त  भ्यधसक्ष

 समी  नागरिकों  के  विशेष  रूप  से  विवाह  तथा  परिषार  कल्याण  के  संयंत्र
 में  एक  समान  सिविल-संहिता  निर्धारित  और

 शताबदी  के  अंत  तक  जनलंछुपा  वृद्धि  की  दर  को  क्र्म्य  स्तर  त  क्‌  लॉने के  लिए
 उपाय  घुमाने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  जनसंख्या  अयोग  स्थापित  करना  ।'

 इस  विषय  पर  चर्चा  आरम्म  करने  से  पहले  मैं  एक  एइलोक  से  अपना  भाषण  अ।रम्म  कछूंगा  :

 सुख्षिनः
 से  सम्तु
 सर्थ  भद्राणि  पष्यन्तु
 या  कदिचद  दुःख  भागभवेत

 इस  महामंत्र  को  श्रीमती  इन्दिरा  गान्धी  ने  अपनाया  था  ओर  वे  भारत  वर्ष  की  ही  नहीं  जवितु
 विष्व  की  माता  थी  ।

 परो  केति

 गणना  लघुचेतसाम  ।

 उदार  धचरितानां  तु

 बसुथ  कूट्स्थकम  ।

 यह  जगस्ताथ  संस्कृति  का  मार्ग  मगवान  जगन्नाथ  केवल  उड़ीसा  के  हौ  सहीँ  अपितु
 सम्पूर्ण  विश्व  के  देवता  वे  केवल  हिन्दुओं  के  हो  नहीं  अपितु  इस्लाम  के  भी  आराष्प  हैं  जितके
 खसलंबिजा  ने  बहुत  सी  कविताएं  जौर  प्रा्थंनाएं  मिली  हैं  ।

 इस  माननीय  सदन  का  एक  निर्वाचित  सदस्प  और  चिकित्सा  व्यवप्ताय  का  एक्ष  सदस्य  होने
 के  अलावा  यह  ए+  विशेषाधिकार  की  बात  है  कि  मैं  २।०ट्र  को  सम्पस्तता  के  हित  में  इस  अस्ताक्ष  को
 प्रस्तुत  कर  रहा  स्वतन्त्रता  के  शुरू  में  स्व०  प्रघानमंत्री  पं०  अवाहर  लाल  नेहरु  ने  के  साथ
 जेंट  निरिणित  करने  की  जिस  बात

 को
 प्रतिष्वनित  किया  वह  अब  भी  हारे  कानों  में  भलती  है  ।"

 पश्ञपरि  पं०  मोत्ती  लाल  नेहरू  के  वंक्ष  के  श्रेरणाव/पक  और  गत्तिशील  मरर्न-दर््न  के  भन्तभंतत  याद  हमारे



 ८.  न  बज  जिर्‌ उपायों के
 बारे

 रे
 खवध्रय  वृद्धि  रे  वियंजर  कैप  जाने  के  जिर  ठयों  के  बारे  में  संकल्प  ——  ना

 देह ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त नहों की है, फिर भी कम से कम  एक  _  राज्य

 क्ृपासिन्धु

 देह  ने  अत्यधिक  समृद्धि  प्राप्त  नहों  की  फिर  भी  कम  से  कम  एक  आधुनिक  राज्य  के  रूप  में  विकास
 तो  मैं  यह  बात  इसलिए  कहता  हूं  क्योंकि  प्रगति  स्थान  पर  हमारी  समृद्धि  होनी
 चाहिए  थी  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  जनसंख्या  में  भयावह  वृद्धि  ने  विभिम्न  क्षेत्रों  जेसे

 कृषि  अथवा  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी के  क्षेत्र  में  हमारी  प्रगति  को  समाप्त  कर  दिया  सकल  राष्ट्रोय
 उत्पाद  कै  रिकार्ड  में  सन्‍्तोषजनक  वृद्धि  हुई  वर्ष  195]  से  लेकर  जी०  एन०  पी०  की  वृद्धि  पर

 78  प्रतिष्नंत्त  रही  है  जबकि  जनसंख्या  में  वृद्धि  150  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हुई  है  इस  प्रकार  राष्ट्र  के
 बिकास  में  भारी  कमी  हुई  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हमारे  वास्तविक  उत्पादकता  कार्यक्रम  जारी  रहें  और  उनमें

 हमारे  योग्य  मेता  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  सुघार  किए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  सम्मानित  सभा

 में  और  विश्व  मंच  पर  जनसंदया  वृद्धि  में  नियन्त्रण  पर  चर्चा  को

 हमें  स्वयं  से  यह  प्रश्न  पूछना  चाहिए  कि  क्‍या  जनसंदुया  में  वद्धि  के  साथ-साथ  हमारे  लिए

 1300  लाख  टन  अतिरिक्त  खाद्यान्न  का  उत्पादन  10880  लाक्ष  मीटर  अतिरिक्त  कपड़े  का

 उत्पादन  करना  भोर  लगभग  ।2,65  लाख  अतिरिक्त  विज्ञालयों  जितनी  सूचो  बताई  जाए  उतनी

 कम  इस  शता&दी  के  अन्त  तक  निर्माण  संभव  है  ?  क्या  ऐसा  संभव  है  कि  1750  लाख

 सकल  जाने  वाले  बच्चों  को  स्थान  देना  संभव  क्‍या  यह  संभव  है  कि  दिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए
 लगभग  3  लाख  अतिरिक्त  दिक्षकों  |)  व्यवस्था  की  जाए  ?  क्‍या  हम  17.5  लाख  अतिकित  मकानों  का

 निर्माण  करने  में  सफल  उस  समय  रोजगार  के  बारे  में  क्या  स्थिति  होगी  जब  इस  शताब्दी  के
 अंत  तक  हमें  475  लाख  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  पड़ेंगे  ?  मेरे  माननीय  मित्रों  और

 आदरणीय  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  काम  दहृतना  आसान  नहीं  यह  एक  दुष्कर  ओर  कठिन  काय॑  है
 यज्ञपि  हम  जनसंश्या  वृद्धि  को  रोक  देते  हैं  तो  कांग्रेस  दल  के  सत्तारूढ़  होते  हुए  यह  कायं  असंभव  भी

 नहीं  है  १

 आप  स्कलों  से  निकलने  वाले  शिक्षित  युवकों  के  बारे  में  सोचिए  ।  इस  दर  से  संभवत  2000

 ईस्वो  में  हमें  प्रत्येक  पांच  मिनट  में  एक  प्राथमिक  विद्यालय  और  प्रत्येक  30  मिनट  में  एक  उच्चतर

 विद्यालय  का  निर्माण  करना  पड़ेगा  ।

 चिकित्सा  तकनीक  में  उन्नति  के  कारण  यू०  एस०  एस०  के  चेरनी  बिल  अथवा

 यू०  एस०  ए०  के  थरंनाईल  की  तरह  ताथ-म्यूक्लीय  के  पीड़ितों  की  चिकित्सा  संभव  इस
 प्रकार  की  दुर्घटना  के  बाद  बचने  वाले  लोगों  को  विकिरण  के  कारण  भज्जे  की  कमी  हो  जातो  है  और

 भण्जे  का  प्रतिरोहण  कर  इन्हें  ठीक  क्रियाजा  सकता  लेकिन  जनसंक्षया  में  हो  रही  वृद्धि  के  बारे

 में  क्या  विचार  इस  पर  आप  कंसे  नियंत्रण  कर  सकते  यह  स्थिति  भयावह  होती  जा  रही

 है  ।  इस  सम्मानित  सभा  के  अतिरिक्‍त  इस  समस्या  पर  विष्व  के  विभिन्‍न  मंच्रों  पर  ध्यानाकर्षण  को

 आवश्यकता  है  ।
 ा

 हमें  अपनी  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  अंतर्राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  पर

 करता  वह  सिर्फ  भारत  की  माता  ही  नहीं  थी  बल्कि  वह  क्टुस्‍्वकमਂ  की  प्रतीक

 इस  शताब्दी के  महान  राजनीतिश  पंडित  जवाहरलाल  नेहरु  बड़े  ही  दूरदर्शो  थ ेभोर  उन्होंने हो
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 10  9।  )  जनसंझुपा  बृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 ओद्योगिक  तथा  बंज्ञानिक  ढांचे  की  स्थापना  की  उन्होंने  भालड़ा  होराकू  भिलाई  ओर

 दुर्गापुर  जंसे  अनेक  आधुनिक  मन्दिर  बनवाए  भोर  साथ  ही  38  अंतर्राष्ट्रीय  स्वर  के  अनुसंधान  केम्द्रों
 तथा  संकड़ों  मुख्य  उद्योगों  को  स्थापना  की  जो  कि  आजकल  कम  उपयोग  में  लाए  जा  रहे  ये  सारी
 उपलब्धियां  और  श्री  राजोव  गांधी  के  कुशल  नेतृत्व  में  हो  रही  निरन्तर  प्रगति  बिलकूल  ठप्प  पढ़
 जाएगी  यदि  हम  बच्चों  के  जन्म  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  पाते  जनश्लंर्या  वद्धि  अत्यंत  भयावह
 जनसंख्या  में  गिरावट  न  आने  पर  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  विकास  ऋणात्मक  हो  जाएगा  ।  हमें  इसके  लिए
 किसी  बड़ी  मुभीबत  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  हमें  जल्द  से  जल्द  आने  वाली  मुस्तीबत  का

 अनुमान  लगाकर  कोई  उपाय  दूढना  चाहिए  ओर  भगर  जरूरत  पड़  तो  हर  प्रकार  का  इलाज  करना

 चाहिए  ।  जो  भी  मैं  कह  रहा  हूँ  एक  ईमानदार  भारतीय  की  हैसियत  से  कह  रहा  मेरे  लिए  राष्ट्र
 स्वयं  मेरे  स ेऔर  अन्य  सभी  चीजों  से  ऊपर

 कोई  भी  धर  बच्चे  को  जन्म  देकर  उसे  मू्ष  से  पीड़ित  होने  देने  की  बात  नहीं  कोई
 भी  दह्वंन  जीवन  की  मूल  आवश्यकताओं  से  विमुख  होकर  मरने  को  शिक्षा  नहीं  देता  ।  यहां  तक  कि
 धारियत  भी  जिस  पर  हमारे  दल  के  घोषणापत्र  के  अनुसार  हमें  बात  नहीं  करनी  बच्चे  के  लिए
 अच्छी  जीवन  की  मूल  आवश्यकताओं  और  अच्छे  जीवन  के  अधिकार  को  बंज्ित  करने  की

 बात  नहीं  कहता  है  ।  कोई  भी  समझदार  व्यक्ति  कभी  किसी  बचक्च  को  आश्रथ  के  अभाव  के
 सर्दियों  में  कांपते  हुए  अथवा  लू  से  मरने  की  कामना  नहीं  क्‍या  हम  अनियत्रित  रूप  से  बढ़  रही
 जनसंश्या  के  लिए  ये  सब  उपलब्ध  कर  सकते  हैं  ?  हमें  दृढ़  अधिकारी  ततन्न  ओर  दृढ़  निधययी  सरकारी
 प्रयासों  की आवश्यकता  है  ।

 यूरोपीय  देशों  में  जन्म  भौर  मृत्यु  का  अनुपात  एक  सीमा  में  रहता  भारत  की  तुलना  में

 जहां  जन्म  और  मृत्यु  का  अनुपात  36:  14  है  जमंन  जनबादी  गणतन्त्र  ओर  अमरीका  में  यह
 12:  11,  ।2  :  12  और  16  :  9  इस  दर  से  शताब्दी  के  अंत  तक  हम  चोन  को  जनसख्या

 को  पार  कर  चीन  में  उन्होंने  1.2  प्रतिषत  प्रति  वर्ष  का  एक  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  है  ।
 -53  प्रतिणत  प्रति  वर्ष  जापान  का  आंकड़ा  है  ।  यह  जिक्र  करना  उचित  है  कि  पद्िचमी  देढ्ों  में  सरकार
 स्वयं  उपचार  की  अपेक्षा  इसके  रोक-थ।म  संबंधी  उपायों  को  कर  रही  जनन  क्षमता  में  कमी  लाने

 के  मूल  कारकों  में  जनसंक््या  वृद्धि  ओर  सेवाकाल  में  बृद्धि  के  प्रति  सरकार  का  बदला  हुआ  रबंया
 शामिल

 यहां  तक  कि  मुस्लिम  देक्षों  में  भी  बहुपत्नि  विवाह  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  शरियत  या

 कुरान  में  कहीं  भी  बहुपत्नि  विवाह  का  समर्थत  नहीं  किया  गया  है  और  चारों  हमामों  जो  विश्व
 भाबादी  के  27  प्रतिशत  का  नियंत्रण  ररते  हैं  और  इस्लाम  की  शिक्षा  वेते  का  कथन  है  कि  यदि
 कोई  भ्यक्ति  संतोषप्रद  ढंग  से  जीवन  की  तमाम  मूल  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  में  सक्षम  है  तो  बह
 अधिक  बच्चों  को  जन्म  दे  सकता  लेकिन  साथ  ही  उन्होंने  सावधान  करते  हुए  एक  नारंगी  के  पेड़  का
 उदाहरण  दिया  है  ।  मैं  उसे  उद्धुत  करता  हूँ  :

 नारंगी  के  बाग  के  समीप  से  गुजरता  हुआ  पथिक  जब  हजारों  तारंगियां  पेड़ों  पर  देखता
 है  तो  वह  प्रसन्‍न  हो  जाता  है  लेकिन  वही  पचिक  दूसरे  वर्ष  बाग  के  समीप  से  गुजरते
 वक्‍त  जब  पेड़ों  को  फलहीन  देखता  है  तो  निराह्  हो  जाता  यदि  नारंगी  के  फलों
 का  80  प्रतिशत  अंकुर।बस्था  में  ही  नष्ट  कर  दिया  जाता  तो  बही  नारंगरिया  प्रति  वर्ष
 नहीं  देखी  जा  सकती  थीं  ।”
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 जनसंख्या  वृद्धि  परमियंभन  किये  भाने  के  लिए  उपायों  के  करे  में  लंकस्प  31  #989

 EE  नन-मकनन-नननाा-ननननितियीनीय  मन  नमन
 भोई  ]

 इमाम  भी  छोटे  परिवारों  के  विरद्ध  नहीं  ये  ।

 1951  को  जनगणना  को  देखिए  ।  उस  समय  जनसंसूया  360  मिलीयन  थी  |  अब  यह  करीब
 799  मिलीयन  हे  ।  इसे  दूसरे  ढंग  से  व्यक्त  करना  यदि  सन्‌  2000  तक  इसे  मियंत्रित  न

 किया  जाए  तो  विभिन्‍न  जमांकिक्नी  विंद्‌  ओर  विश्षेषज्ञों  के  अनुसार  यह  988  मिलोयन  हो  जाएगी  ।

 ओर  कछ  लोग  कदते  हैं  के  यह  998  मिलीयन  हो  जाएगी  ।  इस  तरह  की  विपरीत  प्रवति  सदियों

 प्रानी  हमारी  कांग्रंस  पार्टी  की  उत्कृष्ट  अभिलाधा  के  लिए  हानिकारक  है  जो  गरोबी  हूठाने  और

 प्रत्येक  नागा रैक  के  लिए  एक  स्तर  का  जीवन  देने  के  लिए  संकल्पित  है  ।

 राजनेतिक  पक्षपात  ओर  घाभिक  पक्षपात  का  हम।री  विचारधारा  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ना

 हमें  इस  समस्या  की  गंभीरता  पर  समय  विचार  कर  एक  निष्कर्ष  पर  पहुंचना
 बत्येक  नागस्कि  के  लिए  एक  अक्षछा  जीवनस्तर  श्रदान  करता  सबसे  प्रमुख  राष्ट्रीय  प्राथमिकता

 बलंमान  विकास  दर  के  साथ  कया  यह  संभव  होगा  ?

 इस  सम्मानित  सभा  के  विच्ाराथ॑  मैं  निम्नांकित  उपायों  को  पेश  करता  हूं  ।  प्रथम  तो  यह  है
 कि  हमें  नागरिकों  के  सर्वेधानिक  अधिकारों  का  उल्लंघन  किए  बिना  एक  व्यापक  विधेयक  द्वारा  एक
 बच्चे  के  परिवार  का  सिद्धांत  अपनाना  चाहिए  अब  प्रश्न  यह  कि  यदि  एक  बच्चे  के  सिद्धांत  को

 स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  ती  वंसेक्टी  भी-ओर  ट्यूबेक्टोमी  की  समस्या  उठती  वहां  समय  से

 पहले  ही  बच्चे  की  मृत्यु  का  खतरा  रहता  आफ  वंसेक्टीमी  ट्यूबेक्टोमीਂ  भारत

 में  30  प्रतिशत  ही  सफल  है  जबकि  भारत  से  बाहर  यह  80  प्रतिशञत्त  सम्पस्न  एक  अन्य  वैकल्पिक
 विधि  भी  हमारी  सरकार  उस  पर  जोर  नहीं  दे  रही  वह  है  भारतीय  बिकित्सा

 आप  बस्तर  और  कोराफूट  के  जिलों  में  और  मेरे  निबचिन  क्षत्र  सम्बलपुर  में  चार  प्रकार  के  जातिय
 ओषध  उपलब्ध  कोरापुर  जिले  में  आदिवासियों  केबीच  शादी  से  पूर्व  लला  योन  संबंध  होता
 ये  भौषधि  इसलिए  दी  जाती  है  ताकि  उनको  फ्रअतम  क्षमता  रूक  शादी  हो  जाने  के  बाद

 उस  जड़  को  दिया  जाता  है  ओर  फिर  उमसें  प्रजनन  क्षमता  आ  जाती  इसमें  पांच  वर्ष

 मालतीय  स्वास्थ्य  मंत्री  यहां  उपस्थित  महीं  उन्हें  मेरी  बात  को  सुनना  चाहिए  मेरे  गांव

 नरसिहनाथ  में  एक  आयुर्वेदिक  महाविद्यालय  हम  लोग  शोधकार्य  भी  कर  रहे  हम  भारतोय
 चिकित्सा  शोध  संस्थान  से  इस  बायो  सेडीकल  झोष  कैस्र  को  संरक्षण  देने  का  अनुरोध  कर  रहे  हैं
 ताकि  हम  विश्व  की  अभिलाया  को  पूरी  कर  सके  भोर  सम्पूर्ण  वेश  इससे  खुश  हो  ।  सन्‌  2000  तक
 वद्धि  दर  धन्य  हो  जाती  यत्तपि  मैंते  इसे  लिखा  पर  मैं  चाहता  हूँ  कि सरकार  चरणवद्ध  रूप
 से  विधेयक  भभी  हमें  दो  बच्चे  का  मापदण्ड  अपनाना  चाहिए  अबतक  कि  हम  यह  आशांग
 करने  लगे  कि  यदि  कच्चा  मर  जाता-है  तो  रिकसेलाइजेशम  किया  जाए  अपवा  लिकित्सा

 को  नई  आयुर्वेदिक  प्रणाली  बायो-मेडिकल  हंग  से  सफल  हो  जाए  ।

 बड़े  पमाने  पर  यह  पाया  भया  है  कि  महिलाओं की  छिक्षा  द्वारा  जनसंश्या  थद्धि  पर  नियंत्रण

 करना  संभव  है  ।  ऐसे  देश  में  जहां  प्रःमीण  महिलायें  बच्चे  के  जम्म  को  दंनिक  लप्/र  मःनती  उन्हें
 शिक्षा  दिया  जाना  भ्रावश्यक  हमें  महिलाओं  को  बचक्‍न  से  हो  विश्वालय  जाने  के  लिए  प्रेरित  करना

 चीन  में  सौ  प्रतिशत  दाक्षा  भारत  में  यदि  मै  कह  कि  तन्‌  2000  तक  सी  प्रतिशत  शिक्षा

 हो  जाएगी  तो
 यह  संभव  नहीं  मैं  महिलाओं  के  शिक्षा  पर  जोर  दे  रहा  हूँ  जिम्हें  वास्तव  में

 5५



 10-47,  9।  जनसंकया  वृद्धि  परਂ  भिम्रंभण  किये  जाते  के  लिए  उप्तायों के  बारे में  संशल्प

 निर्णय  लेना  चाहिए  क्योंकि  अब  विशेषरूप  से  आपरेशन  निरोध  ओर  अब्तराल  की  विधियां  पुरानी
 पड़  चुकी  हमने  ब्रिटिश  शासन  काल  से  उन्हें  अपनाया

 हमारा  देश  एक  उपमहाद्वीप  है  जहां  सभी  सातों  प्रकार  के  भ्वेज्ञानिक  संघटन  जंसे

 तुतीय  युग  गहवाना  और  राक-मेलर  पाये  ज'ते  भिश्न-भिन्‍्म  जगहों  पर  जनसंरूया
 नियंत्रण  के  लिए  हमें  अलग-अलग  विधियां  अपमानी  होंगी  ।

 माननीय  संसदीय  काये  मंत्री  यहां  बेठी  वह  महिला  उन्हें  मेरे  ठोस  सुझावों  पर  जरूर
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जनसंरुया  में  वृद्धि  क ेकारण  सन्‌  2000  तक  हम  बहुत  पंसे  ख्च  कर  वेंग  ओर  प्रति  व्यक्ति  आय

 एक  हजार  रुपये  से  भी  अधिक  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  लड़कियों  को

 में  पड़ने  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  प्राथमिक  विद्यालय  दिक्षा  के  लिए  40  र०  से

 45  श०  प्रतिमाह  छात्रवत्ति  दी  जानी  उच्च  माध्यमिक  विद्यालय  शिक्षा  के  लिए  50  २०  से

 60  र०  की  छात्रवृत्ति  दी  जानी  मध्यम  वर्गीय  लोगों
 के  लिए  15  र०  से  20  २०  प्राथमिक

 विश्वालय  शिक्षा  के  लिए  दिए  जा  सकते  यह  सिर्फ  लड़कियों  के  लिये  उच्च  वर्ग  के  लिये  यह  दूसरे
 फ्रकार  का

 लीन  में  एक  बच्चे  का  मापदंड  अपनाने  वाले  व्यक्षित  को  मकान  के  लिये  निःशुल्क  शिक्षा

 और  यहिद  उसका  बच्चा  मेघावी  है  तो  कक्षा  के  बाद  किसी  भी  मेडीकल  कालेज  या  विभिम्न

 तकनीकी  संस्थानों  में  उसके  लिये  एक  सीट  आरक्षित  रहती  हम  भी  क्‍यों  नहीं  इसे  अपनाते  ?  इस

 प्रकार  के  प्रोत्साहन  हम  यहां  भी  दे  सकते  हैं  ।

 अब  महिला  शिक्षा  का  अनुपात  1  :  2  48%  पुरुषों  की  तुलना  में  24%  महिलाएं  शिक्षित

 यद्यपि  1901  से  अब  इसमें  वद्धि  हुई  है  लेकिन  यह  सिर्फ  2:  ।  इसे  विपरीत  होना  चाहिए  ओर
 जब  तक  कि  इसके  लिये  पूर्ण  प्रयास  नहीं  किया  जाता  मैं  नहीं  समझता  हूँ  कि  हम  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 के  उत्कृष्ट  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जिम्होंने  1977  की  महृश्वपूर्ण  घोषणा  पर  हस्ताक्ष  र  किये  थे  ।

 1983  में  हमने  एक  स्वास्थ्य  नीति  अपनायी  है  जिसमें  सम्‌  2000  तक  सभी  के  लिये  स्वास्थ्य  की  घोष णा
 को  गयी  है  ।

 आज  तक  हमने  सिर्फ  2600  करोड़  रु०  व्यय  किये  यह  जनसंक्षपा  वृद्धि  रोकमे  के  लिए  ताम
 मात्र  का  प्रयास  मेरे  विचार  से  और  बीर  समिति  के  सिफारिशों  के  अनुसार  सम्पर्ण  योजना  के  लिए
 दी  गयी  राशि  का  कम  से  कम  10%  स्वास्थ्य  विभाग  को  मिलना  चाहिए  और  उसमें  से  50%
 संश्पा  नियंत्रण  योजना  में  खर्च  होता  चाहिए  ।

 ऐनोपैथी  के  बेसेक्टोमी  ओर  ट्यूबेक्टोमी  प्रक्रिया  में  और  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  जहां  विरोध
 अंते  हैं  इस  देश  में  परिबार  नियोजन  पूर्ण  रूप  से  अपनाया  जाना  उदाहरण  के  लिए  आप  इन

 आंकड़ों  को  |  976-77  में  86,63000  लोगों  का  आपरेशन  हुआ  था  ।

 1977-78  में  राजनारायण  फामूले  के  दवरा  इसे  कम  करके  12,42,000  कर  दिया  गया  ।

 1978-79  में  यह  18  लाख  था  ।  अब  यह  बढ़कर  50,28,000  हो  गया  अगर  हम  योग्य  वम्पतिणों
 का  नसबम्दी  आपरेशन  नहों  कर  सकते  तो  यह  एक  बहुत  खतरमाक  प्रवृत्ति  इस  पर  गहन  बिक्षर
 करना  होगा  :



 जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  31  1989

 कृपासिध
 जब  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  यहां  तो  वह  विदव  के  हर  मंच  पर  यह  कहा  करती  थीं  कि  बस्तुओं

 का  उपभोग  सम्पूर्ण  मानव  जाति  में  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  दुनिया  के  हर  मंच  पर  यह  कहते  हैं  कि

 सम्पूर्ण  मानव  जाति  ईद्वर  द्वारा  बनाई  गई  है|  जब  दूसरे  पक्षिवमी  देश  ओर  चीन  जेसे  विकासशील  देश
 अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते  तो  हम  अपने  लक्ष्य  को  क्यों  नहीं  प्राप्त  कर  सकते  हमें  अपना  लक्ष्य
 200  ईसवीं  तक  प्राप्त  कर  लेना  हमें  2000  ईसवीं  तक  ध्ष्न्य  प्रतिशत  विकास  दर  जरूर
 प्राप्त  करनी  इसके  लिये  एक  व्यापक  विधान  की  आवदयकता  है  सामान्य  जन  सभी  के  थ्यारे
 होते  मैंने  संसदीय  कार्य  मंत्री  के  माध्यम  से  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  से  बढ़ती  हुई  जनसंल्ूया  को
 रोकने  के  लिये  नरसिंह  नाथ  आयुर्वेदिक  अनुसंधान  केन्द्र  जेव  औषधीय  केन्द्र  की  स्थापना  का  अनुरोध
 किया  जिससे  हम  अपने  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर

 - क्‍जविनययययय

 दूसरी  बात  यह  है  कि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  नौकरशाही  द्वारा  नियंत्रित  किया
 जाता  मु  इससे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  अनुभव  के  अनुसार  अधिकारियों  के  जो  कि
 परिवार  नियोजन  विभाग  में  काम  हमें  डाक्टरों  को  भी  जरूरत  है  जो  कि  इन  उच्च  पदों  पर  काये

 क्यों  नहीं  हम  उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  करके  उन्हें  सम्बर्ग  में  रख  सकते  हैं  ?  महिला
 डाक्टरों  और  महिला  स्वयं  सेवियों  की  सारे  देश  में  ल ेभरती  करनी  चाहिए  ताकि  वे  लोगों  को  विभिन्‍न
 कार्यक्रमों  की  जानकारी  दे  सके  |  महोदय  मेरा  सुझाव  है  कि  समुदाथ  पर  आधारित  दृष्टिकोण  से  काम
 नहीं  चलेगा  ।  इसलिये  मेरे  विचार  से  प्रत्येक  गांव  से  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  एजेन्ट  चुनना  चाहिए  जिध्की
 योग्यता  कम  से  कम  मेंद्रिक  हो  तथा  उसे  परिवार  नियोजन  की  विभिन्न  तकनीकों  के  लाभ  और  हानि  के
 संबंध  में  15  दिन  का  प्र.शक्षण  देता  चाहिए  यह  हसलिए  जरूरी  2  कि  प्रथार  माध्यम  और  दूसरे  माध्यम
 ऐमी  अफवाहों  पर  उचित  धान  नहीं  दे  रहे  हैं  जिससे  यह  बातें  फंल  रही  है  कि  नसबंदी  से  नपुसंकता  होती

 गर्म  निरोधकों  के  संबंध  में  विदेशी  पत्रिकाओं  में  अनेक  प्रतिकूल  टिप्पणियाँ  प्रकाशित  रही  हैं  ।  एक
 आयुर्वेदिक  गर्म  निरोधक  भी  है  ।  हो  सकता  है  कि  आयुर्वेदिक  दवाएं  स्वस्थ  न  कर  पाएं  पर  इसके
 उपयोग  से  किसी  प्रकार  का  दुष्प्रभाव  नहीं  होता  मेरा  सुाव  यह  है  कि  ऐसे  प्रत्येक  गांव

 जिसकी  जनसंझुपा  दो  हजार  कम  से  कम  चार  एजेंटों  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  जो  कि  लोगों
 को  प्रोत्साहित  कर  सके  ।  चार  एजेंटों  में  स ेकम  से  कम  दो  महिला  एजेंट  होनी  चाहिए  ।

 इसके  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिए  गाईडਂ  जिन्हें  श्री  राजनारायण
 ने  अनावह्यक  रूप  से  नियुक्त्र  किया  उन्हें  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ओर  उनके  स्थार  पर  ऐसे  व्यक्तियों
 को  जिनकी  योग्यता  कम  से  कम  मंट्रिक  ओर  जो  क॒छ  जानते  15  दिन  का  प्रशिक्षण  देने  के  बाद
 यह  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए  ।  उनके  लिये  एक  पुनइचयं  पाठ्यक्रम  का  भी  इंतजाम  करना

 तब  योग्य  लोगों  के  द्वारा  परिवार  नियोजन  उप  केन्द्रों  का  बीच-बीच  में  दौरा  करना  श्र
 एजेंटों  द्वारा  अन्य  लोगों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।  एजेंटों  का  चयन  पंचायत  प्रधान  और  गांव  की
 अन्य  सामाजिक  महिलाओं  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वह  लोगों  को  प्रोत्साहित  करें  और  लोगों  को
 इनके  बारे  में  ऊपरी  स्तर  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  स्तर  पर  डाक्टरों  को  साल  में
 कम  से  कम  चार  यार  दोरा  करके  इन  कामों  की  देखभाल  करनी  चाहिए  ।  विवाह  की  अ!यु  को  18  वर्ष
 से  बढ़ाकर  21  साल  कर  दिया  गया  है  पर  मेरे  गिचार  से  इसे  और  बढ़ाया  जाना  चाहिए  तथा  महिलाओं
 के  लिए  इसे  18  से  बढ़ाकर  2]  साल  और  पुरुषों  से  लिए  2]  से  बढ़ाकर  24  साल  किया  जाना
 यह  लाभकारी  सिद्ध  होगा  ।



 10  1911  जनसंख्या  बद्धि  पर  निग॑त्रण  किये  जाते  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 आधिक  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सरकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  लोगों  को  मुफ्त  अनुवाभ
 दे  रही  यहां  मैं  यह  कहना  चाडूंगा  कि  जब  तक  लोग  परिवार  में  दो  बच्चों  के  मानवस्ड  को  महीं
 अपनाते  उन्हें  किसी  प्रकार  का  ऋण  नहीं  देना  चाहिए  ।  यहां  तक  जो  किसान  इन  मानदण्छों  को  नहीं
 अपनाते  उन्हें  भी  किसी  प्रकार  के  अनुदान  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  +  बल्कि  उन्हें
 हनोत्साहित  ही  किया  जाना  चाहिये  |  जहां  तक  बिभिन्‍्त  साबंजनिक  क्षेत्रों  ओर  सरकारी  उपक्तमों  कें
 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  का  सवाल  है  तो  जिन्हें  फहले  से  ही  दो  बच्चे  उन्हें  तो  कुछ  भहीं  किया
 जा  सकता  पर  जो  25-35  आयु  वर्ग  के  लोग  उन्हें  इस  थ्रात  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना
 अगर  थे  एक  वच्चे  का  परिवार  अपनाते  हैं  तो  उन्हें  कुछ  बेतन  वृद्धि  दी  जामी  बाहिए  जिससे  अम्य
 लोगों  को  भी  प्रोत्साहित  कर

 आगे  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बजट  प्रावधान  को  भी  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  मैं  ऐसा  इसलिए
 कह  रहा  हूं  क्योंकि  हमारी  सभी  योजनाएं  राज्य  सरकारों  हारा  चलाई  जा  रही  उन  राज्य  सरकारों
 को  जो  रिजब  बक  से  उयादा  ओवर  ड्राफ्टਂ  लेने  है  परम्तु  भारत  सरकार  के  परिवार  कल्याण  विभाग
 द्वारा  निदिध्रत  लक्ष्य  को  पूरा  नहीं  करते  उन्हें  भी  हतोत्साहित  किया  जाना  चार्हहए  |

 जहां  तक  वृद्धावस्‍्था  का  सबाल  है  तो  लोग  इसकी  सुरक्षा  के  लिए  पुत्र  च'हते  इसलिए  जब
 तक  बृद्धावस्था  पेंशन  की  जिसका  च्रीम  और  अन्य  जगहों  पर  प्रावधान  किया  गया  नहीं
 अपनाया  जाता  तब  तक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  पायेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अविवाहित  व्यक्ति  बच्चे  नहीं  पंदा  करते  ।  वर्तमान  व्यवस्था  में  अविवाहित
 व्यक्तियों  को  किसी  प्रकार  का  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  उन्हें  राधन  इत्यादि  के  रूप  में  कछ  प्रोत्साहन
 दिया  जाना  ऐलोपंथी  औषधी  व्यवस्था  में  दा  क़  वाहकों  और  फंलोपिपन  नली  को  जोड़ने  की
 सफलता  केवल  30  प्रतिशत  है  जबकि  पदिच्रमी  देशों  में  यह  80  प्रतिशत  है  ।  इस  दिल्ला  में  मेरे  अग्य

 सभ्काव  हैं  कि  गे  र-सरकारी  और  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  भी  शामिल  करना  चाहिए  ।  कुछ  स्वयं  सेवी

 संस्थाएं  काम  के  बहू।मे  केम्द्र  सरकार  से  बहुत  पंसे  लेती  है  ।  स्वयं  सेवी  संस्थाओं  के  लिए  भी  कुछ  लक्ष्य

 निध्चित  फिया  जाना  अब  इस  काय  में  लगभग  300  स्वयंसेवी  संस्थाएं  कार्यरत  इसमें

 फैमिली  प्लानिंग  फाउ  डेशन  आफ  फेमिली  प्लानिंग  एसोसिएशन  आफ  क्रिद्चियन

 मेडिकल  एसोसिएशन  ऑफ  रोटरी  एण्ड  लामनन  ट्रेड  चेस्बरस  ऑफ  का।मसे

 इत्यादि  ये  सभी  स्वयंसेवी  संस्थाएं  सरकार  से  अनुदान  की  मांग  करती  हैं  पर  बनसे  अपना  लक्ष्य  पूरा
 करने  के  लिये  भी  कहा  जाना  चाहिए  ।  अनुशंधान  का  कार्य  भी  भारत  में  बहुत  कम  मैंने  इसके  ऊंपर

 एक  अलग  नोट  तैयार  किया  है  जो  मैं  बाद  में  दू  गा  ।  हमारे  पास  एक  अनुसंधान  संस्था  है  जिसे  उतर

 प्रदेश  बिहार  और  अम्य  राज्पों  में  उपयोग  में  लाया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  वहां  जनसंक्या  में  बद्धि  अस्य

 राज्यों  की  अपेक्षा  ज्यादा  ही  स्त्री  शिक्षा  केरल  में  ज्यादा  अच्छी  मोर  जिस्रके  कारण  वहाँ  परिणाम

 अच्छ  हैं  ।

 4.00  भ०  १०

 समुदाय  पर  आधारित  परिवा  र-नियोजन  दृष्टिकोण  के  बारे  में  स्थानीय  लोग  बाहर  के  स्वास्थ्य

 कर्मचारियों  से  ज्यादा  जानते  हैं  कि  घर  में  मिर्भय  लेने  वाला  सबसे  महृत्वपूणं  सदस्य  कौन  परिवार

 का  ढ्यौरा  क्‍या  है  ओर  पारिवारिक  संबंध  कसे  और  परिचार  जाति  और  सामाजिक  संभूहों  के  महत्व
 तथा  संढुया  कितनी  पश्किर  में  मिर॑ंव  जेने  वाला  व्यक्ति  कौस  है  ओर  बह  ऐसे  निर्थयों  को  बदलने

 भ्ख



 जमसंस्मा  बद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जामे  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  3  1989
 ——_—

 कृपासिधु

 में  बह  क्या  सामाजिक  दबाव  डाल  सकता/सकती  वह  गांव  के  विभिन्न  समुदायों  की  मास्यताओं  तथा

 प्रक्ष  को  समझता  है  या  समुदाय  के  लोगो  की  आर्थिक  स्थिति  कंसी  समुदाय  भाधार्ति

 कौण  का  औजित्य  ओर  उदय  परिवार  नियोजन  साधनों  को  स्वीकृति  को  बढ़ावा  देना  गर्भनिरोधकों
 की  आपूर्ति  में  विशम्थ  को  दूर  करना  संस्कृतिक  और  सामाजिक  मान्यताओं  को  बदलना  योग्य
 दृश्पतियों  को  नसबंदी  और  बंध्यकरण  के  लिए  दवाब  डालने-के  बजाए  उन्हें  इसके  लिए  प्रोत्साहित  किया
 जाना  देश  मे  दोनों  ही  काफी  प्रचलित  यश्चपि  नसबंदी  थोड़ी  कम  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  अब  तक  महिलाओं  की  दशा  नहीं  सुधारोी  जा  सकी  पिछली  जतगणना  के  अनुसार  कुल
 50  लाख  मामलों  में  से  40  लाख  मामले  महिलाओं  की  नसबंदी  के  थे  और  10  लाख  पुरुष  नसबंदी  के  ।

 महिलाओं  को  दबाया  जाता  है  ओर  उनका  शोषण  किया  जाता  है  ।  इसमें  वृष्टिकोण  में  बदलाव  लाना

 जरूरी  प्रोत्साहन  और  अन्य  बातें  एक  चरणबद्ध  तरीके  से  होनी

 योजना  के  कार्याभ्वयन  के  बारे  में  भारत  सरकार  कोई  कानूनी  उपाय  तत्काल  न  उठाएं  लेकिन

 उन्हें  कम  से  कम  राष्ट्रीय  स्‍्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  नई  दिरुली  के  माध्यम  से  कुछ  उपाय

 करने  चाहिएं  ।  यह  प्रस्थान  देश  में  स्त्रास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  लिए  तकनीकी  अनुसंधान
 संस्थान  इसका  पृव॑-परीक्षण  बोस  द्वारा  कहे  गये  आई०  एम०  आर०  यू०  भर्थात्‌  राज्य  बिहार

 मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  से  किसी  में  भी  किया  जा  सकता  यदि  इसके  परिणाम

 उल्साहुजनक  हों  तो  इसे  पूरे  देश  में  कार्यान्वित  करें  ।

 शिक्ष ुओं  और  बच्चों  को  मृत्यु  दर
 कम  करने  में  हम  अधिक  सफल  नहीं  हुए  2000  ईसवीं  तक

 हमारा  लक्ष्य  प्रति  हजार  पर  21  जन्म  दर  तथा  9  मृत्यु  दर  होना  चाहिए  लेकिन  यह  अभी  भी  कम  है  ।
 अभ्य  देशों  में  मुत्यु-दर  कम  हुई  हे  ।  भारत  में  76  प्रतिशत  जनसंस्या  गांवों  में  रहती  है  भौर  40  प्रतिशव
 जनसंख्या  गरीबी  रेशा  से  नीच  है  ।  हमने  पुदषों  ओर  महिलाओं  के  लिए  विवाह  की  भायु  में  वृद्धि  की  है
 लेकिन  48  प्रतिशत  जनसंदया  ने  इसे  अभी  तक  नहीं  अपनाया  सिर्फ  कानून  बनाने  से  समस्या  का
 समाधान  नहीं  हो  जाएगा  ।  हमें  इस  सन्दर्भ  में  सोचना  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  और  यहां  बंठे  सभी
 सदस्यों  से  कहता  हूं  कि  जाति  ओर  धमं  को  बीच  में  न  लाकर  भारत  इस  क्षेत्र  में  काफी  उपलब्ध  प्राप्त
 कर  सकता  जब  1976-77  में  हम  80  लाख  लोगों  का  बन्छ्पीकरण  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  यही
 हमारा  निदचय  होना  चाहिए  ताकि  जनसस्या  घटाकर  हम  2000  ईहवीं  तक  अपने  लक्ष्य  पर  पहुंच  सकें  ।
 आपकी  कृपा  और  उदारता  के  कारण  मुझे  समय  मिला  है  ओर  मैं  यह  इलोक  कह  कर  भाषण  समाप्त
 करता  हूं  ।

 दातद्र  यमुना  दिनद्य
 यस्य  प्रसूतिम  परिपालयसन्ति

 यो  राम  सीता  चरन

 सब  प्रयो  भारत  भष्य

 छपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 सभा  देदा  में  जनसंख्या  जिसके  कारण  सभी  विकास  प्रयासों  में  बाधा  पड़ी  पर

 गंभीर  चिता  व्यक्त  करतो  है  ओर  सरकार  से  करती  है  कि  वहू  लोगों  के
 स्तर  में  सुधार  करन ेके  लिए  अन्य  बातों के साथ-साथ  निम्नलिखित  उपाय  करें  :
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 10  1911  जनसंख्या  वृद्धि  पर  सियंत्रण  किये  जाने  के
 रि  उपायों  के  बारे में  संकल्प

 परिवार  कल्याण  कायंक्रम  को  राष्ट्रीय  अनियायंता  के  रूप  में  मास्यता

 जनता  में  प्रति-दम्पत्ति  एक  बच्चे  के  सिद्धांत  को  स्वीकार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 जनमत  तेयार

 महिलाओं  का  दांक्षिक  स्तर

 महिलाओं  तथा  बच्चों  के  स्वास्थ्य  की  देख-रेख  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था क

 सभी  नाग्ररिकों  के  विशेष  रूप  से  विवाह  तथा  परिवार  कल्याण  के  ब्रंधंध
 में  एक  समान  सिविल-संहिता  निर्धारित  ओऔर

 छाताब्दी  के  अंत  तक  जनसंलुया  वृद्धि  की  दर  को  शूस्य  स्तर  तक  लाने  के  लिए  उपाय

 सुझाने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  जनसंस्या  आयोग  स्थापित  करना  ।

 भरो  शंकर  लाल  जो  :  क्‍या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झो  शंकर  लाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  संकल्प  में  --

 जनता  में  प्रति  दम्पति  एक  बच्च  के  सिर्दधाँत  को  स्वीकार  क  रने  के  लिए  राष्ट्रीय
 जनमत  तेयार  करनाਂ  का  सोप  किया  जाए  हि

 शताब्दी  के  अन्त  तक  जनसंछपा  वृद्धि  की  दर  को  धन्य  स्‍तर  सक  लाने  के  लिए
 उपाय  सुमाने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  जनसंक्षवा  आयोग  स्थापित  करता  ।”  का  लोप
 किया  जाये  धर

 अन्त  में  यहु  जोड़ा

 प्रति  दम्पत्ति  दो  बच्चों  की  सीमा  निर्धारित  करते  हुए  परिवार  नियोजन
 क्रम  अपनाने  के  लिए  जाति  मूलबंश  अथवा  धमं  का  कोई  भेदभाव  किक  बिता  सभी
 नागरिकों  के लिए  एक  समान  कानून  बनाना  ।  (1)

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  वी०  सी०  जन

 श्री  झंकर  लाल  :  मुझे  व्यवस्था  का  एक  प्रइन  ऋरना  मैं  जाग व  कहता  हूं  कि  क्‍या

 मुर्के  बोलने  का  अवसर  दिया  जाएगा  ।  -  ..

 झषाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बाद  में  बुलाऊ  लेकित  अभी  नहीं  ।  गा

 झी  सेयव  शाहब॒दीन  :  मैं  प्रस्ताव  हूं  :  कि  संकल्प  --
 सभी  नागरिकों  के  लिए  विक्षेप  रूप  से  विवाह  तया  परिवार  कल्‍््याण  के  संबंध

 में एक समान सिविज-संहिता निर्धारित ” का लोप किया लाए । (2) उपाध्यक्ष भहोदम : अब श्री वी० सी० जैत बोलेंगे । * *



 जनसंख्या  वसडि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  31  1989

 भो  बृद्धि  चना  लेन  :  उपाध्यक्ष  डा०  भोई  ने  जो  प्रस्ताव  रखा  है  यह  राष्ट्र
 के  हित  में  हमारी  सरकार  ने  भी  परिवार  नियोजना  कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  बनाकर  ठोस

 कदम  उठाए  लेकिन  हमको  इस  कार्यक्रम  को  इस  दुष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  कि  इसमें  जनता  का

 सहयोग  प्राप्त  हो  सके  |  हमने  बहुत  से  सामाजिक  कामून  जनता  साथ  नहीं  चली  ओर  उतका

 कार्यास्वयन  तहीं  हो  सका  |  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  ओर  इससे
 संबंधित  कानून  को  इस  प्रकार  इस  प्रकार  की  नीति  जिसका  परिपालन  सही  तरीके  से

 हो  लेके  ।  अगर  इस  तरह  का  कानून  प्रस्तुत  किया  गया  जिसका  परिपालन  न  हो  सके  तो  इसमें  हमारी
 असफलता  होगी  ।  अभी  तो  हमारे  यहाँ  राजनीतिक  पारियों  ही  इस  बात  पर  एकमत  नहीं  हैं  कि  किस

 प्रकार  जतसंद्या  पर  नियंत्रण  किया  अभी  णो  कार्यक्रम  प्रामीण  क्षेत्रों  में  ओर  जिलों  में  चल  रहा
 उसमें  प्रशासनिक  अधिकारी  ज्यादा  दिलचस्पी  लेते  अनता  के  प्रतिनिधि  दिलचस्पी  नहीं

 प्रधान  एम०  पीज  दिलचस्पी  नहों  लेते  अगर  ये  लोग  दिलचस्पी  लें  तो

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  बहुत  सफलता  मिले  सकती  पंचायत  संभिति  और  परिषद  की
 मीटिगें  होती  उसमें  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  रखा  जाता  लेकिन  अभी  तक  जनता  के  श्रतिनिधियों

 में  इस  प्रकार  का  साहस  नहीं  है  कि  इस  कायं  क्रम को  आगे  बढ़ाया  भाज  यह  सबसे  बड़ी  आवश्यकता

 है  कि  जितने  भी  राज्नीतिक  दल  सब  बेठकर  अपनी  एक  राय  बनाए  ओर  उसके  अनुसार  कोई

 कानून  बनाया  अगर  इस  प्रकार  का  कोई  कानून  बनाया  गया  जिसका  परिपालन  न  हो

 दूसरों  ने  इसके  विरोध  किया  जैसे  1977  में  विया  गया  था  तो  पहले  की  तरह  इसके  भी  परिणाम  ठीक

 महीं  निकलेंगे  ।  इसलिए  हस  प्रकार  का  कोई  कदम  नहीं  उद्धाया  जाना  चाहिए  जिसके  धातक  परिणाम
 गभी  तक  जनता  इसके  लिए  तंयार  नहीं  जनता  को  तेयार  करने  के  लिए  सबसे  बड़ा  सुझाव  यही

 है  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  इसमें  दिलचस्पी  लेनी  प्रएम  यह  है  कि  हमारा  लक्ष्य

 ]

 इस  शताब्दी  के  अस्त  तक  शुम्य  को  जनसंख्या  वृद्धि  दर  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  ।

 खिस  अैकार  से  हम  चल  रहे  उस  तरह  से  हम  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  शिक्षा  के

 कार्यक्रम  को  बहुत  ही  आवद्यक  है  ।  केरल  में  यह  कार्यक्रम  बहुत  ही  सफल  हुआ  है  ।  मेरे  क्षेत्र
 में  तीन  प्रतिशत  महिलाए  एजुकेटेड  हैं  और  बारह  प्रतिशत  सक्षरता  बाड़मेर  जिले  में  चौबोस
 परसेंट  साक्षरता  राजस्थान  में  बारह  परसेंट  महिलाओं  में  साक्षरता  जब  तक  महिलाओं  में

 साक्ष  रंता  का  कार्य  क्रम  महीं  बढ़ायेंगे  तेब  तक  परिवार  नियोजन  का  कार्यक्रम  सफल  नहीं  हो
 आवश्यकता  इस  बात  को  हैं  कि  प्राइमरी  एजुकेशन  पर  ज्यादा  जोर  हिन्दुस्तान  के  किसी  भी  कोने  मैं

 प्राइमरी  स्कूल  खोलने  की  अ।बष्यकता  है  तो  वहां  अवदय  खोले  जाने  चाहिए  ।  जो  बच्चा  खफ़ी  के  साथ

 पढ़ना  चाहता  है  उसके  पढ़ने  के  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  और  राज्य
 सरकारों  को  उचित  कदम  जो  बच्चा  पढ़ने  जाए  उसके  लिए  एक  से  दो  किलोमीटर  से

 ज्याक्ष  दूरी  पर  स्‍कूल  नहीं  होना  चाहिए  ।  इस  तरह  की  व्यवस्था  सारे  देश  में  होनी  चाहिए  ।  हमारे
 राजस्थान  में  भी  तोग  हजपरर  प्राइमरी  स्कूल  गत  बर्ष  खोले  वास्तव  में  वे  सकल  खले  ही  नहीं  क्योंकि
 मास्टर  ही  नहीं  मजे  गए  |  वे  लोग  जब  पढ़ना  चाहते  हैं  तो  उसको  पढ़ने  का  अवसर  अवद्य  बिस्  जाना
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 चाहिए  ।  अगर  उनको  पड़ते  का  अवसर  नहीं  दिया  जाता  है  तो  उन्हें  किस  प्रकार  से  परियार  नियोजन
 का  भतलब  केन्द्र  सरकार  ने  जो  नाम्से  फिक्स  किए  है  उसके  अनुसार  सभी  स्थानों  पर  तीन

 हजार  की  आबादी  पर  सब-सेंटर  होनी  चाहिए  ।  पहाड़ी  ओर  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  फट  एड
 प्राइमरी  हैल्थ  रेफरल  हास्पिटल  तथा  बड़े-बड़े  हास्पिटल  खोले  जाने  चाहिए  |  जहां  पर

 डिस्पेंसरीज  खुली  हैं  बहां  पर  डॉक्ट्स  नहीं  पहुंचते  !  अगर  दो  डॉक्टर  हैं  तो  एक  ही  जाता  है  या  एक  भी

 नहीं  होता  है  ।

 सभी  स्थानों  पर  कम्पा  उण्डसं  और  एन०  एम०  के  पद  भरे  जाने  चाहिए  ।  पहाड़ी
 रेगिस्तानी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  डाक्टसे  आदि  नहीं  जाना  उसके  लिए  उन्हें  विशेष  अनुदान
 मिलना  चाहिए  |  उनके  रहने  के  लिए  मकान  आदि  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  तभी  यह  कार्यक्रम  सफल

 हो  सकता  आवश्यकता  इस  बात  को  भी  है  कि  प्राइमरी  :  सेंटर  में  सरजंन  की  श्यवस्था  पूरे  देश  में

 होनी  चाहिए  जिनको  दूरबोन  नसबन्दी  के  बारे  में  ज्ञान  हो  और  वे  उसका  पूरी  तरह  से  अध्ययन

 बस्‍्कटोमी  दोनों  के  बारे  में  उन्हें  प्री  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  सारी  व्यवस्थायें  प्राइमरी

 रैल्थ  पेन्टर  में  ही होनी  बरना  कार्यक्रम  बनाया  जाता  कलेक्टर  जाते  गाड़ियां  दोड़ती
 कभी  दस  लोग  आते  हैं  या  20-25  महिलायें  आतो  हैं  और  बड़ा  भारी  खर्चा  होता  है  ।  अगर  हम  प्राइमरी

 हैल्थ  सेम्टर  पर  हो  दूरबीन  मसबन्दी  को  व्यवस्था  करा  दें  तो  यह  सब  नहीं  प्रशिक्चित  ड।क्ट्स

 ग्रामीण  इलाकों  में  मेजने  चाहिए  ओर  रुनहें  शहरों  के  मुकाबले  अण्छो  तनक्वाह्‌  दी  विक्षष  भत्ता

 दिया  जाये  जिससे  वे  अच्छी  तरह  से  हस  कार्यक्रम  में  भाग  ले  सके  |  भभी  जो  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि

 परिवार  में  एक  सदस्य  होमा  चाहिए  |  हमारे  देश  में  अमी  इस  फिलासिफों  को  नहीं  माना  जा  शकता  ।

 हम  दो  सदस्यों  को  तो  मानने  को  तंयार

 हमारे  यहां  के  सभी  धर्मों  में  इस  बात  को  मानने  को  कोई  तंयार  नहीं  होगा  कि  एक  लड़की  हो  या

 एक  लड़का  हो  |  इसलिए  यह  निर्णय  तेना  पड़ेगा  कि  दो  सदस्यों  का  परिवार  हो  ।  बह  छोटा  परिवार  हो
 इसके  बारे  में  कंसेप्शन  को  माना  जा  सकता  है  ओर  परिवार  नियोजन  को  मान्यता  दी  हमारे

 यहां  पर  बहुत  अधिक  जनसंल्या  बढ़  रही  है  और  इस  प्रकार  के  धर्म  हैं  कि  वे  यह  विश्वास  नहीं  करते  हैं
 कि  परिवार  नियोजन  हो  ।  लोग  तो  यह  समझते  हैं  कि  यह  भगवान  की  देन  इसलिए  उनको  समझाने
 की  आवदयकता  है  और  धर्मों  में  जो  रूढ़िवादी  लोग  हैं  उनको  समझ्कासे  की  विशेष  आवश्यकता  इस
 सम्बन्ध  में  हमने  बहुत  कम  कोशिश  को  है  |  हमें  इस  प्रकार  का  साहित्य  सृजन  करना  चाहिए  चाहे  ईसाई
 धर्म  हो  या  मुस्लिम  धर्म  हो उनको  यह  बताया  जाये  कि  आपके  धर्म  में  इस  पर  कोई  पावम्दी  या  मनाही
 नहीं  है  और  अपको  इत  सम्धन्ध  में  कदम  उठाता  इसके  लिए  सस्ते  साहित्य  कौ  रचना  कर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मी  हसे  उपलब्ध  कराया  चाहिए  ताकि  उसके  दिमागों  में  मी  परिवतंन  जो

 हम  अमौ  तक  नहीं  कर  सके  यह  भी  हमारी  एक  कमजोरी  है  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोशिहा  करमी

 चाहिए  |  यह  कार्यक्रम  हमें  काम॒न  बनाकर  नहीं  करना  बल्कि  इसे  तो  समझाबु  काक  र  ख्ोगों  को
 बताया  जाना  चाहिए  और  वे  स्वयं  तैयार  हों  ।  हमें  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  लड़कियों  कै  स्टाइपेंड
 को  व्यवस्था  करें  चाहे  पत।स  रुपये  हो  या  एक  सो  रुपये  की  लेकिद  कानून  बन|कर  इसको

 लाग  करें  तो  जनता  इसके  लिए  तैयार  नहीं  होगी  ।

 इसलिए  कानून  बनाने  को  इस  समय  कोई  आवद्यकता  नहीं  है  बल्कि  प्रजातांत्रिक  तरीके  हमें  इस
 कार्यक्रम  को  अपनाने  पर  बल  देना  क्षिक्षा  का  विस्तार  मंडिकल  फैशिलिटीज  का  विश्लार



 जनसंरुया  वद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  31  1989
 और

 करके  इस  कार्य  का  प्रचार  जम-जन  तक  करने  की  पूरी  कोशिश  करनी  यदि  हम  इस  नीति  पर

 चलेंगे  तो  हमारा  कार्यक्रम  अवश्य  ही  कामयाब  सफलीभूत  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस
 प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 ]

 डा०  जो  ०  थिजय  रामाराब  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  सही  समय  पर  यह
 प्रस्ताव  रखा  है  जिसमें  हमारे  देश  की  जनसंलूया  नियंत्रित  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  निहित  हैं  ।  पिछले

 50  वर्षों  से  स्वतन्त्रता  वाद  के  युग  में  जनसंस्या  पर  नियंत्रण  के  लिए  उचित  रूप  से  योजना  नहीं  बनाई
 गई  ।  अब  भारत  विश्व  यें  दूसरा  सबसे  अधिक  जनसंदया  बाला  देश  भारत  हर  क्षेत्र  में  पिछड़ा  हो
 हो  सकता  है  लेविन  जनसंवूपा  के  क्षत्र  यह  सारे  विद्व  में  दूसरे  स्थान  पर  है  ।

 दिल्‍ली  या  राज्यों  की  राजधानियों  से  जनसंस्या  की  समस्या  का  समाधान  का  नियंत्रण  नहों  हो
 सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  कानून  बनाने  से  ही  आप  जनसंझूया  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 जनसंख्या  नियंत्रित  करने  की  बुनियादी  इकाई  परिवार  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  है  ।  ग्रामीण  उनके

 परिवार  जनसंख्या  नियंत्रण  के  बारे  में  तथा  अधिक  जनसंकुया  के  कारण  उत्पम्न  हो  रही  समस्याओं  के

 बारे  में  नहीं  जानते  और  उन्हें  नहीं  पता  कि  जब  एक  परिवार  में  अधिक  बच्चे  पंदा  हो  जाएं  तो  उनका

 पालन  पोषण  कैसे  किया  जब  तक  सरकार  मिचले  स्तर  पर  परिवार  के  स्तर  पर  कार्य  नहीं  करती

 और  हम  उन्हें  एक  सीमित  परिवार  के  प्रति  जागरूक  नहीं  करते  जनसंडया  पर  नियंत्रण  नहीं  हो
 सकता  राष्ट्रीय  जल  नीति  की  तरह  आप  देश  भर  में  जल  के  उपयोग  पर  कानून  बनाकर  हसे

 न्वित  कर  सकते  हैं  और  इस  प्रकार  जल  का  उचित  रूप  से  उपयोग  कर  सकते  लेकिन  एक  व्यक्ति

 जल  नीति  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सकता  है  जबकि  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  एक  व्यक्ति  पर  निमंर  यह
 एक  व्यक्ति  द्वारा  अपने  परिवार  को  नियंत्रित  रखने  से  शुरू  होता  इसलिए  हर  व्यक्ति  को  इसके  प्रति

 सजग  होना  चाहिए  |  इसलिए  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  सामाजिक  जनता

 के  प्रतिनिधि  आदि  सभी  को  अधिक  से  अधिक  काये  करना  है  ।

 विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ज्यादातर  लोग  अनपढ़  है  ।  वे  सोचते  हैं  कि  नसबन्दी  करवाएं  तो

 वह  कमजोर  हो  सकती  है  अथवा  यदि  पुरुष  नसब॒न्दी  करवाए  तो  बे  अपनी  क्षमता  खो  सकते  है।इस
 प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ज्यादातर  लोग  परिबार  नियोजन  के  तरीके  नहीं  अपनाते  हैं  ।  इस  प्रकार  जो

 लोग  अधिक  जिम्मेदारियों  के  नीचे  आते  हैं  या  जो  जनसंश्या  के  प्रति  और  अधिक  सजग  वे  आपके

 प्रोत्साहुनों  क ेबावजूद  भी  ऐसा  करते  लेकिन  हमारे  देश  में  लोग  स्वेक्छा  से  इसके  लिए  आगे  नहीं

 आ  रहे  हैं  और  बे  परिवार  नियोजन  के  तरीकों  को  नहीं  अपना  रहे  हैं  । इसलिए  उत्तका  विश्वास  जीतने
 के  लिए  आपको  उन्हें  परिवार  नियोजन के  प्रति  पूर्णतया  सजग  करना  चाहिए  ।  सबसे  पहले  आप  छोगों  से
 बात  करें  ।  ज्यादातर  अशिक्षित  लोग  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  नहों  जानते  वे  पूछते  हैं  कि  वे
 परिवार  नियोजन  क्‍यों  अपनाएं  ।  जब  तक  एक  परिवार  नियोजित  नहीं  है  वह  राष्ट्रीय  विकास  में

 दान  नहीं  कर  सकता  है  अथवा  राष्ट्र  के आधथिक  विकास  में  भाग  नहीं  ले  सकता  है  ज्यादातर  लोग  नहीं

 जानते  कि  परिवार  पर  नियंत्रण  कंसे  किया  परिवार  को  सीमित  कंसे  किया  60  या  70  या
 50  वर्ष  की  उम्र  होने  तक  वे  परिवार  नियोजन  की  आवश्यकता  को  महसूस  नहीं  कर  पाते  हैं  वे  केवल
 अपने  बड़  परिवार  की  सोचते  ज्यादातर  ग्रामीण  क्षत्रों  में  ऐसा  होता  है  |  हमें  प्रथार  माध्यमों

 टी०  बी०  और  अग्य  माध्यमों  से  लोगों  को  शिक्षित  करना  भाहिए  गौर  जनता  में  आगरूकता
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 10  1911  जनसंख्या  बढ्ि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  सेकल्व

 उत्पन्न  करनी  चाहिए  |  इसके  पिछले  चातीस  वर्षों  हमारे  देश  में  स्वास्थ्य  सुविधाओं  में

 सुधार  हुआ  है  ।  अच्छी  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  कारण  हमारे  वेश  में  लोगों  की  आयु  में  वद्धि  हुई  है  मृत्यु-दर
 घटी  है  ।  बच्चों  में  मृत्यु-दश  भी  कम  हुई  इन  सभी  से  जनखंरूया  में  वद्धि  हुई  1081  |  फी  जनगणना
 के  अनुमार  हमारी  जनसंरुया  केवल  58.5  करोड़  थी  जो  1985  में  75  करोड़  को  पार  कर  गई  ।  भ्रव  यह
 90  करोड़  के  आस-पास  हो  सक्ती  2000  ईस्बी  तक  हमारे  देश  की  जनसंख्या  एक  सो  करोड़  से
 अधिक  हो  जाएगी  ।  यदि  हम  जनसंरुया  पर  नियंत्रण  नहीं  करेंगे  तो  हमारे  देश  में  उपलब्ध  प्राहतिक
 संसाधनों  के  लिए  लोगों  में  स्पर्धा  होगी  ।  इसके  शिक्षित  लोग  अधिकतर  ग्रामीण  अधिक्षित  लोगों
 का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  यदि  हम  जनसंख्या  को  नियंत्रित  नहीं  करेंगे  तो  शिक्षित  लोग  बक्षिक्षित  लोगों  का
 भौर  अधिक  शोषन  करेंगे  |  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  का  एक  विद्वेष  वर्ग  परिवार  भियोजन  नहीं
 अपनाना  चाहता  वे  स्ममते  हैं  कि  बच्चे  तो  भगवान  की  देन  इस  गलत  धारणा  के  को रण  वे
 संख्या  बढ़ाते  जा  रहे  हमें  इन  लोगों  को  अपने  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  शिक्षित  करना  चाहिए  ।  भारत
 तथा  अन्य  देशों  में  हुर  चीज  के  लिए  एक  सीमा  ममि-सोमा  के  अनुसार  एक  व्यक्ति  अधिक  जमीन

 नहीं  रख  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  हम  यह  कानून  बना  सकते  हैं  कि  एक  व्यक्ति  दो  या  तोन  बच्चों  से

 अधिक  बच्चे  नहीं  रख  सकता  जब  तक  हम  इसे.अमिवायं  नहीं  करते  सम्भवतः  हम  जनसंसया  पर

 नियंत्रण  नहीं  कर  सकते  विद्यमान  प्रोत्साहन  आकर्षक  नहीं  जो  व्यक्ति  परिवार  नियोजन  का

 आपरेशन  करवाता  है  उसे  हम  केबल  150/-  रुपये  दे  रहे  हैं  और  परिवार  नियोजन  का  आपरेशन  करवामे

 वाली  महिला  को  हम  दे  रहे  आपरेशन  के  बाद  लोगों  को  शगभग  30  दिन  का  विश्वाम
 करना  होता  इसके  का  रण  वे  अपनी  आय  खो  देते  इसे  ध्यान  में  रखते  आप  प्रोत्साहन  में  बत्ि
 कर  ओर  परिवार  नियोजन  के  योग्य  लोगों  को  आकर्षित  इसके  साथ-साथ  हमें  अपने  प्रणार
 माध्यमों  द्वारा  लोगों  को  शिक्षित  करना  हमें  परिवार  नियोजन  के  लिए  अपने  प्रथार  माध्यमों
 से  और  अधिक  जोरदार  तरीके  से  प्रधार  करना  चाहिए  ताकि  कम  से  कम्त  भविष्य  में  तो  अच्छा  जीवन
 एक  स्वस्थ  भारत  और/एक  स्वस्थ  अधंव्यवस्था  हो  ।

 मुर्के  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  अत्यधिक  धन्यवाद  करता  हूँ  ।

 *डा०  फ्लरेज  गृहा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  स्बंप्रथम  मैं  डा०  कृपासिध  भोई  को
 घम्यवाद  देना  चाहुूंगी  कि  उन्होंने  इस  सभा  के  समक्ष  यह  महत्वपूर्ण  संकल्प  पेश  करके  हमें  इस  अत्यस्त
 महत्वपूर्ण  एवं  मंभीर  विषय  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 हमारा  देश  विश्व  में  पहला  ऐसा  देझ्न  हैं  जिसने  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  सरकारी
 कार्यक्रम  के  रूप  में  अपनाया  है  |  किन्तु  यह  खेद  की  बात  है  कि  हमें  आज  भी  उस  अपेक्षित  लक्ष्य  की
 उपलब्धि  नहीं  हुई  इसीलिए  हमें  अपने  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  और  व्यापक  बनाना
 तथा  उन  कारयक्रमों  को और  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  साधनों  के  बारे  में  विचार  करना

 मैं  इस  बारे  में  अधिक  विस्तार  में  नहीं  कहूंगी  क्योंकि  इसके  लिए  अधिक  वक्त  मैं  केवल
 यही  कहूंगी  कि  इस  सेबंध  में  अधिक  व्यापक  और  प्रभावी  कार्यक्रम  शुरू  करता  आवश्यक  अपने
 संकल्प  के  दूसरे  मुह  में  डा०  भोई  ने  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  जागरूकता  लाने  की  बात  कही  मुझ  बड़े
 दुःख  और  दाम  से  कहना  पड़ता  है  कि  राष्ट्रीय  जागरूकता  और  सम्पत्ति  सम्भव  नहीं  क्योंकि  हमारी
 अधिकांश  जनता  अशिक्षित  गांवों  में  स्कूल  हैं  लेकिन  इन  स्कलों  में  बहुत  कम  बच्च  जाते  इसका

 जीप वन  लि

 बंगला[में  दिए  गए  भाषण  के  अप्न जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 अ्षमसंस्या  धद्धि  पर  मिश  जल  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  आरे  में  शंकल्प  31  1989

 फूलरेण

 मुख्य  उनकी  आर्थिक  स्थिति  नि:संदेह  वहां  जागरूकता  लाना  जहूरी  है  किन्तु  इसका  मुख्य
 कारण  निधेनता  है  ।  हमें  इस  पहल  के  बारे  में  भी  सोचना  होगा  ।  इस  संबंध  में  मैं  कहूंगी  कि  हमारे  देश
 में  शिशुओं  और  बच्चों  के  लिए  बनाए  गए  ये  देश  में  हुर  जगह  खोले  जने  चाहिए  ।  इन
 क्रैचोंਂ  में  बढ़ते  वच्चों  को  यह  सिखाया  जाएगा  कि  बड़े  होकर  उन्हें  क्या  करना  चाहिए  औ  माता-पिता
 को  भी  उनके  वच्चों  के  लिए  पढ़ाई  के  फायदों  के  बारे  में  बताया  जाएगा  ।  हो  सकता  है  कि  उन्हें  हस
 समय  इसके  भ्ाथिकों  कारणों  का  कोई  महत्व  नहीं  नजर  लेकिन  भविष्य  में  टनके  बच्चों  को

 समुचित  शिक्षा  का  लाभ  मिल

 ना

 हमारे  मिन्र  ने  प्रत्येक  दम्पत्ति  का  एक  बच्चा  होने  का  मानदंडह  अपनाने  का  जिक्र  किया
 हमारे  देदा  में  अधिकतर  लोग  गांबों  में  रहते  मैं  नहीं  समझती  कि  ग्रामीण  लोग

 होने  वा  मानदंढ  अपनाएंगे  ।  विशेषकर  तब  जब  पहला  बच्चा  कन्या  तब  यह  मानदंड  बिल्कुल  स्वीयार

 नहीं  किया  यदि  हम  बच्चा  होने  यह  मानदंड  लाग  करते  तो  कन्या  के  पिता  को
 कई  कठिनाइयों  ओर  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  प्रत्येक

 पत्नी  के  दो  बच्चे  न  कि  एक  बच्चा  होमे  के  बारे  में  विचार  करना  होगा  ।  तीसरर  मुद्दा  उम्होंने  लड़कियों
 और  महिलाओं  की  शिक्षा  के  बारे  में  उठाया  है  |  मुझे  यह  मानते  हुए  शर्म  महसूस  हो  रही  है  कि  शिक्षा
 के  क्षेत्र  में हमारी  महिलाएं  बहुत  पीछे  शिजित  महिलाओं  की  संड्या  बहुत  ही  कम  है  ।  निश्चय  ही
 हमारी  सरकार  ने  महिलाओं  तथा  प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए  धनराषि  आवंटित  की  और  विभिर्न  संगठनों
 के  माध्यम  से  महिला  छिक्षा  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि

 प्रौढ़  शिक्षा  की  पाठय-पुस्तकों  में  दिलचस्प  कहानियों  के  रूप  में  परिवार  नियोजन  के  विषय  को  हामिल
 किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  हम  पुस्तकों  में  परिवार  नियोजन  का  समर्थन  बड़  रूखे  तरीके  से  करते  तो
 उसे  कोई  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।  हमें  उन  कार्यक्रमों  का  प्रथार  दिलचस्प  कहानियों  के  माध्यम  से
 करना

 संकल्प  का  चोथा  मुद्दा  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  की  देख-रेख  के  बारे  में  मु  यह  बताते

 हुए  शामिदंगी  महसूस  हो  रही  है  कि  यद्यप्रि  सरकार  ने  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  के  लिए  बहुत  कुछ
 किया  तथापि  गांवों  में  कई  ओषधालयों  में  दवाइयां  नहीं  डाक्टर  ओर  कंपाउडर  महीं  प्राथमिक
 जिकित्सा  केन्द्रों  को  देखकर  हमें  बहुत  दुःख  होता  वहां  कुछ  भी  उपलल्ध  नहीं  जब  कुछ  समय
 पहले  प्रधान  मंत्री  हमारे  राज्य  में  आए  तो  उन्होंने  कुछ  स्थानों  का  दौरा  उन्होंने  स्वयं  उन
 असामास्य  परिस्थितियों  को  यह  समाचार  पत्रों  में  भी  प्रकाशित  हुआ  ऐसी  दयनीय
 स्थितियां  केवल  पदिचम  बंगाल  में  ही  नहीं  हैं  अपितु  ऐसे  कई  अन्य  राज्यों  की  भी  यद्दी  स्थिति
 आषधालयों  और  स्थास्थ्य  केन्द्रों  का  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सभी  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रहा  यहां  मैं
 सरकार  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  हमारे  देश  में  कई  ओषधियों  की  जड़ी  पत्ते  भ्रादि
 उपलब्ध  इनके  प्रयोग  से  कई  स।धारण  रोगों  का  इलाज  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  अपने
 अनुभव  से  कह  रहा  हूं  कि  यदि  गांवों  में  महिलाओं  को  आयुर्व  दिक  दवाओं  से  इलाज  का  व्यावधक्षायिक
 प्रशिक्षण  दिया  जाए  तो  वे  कई  रोगों  का  इलाज  प्राथमिक  चरणों  में  ही  कर  सकती  मैं  इस  विषय  पर
 ज्यादा  समय  लेना  नहों  घाहता  ।  मेरा  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  यह  अनुरोध  है  कि  यदि  वे  इस  पहलू  के
 संबंध में  ज्यादा  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  उनको  ऐसे  विभिन्‍न  स्वयंसेवी  संभट नों  से मिला  सकती  हैँ  जो
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 10  1911  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकरुप
 ख़िोो  नी  त eee  विशनिविशिनिवीक

 इस  अच्छे  काय  में  लगे  हुए  मुझे  इस  मामले  में  जो  भी  थोड़ा  बहुत  अनुभव  मैं  आपकी  शलहांधक्ा
 भी  कर  सकता  हूं  ।

 पाँचवें  मुहँ  में  सिविल  कोड  बनामे  संहिता  को  बात  कही  गईं  स्वतरभ्रता  से  पहने
 भी  जब  हमने  आन्दोलनਂ  किए  हमने  सिविल  कोड  वनाए  जाने  की  मांग  की  थी  ।

 मैं  उन  दिनों  को  गये  से  याद  करती  हूं  जब  मैंने  भारत  को  महान  बेटियों-जेसे  सरोजनी
 विजयलक्ष्मी  कमला  देवी  अमृत  हंस  मेहता  और  अम्य  कई  रि्रियों

 द्वारा  इस  संबंध  में  चलाए  गए  आंदोलनों  में  भाग  लिया  मुझे  उनके  साथ  कायंकर्ता  के  रूप  में  फाम
 करने  का  अच्छा  भौका  मिला  था|  हम  आज  भी  उसी  में  विध्वास  करते  हैं  जौर  आज  भी  ऐसे  अंवोलन
 करते  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाए  तथा  यथा  शी  ध्र एक  सभान
 सिविल  कीड  बनाया  जाए  |

 छठा  और  अंतिम  मुद्दा  एक  राष्ट्रीय  जनसंश्या  आयोग  बनाने  के  बारे  में  इस  बारे  में  मुर्क  बह
 कहना  है  कि  इस  आयोग  के  विचारणीय  विषय  विस्तारपृ्वंक  बताए  जामे  चाहिएं  ।  ऐसे  आयोग  का  गहन
 करना  इसलिए  जखूरी  है  क्योंकि  हम  परिवार  नियोजन  के  कार्यक्रम  के  लक्ष्यीं  में  बहुत  रहे  हम
 थार  मियोजन  कार्यक्रम  पर  काफी  धन  श्र  कर  रहे  किस्तु  सलम  क्षेत्र  मे ंपाए  जाने  पर  आप  क्‍या
 पाते  हम  देखते  हैं  कि  असंरुय  बच्चे  इधर-उधर  धूम  रहे  यदि  हम  गांवों  में  जाएं  तो  हमें
 गिनत  बच्चे  नजर  आएंगे  ।  बिदोषकर  यदि  हम  जीप  में  दूरवर्तो  क्षेत्रों  मे ंजाएं  तो असंश्य  बच्चे  जीप  के

 पीछे  दोड़ते  हमें  जीप  चलाते  हुए  डर  लगता  है  कि  कहीं  कोई  इसके  नीचे  त  भा  यदि  हम  इस
 जनसंख्या  वद्धि  पर  रोक  नहीं  लगा  सकते  तो  हमारे  विकास  के  सभी  प्रयास  विफल  हो  जाएंगे  ।  उनसे
 किपी  को  फायदा  नहीं  होगा  ।  हमें  जनता  को  परिवार  नियोजन  की  भावहयकता  तथा  उसके  फायदों  के

 बारे  में  बताना  होगा  ।  हम  सबका  यह  अनुभव  रहा  है  कि  सुशिक्षित  तथा  आर्थिक  कप  से  अक्षछ  परिवार

 में  बच्चों  की  संड्या  कम  होती  जबकि  अशिक्षित  और  निधंन  परिवार  में  बच्चों  की  संक््या  अधिक

 होती  वे  बड़े  अंघविश्वासी  होते  उनमें  से  कई  लोग  यह  समझते  हैं  कि  परिवार  नियोजन  के

 विभिन्‍्त  साधनों  को  अपनाना  पाप  यदि  वे  परिवार  नियोजन  करते  हैं  तो  उनके  काम  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पढेगा  ।  उनका  विचार  है  कि  क्ष्यादा  बच्चे  होंगे  तोवे  उनके  काम  तथा  उनको  आजीविका

 कमाने  में  उनकी  सहायता  कई  लोग  यह  बात  मानने  से  ही  इंकार  कर  देते  हैं  कि  कम  किम्तु
 स्वस्थ  बच्चे  परिवार  की  भलाई  के  लिए  अधिक  उपधोगो  हैं  मैंने  इस  मामले  पर  कई  ग्रामीण  महिलाओं
 के  साथ  चर्चा  वी  वे  कहती  हम  4-5  बच्चों  से  कम  बच्चों  से  कमे  कर  सकते  यदि

 उनमें  से  2-3  मर  जाएं  तो  क्‍या  होगा  ?  उनमें  बच्चों  की  मौत  होना  आम  बात  है  |  प्रामीण

 महिलाओं  को  सुशिक्षित  करना  बहुत  जरूरी  हमें  इप  समस्या  के  बारे  में  उनमें  जा+रूकता  पेदा

 करने  के  लिए  कदम  उठाना  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  तदनुमार  हो  बनाया  जाना

 हमें  इन  कार्य  क्रमों  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  और  हसे  सफल  बनाने  के  लिए  मिलकर  काम  करना

 करी  सेयव  धाहबहीस  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जब  मैं  समकालीन  विश्व  की

 स्थिति  देखता  हूं  विषशाषकर  जब  मैं  अपने  ही  प्रदेश  पर  अपने  वेश  १र  नजर  डालता  हूं  तो  मैं  देखता  हूं  कि

 प्राकृतिक  संसाधनों  और  जनसंकया  के  बीच  होड़  सी  लगी  हुई  है  भोर  पर्यावरण  पर  मनुध्य  के

 उत्पादक  शक्ति”ों  को  खोज  मनुष्य  द्वारा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  को  अपनाए  जाने  के  बावजूद  मनुध्य

 जाति  इम  होड़  में  पिछड़  रही  सभी  ब्यक्तितयों  के  लिए  विकास  और  प्रमति  के  स्यूगतम  उपाय  करने
 लिए

 न्यमतम  जी  बंक  जीवन  बिताना  सुनिदिचत  करने  के  हि
 तथा  उनके  लिए  न्यूनतम  जीवन  स्तर  तथा  सम्मान  सु  लए
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 संख्या  पर  नियंत्रण  करने  की  आवश्यकता  पर  अधिक  बल  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  किन्तु  -  जबकि  अंत,के
 बारे  में  हमारी  राय  दतनी  स्पष्ट  मेरे  विचार  से  हमसे  इस  अंत  को  पाने  के  साधनों  के  बारे  में  इतनी
 स्पष्टता  नहीं  यदि  हमारा  उद्ं ्य  मनुष्य  का  जीवन  अधिक  सुखी  बनाने  के  लिए  जनसंझुया  वृद्धि पर
 नियंत्रण  करना  है  तो  हम  सम्भवतः  उन  साधनों  को  नहीं  अपना  सकते  जो  उसके  सम्मान  के  विरुद्ध  हैँ  ।
 यदि  हमारा  उदेष्य  मनुष्य  की  उन  न्यूनतम  आवध्यकताओं.को  पूरा  करना  जिनसे  वह  अपना  जीवन

 लम्मानपू्ष  क  बिता  सके  तो  हम  सूखा  आदि  जंसे  उपाय  नहीं  अपना  सकते  जिन्हें  कि  कुछ
 लमय  पहले  कषनसंस्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  राज्य-नीति  के  उपायों  के  कूप  में
 अपनाया  गया  था  ।  हमें  वे उपाय  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  हम  इस  समय  उस  शताबदी  में  हैं  जहां.हम  यह
 सोचते  हैं  कि  राज्य  सब  कुछ  फर  सकता  है  और  इसलिए  हमने  इस  बात  पर  जोर  डाला  है  कि  इस  संबंध
 में  रात्य  कया  कर  सकता  माननीय  उपाध्य  महोदय  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  भी  इस  विद्ञेष
 कोण  के  संबंध  में  सही  भोर  असीम  रूप  से  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ।

 हु

 राज्य  जो  भी  करना  चाहता  है  ओर  जो  भी  करने  का  प्रस्ताव  रखता  है  बहु  लोगों  की  स्वेछिछक
 इच्छा  से  होना  चाहिए  |  हसलिए  मेरे  विचार  से  जनसंरुया  नियंत्रण  अथवा  जनसंरूया  सीमित  करने  का
 भ्रदन  एक  प्रदन  होना  चाहिये  जो  कि  मानवीय  प्रतिष्ठा  को  छ्यान  मैं  रखकर  किया  जाना  चाहिए  ।

 भारत  में  या किसी  अल्पविकसित  समाज  या  किसी  विकासशील  देश  सबसे  मुख्य
 बात  यह  है  कि  लोगों  मैं  विध्वास  की  भावना  पंदा  की  जाए  ।  हमें  उन्हें  यह  आशा  दिलानी  होगी  कि
 बच्चों  की  मृत्यु  असमयिक  नहीं  होगी  ।  हाल  ही  में  सदन  में  एक  चर्चा  हुई  जिसमें  यह  पाया  गया  कि  यहां
 बच्चों  को  मृत्यु-दर  काफी  ऊंची  फिर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अनेक  सांख्यकीय  विद्लेपण  कराने
 के  बाद  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  की  हम  जहां  कहीं  भी  या  किसी  भी  स्थान  या  क्षेत्रों  में  बाल  कल्याण
 परिवार  नियोजन  या  फिर  मातु-कल्याण  के  स्तर  को  ऊपर  उठा  पाए  हैं  लोगों  को  यह  विश्वास  पा
 जा  सके  ।  बच्चों  को  असामयिक  मृत्यु  नहीं  होनी  चाहिए  ।  वहां  हम  लोगों  के  ज्यादा  बच्चे  पंदा  करने
 की  इच्छा  को  कम  कर  पाए  हैं  और  जनसंरुया  वृद्धि  दर  को  कम  कर  सके  इसलिये  कुछ  हद
 तक  यह  कार्य  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  तथा  स्वेज्छिक  कायंक्रमों  द्वारा  सही
 प्रकार  का  हस्तझेप  करके  सही  प्रकार  के  मनोविश्ञान  का  निर्माण  करना

 दूसरे  यह  एक  सूचना  प्रदान  करने  को  ब!त  है  ।  हमारे  देश  में  अभी  भी  अज्ञानता  के  कारण  हमारे
 देह  में  बहुत  से  लोगों  को  तो  मौन  संबंध  और  बच्चों  का  पंदा  होने  के

 बीच  किसी  भी  प्रकार  का  सम्बन्ध
 है  यह  भी  नहीं  समझ  पाते  इस  प्रकार  के  सम्बन्ध  से  लोगी  को  भली-भांति  परिचित  क्र  ना
 होगा  जिसमें  र/उ्य  भी  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकते  हैं  तथा  एक  खास  उम्र  के  जोड़ों  को  ह््स
 प्रकार  को  सूचना  उपलब्ध  करा  सकते

 यह  भी  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  हमें  जंसे-जंसे  अपने  शिक्षा  के  स्तर  को  ऊपर  उठाते  हैं
 बेले-ब॑से  हम  जनसंख्या  बद्धि  को  रोकने  में  भी  समर्थ  होते  लेकिन  ज्यादा  महत्वपूर्ण  बात  तो  य  ह  है
 कि  रहुन-सहन  के  स्तर  तथा  सामाजिक  आर्थिक  विकास  केन्द्र  स्तर  और  प्रति  परिवार  बच्चों  की  ब्ंढ्या
 के  बीच  सीधा  सम्बन्ध  होता  यह  स्वाभाविक  है  कि  हर  उत्तरदायी  माता-पिता  मपनी  संतान
 को  अपने  से  अक््छो  जिन्दगी  प्रदान  करना  चाहते  ओर  हमारे  समाज  के  उच्च  वर्ग  में  जहां
 बच्चों  का  जिल्‍दा  रहना  बड़ा  सही  शिक्षा  पाना  सुनिद्िचत  है  वहां  यह  भी  इच्छा  रहती  है  कि
 बषच्ों  की  उत्तम  देखभाल  के  लिए  जनसंरूपा  को  सीमित  करना  जरूरी  जीवनयापन  पद्धति
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 भी  हर  वर्ग  में  भ्लग-अलग  ऐसा  भी  कहा  गया  है  कि  शायद  प्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजजी  न  होने  फ्रे
 कारण  भी  जनसंख्या  बद्धि  हुई  है  ओर  बिजली  प्रदान  करके  इसमें  कमी  की  जा  सकती  है  क्पोंकि  हक-बार
 बिजली  प्रदान  करने  से  हम  पूरे  समाजिक  ढांचे  में  परिबतंन  ला  सकते  हैं  ।  आप  लोगों  को  बिजली  भ्रदान
 करके  जीने  के  अन्य  साधन  भी  प्रदान  कर  सकते  अपने  उह  दयों  के  लिए  इस
 सभी  उपायों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 इसलिये  हमारे  देश  में  मूल  प्रइन  है  देश  फा  अधिक  विकास  तथा  विकास  में  असमानता  का  स्तर  |
 अगर  हम  प्रत्येक  मनुष्य  के लिए  विकास  की  न्यूनतम  स्तर  भी  ला  सकते  हैं  ओर  अगर  हम  असमामत्त
 को  कम  कर  सकते  है  ओो  कि  अभी  भी  हमारे  समाज  में  एक  वर्ग  से  दूसरे  वर्ग  के  बीच  एक  क्ष  त्रसे  दूसरे
 क्षेत्र  क ेबोच  तथा  एक  श्रेणी  से  दूसरे  श्रेणी  के  बीच  व्याप्त  है  तो  मुझे  विध्वान  है  कि  जनसंश्या  बृद्ध
 दर  को  एक  समान  रूप  से  कम  किया  जा  सकता

 हर  हालत  में  हमें  यह  समझना  है  कि  प्रजातंत्र  क  दबाव  का  कोई  स्थान  नहीं  है  और  इसलिएप्‌
 बाध्यकारी  तरीके  लागू  नहीं  किए  जा  सकते  ।  फिर  भी  अगर  कानून  इसे  अनुमति  देता  है  तो  सम्पूर्ण
 समाज  के  हित  में  आप  प्रोत्साहन  दे  सकते  पर  प्रोत्ताहन  एक  अलग  बात  है  और  बंढ  दूसरी  बात  है  ।
 क्या  हम  ऐसे  समाज  की  कल्पना  कर  सकते  हैं  जो  यह  है  कि  तीसरे  बच्च  को  मार  दिया  जाता
 चाहिये  या  तीसरी  बार  गर्भधारण  करने  पर  गरमंवती  महिला  को  अनिवाये  रूप  से  गर्मपात  करवाता

 चाहिये  ?  क्या  हम  गर्मरत्या  के  समथंक  क्या  हमारी  नेतिकता  इस  हृद  तक  बाहुमता  को  स्वीक।रता
 है  ?  ऐसा  हम  कभी  नहीं  कर  सकते  ।  हम  जो  भी  करते  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में
 रखना  चाहिये  कि  इसमें  काध्यता  कहीं  नहीं  हो  ।  हम  जो  भी  निणंय  लेते  जो  भी  प्रोत्साहन  देते  उसे

 हमें  अपने  नैतिक  परम्परागत  भावना  और  सास्कृतिक  आचार  ओर  घाभिक  धारणाओं  को  ध्यान
 में  रखकर  करना  चाहिये  ।  किसो  भी  हालत  में  कानून  समाज  को  नहीं  बदल  सकता  हमने  बहुत  से
 सामाजिक  विधानों  को  देखा  जिसे  देश  में  अपनाने  के  बाद  वह  कभी-कमी  मात्र  कागज  का  एक  टुकड़ा
 बनकर  रह  जाता  वे  कार्यान्वित  नहीं  किये  जाते  उदाहरण  के  लिए  एक  प्रभावी  कार्य  था  कि
 शारी  की  उम्र  को  बढ़ाना  या  उसकी  एक  सीमा  तय  करना  |  हमने  बाल-विवाह  पर  एक  कामूस  पारित
 किया  ।  हम  जानते  हैं  कि  यह  कानून  व्यर्थ  सिद्ध  हुआ  है  ।  लाखों  की  संरुपा  में  आज  भी  आश्ष-विवाह  देश
 के  विभिन्‍न  भागों  में  होता  इसलिए  मैं  उदाहरण  देकर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि अगर  कामून  शमाज
 के  नेतिक  और  परम्परागत  ढांचे  के  वियद्ध  जाता  मनुष्य  की  जागृति  को  नहीं  बढ़ाता  उनके  शिक्षा
 के  स्तर  और  विकास  को  नहीं  बढ़ाता  है  तो  यह  कानूत  केवल  संविधिक-पुस्तकों  को  ही  क्षोमा

 मेरे  मित्र  श्री  संतोष  मोहत  देव  के  पास  चाहे  जो  भी  हो  राज्य  सरकार  को  पुलिस  सम्बन्धी  क्षक्तियां

 वह  समाज  के  रहन-सहन  को  नहीं  बदल  सकती

 मैंने  इस  संकल्प  के  बारे  में  यहां  संशोधन  भी  प्रस्तुत  किया  हमारा  मुश्य  उहंद्य  क्‍या  है  ?

 बैशानिक  विचारधाराओं  के  अनुसार  अगर  आप  मानव  गर्भाधान  की  अवधि  को  कम  कर  सकते  अगर

 इसकी  सम्भावना  को  कम  करते  हैं  तो  आप  जनसंख्या  की  बृद्धि  पर  भी  रोक  लगा  सकते  एक  बैज्ञानिक

 विचारधारा  के  बनु+।र  भी  अगर  गर्भाषान  की  अवधि  क  प्रभावी  रूप  से  कम  किया  जा  जिस

 समय  वह  बच्चे  पेंदा  करने  की  स्थिति  में  होते  हैं  तो  भी  यह  प्रमावी  होगा  ।  अब
 वे  इसे  अनेक  थेलेतिक

 से  चाहे  वह  दादी  की  उम्र  बढ़ाकर  या  कोई  रासायनि+  प्रक्रिया  या  कोई  शल्य  प्रक्रिया  अपनाकर  कर  रहे

 ।  आप  जो  भी  कर  रहे  है  आप  गर्भाषान  के  प्रभावी  समय  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कररहे
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 अततसंख्या  वद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  बारे  में  संकल्प  31  1989
 गण

 छेद  शाहबुद्दीन
 शब  मैं  आपसे  अपने  संशोधन  के  कारणों  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  |  मैं  यहां  सामास्य  व्यवहार

 संहिता  की  आवश्यकता  ओर  आवश्यकता  पर  विचार  करना  नहीं  आय  हूं  क्योंकि  भिन्न-भिन्न  जगहों  पर
 जिंस्स-भिम्न  परिस्थितियों  में  हम  उस  बात  पर  बहस  कर  सकते  मेरा  मूल  विचार  यह  है  कि  सामास्य

 व्यवहार  संहिता  जनसंडुया  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कतई  युक्ति-संगत  नहीं

 रे  ————  कम  जज

 हमारे  माननीय  साथी  जिन्होंने  यह  संकल्प  प्रस्तुत  किया  था  उनके  मन  में  शायद  बहु-विवाह  का

 प्रथम  उपाध्यक्ष  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि  बहु-विवाह  प्रथा  एक  संस्था  के  रूप  में  जमसंरुथा

 वृद्धि  के  दर  के  लिए  बंशानिक  दृष्टिकोण  से  असंगत  है  ।  ऐसा  इसलिये  क्योंकि  समाज  में  महिलाओं  की
 वास्हबिक  संख्या  का  निर्णय  प्राकृतिक  सिद्धांत  आघार  पर  किया  जाता  है  जो  कि  मनुष्य  के  वक्ष  मे  नहीं

 महिलाओं  की  लख्था  को  देखते  हुए  णह्‌  प्रध्न  नहीं  उठता  कि  निवेचन  एजेंट  कौन  इसमें  पुर  की

 मूमिका  अस्यन्त  सीमित  महिलाएं  गमंबती  होती  हैं  ओर  बच्चे  की  वाहक  होती  महिलाएं  बच्चे
 की  जम्म  देती  है  ।  इसमें  इसका  कोई  प्रदन  नहीं  होता  कि  निवेबन  एजेंट  कौन  निवेधन  करने  बाला
 एक  मनुष्य  है  या  दूसरा  या  फिर  वह  एक  से  ज्यादा  महिलाओं  को  गर्भवती  करता  जनसंख्या  वद्धि  दर

 वही  रहेगी  ।  इसलिये  मेरे  विचार  से  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  के  मन  में  केवल  बहु-विवाह  का  प्रदन  है  तो
 बेशानिक  दृष्टि  कोण  के  अनुसार  तंकल्प  का  यह  भाग  जनसंखुया  बृद्धि  के  हस  प्रदने  के  सम्वन्ध  में  पूर्णतया
 असंगत  है  ।

 मैं  मूल  रूप  से  उनसे  यह  कहता  हूं  कि  एक  पुरुष  चाहें  चार  महिलाओं  या  दस  महिलाओं
 क्षयवा  सो  महिलाओं  से  विवाह  करता  हैं  तो  यह  अन्य  पुरुषों  को  महिलाओं  लिए  उनके  अधिकार  से
 वंचित  कर  देगा  यह  विवेचन  की  संभावना  में  परिवर्तन  नहीं  लाता  है  ओर  इसलिए  विवेचन  का  स्तर
 अथवा  जनसंसिया  विकास  को  दर  क्रिसी  भी  अथं  में  प्रभावकारी  होती  यही  कारण  है  कि  मैंने  इस
 भाग  का  विरोघ  किया  है  और  दूसरे  दानिक  तथा  अन्य  संलग्न  प्रदनों  से  बिल्कूल  अलग  मैंने  यह
 संशोधन  पेश  किया

 थी  जो०  एम०  बनातबाला  :  बहुपत्नी  विवाह  विकास  दर  को  कम  करता

 श्री  संग्यद  क्षाहबुद्दीन  :  यह  एक  वेशामिक  तथ्य  भी  एक  परिवार  में  जहां  एक  से  अधिक
 महिलायें  वहां  प्रत्येक  महिला  पर  औसतन  बच्चे  की  संर्या  कम  करने  की  कोशिद  की  जाती  है  और
 ऐसा  एक  ही  परिवार  में  उनके  भरण-पोषण  के  भार  के  कारण  किया  जाता  है  ।  मनोवंशानिक  रूप

 ऐसा  माना  जाता  है  कि  बहुपल्‍नी  प्रथा  वास्तव  में  जनसस्या  विकास  के  दर  में  कमी  ला  सकती
 लेकिन  मैं  यहां  बहुपत्नी  विवाह  का  समर्थन  करने  अथवा  उसका  प्रचार  करने  नहीं  आया  मैं  मल
 रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  इस  प्रस्ताव  के  समरूप  व्यवहार-संहिता  पूर्णतः  अश्वृंगत
 संसु्या  बृद्धि  पर  यह  प्रभाव  नहीं  डालता  मेरी  समझ  से  इस  घारा  को  इस  प्रस्ताव  के  अम्मि  लग
 करना  हानिकारक  है  क्‍योंकि  यह  एक  संशय  उत्पन्न  करता  है  कि  इसमें  कोई  राजनंतिक  चाल  है  और
 यह  किसी  विश्वष  समू हू  के  जो  समझुप  व्यवहार  संहिता  का  एक  या  अन्य  कारणों  से  विरोध
 कर  लाया  गया  कारण  चाहे  जो  भी  मैं  इन  कारण  क्षी  ब्यार्या  करने  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 4-59  म०  प०

 एन०  बेंकट  रत्मन  पीठासीम  हुए  )

 लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  इस  देह  में  कुछ  ऐसे  लोगों  का  वर्ग  हैजो  संविधान  के  निर्माता
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 104%,  1911  )  जनसबूया  वृद्धि  पर  नियंभण  किये  जाने  के  लिए  रुषापों  से  बारे  में  स्ब्साः

 डा०  अम्बेडकर  से  निम्न  हैं  जिन्होंने  संविधान  के  निर्माण  के  समय  इस  बात  का  समथेन  किया  था  कि
 राज्यों  को  उस  दिक्षा  में  प्रयास  करना  चाहिए  लेकिन  अगर  राज्य  मे  लोगों  की  इच्छा  के  बितय  इसे
 लागू  करने  का  अयास  किया  तो  राज्यों  को  ही  नुकसान  राज्य  को  अधिकार  प्राप्त  हो  सकता
 है  लेकिन  उन  अधिकारों  का  प्रयोग  करने  के  राज्य  को  विवेकपूर्ण  होना  विशेषरूप  से  एकसमान
 ब्यवहार-संहिता  के  संदर्भ  में  उन्होंने  ऐरा  कहा  |  मैं  सिर्फ़  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  संकल्प  में  यह्‌
 विद्वोष  खंड  शामिल  करने  से  हमारे  विकास  के  समरूप  दर  का  मूल  लक्ष्य  ओर  भारत  की  जनसंख्या
 की  तुलना  में  यहां  के  संसाधनों  पर  गलत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  निदिचत  रूप  से  हमारे  यहां  एक  प्रभावकारी
 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  ओर  जनसंरुपा  सीमित  करने  का  कार्यक्रम  होना  चाहिए  ताकि  हमारे
 संसाधन  समाप्त  न  हो  जायें  और  हम  आसानी  पूर्वक  एक  सम्मानपूर्ण  जीवन  जी  सके  ओर  अपने  सभी
 नागरिकों  और  खोगों  की  न्यूनतम  मूल  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  इन  शब्दों  के  साथ  सभा
 ढ्वारः  स्वीकार  किए  जाने  के  लिए  मैं  अपना  संशोधन  पेश  करता  हूं  ओर  मैं  माननीय  सदस्य  जिन्होंने
 यह  संकल्प  प्रस्तावित  किया  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  संशोषन  को  जिस  भावना  से  मैंने  प्रस्तुत
 किया  है  उसी  रूप  में  स्वीकार  किया

 5.00  म०  १०

 करी  एन०  टोम्बो  सिह  मातनीय  सदस्य  डा०  क्ृपातिधु  भोई  द्वारा  पेश
 किए  गए  इस  प्रस्ताव  के  समथ॑तन  में  मैं  कुछ  बातें  कहना  यह  कोई  नया  विषय  नहीं  हम
 लोगों  ने  अक्तर  इस  विषय  पर  चर्चा  की  यदि  मेरी  यादाइत  ठोक  हैतो  गत  बर्ष  मई  के  महीने  में
 नियम  193%  के  अन्तगंत  इसकी  चर्चा  की  गयी  है  ओर  हम  लोगों  ने  कम  या  अधिक  रूप  में  समान  मुद्दों
 को  उठाया  लेकिन  आज  डा०  भोई  द्वारा  पेश  किए  गए  प्रस्ताव  में  कुछ  सूझाव  हैं  विशेष  रूप  से
 इस  बात  के  लिए  कि  प्रत्येक  परिवार  को  इस  मानदण्ड  को  अपनाना  है  कि  एक  परिवार  या  एक  दम्पतति
 को  एक  बच्चा  होना  चाहिए  ।

 अमेक  महत्वपूर्ण  बातों  का  जिक्र  किया  गया  सूराए  गए  उपायों  के  सम्थंन  में  मैं  प्रथम  तो
 यह  कहमा  चाहूंगा  कि  मुझे  नहीं  मालूम  कि  किस  अवधारणा  से  हम  यह  कार्क्रम  चला  रहे  हैं  |

 लोगों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  कार्यास्वित  करने  दाले  लोगों  सहित  इस
 विधाद  में  भाग  लेने  बाले  सभी  ब्यक्ति  इसमें  शामिल  जनसंदया  के  जनसंस्या  के  विकाख
 के  संबंध  में  कानून  बनाए  गए  एक  विदेशों  वि्लेषज्ञ  ढ्वारा  भारतीय  स्थिति  के  अध्यथन  पर

 रित  एक  अनुमान  के  कुछ  वर्षों  बाद  दुनिया  में  एक  उपमानव  समुदाय  होभा  जिसमें  किसो
 भी  अर्थ  में  स्टावलंबी  होने  की  क्षमता  नहीं  रहेगी  ।  लोगों  में  अपने  कपड़े  भपन॑  लिए  भोजन
 खरीदने  को  क्षमता  नहीं  रहेगो  ओर  उनके  लिए  अपना  जीविकोपाजंग  करना  भी  संभव  नहीं

 उनके  अध्ययन  के  अनुसार  हमारे  देश  की  जतसंडझुपा  का  37  प्रतिशत  आज  उस  स्तर  पर

 इसका  अर्थ  यह  होता  है  कि  जनसंरुषा  का  यह  37  प्रति्षत  अपने  भोजन  को  व्यवस्था  करने  ओर  अपने

 लिए  जोविकोप।जंन  करने  को  स्थिति  में  नहीं  यवि  यह  एक  संकेत  है  तो  विद्षज्ञ  अवद्य  हो  यह
 संकेत  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  वर्षों  बाद  भारत  में  इस  उपमानव  समुदाय  में  हवय॑  जीवित  रहने  की  क्षमता

 नहीं  यह  दुर्भाग्य  की  वात  लेकिन  हम  इसे  निराशा  के  साथ  स्वीकार  करने  नहीं  जा

 रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  के  अध्ययन  को  स्वीकार  करता  हम  पसंद  नहीं  करते  लेकिन  हमारे  देहा  में  उस

 निरा  शाबादी  दृष्टिकोण  का  एक  तकंपूर्ण  अध्ययन  हम  पसंद  अपने  संविधान  के  1951
 में  संविधान  स्वीकार  किए  जाने  के  तुर्त  बाद  यदि  हम  अपने  बीते  समय  को  देखें  तो  हमने  अपने  एक



 संरुपा  वद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकहर  31  19899

 एन०  टोम्बी  सिंह ]
 5

 परिवार  नियोजन  की  नीति  को  अपनाया  था  जबकि  उस  समय  कुछ  अस्य  विकासशील  देशों मे  परिवार
 नियोजन  को  नीति  अपनाने  की  बात  सोची  भी  नहीं  थी  ।  लेकिन  हमने  ऐसा  किया  |  इसके  बावजूद
 भी  हर  दशक  में  जनसंख्या  की  बद्धि  विल्कल  नहीं  रुकी  ।  इसे  रोका  नहीं  गया  ।  यह  सिर्फ  इस  बात  का
 संकेत  करता  है  कि  हम  समस्‍या  का  निदान  कर  पाने  में  सक्षम  नहों  सेकित  इसका  समाधान  क्‍या

 यह  हमारे  लिए  सोचने  बाली  बात

 मा  रत  प्राचीन  परम्पराओं  का  एक  देश  यह  एक  नूतन  मानथ  जाति  अथवा  नतने
 सम्यता  नहीं  है  ।  बहुत  अधिक  निवासियों  ओर  निवासों  को  लेकर  बनी  यह  एक  प्राचीन  सम्यता  है  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं कहना  छाहूंगा  कि  जनसंस्या  शिक्षा  के  कार्यक्रम  को  प्राथमिकता  दी  जामी

 आज  से  करौब  भौ  वर्षों  पूर्व  :980  में  एक  कार्यकारी  दल  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  इस  परिवार
 कहय'ण  कार्यक्रम  को  आम  विकास  कार्यक्रम  का  ही  एक  भाग  होना  मैं  समझता  हूं  कि  सिद्धांत
 के  रूप  में  हमने  उस  परिकल्पना  को  स्वीकार  कर  लिया  हम  यह  नहीं  कहते  हैं  कि  हम  लोगों  ने

 कुछ  भी  नहीं  किया  यहां  तक  कि  मातनोय  प्रधानमंत्री  ने  अपने  नये  20  सृत्री  कार्य  क्रम  में  ओर  पूर्व
 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इम्दिरा  गांधी  ने  अपने  कार्यक्रम  में  इसे  उचित  प्राथमिकता  दी  भी
 योजना  का  ओबिरय  उसके  कार्यान्वयन  में  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  ग्रौर  कितने  सिद्धांत  और
 काननों  की  आवश्यकता  हम  नहीं  जानते  है  कि  इस  विषय  पर  हम  और  कितनी  धर्चा

 हम  चोन  जैसे  देश  का  मजाक  उड़ा  रहे  हम  सोच  रहे  थे  कि  अधिक  आबादी  वाले  इस
 बड़  देश  में  24  घंटे  के  भयानक  युद्ध  गें  कुछ  भाग  में  जनसंरुया  के  हृताहुत  होने  से  यहाँ  को  आबादी  कम
 होगी  ।  आज  के  दर  के  अनुसार  चीन  स्वयं  इस  जनसंश्या  की  समस्‍या  को  नियंत्रित  करने  में  सफल  हो
 गया  कुछ  समय  बाद  चीन  की  अवादी  भारत  की  आबादी  से  स्वयं  कम  हो  जायेगी  ।  यह  चीन
 को  तरद्द  के  देशा  की  इच्छा  शक्ति  और  राष्ट्रीय  दृढ़ता  को  दर्दाता  यह  प्रशंसनीय  है  ।  यह  बात

 बहुत  ही  प्रशंसनीय  ओर  सराहनीय  लेकिन  क्या  हम  उसके  बारे  में  सोच  सकते  हैं  ?  मैं  समभता  हूँ
 कि  हम  चीन  को  मकल  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  हमारे  यहां  अनेक  छोटे-छोटे  भिस्न-भिन्‍न
 प्रान्‍्त  अपने-अपने  सामाजिक  ओर  प।रम्परिक  प्रथाओं  के  साथ  विद्यमान  आज  हम  परिवार
 नियोजन  और  जनसंश्या  में  वृद्धि  की  बात  करते  मेरे  माननोय  मित्र  श्रो  शाहब॒हीन  ने  अमी  एक
 दधानदार  भाषण  दिया  है  |  लेकिन  हमने  यह  सोचा  था  कि  वह  अपने  भाषण  में  लक्ष्पों  का  जिक्र
 लेकिन  लक्ष्य  क्या  इसका  उहँ हय  क्‍या  है  ?  मैं  उसका  भाषण  सुनने  की  कोशिश  कर  रहा  था  क्योंकि
 बे  बहुत  अच्छा  भाषण  देते  मैं  सिर्फ  उस  लक्ष्य  को  जानने  की  कोशिश  कर  रहा  था  जिसकी  वह
 बात  कर  रहे  लेकिन  लक्ष्य  का  जिक्र  नहीं  किया  गया  ।  वे  कहीं  भोर  भटक  रहे  थे  |  मैं  नहीं  जानता

 हूँ  कि  उस  भाषण  का  उहंहय  क्‍या  यह  इस  बात  का  संकेत  करता  है  कि  अभी  हस  प्रकार  के
 घामिक  समह  जो  अपने  को  अल्पसंश्यक  महसूस  करते  हैं  और  जहां  तके  जनशक्ति  की

 बात  आती  है  वे  अपने  को  कमजोर  महसस  करते  परिवार  नियोजन  अथवा  जनसंरुपा  की  वद्धि  के

 संबंध  में  वधानिक  स्तर  और  बृद्धिजीविस्तर  पर  जो  भी  होता  अभी  भी  उनके  अबेतन  मस्तिष्क
 बच्चे  होने  हम  उन्हें  नहीं  रोक  सकते  हैं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  यह  सिर्फ़  एक  मतिश्रम

 भ्रो  एन०  टोम्बी  मैं  अपने  अनुभव  से  बात  कर  रहा  हूं  ।  मैं  आपके  द्व।रा  कही  गयी  बात
 कि  बहुपत्नो  विवाह  जनसंदया  में  कमी  करता  की  ओर  अपका  ध्य।न  आकर्षित  करना

 मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  क्या  आपको  कोई  मतिज्रम  है  क्‍योंकि  उस  बात  को  तथ्य  सिद्ध  नहीं  करते

 का
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 स्वाभाविक  रूप  से  बहुपत्नी  विवाह  जनसंश्या  में  बद्धि  करता  कितु  आपमे  और  आपके  भित्र
 :  ली  शाइबुड्ीन  ने  इसे  अच्छे  क्षब्दों  में  कहा  .  मैं  यह  कहुूंगा  कि  यह  केबल  वाकबातुर्य  हमके  भी

 आप  की  तरह  जीवन  औौर  समाज  को  देखा  है  ।

 अब  मैं  रेश  के  अपने  भांग  की  बात  कहूंगा  जहां  छोटे-छोटे  जनजातीव  समुवाय  मैं  नहीं
 जानता  कि  वास्तव  में  हमारा  सामाजिक  तथा  राष्ट्रीय  उद्देश्य  क्या  उदाहरण  केतौर  पर  कुछ
 समुदाय  केवल  अपनी  भाषा  को  आकाशवार्णा  के  माध्यम  से  सुनना  चाहते  आप  उनकी  जनसंडया
 का  पता  विशेषकर  नान  नागाओं  में  जिन्हें  समूह  कहते  छोटे  छोटे
 समुदाय  बनाने  की  आदत  फिर  भी  मैं  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ओर  न  ही  मैं  इम्हें  रोक
 सकता  हूं  क्योंकि  यह  एक  सत्य  ऐसी  स्थिति  के  लिए  हमारे  पास  क्‍या  समाधान  है  ?  हमें  ही
 धम्ाधान  का  सुझाव  देता  है  और  हमी  को  कानूम  बनाने  हैं  और  उन्हें  उचित  ढंग  से  लागू  करना  है  ।
 मैं  यह  उदाहरण  सरकार  के  विचार  के  लिए  दे  रहा  कुछ  ध्मुदाय  ऐसे  भी  हैंजो  सदा  अपनी
 शक्ति  बढ़ाना  चाहते  उनका  विश्याम  है  कि  5  हजार  को  जमसहक्षया  को  बढ़ाकर  6  हजार  फरने  से
 वे  अपने  अधिकार  प्राप्त  फर  सकते  इस  प्रकार  के  सोच  को  दूर  करना  है  ।  सरकार  को  इस  प्रत्तार
 के  भय  तथा  दांका  को  दूर  करना  है  कि  ०दि  आप  की  संरुपा  दस  लाख  से  कम  है  तो  आप  को  यह  अवसर
 नहीं  हमें  इस  समस्या  को  शिक्षा  और  प्रचार  माध्यमों  तथा  अमेक  कार्यक्रमों  के  द्वारा  सुलकाना
 है  |  जहां  तक  भारत  सरकार  का  संबंध  है  उन्होंने  दृरदर्शन  और  आकाशवाणी  आदि  के  अपने  प्रचार
 माध्यमों  का  उपयोग  किया  जनसंल्या  वृद्धि  संबंधी  कार्यदल  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  पदचात
 सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?  अब  हर  कोई  इस  काम  को  करने  की  बात  कह  रहा  किंतु  वास्शव
 मेँ  बह  काम  करेगा  कौन  ?  हम  सभो  लोग  चूहों  जेसे  हैं  रूपसे  और  सामहिक  रूप  में
 बिल्ली  के  गले  में  घंटी  डालना  चाहते  कितु  विह्ली  के  गले  में  घंटो  डालेगा  कोन  ?  कशोंकि  हर  कोई
 भयभीत  है  ।

 कोई  यह  सुकाव  दे  रहा  था  कि  यह  एक  नाजुक  मुद्द  ह ैऔर  क्‍या  हमें  चुनाव  बर्थ  में  इस  पर
 चर्चा  करनी  चाहिए  |  चुनाव  का  अर्थ  है  जनता  का  कल्याण  और  जनसंख्या  का  नियंत्रण  भी  जनता  के
 कल्याण  के  लिए  हमें  इस  विषय  में  हिचक  क्या  होनी  चाहिए  ओर  इस  संबंध  में  हम  पीछे  क्यों  रहे  ?
 हमें  इस  संबंध  में  अधिक  व्यवहायं  होना  मैं  जो  एकमात्र  मुह  चाहता  हूं  वह  परिवार
 नियोजन  की  हदिक्षा  के  संबंध  में  कार्यदल  ने  स्वयं  कहा  है  कि  यह  काम  बहुत  धीरे  चल  रहा  मैं

 कहता  हूं  कि  उन्होंने  जो  कुछ  अष्पयन  किया  है  अभी  तक  केवल  सेद्धांतिक  इसको  व्यावहारिक  स्तर
 तक  लाने  के  लिए  हमें  कुछ  अन्य  साधन  आरम्भ  फरने  हैं  ।

 उदाहरणत:ः  हम  गर्म  निरोधक  तरीकों  गर्भ  समान  की  पद्धतिथां  आरम्म  करती

 जिनका  वैध  रूप  से  विवाह  नहीं  हुआ  है  उनकी  हमें  बिनता  नहीं  तु  हमें  उनकी  बिता  है  जो

 कानन  विवाहित  जिनका  बेघ  रूप  से  ब्याह  नहीं  हुआ  है  उन्हें  हम  अवध  बडये  पेदा  करने  से  रोक

 सकते  हैं  ।  गर्भपात  के  लिए  नरसिंह  गेर  सरकारी  विलनिक  आदि  ये  अधिकतर

 उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  जिनका  ब्याह  दही  हुआ  है  ।  मेरी  जानकारी  पुष्ट  नहीं  यह  सच  भी  हो
 सकता  है  ।  यह  प्रकार  से  ठीफ़  ही  है  क्योंकि  हम  अवंध  सम्तानों  को  नहीं  बढ़ाना  थःहते  लकित

 जिनका  ब्याह  हो  गया  है  वे  परवाह  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  वे  विवाहित  हैं  और  उतके  बच्चे  बंध  सश्तान

 होंगे  ।  अतः  वि  बाड्ित  जोड़ों  को  जनसंद्या  वृद्धि  के  बारे  में  समकाया  जाना  यहे  प्रेरणा  दण्ड

 अथवा  सजा  के  रूप  में  नहीं  होनी  जता  कि  मेरे  मित्र  ने  सुकाव  दिया  अपितु  दिक्षाप्रद
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 तरीकों  द्वारा  और  उन्हें  समझाकर  किया  जामा  ऐसा  करने  के  राज्य  श्रकारों  को
 विदवास  में  लिया  जा  सकता  कितु  राज्य  सरकारें  भी  तो  विवश  उनकी  अपनी  परिस्थितियां
 है  और  ये  साथारण  नियम्त्रण  से  बाहर

 सामाजिक  और  घामिक  रुकावटे  भी  हैं  और  हम  खुलकर  इन  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते
 हनको  टूर  करने  और  इस  कठिन  क्षंत्र  में  प्रवेश  करने  के  लिए  एक  सात्र  राह्ता  यह  है  कि  ऐसे  लोगों
 को  तलाश  किया  जाए  जो  दृढ़  घारणा  और  साहस  से  काम

 आरम्भ  में  मैंने  कहा  था  कि  हम  में  से  उन  लोगों  की  भारणा  क्या  है  जो  विधान  सभा  सदस्य

 और  संसद  सदस्य  जंसे  जन  प्रतिनिधि  समस्या  यह  है  कि  इसक्षत्र  में  काम  करने  वाले  लोयों  की

 दह  धारणा  किस  प्रकार  की  है  ।  हम  इस  बात  को  ढाक्टरों  पर  छोड़  वेते  हैं  कि वही  इस  बात  को  स्पष्ट
 करेंगे  जेमे  कि  सामाजिक  हच्छा  के  वही  एक  मात्र  एजेंट  वे  तकनीकी  लोग  हैं  और  वे  अपने  क्षत्रों
 में  विदाषञञ  किंतु  हप  उनसे  राजनीतिक  इच्छाशक्ति  को  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  विश्वेषज्ञ  राय
 के  लिए  और  तकतीकी  राय  के  लिए  हम  उनपर  निभंर  कर  सकते  कितु  यह  बात  केवल  उन्हीं  पर

 छोड़मा  पर्याप्त  नहीं  हमें  अन्य  व्यवस्थाओं  और  अन्य  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  अधिकाधिक  रूप
 में  इस  में  सम्मिलित  करना  चाहिए  जो  दृढ़  घारणा  के  साथ  अनेक  विचारों  के  साथ  इस  समस्या  का
 और  गहराई  में  जा  सके  ।  केवल  ऐसा  करने  पर  ही  हम  अचछ  परिणामों  को  आज्ञा  कर  सकते  मैं
 सदन  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  और  अंत  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  राष्ट्रीय  नीति  में  कुछ
 विदोषाधिकारों  और  अधिकारों  को  निर्धारित  करके  लिए  समुदायों  ओर  राज्यों  की  जनसंखूया  पर  अधिक
 जोर  देना  बन्द  किया  जाए  तब  समुदायों  को  उनके  अवचेतन  में  अधिकसे  अधिक  जनश्नक्ति  उत्पम्न
 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  |

 इन  दाढदों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया
 ओर  मैं  इस  उपाय  का  समर्थन  करता  हूं  जिसका  सुझाव  इस  संकल्प  में  किया  गया

 ]

 कुमारी  समता  बनर्जी  सभापति  मैं  इस  रिजोल्यूक्षन  के  प्रस्तावक  डा०
 कृपातिन्धु  भोई  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  एक  महत्वपूर्ण  सवाल  को  लदन  के  समाने  रखा  और
 हमें  उस  बहस  में  माग  लेने  का  मौका  मिला  |  यदि  किसी  देश  में  जनसंश्या  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  कर  लिया
 जाये  तो  उस  देश  की  आधथिक  प्रगति  अच्छे  तरीके  से  हों  सकती  सबसे  पहले  हमें  इस  ब।त
 पर  ध्यान  देना  होगा  कि  जनसंख्या  जिस  गति  से  बढ़ती  जा  रही  उसे  क॑से  रोका  जाये  ।  इससे  बहुत  ही
 एलारमिंग  भिच्रुएशन  हो  गयो  है  आंकड़ों  के  अनुसार  हमारे  देश  में  प्रतिबषं  |];  मिलियन  पौपूलेशन
 हस्क्रीज  हो  रही  जो  कि  पूरे  आस्ट्रं लिया  की  पोपूलेशन  से  भी  ज्यादा  हिन्दुस्तान  ही  पहला  देश
 था  जहां  सबसे  पहले  फंमिली  प्लानिंग  शुरू  की  गयी  थी  लेकिन  अभी  तक  हम  इस  समस्या  को  हल  करने
 में  सफल  नहीं  हो  पाये  इस  देश  में  जनसंख्या  वृद्धि  को  काब्‌  में  रखने  के  लिए  प्र  भावी  उपाय  नहीं  हए

 राजस्थान  पोपूलेशन  ग्रोथ  में  सबसे  टॉप  पर  हैं  जहां  प्रति  हजार  40.7  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  बढ़  जाते
 यह  1985  के  आंकड़े  मैं  आपको  बता  रही  हूँ  ।  उसके  बाद  मध्य  प्रदेश  का  नम्बर  आता  है  जहां  40.3
 ग्रोष  प्रति  हजार  फिर  उत्तर  प्रदेश  आता  जहां  39.0  ग्रोष  है  और  उसके  बाद  बिहार  का  नम्बर
 माता  है  जहां  38.3  प्रति  हजार  की  दर  से  पोपूलेशन  ग्रोथ  होती  जिस  गति  से  पौपूलेशन
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 10.9%,  1911  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प
 — ७एएएाााओ

 बढ़ती  जा  रही  उससे
 कर

 सामने  अनेक  समस्याएं  उत्पन्न  हो  रही  यहां  के  खुद  रात
 का  सवाल  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  का  सवाल  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि

 उत्तर  प्र  मध्प  प्रदेश  और  बिहार  ऐसे  राज्य  जहां  जनसंक्ष्या  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही
 है  जब  कि  मिजो  त्रिपुरा  और  बगाल  आदि  ऐसे  स्टेट  जहां
 की  राज्य  सरकारों  ने  फैमिली  प्लानिंग  कार्यक्रम  अच्छी  तरह  से  इम्गलीमेंट  किया  जनसंक््या  नियंत्रण
 के  लिये  प्रभावी  कदम  उठाये  इन  सारे  राज्यों  ने  फै  मिली  प्लानिंग  के  लक्ष्य  एचीव  करने  के  लिये  ठोस
 कार्य  किया  दूसरी  ओर  मध्य  प्रदेश  और  उतर  प्रदेश  में  ऐमा  नहीं  हुआ  कोई
 प्रभावी  उपाय  नहीं  किये  गये  मैं  सदन  को  बताना  चाहती  हैं  कि  द्वितोय  वल्डें  वार  के  बाद
 जापान  जैसे  देझों  ने  भ्रपने  यहां  किस  सफनता  से  पोपूलेशन  कन्ट्रोल  क्रिया  मैं  समझती  हूं  कि  खाली

 कानून  बता  देने  से  ही  यह  समप्या  हल  नहीं  द्वो  कानन  तो  हमारे  देश  में  पहले  ही  काफी  बने

 हुए  हैं  परन्तु  उन  पर  सही  तरीके  से  क्रियान्वयन  नहीं  होता  इसलिये  कानून  मात्र  से  ही  सब  कुछ
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  समस्या  के  कारण  हमारे  देश  में  प्राइस-राइस  होता  सैन्‍्टर॑  की  और  से

 हर  स्टेट  को  जो  कोटा  रिलीज  किया  जाता  उसप्ते  स्टेट  गवनंमैंट  सेटिस्फाई  नहीं  क्योंकि  जितना
 बे  अपेक्षा  करती  उससे  ज्यादा  जनसंद्या  बढ़  चुकी  होती  है ओर  वे  सारे  लोगों  को  फूड  उफ्लम्य

 नहीं  करा  पाती  ।  पौपूलेशन  इस्क्रीय  होते  रहने  से  हमारे  देश  के  नौजबान  बेरोजगारों  को  मीकररी
 मिल  पाती  मैं  समझती  हूं  कि जब  तक  पौपलेशन  कन्ट्रोल  के  लिए  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाये  जायेगे

 हमारे  सामने  समस्याएं  बढ़ती  ही  जायेंगी  ।  आज  स्थित्रि  यह  हो  गयी  है  कि  पोपूलेशन  बक  कुत्ते  करी

 माफ्कि  बढ़ती  जा  रही  हससे  एलारमिंग  सिचुएशन  पैदा  हो  रही  दो  वर्ष  पहले  किसली  में  शो
 डायरिया  फैला  था  600  आदरमियों  की  डेथ  हो  गई  यह  हमारे  लिए  कोई  सुखफर  बात  नहीं  छुल
 की  बात  शर्म  की  वात  हमारे  देश  में  पापुलेशन  कन्ट्रोल  होना  इसके  लिए  देश  में  जो

 वापलेशन  उसकी  देखभाल  करने  को  रेस्पांसिविलिटो  भी  गवरनंमेंट  की  है  !  चाहे  बहु  सेस्टल  गबनेमेंट

 चाहे  स्टेट  गबनंमेंट  हो  चाहे  जोकल  बॉडोज  हो  |  क्योंकि  देश  का  जो  डवलमेंट  है  बह  स्टगर्बेट  हो
 गया  है  ।  इसलिए  मैं  नामग्याल  जी  से  रिक्बेस्ट  करती  हूं  कि  होम  मिनिस्टी  में  एक  सेपरेट  सेल  काबम

 कीजिए  ।  आपने  पापुलेशन  कन्ट्रोल  करने  के  लिए  बहुत  सारे  प्रोग्राम  बनाएं  लेकिन  वे  प्रोमाम  आपके

 प्रापरली  इ  म्पलीमेंट  होते  हैं  या  नहीं  इसकी  देखभाल  करने  के  लिए  एक  सेल  होना  जो

 स्थिति  वर्तमान  में  उसको  वह  रिव्यू  कर  के  क्या-क्या  होना  इस  सब  पर  ध्यान  दे+

 शाहब॒द्दीन  जी  का  भाषण  तो  हमने  सुना  है  यह  तो  ऐसे  ही  बोलते  लेकिन  शाहबृद्‌दीन  जी

 ने  भी  यनिट  फाम॑  सिविल  कोह  के  बारे  में  कह  है  इनकी  चेयरमेतर  शिपमें  एक  कमेटी  बना  लैकिलस

 फिर  भी  हमारे  शाहब॒द्दीन  जी  इस  देश  में  पापुलेशन  को  कंट्रोल  नहीं  कर  सकते  अभी  कहा  कि  यह
 मत  वह  मत  जब  ह/उस  में  ही  कोई  यूनिफार्मे  डिसीजन  हम  मेम्बर  लोग  नहीं  कर  पाते

 तो  बाहर  कंसे  हो  सकता  इस  पापुलेशन  के  का  रण  हमारे  देश  में  क्राज  खाद्य  संकट  हो  सकता

 प्राइस-राइज  होती  हमारे  देश  में  अज  अनएंम्पलायमेंट  बहुत  बढ़ती  जा  रहतो  अतएम्पलायड

 यूथ  की  रजिस्ट्रेशन  हमारे  देश  में  लगभग  2  करोड़  है  लेकित  अनएम्पनायड
 जो  अनरजिस्ट्रड  वथ

 है  उसकी  संरुया  क्या  उसका  हमको  पता  नहीं  अन  आर्गेनाइज्ड  सेक्टर  में  किसी  को  पता  नहीँ  है

 कि  कितनी  संख्या  इसलिए  हमारे  रेश  में  एक  पापुलेशन  कंट्रोल  बोर्ड  बनाया  जाए  ।  उसमें  आप  वेश

 के  इंटेलिजेंट  प्रेस  रिपोटर्से  आदि  को  रख  सकते  हैं  जिसके  जरिए  आब

 देश के  सब  लोग  का  सजेशन  ले  सकते  हैं  ।
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 कमसंसया  बढ्धि  पर  निरंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बरे  में  संकल्प  31  1989

 ममता

 उपाध्यक्ष  हमारे  देश  में  जो  पापुलेशन  बढ़  रही  ह ैउसका  एक  कारण  बाडइंर  स्टेट  में

 बाहर  से  लोगों  का  आना  भी  है  |  बाहर  से  वहुत  सारे  आदमी  हमारी  कंट्री  में  आ  रहे  इस  तरफ
 क्षाप  पूरा  ध्यान  नाथ  बंगाल  बंगाल  त्रिपुरा  में  और  आसाम  में  लोग  सीमा
 पार  से  आते  अन्य  स्टेट्स  का  हमें  पता  नहीं  है  ।  जब  से  बंगला  देश  इस्लामिक  कंट्री  डिक्लेयर  हुआ

 तब  से  वहां  से  बहुत  सारे  आदमी  हमारे  देश  में  आ  चुके  हैं  और  आ  रहे  कितने  आदमी  भाए
 इसका  कोई  रिकाइ  हमारे  पास  नहीं  है  ।  इस  प्राब्लम  से  सेन्ट्रल  गवनेमेंट  भी  वरीड  है  ओर  स्टेट  गवनेमेंट
 भी  वरीड  आज  तो  आपको  यह  प्राइब्लम  मालूम  नहीं  हो  रही  लेकिन  कुछ  वर्षों  के  बाद  सन

 2000  में  और  जब  आप  इक्कीसवीं  सदी  में  पहु  जब  कि  हमारा  देश  बहुत  उन्नति  कर  चुका
 लेकिन  पापुलेशन  कन्ट्रोल  आप  नहीं  कर  इसलिए  आप  अभी  से  इस  ओर  ज्यादा  ध्यान  दीजिए
 झौर  आप  इसके  लिए  कुछ-न-कुछ  कीजिए  ।

 पापुलेदन  कंट्रोल  के  बारे  मैं  यह  बतलाना  चाहती  हूं  कि  इस  कायं  के  लिए  इंसेटिव
 दिए  जाएं  ।  जो  यह  काम  करता  है  या  ज्यादा  बच्चे  पंदा  करता  उसको  डिस्करेज  करने  की  भी  बात

 लेकिन  जो  इसको  एनकरेथ  करता  उसको  इंस्पीरेश्षन  देने  के  किए  और  लोग  इस  बारे  में
 ज्यादा  अच्छे  से  अक्छा  काम  कर  सकते  उसके  लिए  कुछ  कीजिए  ।  खाली  कानून  बना  दिया  इससे
 काम  चलने  बाला  नहीं  है  ।  यह  काम  खाली  आपका  नहीं  आप  देश  से  इल्लिरेसी  को  दूर
 लोगों  की  एजकेशन  दीजिए  भोर  जो  मास-मीडिय  उसके  अन्दर  आपको  पब्लिक  को  समक्राना  चाहिए  ।
 इसके  लिए  पठ्लिक  इस्बात्वमैंट  बहुत  जारी  अगर  पब्लिक  का  इम्वाल्बमैंट  अप  नहीं  कर  सकते  है
 हो  आप  पब्लिक  में  एवेयरनेस  नहीं  ला  सकते  मास  मीडिया  में  अजकऊल  टी०  वो०  आता  हैं  जो  कि

 पौपुलर  मीशिया  है  लेकिन  आज  कितने  आदमी  टी०  बी  देखते  हैं  गांवों  में  रेडियो  ज्यादा  इम्पा्टेन्ट

 है  जोकि  दूर-दूर  गांवों  में  जा  सकता  ऐसे  बहुत  सारे  गांव  हमारे  देश  में  जहां  पेपर  नहीं
 जाता  है  ।  जिन  लोगों  के  पास  रेडियों  नहों  उनकी  भी  संलूया  हमारे  देश  में  बहुत  ज्यादा

 इभ्टीरियर  में  जितने  आदमी  रहते  उनमें  एवेयरनेस  बढ़ाने  के  लिए  आपको  स्कीम  बनानी

 वहां  पर  सेंट्रल  से  स्टेट्स  ओर  एडमिनिस्ट्रशन  से  टीमें  भेजनी  चाहिएਂ  जो  वहां  पर  लोगों  को

 समभझाए  ।

 सभापति  मैं  और  ज्यादा  बोलना  नहीं  चाहती  लेकिन  यह  सबर्जक्ट  बढ़ा  इम्पार्टे.ट
 जब  तक  हम  इस  पर  ध्यान  नहीं  पौपूलेशन  को  कन्ट्रोल  नहीं  कर  सकंगे  और  आगे  आने  वाली

 पीढ़ी  में  हम।रे  देश  डंवलपमैंट  नहीं  हो  सकता  जब  श्रो  संजय  गांधी  जिन्दा  उस  समय  उन्होंने
 $  ध्याइन्ड  प्रोग्राम  चलाया  था  उसमें  3-4  ध्वाहन्ट  ये  पौपूलेशन  ब्लड  ट्री-प्लान्टशन
 और  टाक-लेस  बक-मोर  |  जब  श्री  संजय  गांधी  ने  काम  करने  के  लिए  ये  नारे  लगाए  तो  बहुत  सारे
 झ्लोगों  ने इनको  क्रियासाइज  किया  अपोजिशन  के  लीडसं  ने  उनको  अपोज  किया  लेकिन  आाज
 देक्ष  को  मालूम  हो  गया  है  कि  उन्होंने  जो  नारे  लगाए  वह  हमारे  देश  के  लिए  बहुत  जरूरी

 इसलिए  आज  जब  इस  हाउस  में  हम  डिस्कदान  करते  हैं  तो  मैं  मंत्री  जी  से  रिक्वेस्ट  करूंगी  कि  ऐसी
 कोई  कम्ट्रोवर्सी  अब  नहीं  आप  इन्सेटिव  मैं  ज्यादा  इन्सटिव्ज  की  बात  नहीं  बोलना  चाहती
 जिससे  कोई  बड़ा  कन्प्यबन  हो  जाए  ।  अगर  मैं  इस  बारे  में  बोलू गी  तो  हमारे  शाहबुद्दीन  साहब  और
 बनाता  वाला  साहब  कर्प्यूज  हो  मैं  उतको  कन्फ्यज  नहीं  करना  चाहती  लेकिन  यह  क”ना  चाहती
 हैं  कि  जो  गवनंमैंट  की  फंमिली  प्लानिंग  सी  पालिसी  उनको  आप  प्रमोशन  इस्सेंटिव
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 10  1911  जनसंरुया  बृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  हक

 दीजिए  ।  लेकिन  जो  गवनंमैंट  की  पालिसी  को  नहीं  चाहे  वह  मन्त्री  एम०  पी०  एम०
 एल०  ए०  चाहे  अपोजिशन  के  लीडर  गवनंमैंट  के  आफिशियल  उनको  इस्सेंटिष्ज  मत

 अगर  आप  ठोक  नहीं  लेंगे  तो  पौपूलेशन  को  कन्ट्रोल  नहीं  कर  सकते  अगर  पौपूलेश्षन
 कन्ट्रोल  नहीं  होगा  तो  इससे  हमारे  देश  की  आगे  आनी  वाली  पीढ़ी  अच्छी  नहीं  हो  सकती  भाने

 वाली  पीढ़ो  के  लिए  हमारे  देश  की  इकनामी  में  स्टैड्लिटी  होनी  हम।रे  देश  का  डंबलपमैंट  होगा
 हमारे  बेरोजगारों  को  नौकरी  मिलनी  उनको  रास्ते  में  मूला  नहीं  मरना  हमारे

 कारखाने  के  श्रमिकों  को  भूखा  मरना  हमारे  देश  में  यह  होना  यहू  सब  तभी  हो
 सकता  जब  आप  पोपूलेशन  पर  कन्ट्रोल  करेंगे  ।

 जो  भी  गुड  सजश्चन  उनको  आप  इम्लीपैंट  चाहे  अपोजिशन  पार्टी  के  रूलिग

 पार्टी  के  बाहर  के  किसी  आदमी  के  ऐसा  मत  सोच  लीजिए  कि  खाली  पोलिटिकल  लीहर  का

 ही  अच्छा  दिमाग  होता  यह  ठीक  नहीं  है  ।  बाहर  के  बहुत  सारे  आदमी  हैं  जो  कि  पोशिटिकल  पार्टी

 में  नहीं  हैं  और  बहुत  अच्छे  उनकी  संख्या  हमारे  देश  में  ज्यादा  आप  उन  से  सजेश्वत

 रिकरमैंडेशन  लीजिए  लेकिन  पौपूलेशन  को  कन्ट्रोल  कीजिए  ।

 ]

 समापति  महोदय  :  इसके  लिए  जो  समय  निर्धारित  किया  गया  वह  शमाप्त  हो  सका

 किन्तु  अभी  भी  कुछ  ओर  वक्ता  हैं  जो  बोलता  चाहते  हैं  ।

 क्षी  बो०  शोभनाड्रीइबर  राब  :  भाप  सदन  का  समय  कम  से  क्रम  वो

 घंटे  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 मभाषति  महोदय  :  तो  क्‍या  सदन  का  यही  स्वेसम्मत्ति  है  कि  इस  चर्चा  का  समय  दो  घंटे  ओर

 और  बढ़ा  विया  जाए  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 खभापति  महोदय  :  भौर  दो  घंटे  का  समय  बढ़ाया  जाता

 श्री  वी०  शोभनाद्रीएवर  राव  :

 की  घो०  शोभनाद्रीशथर  राव  :  सभापति  सबसे  पहले  मैं  आपको  धश्यवाद

 देता  हैं  कि  आपने  मुर्के  बीलने  का  अवसर  दिया  मैं  अपने  विद्वान  मित्र  डा०  भोई  को  बधाई  देता  हूं
 कि  उन्होंने  यह  ग॑  र-सरकारो  सदस्थों  का  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जो  देश  के  विकास  के  लिए  अस्यम्त

 महत्वपूर्ण  है  ॥

 आरम्भ  में  उन्होंने  जनसंख्या  नियन्त्रण  में  परियार  नियोजन  आवश्यकता  तथा  महत्व  के

 सम्बन्ध  में  कहा  था  ताकि  हमारे  देश  के  लाखों  लोगों  को  बेहतर  सामाजिक  तथा  आधिक  ह्किति

 लब्ध  कराई  कुछ  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  मुकसे  पूर्व  बोला  अत्यन्त  मृह्यकान  शुक्लव

 दिए

 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसे  बोहराऊ गा  नहीं  परम्सु  निश्चित  रूप  से  मैं  कुछ  और  सुझाव
 देभा  जनसंख्या  वृद्धि  की  वर्तमान  दर  से  हमारा  देश  सम्पूर्ण  विशय  में  सर्वाधिक  जनस॑  स्या  बाला

 देदा  धन  जायेगा  ।  पहले  ही  हमारी  जनसंख्वा  लगभग  83  करोड़  है  भोर  2001  ईस्वी  के  अम्त  तक  हमारे
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 छंनर्सर््यों  बद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  31  1989
 का  नियत धरा का

 वी०  शोभनाद्रीएवर

 देश  की  जनसंरुपा  98.6  करोड़  हो  ऐसा  आकलन  लगाया  है  कि  वर्ष  2050  तक  हमारे  देश  की

 जमसंख्या  159  करोड़  से  अधिक  हो  जायेगी  जबकि  सर्वाधिक  जनसंख्या  वाले  देश  चीन  को  जनसंलूपा

 लगभग  155  करोड़  ही  होगी  ।  सम्बत  वर्ष  2040  तक  ही  हमारा  देश  विह्व  में  सर्वाधिक  जमसंरूपा

 बाला  देश  बन  जायेगा  ।  इसका  मुरुय  कारण  हमारे  देश  में  जनसंख्या  वृद्धि  में  यद्यपि  मृत्यु  दर  में  कुछ
 कमी  से  भी  जनसंख्या  वृद्धि  में  सहायता  मिली  है  ।  बर्ष  1941-51  के  मध्य  मत्यु-दर  27.4  व्यक्षित  प्रति

 हजार  थी  जो  कि  वर्ष  1981  तक  घटकर  12.5  व्यक्ति  प्रति  हजार  रह  गई  है  ;  नि.सन्देह  वर्ष  1.66

 में  4।  प्रति  हजार  की  अपेक्षा  नौवें  दशक  में  जन्म  दर  भी  घटकर  33  व्यक्ति  प्रति  हजार  रह  गई

 सरकार  ओर  समझदार  व्यक्तियों  के  लिए  चिन्ता  का  मुरूप  विषय  यह  है  कि  यश्ञपि

 भारत  की  जनसंरझूपा  विश्व  की  जनसंख्या  का  15  प्रतिशत  है  परन्तु  इन  सभी  लोगों  को  विद्व  में  मृ-क्षेत्र
 के  केवल  2.4  प्रतिशत  भाग  में  ही  जगह  देनी  पड़ती  जहां  तक  हमारे  देवा  के  भू-क्षेत्र  का  सम्बन्ध

 यह  हमारी  भोगोलिक  सीमा  है  ।  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रदासनों  के  भरकस

 प्रयासों  के  बावजूद  अब  भी  भारत  की  जन्म  दर  32  व्यकिक  प्रति  हजार  है  जबकि  भीन  की  जन्म  दर

 केवल  20  व्यक्ति  प्रति  हुजार  हमारी  जनसंख्या  2.]  प्रतिशत  की  दर  से  बंढ़  रही  है  जबकि  चीन  की

 जनसंक्ष्या  की  वद्धि  दर  केवल  1.3  प्रतिशत  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  सरकार  को  क्या  करना  चाहिए  ?  निःसन्देह  इस  बारे  में  बहुत  से  प्रयास

 किए  शषह्व  हैं  ओर  उनका  कुछ  परिणाम  भी  सामने  आया  परम्तु  इस  बारे  में  अमी  बहुत  अधिक  कारय॑
 किया  जाना  जब  हम  अपने  पड़ोसी  देशों  अथवा  विद्व  के  अन्य  देशों  के  बारे  में  विचार  करते  हैं  तो

 हमें  पता  लगता  है  कि  बहुत  से  देश  काफ़ी  हृद  तक  अपनी  जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  में  बिफल  हुए  हैं  ।
 मैं  विदाष  रूप  से  अपने  पड़ोसी  देदा  इन्डोनेशिया  का  उदाहरण  देना  इन्डोने  शिया  एक  ऐसा  देश

 है  जिसके  हमारे  देश  से  सदियों  पुराने  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  इस  देश  में  बोद्ध  संस्कृसि  तथा  हिन्दू
 पस्क्ृति  यद्यपि  की  95  प्रतिशत  आबादी  मुसलमानों  की  है  परन्तु  फिर  भी  यह  देश
 माबादी  की  वृद्धि  को  रोकने  में  सफल  हुआ  इन्डोनेशियाई  सरकार  ने  अपने  धार्मिक  नेताओं  अर्थात
 उलेभाओं  से  सम्पक  करके  उनमें  यह  धारणा  उत्पन्न  कर  दी  है  कि  यदि  लोगों  को  अधिक  साथेक  जीवन
 ड्यतीत  करना  है  तो  जनसंदस्या  पर  नियन्त्रण  क्या  जाना  चाहिए  ।  वे  सरकार  की  राय  से  सहमत  हो  गये

 उलेमभों  और  धामिक  नेताओं  ने  लोगों  में  स्वयं  यह  प्रचार  करना  आरम्भ  किया  है  कि  उन्हें
 परिवार  नियोजन  प्रक्रिया  और  कार्यक्रमों  को  अपनाना  चाहिए  ।  इससे  भारी  पंमाने  पर  सरकारी  प्रयासों
 में  सहायता  मिल्ली  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  वे  जनसंख्या  वृद्धि  की  दर  को  कम  कर  सके  ।  वहां  परिवार
 नियोजन  कार्यक्रम  को  बहुत  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाती  वास्तव  में  वहां  परिवार  नियोजन
 समत्वय  बोर्ड  की  स्थापना  को  यह  बोर्ड  सीघे  ही  इन्डोनेशिया  के  राष्ट्रपति  के  प्रति  उत्तरदायी

 यह  एक  सर्वोच्च  दाक्ति  सम्पस्त  निकाय  यह  परिवार  नियोजन  से  सम्बन्धित  समी  मुद्दों  में
 सानभ्ज॒स्य  स्थापित  करता  यहां  तक  कि  रूस  और  चोन  जेसे  साम्यवादी  देश  भी  अयने  घामिक  नेताओं
 का  सहयोग  प्राप्त  करने  में  फल  रहे  रूस  में  भी  पर्याप्त  संश्या  में  मुस्लिग  लोग  तथा  घामिक

 संख्यक
 लोग  हैं  ।  घन  में  भी  पर्याप्त  संख्या  में  घामिक  अल्पसंख्यक  लोग  हैं  ।  इन  देशों  में  भी  उन्होंने

 घामिक  नेताओं  का  समथंन  प्राप्त  करने  में  सफलता  अजित  की  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  ऐसा  नहीं
 है  |  द्वाल  ही  में  मेरे  एक  पूरक  प्रएन  का  उत्तर  देते  हुए  माननीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भस्त्री
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 ५
 10  1911  )  जैनसंस्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 कमान  -_-+++--
 श्री  रामनिवास  मिर्घा  ने  कहा  था  कि  ऐसः  कर  रहे  अब  तक  मुझे  ऐसी  एक  भी  घटना  का
 पता  नहों  बला  है  जिसमें  सरकार  ने  इन  धामिक  नेताओं  को  विश्वास  में  लिया  हो  ।  इन  नेताओं  को
 विष्यास  में  लेने  में  गलत  बात  क्‍या  है  ?  सरकार  को  उन्हें  बातबीत  के  लिए  बुलाना  चाहिए  ।  मुस्लिम
 देशों  ने  भी  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  अपनाया  है  और  उस  सम्प्रदाय  का  कोई  भी  घामिक  नेता  यह
 नहीं  कहू  सकता  कि  यह  कुरान  अथवा  इस्लाम  धर्म  के  विरुद्ध  अतः  उम्हें  इसे  स्वीकार  करना  पड़ा
 सौभाग्य  से  अथवा  दुर्भाग्य  से  लोगों  की  घामिक  नेताओं  अथवा  गुरुओं  में  कुछ  विश्वास  अथवा  आस्था

 इसी  भारी  संख्या  में  हिन्दू  लोगों  की  भी  अपने  गुरुओं  में  काफी  आस्था

 मेरा  ठोस  सुकाव  यह  कि  पहले  ही  कई  दशक  गुजर  चुके  अब  सरकार  को  ईसाई
 अथवा  किसी  भी  अश्य  घम्म  के  नेताओं  को  बातचीत  के  लिए  बलाना  चाहिये  ओर  उन्हें  सहमत  करके
 उनका  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहिए  |  मुझे  आशा  है  कि  हससे  मिष्टिषत  रूप  से  जनसंरुया  बृद्धि  को  कम

 करने  के  आपके  प्रयासों  में  सहायता  फिलहाल  नसबन्दी  कराने  वाले  पुरुषों  को  150  रुपये
 और  महिलाओं  को  250  रुपये  दिए  जाते  यदि  कोई  सरकारी  कमंचा।री  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम
 को  अपनाता  है  तो  उसे  दो  वेतत  वृद्धि  यां  दी  आती  यदि  उसे  श्रम्पूर्ण  सेवा  के  दोरान  इन  दो  बेतन

 वृद्धियों  क ेकरण  मिलने  वाले  वित्तीय  लाभ  की  गणना  की  जाए  तो  वह  कुछ  हजार  रुपये  बंठती

 वह  पहले  ही  रोजगाररत  ओर  सामाजिक  दृष्टि  से  अग्रणी  व्यक्ति  होता  बह  कम  बच्चे  होने
 के  लाभ  को  समझता  बह  अपने  परिवार  को  सीमित  रस  सकता  ऐसा  करके  वह  अपने  बच्चों

 के  लिए  शिक्षा  और  अन्य  सुविधाओं  को  व्यवस्था  कर  सकता  वह  स्वयं  इसके  ब।रे  में  जानता

 हम  ऐसे  प्रोत्साहन  उस  व्यक्तित  को  दे  रहे  हैं  जो  पहले  से  ही  इस  बारे  में  जागरूक  ग्रामीण

 और  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोग  अपनी  गरीबी  अथवा  अज्ञान  के  कारण  एसा  सोचते  हैं  कि

 अधिक  बच्चे  भगवान  की  देन  है  ।  जंसा  मेरे  मित्र  श्री  विजय  रामा  राब  और  कुछ  अन्य  मित्रों  ने  कहा

 बच्चे  भगवान  को  देन  होते  हैं  ।  वे  एक  गरीब  ओर  भूमिहीन  व्यक्ति  उसके  पास  बटबआरा  फरने  के

 लिए  कोई  मकान  नहीं  है  ।  हो  सकता  है  कि  उसके  छोटे  से  परिवार  के  लिए  भी  उसकी  भ्राय  बहुत

 नहीं  सरकार  को  इस  बारे  में  अधिक  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निरक्षर

 व्यक्षितयों  को  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  अपनाने  के  लिए  कंसे  राजी  किया  अता  मेरा  सुझाव  यह

 है  वलेमान  समय  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नसबन्दी  के  दी  जाने  वाली  प्रोत्साहन

 राशि  को  बढ़ाकर  पुरुषों  के  लिए  कम  से
 कम  500  दपये  और  स्त्रियों  के  लिए  250  रुपये  कर  देना

 चाहिए  |

 सरकार  के  परिवार  कल्याण  काय  क्रम  अथवा  परिवार  नियोजन  में  कार्यरत  कम बचा  रियों  के  अलावा

 भारी  संडुपा  में  ऐसे  प्रथामक  स्वास्थ्य  कमंचारी  भी  हैं  जो  प्रत्येक  गांव  में  फंले  हुए  वर्ष  1977  के

 दौरान  जब  जनता  पार्टी  सत्ता  में  थो  ओर  श्री  राज  नारायण  स्वास्थ्य  मन्‍्त्री  थे  ते  उन्होंने  एक  गई

 की  थी  जिसके  अम्तगंत  एक  हजार  से  अधिक  की  जनसंझपा  के  लिए  एक स्वास्थ्य  योजना  आरम्भ
 कि प्राथमिक  स्त्रास्थ्य  कमं  बारी  होगा  ।  वह  उन  एक  हआर  लोगों  के  बीच  काम  करता  जरू  रत  मम्द

 है  ओर  उन्हें  बिम।ररियों के लोगों  को  सरकार  द&वरा  जो  भी  दवाइयां  दी  जाती  उनकी
 पा

 करता  हैं

 बारे  में  कुछ  सलाह  भी  देता  उन्हें  कित्ती  अस्पताल  में  जाने  के  लिए  कहता  है  अथवा
 उन्हें  स्वयं  वहां

 लेकर  जाता  वे  लोग  उन  स्थानों  में  रह  रहे  हैं  ओर
 है

 उन  गरीब  और  अनपढ़  लोगों
 को  बेहतर

 ढंग  से  यह  बता  सकते  उन्हें  राजी  कर  सकते  हैँ  कि  यदि  दे  परिवार  नियोजन  के  कार्यक्रमों  को
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 वी०  शोभनाद्वीदव  र

 अपनाये  अथवा  परिवार  नियोजन  कायेक्रम  में  भाग  लें  तो  उन्हें  क्या  लाभ  प्राप्त  अब  आप  उन्हें
 क्या  दे  रहे  बहुत  ही  कम  कुछ  मामलों  में  केवल  [50  रुयये  अथवा  इससे  थोड़ा  कम  या  अधिक  ।

 क्या  रुपये  के  लिए  आप  उनसे  किसी  काय॑  की  अशशा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  यह  केवल  50/-  रुपये

 क्री  बो०  झोभनाद्रीश्यर  राव  :  जी  यह  राशि  50  रुपये  हम  अपने  खेतों  में  च।र  अथवा

 पांच  घंटों  के  लिए  काम  करने  वाले  पुरुष  श्रमिक  को  एक  दिन  के  लिए  30  रुपये  ओर  एक  श्रमिक

 को  25  रुपये  देते  यदि  आप  इन  प्राथमिक  स्वास्थ्य  कमं  चारियों  को  एक  माह  के  लिए  केवल  50  ₹०

 देते  हैं  तो  आप  उनसे  किसी  कार्य  को  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  आप  इस  राशि  को  बढ़ाते  क्यों  नहीं  हैं  ?

 सरकारी  सेवा  में  निम्नतम  आप  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्त  को  प्रतिमाह  बढ़ाते  रुपये  अथवा

 रुपये  मिल  रहे  फिर  यदि  आप  इन  प्रापमिक  स्वास्थ्य  कमंचारियों  को  500  रुपये  प्रति

 माह  दे  देंगेतों  कौनसी  आफत  आजायेगी  ?

 इससे  उन्हें  और  अधिक  प्रोत्साहन  मिलेगा  सम्तुष्टि  भी  मिलेगी  ओर  इसके  बदले  वे  ओर

 अधिक  तेजी  से  लोगों  के  पास  कार्य  करेंगे  ओर  वे  स्वयं  प्रचार  करेंगे  ओर  वे  ऐसे  सभी  लोगों  को  लेंगे  जो

 परिबार  नियोजन  का  आपरेशन  करवाने  के  योग्ग  हैं  भर्थात्‌  जिनके  पहले  से  ही  दो  या  तीन  बच्च

 वे  जानते  हैं  कि  ऐसे  कौन  से  लोग  बे  ऐसे  सभी  व्यक्तियों  को  अस्पताल  ले  जा  सकते  मैं  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सुझाव  पर  विचार  कर  इसे  सबीकार  कर  ले  ।

 कुछ  देशों  में  कुछ  प्रोत्साहन  डिये  जाते  मेरे  मित्र  शी  दाहब॒द्दीम  मे  कहा  कि  कोई

 बाध्यता  नहीं  होनी  च।हिए  मोर  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  होना  चाहिए  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  मेरा  सुझाव
 है  कि  सरकार  को  यह  अधिकार  है  कि  बह  प्रोत्साहन  दे  ओर  देखें  कि  लोग  इस  कार्यक्रम  को  एक  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  लोगों  का  कार्यक्रम  के  रूप  में  स्वीकार  इससे  उम्हें  यह  कार्यक्रम  अपनाते  में  प्रोस्साहन
 मिलेगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  मुझाव  देना  चाहता  मान  लीजिए  कि  एक  व्यक्ति  एक  बच्चे  के  बाद
 आपरेक्षन  करवा  लेता  है  ओर  वह  उस  एक  बच्च  से  सन्तुष्ट  यदि  वह  स्वयं  या  उसको  पत्नी  परिवार

 नियोजन  का  आपरेशन  करवाए  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  वह  बच्चा  प्रारम्भिक  स्कूल  में  जाता  है  तो
 सरकार  उसे  दो  जोड़े  वर्दी  दे सकती  है  ओर  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  तक  उस  बच्चे  को  हर  वर्ष  दो
 जोडी  वर्दी  दे  सकते  मान  लीजिए  कि  एक  परिवार  दो  बच्चे  होने  के  बद  परिवार  नियोजन  अपनाता

 है  तो  ऐसे  मामले  में  आप  बच्चों  को  एक  जोड़ा  वर्दी  दे  सकते

 अब  आंध्र  प्रदेश  में  हमारी  सरकार  राज्य  स्तर  पर  लगभग  20  करोड़  रुपये  खर्च  करके  हरे  कार्ड
 छारी  मरीब  लोगों  को  अनेक  चीजे  जंसे  घोतियां  तथा  साड़ियां  उपलब्ध  करवा  रही  हाल  ही  के  बजट
 में  इसने  घोषणा  की  है  कि  यह  बेसह।रा  महिलाओं  को  साड़ियां  देगी  ।

 इसमें  क्या  गलत  है  यदि  सरकार  इस  प्रकार  गरीब  लोगों  को  कुछ  प्रोत्स।हन  दे  ।  और  मां-ब।प  के
 आपरेशन  करवाने  पर  एक  छोटे  बच्चे  को  उस्र  समय  दो  जोड़े  वर्दी  दे  जब  वह  प्रारश्मिक  स्कूल  में

 इससे  न  सिर्फ  सां-बप  को  आपरेक्षन  करवाने  का  प्रोश्साहुन  वल्कि  इससे  अतिरिक्त  लाभ  मिलेगा
 क्योंकि  हमारी  सरकार  सोचतो  है  कि  मानव  संसाधनों  का  उपयोग  होगा  ओर  इस  देश  के  विकास  के
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 लिए  लोग  और  अधिक  उपयोगी  हो  सकेंगे  ।  ओर  हम  माध्यमिक  स्तर  पर  ₹  कूल  छोड़ने  को  कम  करने  में
 सफल  होंगे  ।  यद्यपि  प्रारम्भिक  स्तर  पर  तो  काफी  बच्चे  सकल  जा  रहे  हैं  लेकिम  माध्यमिक  स्तर  तक
 आने  पर  ज्यादा  बच्चे  स्फूल  छोड़  रहे  इससे  सकल  छोड़ने  को  दर  कम  होगी  ओर  बच्चों  को  अपनी
 पढ़ाई  जारी  रखने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  यामले  पर
 भी  विचार

 हसी  प्रकार  हम  मकानों  का  निर्माण  कर  रहे  भांध्न  प्रदेश  में  हमारी  सरकार  मकानों  का
 निर्माण  कर  रही  हमने  85  लाख  मकानों  का  निर्माण  किया  अब  सरकार  प्रामोण  मूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  गरीब  लोगों  को
 मकान  दे  रही  है  ।  गरीब  तथा  जरूरतमंद  लोगों  को  सहायता  देने  की  आवश्यकता  को  मानते  हुए  अब

 हमने  गृह  ऋण  खाता  तथा  कुछ  अन्य  योजनाए  प्रारम्भ  की  इस  कार्यक्रम  के  तहत  आप  एक  गरीब
 अदमी  को  सर्वोच्च  प्राथगिकता  दे  सकते  हैं  जब  वह  एक  वबच्च  के  बाद  आपरेशन  फकरबथा  लेतो  अधिक
 नियमों  के  अम्तगंत  एक  मकान  के  योग्य  हो  जाता  चीन  में  लगभग  सभी  लोगों  ने  एक  *च्चे  के  नियम

 को  स्वीकार  कर  रखा  सरकार  को  दस  तरीके  से  ऐसे  गरीब  व्यक्ति  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रयास
 करना  चाहिए  जो  एक  बच्चे  के  बाद  आपरेशन  करवा  लेता  मकान  के  लिए  जमीन  या  मकान  अ।वंटित
 करते  समय  आप  ऐसे  व्यक्ति  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दे  सकते  हैं  जिसने  एक  बच्चे  के  बाद  आपरेशन
 करवा  रखा  हो  और  दूसरे  नम्बर  पर  उनको  प्राथमिकता  दे  सकते  जिन्होंने  दो  बच्चों  के  बाद
 रेशन  करवामा  इस  प्रकार  निःसन्देह  आप  प्रोत्साहन  दे  सकते  हैं  भर  लोगों  को  प्रोत्साहित  कर  सकते

 है  ।  आपको  सख्त  कदम  उठाने  की  जरूरत  नहीं  है  जंसाकि  सक्ता  पक्ष  को  मेरी  मित्र  कमारी  ममता  बनर्जी
 बता  रही  थी  कि  संजय  गा।धी  के  समय  में  क्या  हुआ  था  ।  मैं  आलोचना  या  दोष  नहीं  लगाना

 क्री  अअय  महारात  :  इसमें  कोई  जबरदस्ती  गहीं  की  गई  आपको  गलतफहमी
 है  सभी  राज्यों  में  आयोग  नियुक्त  किए  गए  थे  और  पता  लगा  कि  एक  भी  मृत्यु  परिवार  नियोजन  की 6

 वजह  से  नहीं  हुई

 क्षी  बी०  शोभनाह्रोक्थर  राब  :  अजय  मुशरान  लोगों  का  निर्णय  )

 मैं  दोष  लगाने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा  हूं

 श्री  अजय  मुशरान  :  आप  तो  उस  परिवतंन  को  क्षति  पहुंचा  रहे  हैं  जो  इस  देश  में  1975-77
 के  दौरान  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  की  वजह  से  विपक्ष  ने  राजनंतिक  लाभ

 उठाया '*'

 क्री  बी०  शोभनाड्रीश्वर  राव  :  मैं  किमी  पर  दोष  नहीं  लगा  रहा  मैं  तो  बता  रहा  हूं  कि  क्या

 मैं  तो  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होने  के  आसार  न  लाकर  आप  इस  प्रकार  से

 प्रोत्साहन  दें  कि  लोग  स्वयं  ही  आगे  आएं  और  परिवार  नियोजन  को  अपनाएं  ।

 मैं  एक  मुह  और  उठाना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  हमने  संविधान  में  एक  निदेशक  सिद्धांत  रथा  है  कि
 दम  वर्ष  के  बाद  कोई  निरक्षरता  नहीं  रहेगी  अथवा  सभी  जगह  ब्यस्क  दिक्षा  लेकिन  दुर्भाग्य से
 महिलाओं  में  स।क्ष  रता  बहुत  ही  कम  एक  अच्छी  विदेषता  यह  है  कि  महिला  त्ं  में  अत्यधिक  साक्ष  रता
 दर  वाले  राज्य  केरल  में  जनसंड्या  पर  नियन्त्रण  बढ़ा  है  ।  इसका  यह  मतलब  है  कि  के  रल  में  महिताओं  ने

 परिवार  नियोजन  को  अनिवाय॑  रूप  में  स्वीकार  कर  लिए  हैं  भीर  इसके  फलस्वरूप  जनसंख्या  में  बृद्धि  की
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 जज  ee  जप ++  ++-

 दर  केवल  1.2  प्रतिशत  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  महिलाओं  में  साक्षरता  बढ़ाने  के  लिए  प्रयाश्ष
 करे  जिससे  जनसंख्या  वृद्धि  पर  काब  पाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 एक  और  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  यह  प्रस्ताव  ला  सकती  है  कि  दो  बच्चों  से  अधिक  व/ला  कोई
 भी  व्यक्ति  सरकारी  नौकरी  या  सरकारो  क्षेत्र  के  उम्पमों  में  नौकरी  पाने  के  योग्य  नहीं  होगा

 *

 भी  अमजोश  क्रेशी  :  संसद  सदस्य  बनने  के  लिए  भी  '*'

 श्री  वो०  शोभनाव्रीए्वर  राव  :  हसमैं  कुछ  भी  गलत  यहों  संसद  सदस्यों  को  छूट  देने  की
 जकूरत  नहों  यदि  यह  अच्छा  कार्य  है  तो  हर  व्यक्ति  पर  इसे  लागू  किया  जा  सकता  जब  तक  हम
 ऐसे  उपाय  नहीं  हम  जनसंख्या  वृद्धि  को  नहीं  रोक  सकते  हैं  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 बह  इस  तरह  से  सोच  ।

 अन्त  में  मैं  कहता  हूं  कि  कई  दक्षकों  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  निरोध  जैसे  परिबार  योजना  के  उपाय
 लोग  उपयोग  में  ला  रहे  हैं  ओर  यही  तरोका  कई  दक्षकों  से उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  जबकि  अन्य  देक्षों
 में  नए  तरीके  अपनाए  जा  रहे  सरकार  हम।रे  देश  को  सप्लाई  द्वो  रहे  गम-निरोधऊों  में  ये  तबदीलियां
 लाने  के  लिए  कार्यवाही  क्यों  नहीं  कर  रही  है  ?  इसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  ।

 अन्त  मैं  डा०  भोई  से  सहमत  हूं  कि  एक  राष्ट्रीय  जनसंख्या  आयोग  का  गठित  किया
 मेरा  सुझाव  है  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  आयोग  की  अध्यक्षता  करें  और  मुख्य  मन्त्री  इसके  सदस्य  हों  ।  इस
 भायोग  को  कई  तरीके  खोजने  चाहिएं  क्योंकि  हम  पहले  ही  कुछ  उपायों  पर  अपने  प्रयास  कर  चुके  है  ।
 हमें  परिवार  नियोजन  को  नया  स्वरूप  देना  चाहिए  और  परिवार  नियोजम  लोगों  का  कार्यक्रम  बनना
 चाहिए  |  केवल  तभी  हम  अपमे  लक्ष्य  प्राप्त  कर  रुकते  अपनी  अनसंख्या  की  वद्धि  को  सीमिति  कर
 सकते  हैं  और  इस  प्रकार  इस  देश  के  गरीब  तथा  आम  लोगों  की  मदद  कर  सकते  हैं  ओर  महात्मा  गांधी
 की  इच्छा  के  मुताबिक  हर  क्यक्ति  को  हस  समाज  में  बराबर  का  दर्जा  और  सुविधाएं  प्राप्त  होंगी  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  माननीय  सभापति  जिस  वक्‍त  हम  लोगों  ने
 शादी  ब्याह  किए  थे  ओर  बच्चे  पंदा  उस  बकत  हम  लोगों  में  इसके  प्रति  इतनी  जाबति  नहीं  थीं  ।
 जिससे  कि  बहुत  बड़ा  नुकसान  लेकिन  आज  जो  नयी  जेनरेशन  के  लोग  बठ  हैं  इनको  तो  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखना

 जैसा  कि  डा०  भोई  ने  कहा  है  कि  एक  परिवार  में  एक  बच्चे  से  ज्यादा  नहीं  होना
 अगर  यह  व्यवस्था  हमारे  देश  में  हो जाती  है  तो  हम  अपने  देश  का  बहुत  कल्याण  कर  सकते  चीन
 में  हम  प्य/एंट  को  अपनाया  जो  बहुत  प्रशंसनीय  बात  थीन  इतना  बड़ा  देश  जिसकी  कि  100
 करोड़  की  आबादों  है  ।  उसने  इस  उदाहरण  को  अपना  कर  हमारे  सामने  एफ  मिसाल  रश्वी  जब
 श्ीन  जंसा  देदा  इस  चीज  को  अपना  सकता  है  तो  हम  इसको  क्‍यों  नहीं  अपना  सकते  हमें  भी  इसे
 अपनाना  चाहिए  ।  खास  कर  के  उन्होंने  जोर  दिया  है  कि  सभी  देशवासियों  के  लिए  एक  ही  सिविल
 कोड  होना  चाहिए  ।

 अभी  एक  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  जो  कि  यूनीफ़ामं  सिविल  कोड  का  विरोध  कर  रहे  थे  ।
 उसके  बाद  ममता  बहिन  जी  भी  कह  रही  थी  ।  उन्होंने  भी  इस  बात  को  साफ  नहीं  क्रिया  ।  उन  माननीय
 सदस्य  का  मकसद  यही  था  कि  जो  पांच-पांच  शादियां  करते  हैं  उनसे  पापुलेशन  में  कोई
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 - 10  1911  जनसंख्या  धृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  आरे  में  संकल्प सह  मामा  उनका  कहना था कि चार-पांच ओरतें एक
 इजाफा  नहीं  होता  ।  उनका  कहना  था  कि  चार-पांच  ओरतें  एक  ही  आदमी  के  होती  हैं  इसलिए
 लेश्षन  कम  होता  लेकिन  निदिबत  तरीके  से  यह  गलत  धारणा  इस  धारणा  को  अपनाते  की
 कोशिश  भी  निश्चित  तरीके  से  गलत

 जो  प्वाएंट  माननीय  भोई  ने  रखा  है  कि  एक  यूनीफार्म  सिविल  कोड  देक्ष  के  अंदर  होगा
 यह  निष्िचत  तरीके  से  होना  चाहिए  ।  उन  ओर  तमाम  देशों  में  भी  ऐसा  हुआ  है  कहां  पर  बहुत  जातियों
 के  लोग  रहते  मुस्लिम  रहते  क्रिष्षिकयन  रहते  अनेक  प्रकार  की  जातियों  के  लोग  रहते  हैं  ।
 उन्होंने  यूनीफार्म  ला  को  अपनाया  ।  चाहे  मेरिज  चाहे  ओर  कोई  चीज  उन  सब  के  लिए  उन्होंने
 यनिफार्म  सिविल  कोड  को  लागू  किया  ।  अगर  यह  व्यवस्था  हमारे  देश  में  भी  हो  जाती  है  दो  हमारे  देक्ष
 को  बहुत  बड़ा  फायदा  हो  सकता  है  ।  नहीं  भाजादी  के  पहले  जो  हमारी  आबादी  33  करोड़  बह
 अब  80  करोड़  हो  गयी  है  ओर  सन्‌  2000  तक  बढ़कर  वह  सौ  करोड़  के  आसपास  होगी  ।

 जब  80  करोड़  भावादो  होने  पर  हमारी  व्यवस्थाएं  इस  प्रकार  से  गड़गड़ा  रही  हैं  38  परसेंट
 लोग  बिलो  पावर्टी  लाइन  जिनके  पास  मकान  नहीं  खाने  के  लिए  नहीं  कपड़ा  नहीं  शिक्षा

 नहीं  स्वास्थ्य  सुविधाएं  नहीं  हैं  तो  फिर  इतनी  बड़ी  पापूलेशन  को  हम  किस  शरह  से  सारी  भ्यवस्थाएं
 दे  पाएंगे  । इसलिए  इस  बढ़ती  हुई  आबादी  को  रोकना  नितांत  आवदयक  है  ।

 लव

 40  वर्षों  में  काफी  प्रगति  हुई  जितनी  प्रगति  हमारे  देश  में  हुई  उतनी  क्षायद  ही  किसी

 दूसरे  देश  में  हुई  लेकिन  ऐसे  मालूम  होता  है  जंसे  कुछ  नहीं  हुआ  आज  शिक्षा  के  क्षत्र  में
 राजस्थान  के  बारे  में  मैं  बतामा  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  सिर्फ  36  परक्षेंट  पुश्व  तथा  12  परसेंट

 महिलाएं  पड़ी  लिखी  जहां  पर  इतनी  बड़ी  आजादी  अशिक्षित  वहां  पर  इस  तरह  के  काम  को
 को  चलाने  के  बारे  में  कंसे  सोचा  जा  सकता  इसलिए  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  एज्‌केशन  की
 तमाम  बच्चों  को  शिक्षित  किया  जाना  चाहिए  तभी  हम  इस  व्यवस्था  को  ठोक  कर  सकेंगे  ।  प्राइमरी
 एजकेशन  बचे  और  बच्चियों  के  लिए  कंपलसरी  कर  देनी  भोई  साहब  ने  महिलाओं  को

 शिक्षा  पर  ज्यादा  जोर  दिया  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  महिला  तथा  दोनों  को  शिक्षा

 की  तरफ  विशेष  ध्यान  देने  को  आवश्यकता  इसी  तरह  से  प्र'इमरी  एजूकेशन  की  तरह  मिडल  तथा

 सेकेण्डरी  एजकेशन  भी  ज्यादा  से  ज्यादा  बच्चों  को  दी  जानी  इसके  बाद  बी०  ए०  एन०  Go
 को  ज्यादा  प्राथमिकता  न  देकर  टेक्नीकल  एजूकेशन  पर  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाना  ताकि  हम

 अच्छे  टेक्नीशंस  पैदा  कर  सके  जो  देश  की  उस्नति  में  योगदान  दे  सके  ।  जरूरत  पढ़ने  पर  वे  भोद

 अपनी  रोजगार  भी  कर  सकते  सिर्फ  ग्रंजुएट  या  एम०  ए०  करने  से  रोजगार  नहीं  मिल

 इस  ओर  ध्याम  देना  मितांत  आवश्यक  बच्चे  ओर  बच्चियों  दोनों  की  शिक्षा  पर  ध्यान  देने  ते  ही

 हम  इस  कार्यक्रम  में  कामयाब  हो  वरना  हम  अलग-अलग  धर्मों  के  चक्कर  में  ही  पड़े  रहेंगे  कि

 किस  धर्म  के  लोगों  की  आबादी  ज्यादा  होनी  चाहिए  और  किस  बर्म  के  लोगों  की  थनशंल्या  कम  होगी
 धर्म  के  चक्कर  में  फंसकर  सारी  व्यवस्था  गड़बढ़ा  इसलिए  सारी  व्यवश्याओं  को

 व्यवस्थित  तरीके  से  चलाने  के  लिए  दिक्षा  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  अभी  राव  साहब  बता  रहे  थे  कि

 दूसरे  देशों  रशा  यहां  तक  कि  पड़ोसी  देश  पाकिस्तान  में  भी  इस  कार्यक्रम  को  अपनाने  की

 को  झश  की  जा  रही  जबकि  यहां  पर  लोग  धार्मिक  बातें  करते  इस  तरह  की  व्यवस्थाओं  के  रे

 में  फतवे  जारी  किए  जाते  जिसकी  वजह  से  आज  पापूलेशन  बढ़  रहो  इस  तरह  की  बातों  को

 शोका  जाना
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 बंमसंसुव  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों के  बारे  में  संकल्प  31  1989
 -_  ..  =  _.  वशनिननीननीमी  ————-—~—~—

 लाल

 6.00  हू०  १०

 कानून  के  जरिए  से  इस  पर  कंसे  रोक  लगाई  जा  सकती  भोन  और  हमारे  देश  में  अंतर
 बहां  अर  सो  कोई  कानूमन  अन्न  गया  तो  बह  सब  पर  लागू  होता  सब  को  इसका  पालन  करना  होता
 क्रेकित  हिन्दुस्त[न  खंसे  प्रजातांजिक  देश  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  बहीं  हो  सकती  ।  अभी  एक  माननीय
 सदस्य  बोल  रहे  कनंल  साहब  ने  उसका  विरोध  मगर  यह  बात  सही  है  कि  1977  में
 भैेक्षन  कंट्रोल  पर  जोर  दिया

 सन्‌  77  में  विरोधी  दल  के  लोगों  ने  इस  देश  की  आबादी  को  हमारे  खिलाफ  करने  की  कोणिश
 की  ।  जनता  पार्टी  की  सरकार  में  स्व»  राजमारायण  जी  हैल्थ  मिनिस्टर  थे  जिनके  प्रोग्राव  के  बारे  में

 रावसाहब  भी  जिक्र  कर  रहे  थे  कि  हैल्थ  वर्कर  मुकरर  किए  भए  थे  ।  आज  कोई  भी  हैल्ध  वक्क र  फंभिशी
 इक्त॑निंग  का  प्रोग्राम  नहीं  देखता  राव  साहब  कह  रहे  थे  कि  कहीं  पर  कहीं  पर  कु  कहों
 प्र  बिबली  या  अन्य  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  दें  तो  उसी  बेखिस्त  पर  लोग  तंयार  होते  हैं  या  राण्य
 सरकार  इंथ्ेंटिव  दे  एजुकेशन  तो  हे  नहीं  लेकिन  लोभ  की  वजह  से  भोर  इल्सेन्टिव  के  जरिए  इसको
 ओर  आकर्षित  होते  हैं  ।  पिछले  वर्ष  जो  परिवार  नियोजन  कार्य  क्रम  वह  हमने  देखें  ।  आंकड़ों  में

 यह  बताया  गया  कि  एक-एक  डाक्टर  ने  चार-चार  वेसेकटोमी  या  ट्यूबकटोमो  के  आपरेशन  करने
 दिन  में  एक  डाक्टर  के  लिए  इतने  आपरेशन  करना  संभव  ही  नहीं  इस  प्रकार  से  गलत

 आंकड़े  देने  की  कोशिक  की  जाती  एक-एक  आदमी  ने  दो  बार  नत॒बंदी  यह  डसके  वाम्न  में
 जोड़  द्विया  जाता  इस  तरह  से  फर्जी  भांकड़ें  देने  को  कोशिश  की  जाती  इश्च  तरह  को  व्यवव्षफएं
 लिश्थिल  तरीके  से  रोकी  जानो  यह  काम  तभी  सफल  हो  सकता  है  जबकि  इसमें  सरकारी

 चुने  हुए  लोगों  और  सोशल  वककसं  को  लगाया  जब  तक  ईमानदारी  से  अपने  काम
 को  पूरा  करमे  को  कोशिएा  नहीं  करंये  तब  तक  यह  कामयाब  नहीं  होगा  |  एक  आत्र  और  निवेदन  करना

 श्राहुता  हुं  ।  हमारे  आइ०  ए०  आइ०  पी०  एस०  यथा  राज्य  सरकाश  के  अधिकारी  या  जो
 शअभिक  क्षेत्र  बें  काम  करते  वे  केसेज  लाकर  वेते  !  ओर  बो०  डी०

 एस  ०  डी०  बो०  या  कलेक्ठर  अपने  नाग  में  बढ़ा  लेते  जब  ईबाम  सेने  को  बात  आती  दै  तो  जिस्होंने

 र-प्रसार  करके  इस  काम  के  लिए  मेहनत  की  है  वे  विछड्ट  जाते  हैं  ।  यह  सारा  ईनाम  सरकारी
 बकिक्रारी  ले  लेते  है  ।  उसके  बाद  कार्यकर्ता  का  दिल  दूट  जाता  है  जिसने  इसक  म  को  सफल  बनाने  में

 पहपनी  शर्त  सगाई  ।  इस  व्यवस्था  को  निश्चित  तरीके  से  बदलने  की  आवदयकता  इन्पतेस्टिव

 विश्वला  चाहे  कलेक्टर  या  कोई  भी  अधिकारी  हो  या  सं  जनिक  क्षंत्र  में  काम  करने  बाला  हो  ।

 ज़ितता  बढ़ा  अधिकारी  होता  वह  अपना  रोब  डालने  को  कोशिश  करता  है  ।  आज  सुबह  ही  परिवार

 लिमोलन  के  बारे  में  गवेदणन  था  ओर  मैंने  सप्लीमेंटरी  की  थी  ।
 :  मैंने  यह  निवेदन  किया  था  कि  आपने  जो  कार्यक्रम  बनाया  है  और  आप  कहते  हैं  कि  सब्‌  2000

 तक  हम  सब  लोशों  को  स्वास्थ्य  को  सुविधा  उपलब्ध  करा  देंगे  तो  वह  किस  प्रक/र  से  उपलब्ध  करायेंगे  ?
 बआाबव  बतायें  कि  आपने  कितनी  जनसंसया  पर  प्राइमरी  हैल्प  सेंटर  कायम  किए  कितनी  जमसंसया  पर
 सब-लेंटर  कायम  किए  जिन  गांवों  के  अन्वर  आपने  परिकार  निमोजन  के  कार्यकर्ता  रखते  हैं  क्या  वे
 रखे  हैं  ओर  जो  दवाइयां  उपलब्ध  होनी  चाहिएक्या  उनकी  व्यवस्था  की  है  ?  इन  बारी  व्यक्श्णाओं

 के  बावजूद  आप  कौसे  यह  सुविषा  दे  पायेंगे  ?  हुआशों  की  संश्या  में  केत  होते  कोई  केस

 बिगड़  भी  जाते  हैं  तो  गरीब  आदमी  की  आप  आफ्टर  ट्रीटमेंट  के  कंसे  देखभाल  करेंगे  ।  बदि  कह  आदमी
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 10  1911  )  क्षत्रसंख्या  बड़े  १२  नियंत्रण  किये  जाभे  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 तढ़प-सड़प  मर  जाए  तो  कोई  उसको  पूछने  बाला  नहीं  कोई  उसको  ववा  देने  वाला  नहीं
 शाब्राशो  लेने  क्रो  तो  स्रव  तेयपार  झो  ईमाम  लेने  को  सब  तैयार  हो  लेकिन  मरीब  श्रादमी
 कौ  उसके  केस  के  लराब  हो  जाने  पर  बाद  में  जो  व्यवस्था  चाहिए  उसको  कोई  नहीं  देखता  है  ।  इतलिए

 इसको  देखने  की  नितांत  आवश्यकता  इससे  आक्सी  को  आत्म-विश्वास  होगा  कि  हमारी  सुरक्षा
 करने  वाली  सरकार  अगर  उसके  एक  बच्वा  है  या  दो  बच्चे  हैं  ओर  वह  मर  जायें  तो  उसके  बाद

 सरकार  उस  आदभी  की  सारी  व्यवस्था  यह  आत्म-बिश्वास  असर  जरूद  आदमी  में  भा  जाए  तो

 बह  अपने  आप  को  किदिक्त  महसूस  करेगा  और  उस्तको  आए  बह्रंधेध्री  कि  ओल्ड  ऐज  पेंशन  को  सरकार

 व्यवस्था  करैगी  और  उते  मथों  मरने  की  नौबत  भहों  इन  सारो  व्यवस्थाओं  के  होने  पर

 जापका  कार्यक्रम  पूरा  होगा  |  उसके  साथ-साथ  सुविधायें  देने  की  मी  नित्तांत  आवश्यकता  जब  तक
 आदमी  अपने  पेरों  बर  खड़ा  नहीं  होगा  तब  तक  अह  इस  बातों  धर  सोथ  नहीं  सकता  यह्‌
 सारी  व्यवस्कायें  देखनी  नेशबल  पापुण्नेशन/कमिक्षन  मुकररं  किया  जाये  जिसके  जरिए  हम
 सारे  देश  की  आबादी  को  कंट्रोल  कर  इस  व्यवस्था  को  माकल  तरोके  से  लागू  करना  चाहिए  ।

 इसमें  सब  धमं  के  लोगों  को  लेकर  चला  जाए  और  सब  व्यवस्थायें  को  ठीक  प्रकार  से  हृम्प्लीमेंट  किया

 जाए  तब  जाकर  यह  व्यवस्था  ठौक  होगी  |  इसके  लिए  पैसे  की  बहुत  बड़ी  जावश्यकता  भाप  इसके

 लिए  दो  सौ  करोड़  रुफ्या  जो  दे  रहे  हैं  परियार  नियोजन  को  लाग  करने  के  लिए  तो  इसमें  से  बहुत  सा

 पैसा  अधिकारियों  क ेटी०  डौ०  ए०  के  ऊपर  खर्च  हो  जाता  है  और  जो  पंसा  इसेंटिव  के  लिए  वेते

 हैं  उसका  भी  दुरुपधोग  होता  इसलिए  ईमानदारी  से  इस  कार्यक्रम  को  लाग  होना  चाहिए  ओर
 तक्षाम  इसेंटिव  मिलने  चाहिएं  जिहते  ठीक  प्रकार  से  काम  हो  सके  ।

 भांवों  के  अन्दर  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  लोग  रहते  हैं  जिनको  सरकार  ने  बीस  सूत्री  कार्यक्रम
 के  अम्तगत  सब  सुविधायें  देने  की  बात  की  है  वह  सुविधायें  टीक  प्रकार  से  लोगों  को  दिला  दें  जंसे  उनके
 लिए  मकान  की  सिच्नाई  की  पीने  के  पानी  की  उनके  बच्चों  के  लिए  छिक्षा
 की  व्यवस्था  और  स्वास्थ्य  की  उनकी  जमोन  पर  कुआँ  को  व्यवस्था  तो  निश्चित  तरीके  ते
 लोगों  में  इंसेंटिव  बढ़  विध्वास  बढ़ेगा  और  लोग  इस  कार्यक्रम  को  कामयाब  बताने  में  किसी  प्रकार
 कसर  नहीं  अगर  आपको  इस  कार्यक्रम  को  कामयाब  बनाना  है  तो  बहुत  मजबूती  से  ओर  सुले
 दिल  से  हसका  लेना  यहां  पर  केवल  बजट  रखकर  ओर  मावण  देकर  हम  घलें  जायें  तो  कार्यक्रम
 कार्याश्वित  नहीं  हो  सकता  |  इसके  लिए  पूरी  ताकत  लगानी  जिस  प्रक/र  आप  दैश  को  बनाते  के
 लिए  इंफ़रास्ट्रक्चर  तैयार  करने  पढ़ते  हैं  इसी  प्रकार  से  पापुलेशन  को  कंट्रोल  करने  के  लि  ए  आपको
 इंफास्ट्र चर

 तैयार  पड़ेगा*”'जिस  इस्क्रास्ट्रक्चर  के  जरिये  से  आप  इस  प्रोग्राम  को  ठोक  प्रकार
 से  इम्पलीमैंट  कर  सक॥  मुझे  आक्षा  है कि  सरकार  इस  दिदा  में  विक्षेष  कूप.से  ध्यान  देगी  और  तबण्यह्‌
 देकर  इस  प्रोग्राम  को  कामयाब  बनाने  में  अपनो  पूरी  शक्ति  तभी  जाकर  देश  का  कल्याण
 होगा  |  आर्थिक  डंवलपमैंट  के  हमारे  देश  में  जितने  प्रांग्र।म्स  श्वक्ष  रहे  उनमें  भी  हमें  तभी  सफलता

 दे  तभी  कामग्राब  हृप  परीबी  रेखा  से  नोच  रहने  व।शे  लोगों  को  ऊपर  उठाना  चाहते
 हमने  कई  प्रोग्राम  भी  बनाए  वे  भी  तभी  कामयाब  सफल  होंगे  जब्र  हम  ढीक  प्रकार  से

 पोपूलेशन  कन्ट्रोल  उसके  बाढ़  ही  देश  में  खुशहाली  सम्पस्तवा  बह्दी  हमारा
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 जनसंस्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  लाने  के  लिए  उपायों  के  बोरे  में  संकल्प  31  1989

 सबते  बड़ा  मकसद  है  जिसे  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  देश  को  सरकार  देश  की  जनता  को  और  इस
 देश  की  तमाम  पोलिटिकल  पार्टियों  को  एकजुट  होकर  लग  जाना  तभी  इस  देख  की  भापधिक
 ग्रोथ  सही  मायनों  में  बढ़  पाएगी  |  फैमिली  प्लानिंग  के  पौपूलेश्न  ग्रोथ  को  काश  में  क  रके  हो  हम
 अपने  उदददय  में  सफल  हो  सकते  हैं  ओर  देश  का  टेवलपमैंट  कर  सकते

 क्री  अजोल  करेशो  :  समापति  मैं  डा०  भोई  के  प्रस्ताव  की  आत्मा  से  तो  संपर्मत

 हूं  लेकिन  इसके  सम्बर्ष  में  उन्होंने  जो  सुझाव  दिए  हैं  कि  सरकार  को  कानून  बनाना  उससे

 सहमत  नहीं  हूं  ।  गुरुवेव  रविसव्रनाथ  टेगोर  ने  कभी  कहा  था  कि  संसार  भें  जब  भो  कोई  नया  वच्ष्णा
 जन्म  लेता  पंदा  होता  तो  वह  इस  बात  का  सबूत  है  कि  मगक्षान  या  अल्‍्लाह-ताला  इस्सानियत  के

 मुस्तकबिल  मानबता  के  भविष्य  के  प्रति  अभी  मायूस  नहीं  मेरा  रुपाल  है  कि  गुरुदेव  ठेगोर

 यदि  आज  हिन्दुस्तान  में  जिसकी  आवादी  80  करोड़  से  भी  ज्यादा  हो  गयीं  हैतो  क्षायद  आज

 वे  अपनी  बात  को  कहने  में  कूछ  संकोच  कम  से  कम  भारत  7  सम्बन्ध  में  वे  ऐसी  थात  नहीं

 कहते  |

 सभाषति  जहां  तक  कानून  बनाने  का  सवाल  इतिहास  साक्षी  है  कि  संसार  का  कोई  भी

 दुनिया  को  कोई  भो  दुनिया  के  किसी  हिस्से  में  कानून  के  द्वारा  नहीं  लायी

 जहां  तक  किसी  किसी  मजहब  या  फैमिली  प्लानिग  प्रोग्राम  का  सम्बन्ध  उलकी  आड़  लेकर  यह्‌
 बात  कहने  को  कोशिश  को  गई  है  तुलना  करके  कि  मजहब  के  मानने  वालों  ओर  फैमिली  प्लानिंग
 प्रोग्राम  से सहमत  होने  वाले  दोनों  में  वास्तविक  रूप  से  कोई  मतमद  मेरे  रुयाल  में  यह  बात  तथ्यों
 पर  आधारित  नहीं  इसमें  कोई  हकीकत  नहीं  डा०  भोई  ने  अभी  छारियत  के  बारे  में  कुछ  कहा  ।

 उन्होंने  इस्लाम  के  बारे  में  बोलते  हुए  चार  इमामों  के  बारे  कुछ  उनके  मानमे  वालों  के  सम्बन्ध

 में  उनकी  टीविग्स  या  शिक्षा  के  बारे  में  कहा  ।  मैं  पहले  तो  यह  बात  साफ  कर  देना  चाहता  हूं  कि

 इसलाम  के  सिफ़े  तोन  बुनियादी  सिद्धांत  असूल  हैं  :  (1)  खुदा  को  (2)  कुराने  करीम  को

 आसानी  क्रिताव  मानकर  उस  परपूरा  यक्रीन  करता  और  (3)  क्रातिब  आ  रहे  सरकार  आलम

 मुहम्मद  साहब  को  आखिरी  पंगम्बर  मानकर  उनकी  तालीमात  पर  यकीन  जो  आदमी  इन  तीनों

 बातों  को  मानता  वही  मुपलमान  इस्लाम  घमें  का  मानने  वाला  किसी  चौथी  बात  को  मानने

 किसी  मुसलान  को  जरूरत  नहीं  है  |  यह  जो  बातें  इमाम  की  और  लोगों  को  बह  सिर्फ़  ६

 प्रिटेशन  अपने-अपने  तरीके  अयारुया  करने  के  लिए  मुश्वलिफ  लोगों  ने  कही  जहाँ  तक  सवाल

 है  कि  इसलाम  मानने  वाले  या  मुपलमान  फेमिलो  प्लानिम  के  बिरोषी  हैं  तो  यह  बात  भी  बिल्कुल
 असस्य  गलत  है  और  मैं  चाहता  हूँ  कि  हाउध  के  द्वारा  इस  बात  को  साफ  किया  कुरान

 हदीस  पंगम्बर  की  टीचिग्स  कहीं  कोई  एक  लफ़्न  आपको  नहीं  मिलेगा  जिसके  जरिए  फोमिली

 प्लानिंग  को  या  इस  प्रोग्राम  का  कहीं  कोई  विरोध  होता  हो  ।  जहां  इछितलाफ  जहां  विधार

 जहां  लोगों  ने  विरोध  किया  तो  सिर्फ़  आपरेशन  का  विरोध  किया  च्‌  कि  एक  वर्ग  का

 यह  ढपाल  है  कि  एक  एक  एक  जब  रूह  में  आ  तो  उस  आदमी  को  मारने

 खत्म  करने  जान  से  मार  डालने  का  अधिकार  इ  सात  को  नहीं  दिया  ।

 हर
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 10  1911  जनसंल्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किये  जाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  भें  संकल्ल
 —— यहा  —_oo_—
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 सभा  पटल  १९  रशे  गए  पत्र  31  1989!

 6.16  म०  प०

 शाज्य  सभा  में  सरदेशा

 भहापसचिथ
 :

 मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से
 प्राप्त  निम्न  संदेशों

 की  सूचना  सभा  को  देनी

 है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-भनियम  (6)  के

 उपबन्धों  के  अनुस रन  मुझे  आयकर  विधेयक  1989  जिसे  लोकसभा

 दारा  अपनी  29  :989  की  बेठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा

 को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भ्जा  गया  वापस  लौटाने  ओर  यह  बताने  का  मिंदेश

 हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिशों  नहीं  करनी  हैं  ।””

 6.17  भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  $

 केोय  उत्पाद-शल्क  ओर  नमक  तथा  सीसा  शुल्क  अधिनियम
 के  अम्तगंत  अधघिसचता

 खल-भतल  घरियहन  संज्ालय  में  उप-मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  रुप-संत्री

 दौ०  :  मैं  समापटल  पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपघारा  (2)  के
 अस्तगंत  अधिसूचना  संख्या  उ०छु०  जो  31  1989  के  भारत के
 राजपन्र  में  प्रराशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  सोर  प्रकाश  वौल्टेइक  संलों  जब

 उनका  प्रयोग  सौंर  सलों  के  उत्पादन--कारखाने  के  बाहर  भी  विनिदिष्ट  माल  के

 विनिर्माण  में  किया  जाता  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  दी  गई  की  एक  प्र  तिँ
 तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  सीमा-शुल्क  अधिनियम  की  धारा  159  के  अस्तगंत  अधिसूचना  संद्या  134/89.
 सी०  शु०  तथा  छु०  जो  31  1989  के  भारत  के  राजपत्र

 |

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिनके  ह्वारा  अपतट  तेल  लोज/विदोहन  के  लिए  आया
 विनिदिष्ट  माल  पर  सीमा-शुल्क  की  शरस्य  दर  बहाल  की  गई  को  एक-एक  प्र

 तथा  अंग्र जी  ।
 में  रलो  गई  ।  बैलिए  संख्या  एल०  टो०  7667/89]

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  3  1989  को  11  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने तक  के
 के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.18  Wo  १०

 तत्पश्थात  लोकसभा  3  अग्र  1989/13  1911  के  ग्यारह  बजे  म०प०
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सनल।ाईट  प्रिट्सं  डा०  सेन  2265


